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= - = - = 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation 
- - 

- - -- - - - -- . - - - -- 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( iii ) 

PART II — Section 3– Sub - section ( ii ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधिक प्रावेश और अधिसूचनाएं 
Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India 
( other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities 

( other than the Administration of Union Territories ) 
मंत्रिमण्डल सचिवालय 

भारत निर्वाचन आयोग 
( कार्मिक विभाग ) 

नई दिल्ली-1, 3 जनवरी, 1973 
नई दिल्ली, 19 जनवरी , 1973 

आदेश 
का . आ . 258 . - दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 (1898 का 5 ) की 

का . आ . 256. - यत :, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है। 
धारा 492 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रस्त शक्तियों का प्रयोग करसे कि मार्च, 1971 को हुए लोक सभा के निर्वाचन के लिए 35- आसग्राम 
हुए केन्द्रीय सरकार, बम्बई के एडवोकेट, श्री के. जे . खण्डलबाल , और ( अज ) निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री निभाई 
श्री ए. पी . गांधी को एहीशनल चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट, एसपलनेड , साहा. ग्राम पोरमारा, पा . नूतन मल राम, जिला आंकरा, पं . बंगाल 
बम्बई-1, के न्यायालय में 1972 के केस संख्या 182/ सी डब्ल्यू की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों 
पैरवी करने के लिए एतयारा लोक- अभियोजक नियुक्स करती है । द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने 

[ सं . 37 / 1 / 73 - एवीडी-4 ] में असफल रहे है 
के . एल . रामचन्द्रन , अपर सचिव 

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 

भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण 
CABINET SECRETARIAT 

नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया 
(Department of Personnel) 

है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या 
New Delhi, the 19th January, 1973 

न्यायाचित्य नहीं है , 

अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में 
S . O . 255. In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 492 of the Code of Criminal Procedure, 

निर्वाचन आयोग एसद्वारा उक्त श्री निभई साहा को संसद के किसी 
1898 ( 5 of 1898 ) , the Central Government hereby appoints भी सदन के या किसी राज्य की विधान - सभा अथया विधान परिषद् 
Shri K . I. Khandelwal and Shri A . P . Gandhi, Advocates 
of Bombay , AS Public Prosecutors to conduct before Addi 

के सदस्य चुने जाने और हाने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन 
tional Chief Presidency Magistrate , Esplanade , Bombay- 1 , सर्ष की कालावधि के लिए निरीहत घोषित करता है । 
case No . 182 / CW of 1972 . 
[ No . 37 / 1/ 73 - AVD-IV] 

[ सं . प . ब . ला . स ./ 35 / 71 ( 16) ] 
K . L . RAMACHANDRAN , Under Secy . 

ए. एन . सेन , सचिव 
39 Gof I / 72 ---1 
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ELECTION COMMISSION OF INDIA 

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1973 
New Delhi-1, the 3rd January, 1973 

शुधि पत्र 
ORDER 
S . O . 256 . - WHEREAS the Election Commission is satisfied 

का , आ . 257. - भारत के राजपत्र , भाग 2, खण्ड 3 ( 2 ) मों 
that Shri Nimai Saha , Village Pathormora , P . O . Nutan Bal प्रकाशित निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं . 154 /दिल्ली / 72 
arampur, District Bankura , West Bengal, a contesting can : 

तारीख 27 सितम्बर, 1972 में "23 सितम्बर, 1972 के " सम्बों के 
didate for election to the House of the People from 35 
Ausgram (SC ) parliamentary constituency , held in March , स्थान पर "23 सितम्बर, 1972 के अपराहन शब्द प्रतिस्थापित किए 
1971 has failed to lodge an account of his election expenses 

जाएंगे । 
ag required by the Representation of the People Act, 1951, 
mund the Rules made thereunder ; 

[ सं . 184 /दिल्ली / 72 ] 
AND WHEREAS , the said candidate even after the due 

बी . एन . भारख्वाज , सचिव 
notice has not given any reason or explanation for the failure 
and the Election Commission is satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure . 
NOW , THEREFORE, in pursuance of section 10A of the 

CORRIGENDUM 
said Act, the Election Commission hereby declares the said 

S . O . 257. - In thc Election Commission s notification No. 
Shri Nimai Saha to be disqualified for being chosen as , and 154 / DL / 72 , dated the 27th September , 1972, published in the 
for being, a member of either House of Parliament or of the 

Guzette of India , Part II, Section 3 ( ii ) , for the words " fore 
Legislative Assembly or Legislative Council of a Stuto for 

noon of the 23rd September , 1972 " , the words " afternoon of 
a period of there years from the date of this order. 

the 23rd September, 1972 " shall be substituted , 
[ No. WB- HP / 35 / 71( 15) ] 

INo. 154 / DL / 72 ] 
A. N. SEN, Secy. 

B . N . BHARDWAJ, Secy . 
विधि और न्याय मंत्रालय 

( म्याय विभाग ) 
नई दिल्ली , 27 जनवरी, 1973 

अधिसूचना 
का०मा० 258. — लेख्य-प्रमाणफ ( नोटेरीज ) अधिनियम 1952 ( 1952 का 5 3वां ) के खंड 6 के परन्तुक के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा वर्ष 
1973 के प्रारंभ में व्यवसाय में नियुक्त किये गये लेखा-प्रमाणकों ( नोटेरीज ) की सूची प्रकाशित करती है : 


- - - 


- 


क्रम लेखा प्रमाणफ का नाम 


__ निवास संबंधी एवं व्यावसायिक पता 


प्रर्हताएं 


किस क्षेत्र में व्यवसाय विणेष 
करने के लिए प्राधिकृत हैं 
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- 


- . . . 


. 
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संपूर्ण भारत 


कलकत्ता 


1 श्री चक्रवर्ती ओरास्वामी कैथोलिक सेण्टर ( दूसरी मंजिल ) , 6, अधिवक्ता मद्रास उच्च न्यायालय 

प्रारमेनियन गली, मद्रास - 1 
2 रूस्तम प्रर्देशीर गुजरात मारा मैमर्स गगरात एंड कंपनी वादेक्षक एवं अधिवक्ता बम्बई उच्च न्यायालय 

नेख्य प्रमाणक , अली चैंबर्स मीडोज 

स्ट्रीट , बम्बई - 1 
3 श्री बाटा कृष्ण बनर्जी कजं निवास 23 - ए, मरवार शंकर रोड, अधिवक्ता 
पी० एम० तलीगंज , कलकत्ता 

उपन्यायालय 
4 श्री भगवती प्रमाद स्नान 1 , बी प्रोएड पोस्ट प्राफिम स्ट्रीट, कलकत्ता न्यायावादी कलकत्ता 

उचजन्यायालय 
5 श्री सुलसी कुमार बनर्जी टैम्पल चैम्बर्स , 6 प्रोड पोस्ट आफिस स्ट्रीट , 

कलकत्ता 
6 श्री रविन्द्र कृष्ण देव 

टैम्पल चैम्बर्स , G प्रोड पोस्ट ग्राफिम स्ट्रीट , 

कलकत्ता 
7 श्री शिशिर कुमार घोष द्वारा बसु एंड कंपनी वादेक्षक , G प्रोल्नु वादेक्षक कलकत्ता उच्च 
पोस्ट प्राफिम स्ट्रीट , कलकत्सा 

न्यायालय 
8 श्री प्रनेन्द्र नाथ टैगोर 

29, पंडितिया रोड , कलकस्ता और 6 अधिवक्ता कलकत्ता उच्च 
हैस्टिग्ज स्ट्रीट , कलकत्त । 

न्यायालय 
9 श्री हिमांशु प्रकाश गंगुली 4, ईमर वत्त लेन, हावड़ा ( पश्चिमी बंगाल ) 
10 श्री फ्रमणी कुरसैसजी हीरजीभाई रायल इन्सोरेन्स बिल्डिंग 5 और 7 नेताजी यावेक्षक कलकत्ता उच्च 
मस्तमजी ___ सुभाष रोड, कलकरमा 

न्यायालय 
11 श्री सुधीर कुमार के मलिक द्वारा मार्टिन बर्न लि० 12 , मिशन रो न्यायाधावी कलकत्ता उच्च 
एक्सटैन्सन , कलकत्ता - 1 

न्यायालय 
- .. 


पश्चिमी बंगाल 


।। 
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सम्पूर्ण भारत 
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12 श्री राशमोहन चटर्जी 

वारा मैसर्स और दिगनाम एण्ड कंपनी यादेक्षक, वादेभक कालमत्ता उच्च - प . बंगाल , असम , उत्तर 
29 नेताजी सुभाष राउ, कलकत्ता 

न्यायालय 

प्रदेश सथा पंजाब 
13 श्री प्रभुदयाल हिमसिगका 6 प्रोल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट , कलकत्ता न्यायवादी कलकत्ता उच्च - सम्पूर्ण भारत 

यायलय 
14 श्री अमर कुमार राय 

G बाहर पोस्ट आफिस स्ट्रीट , कलकत्ता 
15 श्री पुण्यात बोस 10 फिरण शंकरराय रोड, कलकत्ता न्ययावादी कलकरता उच्च 

न्यायालय 
16 श्री विक्टर इलियास मोसंज G, प्रोड पोस्ट आफिस स्ट्रीट , कलकत्ता 
17 मुल्खराज वधावन अधिवक्ता जालंधर सिटी , पंजाब 

अधिवक्ता पंजाब उसन - पंजाब एवं उत्तर प्रदेश 

न्यायालय 
18 श्री पशुपति नाथ घोष द्वारा कार मेहता एंड कम्पनी यादेभक 11, वादेक्षक कलकत्ता उच्च - सम्पूर्ण भारत 

प्रोल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट , कलकत्ता यायालय 
19 श्री मनोहर लाल कपूर 319, पटेल नगर (पूर्वी ) नई दिल्ली . 

अधिवक्ता 

राज्य संघ क्षेत्र दिल्ली 
20 श्री रघुनाथ 

फ्लैट 8-ए, न्यू संदल मार्किट ( शंकर माफिट ) अधिवक्ता सर्वोस सम्पूर्ण भारत 
___ कनाट सरफम , नई दिल्ली 

न्यायालय 
21 श्री हरप्रसाद मेहरा सं० 306 (0 चायालान , दिल्ली 

अधिवक्ता पंजाब उच्च - राज्य संघ क्षेत्र दिल्ली 

न्यायालय 
22 श्री मिलवाराम कालिया 33/ 16, राजिन्द्र नगर , नई दिल्ली 

अधिवक्ता पंजाब उच्च - , 

न्यायालय 
23 श्री गंगा विशन कपूर 318, जीटी रोड , जलंधर सिटी , पंजाब अधिवक्ता पंजाब उच्च- पंजाब एवं उत्तर प्रदेश 

न्यायालय 
24 श्री मेहर चन्द मेहरा J61, माडल टाउन अम्बाला सिटी , पंजाब अधिवक्ता पंजाब उच्च - जिला अम्बाला 

न्यायालय 
25 श्री राम दिसा मल 7 / 13, पटेल नगर (पूर्वी) , नई दिल्ली अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली संघ राज्य क्षेत्न , 

राजस्थान , पंजाब प्रौर 

उत्तर प्रदेश 
28 श्री सलिल कुमार मटर्जी 10, प्रोल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट , कलकत्ता वावेक्षक कलकरता उच्च- गम्पूर्ण भारत 

न्यायालय एवं अधिवक्ता 

सर्वोच्च न्यायालय 
27 श्री बृजबहादुर अग्निहोत्री सीतापुर , उत्तर प्रदेश 

धकील 

जिला सीतापुर ( उसर 

प्रदेश ) 
28 श्री चमन लाल अरोड़ा 10, न्यू कार्ट रोड , अमृतसर ( पंजाब ) 

जिला प्रमृतसर (पंजाम ) 
29 श्री दामोदर देवजी दामोदर द्वारा मैसर्स कांगा एंड कंपनी , बादेशक , रेडी - यादेक्षक 

महाराष्ट्र 
मनी मैनसिप्रन्स 43, वीर निर्माण रोड , 

बम्बई 
30 श्री देव प्रसाद घोष 1 2, गोवर्नमेंट प्लेम , पूर्व , कलकत्ता- 1 न्यायवादी 

मम्पूर्ण भारत 
31 श्री नाथमल हिमतसिंगका 6, प्रोल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट , कलकत्ता 
32 श्री नवल एम० फटारफेकर द्वारा मैसर्स क्रामफोर्ड बेले एए कम्पनी, स्टेट अधिवक्ता एवं न्यायवादी सम्पूर्ण भारत 
बैंक भवन, बैंक स्ट्रीट, बम्बई 

बम्मई, उच्चन्यायालय 
33 श्री राम कृष्ण गर्ग वकील सं . 6456, रावतपाड़ा आगरा वकील , मागरा 

जिला प्रागरा 
( उत्तर प्रदेश ) 
सी० एच० फार्थीमाला बावेक्षक , द्वारा मैसर्स काबफाई मैले एण्ड पादेक्षक 

सम्पूर्ण भारत 
कंपनी स्टेट बैंक भवन, बैंक स्ट्रीट , बम्बई 
35 श्री सचिन्द्र सी० सेन न्यायवादी , टैम्पल चैम्बर्स पहली मंजिल , 6 न्यायवादी 

कालकरता 
प्रोल्ड पोस्ट आफिम स्ट्रीट , कलकत्ता 
36 श्री सुबोध कुमार मलिक वावेक्षक , वारा भैसर्स संदर मन्स एण्ड वादेक्षक 

मम्पूर्ण भारम 
मौरगन्म , वादेक्षक रायल इन्सोरेन्स भवन 

5 और 7 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता 
37 श्री डीए० मेहता अधिवक्ता , 43- बी , हनुमान रोड , नई दिल्ली बैरिस्टर 

राज्य संघ क्षेत्र, दिल्ली 
38 श्री दुर्गा प्रसाद तुलस्यान अधिवक्ता , मुनमुनू राजस्थान 

अधिवक्ता । 

जिला मुनझुनू 
39 श्री असयन्त नारायण अधिवक्ता, उदय मंदिर जोधपुर ( राजस्थान ) अधिवक्ता । 

जोधपुर ( राजस्थान ) 


अधिवत 


- - .. . - . .. 


. . 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 
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C . - - 


गुजरात एवं महाराष्ट्र 


बाराणसी प्रभाग ( उ० प्र० ) 


. 


जिला उदयपुर 
सम्पूर्ण भारत 


सम्पूर्ण भारत 


अयपुर शहर एंव जिला 


40 श्री मनहरलाल गिरधरलाल दीशिप्त बावेक्षक , द्वारा भाई शंकर कांगा एण्ड गिर- न्यायवादी उच्चन्यायालय 

धारी लाल यादेक्षक , गुजरात समाचार 

भवन , खानपुर, अहमदाबाद । 
41 श्री हैदरमिर्जा 

अधिवक्ता , फाटक शेख सलीम , वाराणसी अधिवक्ता 

( उ० प्र० ) 
42 श्री नूर मोहम्मद अधिवक्ता , उदयपुर राजस्थान 

अधिवक्ता 
4 3 श्री सुधीर कुमार सील द्वारा मैसर्स सुन्दर सन्स एण्ड मोरगन्स , यादेक्षक 

थादेक्षक रायल इन्सोरेस भवन , 5 और 7 

नेताजी सुभाष रोर, कलकत्ता- 1 
44 श्री जितेन्द्र नाथ सन्याल द्वारा मैसर्स सुन्दर सन्स एंड मोरगन्म , वादेक्षक वादेक्षक 

रायल इन्सोरेंस भवन , 5 और 7 नेतागी 

सुभाष रोड, कलकत्ता - 1 
45 श्री इन्दर सेन सरानी 

अधिवक्ता , मे - 54, कृष्णा मार्ग जयपुर अधिवक्ता 

( राजस्थान ) 
46 श्री पी० सी० कुरियान 

3 3.3, थाम्यू चट्टी स्ट्रीट मद्रास -- | 
47 श्री गुरदयाल सिंह सिन्धु सं० 1 डोकोहा जालंधर ( पंजाब ) 
48 श्री सी० एस० वैक्टमुअमणियन 140, क्रास कट रोउ, कोयमबतोर 
49 श्री पुष्कर लाल जुनेजा एफ - 2, भगतसिंह मार्केट लेडी हाडिंग रोड , अधिवक्ता 

नई दिल्ली एवं एफ -1, शंकर मार्केट , 

कनाट सरकस, नई दिल्ली । 
50 श्री चुनीलाल भाटिया 

1 - डी , 97 लाजपत नगर , नई दिल्ली । अधिवक्ता 
51 श्री जगन नाथ मोगा, जिला-फिरोजपुर ( पंजाब ) 

अधिवक्ता 
52 श्री रामजी दास सिंगल गुरवार। स्ट्रीट भटिंडा (पंजाब ) 

अधिवक्ता 
53 श्री जी० बी० भट्ट 

भट्ट 4 सालदनहा मकर भवन , न्यायवादी एवं अधिवक्ता 

6 3, न्यू मराइन लाइनस् बम्बई - 20 
54 श्री देवराज सिंह त्यागी अधिवक्ता , कलक्टोरल कोर्ट बुलन्दशहर ( उत्तर अधिवक्ता 

प्रदेश ) 
55 श्री बाल कृष्ण 

अधिवक्ता हनुमानगढ़ , जिला गंगानगर अधिवक्ता 

( राजस्थान ) 


मद्रास एवं केरल 
जिला जालंधर 
जिला कोयममतौर 
सम्पूर्ण भारत 


राज्य संघ क्षेत्र दिल्ली 
जिला फिरोजपुर 
जिला- भटिंडा 
सम्पूर्ण भारत 


जिला बुलन्दशहर 


56 श्री एस० प्रार• मेहता 


अधिवक्ता बलोत्रा ( राजस्थान ) 


अधिवक्ता 


जिला गंगानगर मुख्य 
कार्यालय हनुमानगढ़ 

( राजस्थान ) में 
बाड़मेर व जालोर मुख्य 

कार्यालय बलौना 
( राजस्थान ) 
राज्य संघ क्षेत्र , विल्ली 
राज्य संघ क्षेत्र , विल्लो 


57 श्री डी० डी० कक्कर 
58 श्री जी० सी० वर्मा 


59 श्री सी० पी० कोहली 


राज्य संघ क्षेत्र, दिल्ली 


60 श्री पी० एल० गांधी 

ए . पार० मकानी 


अधिवक्ता, 36/ 9, पूर्वी पटेल नगर 

अधिवक्ता 
अधिवक्ता तथा प्रौथ कमिश्नर ई /12 , अधिवक्ता व प्रौथ कमिश्नर 

ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 
अधिवक्ता 10, हसन बिल्लिग निकोलस सड़क , अधिवक्ता 

कश्मीरी गेट , दिल्ली 
अधिवक्ता गांधी बाग के सामने , सूरत अधिवक्ता 
अधिवक्ता, बी० बी० जैड० एन० / 6, गांधी अधिवक्ता 

धाम ( कच्छ ) 
मारफत खैतान एण्ड कपनी वादेक्षक , 1 बी , अधिवक्ता 

प्रोल्ड , पोस्ट आफिस स्ट्रीट , कलकत्सा - 1 कलकत्ता 
मारफत मैसर्स किंग एण्ड परट्राइज , 2 फ्लोर, अधिवक्ता मद्रास 
कैथोलिक सेंटर, पारमेनियम स्ट्रीट 

पोस्ट बाक्स न० 121, मद्रास - 1 
मारफत मैसर्स गगरात एण्ड को० एल्ली चैम्बर अधिवक्ता, बम्बई 

नानिगदास मास्टर रोए फोर्ट , बम्बई - 1 
6515, न्यू रोहतक रोर, करोल बाग , नई एडवोकेट, दिल्ली 
दिल्ली 


सूरत जिला 
जिला कपट का प्रजार 

तालुक 
कलकस्ता और नई दिल्ली 


62 श्री एन० सी० शाह 


63 श्री टी० दलीप सिंह 


सम्पूर्ण भारत 


64 श्री जे० प्रार० गगरात 


सम्पूर्ण भारत 


65 श्री सावन सिंह 


संघ राज्य क्षत्र , दिल्ली 


--- 


- 


- 


1 
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66 soft to me 

द्वारा क्राफोर्ड बल एण्ड कं० स्टट बैंक बिलिडिंग अटार्नी एण्ड एडवोकेट , सम्पूर्ण भारत 
# FETE, Ef- 1 

सम्बई 
67 श्री ब्रजमोहन मेहता 

13 – 12, 777, of fare eft एडवोकेट, नई दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र , दिल्ली 
68 श्री नैनी गोपाल दसा to 21 was start is, * * * - 17 14 , # Tat fotel- 24 CAT, eft 

पुर, कलकरता 
69 श्री सुरजीत सिंह सूद 

23, नेसाजी पार्क , जालंधर सिटी , पंजाब एउबोकेट जालंधर जालंधर 
70 श्री जगजीत सिंह मन्स 

376 - एल मोडल टाउन , जालंधर, सिटी पंजाब एडवोकेट जालंधर जालंधर 
71 f o ho TTT T5 HET, 144, pity to, 76 - 20 tontie 176 सम्पूर्ण भारत 

[ ato 24/2/ 72-7474 ] 

to FAITTOMA , 34 afara , 
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

(Department of Justice ) 

New Delhi, the 27th January, 1973 , 
S . O . 258. - In pursuance of the provisions of Section 6 of the Notaries Act, 1952 ( 53 of 1952), the Central Government hereby 
publishes a list ofNotaries appointed by thom and in practice at the beginning of tho year 1973 : 

- - . 
Nameof Notary 

Residential & professional Qualifications Area in which Remarks 
No. 

address 

he is authorised : 

to practise 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- . 


Sl. 


5 


1. Shri Chakravarthi Doraswamy , . . . 

Catholic Centre (2nd Advocate Madras Whole of India 
Floor) 6 , Armenian High Court. 

Street, Madras - 1 . 
2. Shri Rustam Ardeshir Gagrat . . . Clo M /s. Gagrat & Co., Advocate Bombay Whole of India 

Solicitors & Notary High Court, 
Public , Alli Chambers , 
Medows Street , 

Bombay - 1. 
3 . Shri Bata Krishna Banerji . . . . 

Koonja Nibas , 23- A , Advocate Calcut- Whole of India 
Sardar Shankar Road, ta High Court, 

P . S . Tollygunge , Calcutta 
4 . Shri Bhagwati Prasad Khaitan , , . 1 - B , Old Post Office Attorney -at-Law , Whole of lodia 

Strcet, Calcutta . 

Calcutta High 

Court , 
5 . Shri Tulsi Kumar Banerji . . . . . Temple Chambers , 6 , Altorney -at- Law , Whole of India 

Old Post Office Street , Calcutta High 
Calcutta . 

Court . 
6 . Shri Rabindra Krishna Deb 

Temple Chambers , 6 , Attorney - at-Law , Whole of India 
Old Post Office , Strect, Calcutta High 
Calcutta . 

Court . 
7. Shri Sisir Kumar Ghosh . . . . . 

Solicitor, Cal- Whole of India 
tors, 6 , Old Post Office cutta High Court . 

Street, Calcutta . 
8 . Shri Arunendra Nath Tagore . . . 

29 , Panditia Road , Advocate , West Bengal 
Calcutta & 6 , Hastings Calcutta High 
Street, Calcutta . 

Court , 
9 . Shri Himatsu Prakash Ganguli . . . . 4 , Issur Dutt Lanc, Advocate , Whole of India 

Howrah (West Bengal). Calcutta High 

Court. 
10 . Shri Framjee Curset Jae Heerjoebhoy Rustomjce . Royal Insurance Bldg. Solicitor , 

Whole of India 
5 & 7 , Netaji Subhas Calcutta High 
Road , Calcutta . 

Court. 
11. Shri Sudhir Kumar Duy Mullick 

Clo Martin Burn Ltd ., 12 , Attorney -at-Law , Whole of India 
Mission Row Extension , Calcutta High 
Calcutta - 1. 

Court . 
12. Shri Rash Mohan Chatterji . . . . Clo M /s. Orr ., Dignam Solicitor, West Bengal, 

& Co ., Solicitors, 28 , Calcutta High Assam , Bihar , 
Netaji Subhas Road , Court. 

U . P , and 
Calcutta . 

Punjab . 
13 . Shri Prabhudayal Himatsiugka , . . - - . 6 , Old Post Office Street , Atlorncy - at -Law , Whole of India 

Calcutta . 

Calcutta High 
Court . 


. _ . - - 
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14 . Shri Amar Kumar Ray 


. 


. 


. 


. 


15 . Shri Punya brata Bose 


. 


. 


. 


. 


16 . Shri Victor Elias Moses 


. 


. 


. 


. 


17. Shri Mulkh Raj Wadhawan 


. 


. 


. 


18. Shri Pashupati Nath Ghosh 


. 


. 


. 


19 . Shri ManoharlalKapur 
20 . Shri Raghu Nath · 


. 
· 


. 
· 


. 
· 


. 
· 


21. Shri Harpershad Mchra 


. 


. 


. 


. 


22. ShriMilawa Ram Kalia , 


23. Shri Ganga Bishan Kapur . 


rate 


. 


. 


24 . Shri Mehr Chand Mehra 


. 


. 


. 


25. Shri Ram Ditta Mall. 


. 


. 


. 


. 


, 6 , Old Post Office Street, Attorncy -al-Law , Whole of India 
. 6, 
Calcutta . 

Calcutta High 

Court . 
. 10 , Kiran Shankar Roy Attorney - at-Law , Wholc of India 
Road, Calcutta - 1 . 

Calcutta High 

Court. 
. 

6 , Old Post Office Street, Attorney -at-Law , Whole of India 
Calcutta . 

Calcutta High 

Court. 
. Advocate, Jullundur Advocate , Punjab and U .P. 
City Punjab . 

Punjab High 

Court , 
. C /o Kar, Mehta & Co . Solicitor, Cal- Whole of India 

Solicitors , 11 , Old Post cutta , High 

Office Street, Calcutta . Court. 
. 

3/9, Patel Nagar (East), Advocate , Union Territory 
New Delhi. 

of Delhi, 
· 

Flat 8 - A , New Central Advocate , Whole of India 
Market (Shankar Market) Supreme Court. 
Connaught Circus, New 

Delhi. 
. 

No . 3060 , Charkhewalan , Advocate, Pun - Union Territory 
Delhi. 

jab High Court of Delhi. 
33 / 16 , Rajindra Nagar, Advocate Pun - Union Territory 
New Delhi. 

jab High Court of Delhi, 
318 , G . T . Road, Jullun Advocate Punjab and U . P . 
dur City , Punjab . Punjab High 

Court. 
. 161, Model Town Ambala Advocate, Ainbala District 
City (Haryana ). 

Punjab High 

Court, 
. 7/13, Patel Nagar (East ) Advocate Union Territory 
New Delhi, 

Supreme Court. of Delhi, 

Rajasthan , Pun 
jab and Ultar 

Pradesh . 
. 10, Old Post Office Solicitor , Whole of India 
Street, Calcutta . 

Calcutta High 
Court and Ad 
vocate Supreme 

Court , 
. Sitapur, U . P. 

Vakil 

Sitapur Distt. 

( U . P.) 
. 10 , New Court Road , Advocate Amritsar District 
Amritsar (Punjab ) . 

(Punjab ) . 
. C /o M /t. Kanga & Co., Solicitor Maharashtra 

Solicitors, Ready money 
Mansions, 43 , Veer 

Nirman Road , Bombay . 
. 

12, Govt, Place East, Attorney Whole of India 
Calcutta - 1 . 
6 , Old . Post Office Street , Attorney Whole of India 
Calcutta . 
C /o M /s . Crawford Bayley Advocate & Whole of India 
& Co. State Bank Bldgs. Attorney, 
Bank Street, Bombay . Bombay High 

Court. 
Vakil, No . 6456 , Rawat. Vakil, Agra Agra Distt. 
para , Agra ( U .P .) 
Solicitor, C /o M /s. Craw Solicitor 

Whole of India 
ford Baylay and Co ., 
State Bank Bldgs., Bank 

Street, Bombay. 
. Attornoy -at - Law Temple Attorney 

Calcutta 
Chambers, Ist Floor, 6 , 
Old Post Office Street, 

Calcutta . 
. Solicitor, C /O , M /s. Solicitor 

Whole of India 
Sandersons & Morgans , 
Solicitors, Royal Insu 
rance Bldgs., 5 & 7, Netaji 
Subhas Road, Calcutta 


26 . Shri Salil Kumar Chatterjee 


. 


. 


. 


27. Shri Brij Bahadur Agnihotri 


. 


. 


. 


28. Shri Chaman Lal Arora 


. 


. 


. 


. 


29. Shri Damodar Devji Damodar . 


. 


. 


30 . Shri Deba Prosad Ghosh . 
31. Shri Nathmal Himatsingka 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


32 . Shri Nawal S . Phatarphekar 


. 


33 . Shri Ram Kishan Garg 


. 


. 


. 


. 


34. Shri C . H . Pardiwala 


35. Shri Schindra C . Sen . 


. 


. 


. 


. 


36. Shri Subodh Kumar Mullick 


. 


. 


. 
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37 . Shri DA , Mahta 


38 . Shri Durga Prasad Tulsyan . 
39. Shri Jaswant Narain . . 
40 . Shri Manharlal Girdharilal Doshit 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


41. Shri Haider Mirza . 


. 


. 


. 


42 , Shri Noor Mohammed 


, 


43 . Shri Sudhir Kumar Scal . 


. 


. 


. 


44. Shri Jitendra Nath Sanyal . 


, 


, 


43. Shri Indersen Israni . 


. 


. 


. 


. 


46 . Shri P . C . Kurian 


, 


, 


, 


, 


, 


47. Shri Gurdyal Singh Sindhoo 


. 


. 


. 


48. Shri C . S. Venkatasubramanian . 


. 


. 


49 . Shri Pushkar Lal Juneja 


. 


. 


. 


. 


Advocote 43 - B Hanuman Bar -at-law Union Territory 
Road, New Delhi 

of Delhi. 
Advocate, Jhunjhunu , Advocate Jhunjhunu 
Rajasthan . 

(Rajasthan ) 
Advocate , Udai Mandir Advocate Jodhpur 
Jodhpur (Rajasthan ), 

(Rajasthan ) 
. Solicitor, C /o Bhai Altorney High Gujarat and 

Shanker Kanga & Gir Court , Bombay, Maharashtra . 
harilal, Solicitors , 
Gujarat Samachar 
Bhavan , Kanpur, 

Ahmedabad. 
. Advocate , Phatak Sheikh Advocate Varanasi 
Saleem , Varanasi ( U . P .) 

Division (U . P .) 
, Advocate , Udaipur Advocate Udaipur Distt. 

(Rajasthan ) . 
. C /o M /s. Sandersons & Solicitor Whole of India . 

Morgans , Solicitors 
Royal Insurance Bldgs ., 
5 & 7 , Netaji Subhas 
Road , Calcutta - 1 , 

C / o M /s . Sandersons & Solicitor Whole of India . 
Morgans, Solicitors 
Royal Insurance Bldgs . , 
5 & 7 , Netaji Subhas 

Road , Calcutta - 1 . 
. Advocate , J- 54 Krishna Advocate 

ate 

Jaipur City & 
Marg, Jaipur (Rajasthan ) 

Distt . 
, 333, Thambu Chetty Advocate Madras and 
Stroet, Madras - 1 . 

Kerala 
. 

No . 1 , Dokoba, Jullun - Advocate Jullundur 
dus (Punjab ). 

District . 
. 140 , Cross Cut Road , Advocate Coimbatore 
Coimbatore. 

District 
. F - 2 . Bhagat Singh Mar- Advocate Whole of India . 

kot, Lady Hardings 
Road , New Delhi and 
F - 1 , Shankar Market , 
Connaught Circus, New 
Delhi, 
1- D , 97 , Lajpat Nagar , Advocate Union Territory 
New Delhi. 

of Delhi. 
. Moga , Distt. Ferozepur Advocate 

Ferozepur 
(Punjab ) . 

District 
, Gurdwara Street, 

Advocate Bhatinda 
Bhatinda ( Punjab ). 

District 
Bhatt & Saldanha Maker Attorney & Whole of India . 
Bhavan 63, New Marine Advocate 

Lines , Bombay - 20 . 
. Advocate , Collectorate s Advocate District 
Courts , Bulandshahr ( U . P .) 

Bulandshahr 

( U . P .) 
. 

Advocate , Hanuman - Advocate District Ganga 
garh Town , Distt ., 

nagar with 
Ganganagar (Rajasthan ) 

Headquarters at 
Hanumangarh 

(Rajasthan ), 
. Advocatç Balotra 

Advocate District of 
( Rajasthan ). 

Barmer and 
Jalore with 
Headquarters 

at Balotra 

(Rajasthan ) 
. 

Advocate , 36 /9 , East Advocate Union Territory 
Patel Nagar , 

of Delhi, 
New Delhi- 8 , 
. 

Advocate , Oath Com Advocate - Cum - Union Territory 
missioner F / 12 , Groen Oath Commis - of Delhi. 
Park , New Delhi . 

sioner 


50. Shri Chuni Lal Bhatia 


. 


. 


. 


51. Shri Jagan Nath 


. 


. 


. 


. 


. 


52 . Shri Ramji Dass Singal 


, 


, 


, 


, 


53. Shri G . V . Bhatt 


. 


. 


. 


. 


. 


54, Shri Deoraj Singh Tyagi . . . 


. . 


.. 


55. Shri Bal Krishan 


. 


. 


. 


. 


. 


36 . Shri S . R . Mehta 


. 


. 


. 


. 


. 


57 . Shri D . D . Kakkar . . 


. . 


. . 


. . 


. . 


58 . Shri G , C . Verina 


. 


. 


. 


. 


. 
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59. Shii D . D . Kohli . . 

Advocate , 10, Hasson Advocate Union Territory 
Building , Nicholson 

of Delhi. 
Road , Kashmere Gate , 

Delhi, 
60 . Shri P. IL. Gandhi . . . . . . Advocate , Opposite Advocate Surat District 

Gandhi Bagh, Surat . 
61. Shri A. R. Malkani . . . . . , Advocate, BBZ - N-6, Advocale Anjar Taluka of 

Gandhidham ( Kutch) 

Kutch Distt. 
62. Shri N. C. Shah . . . . . . Co Khaitan & Co. Advocate , Calcutta and 

Solicitor, IB , Old Post Calcutta 

New Delhi. 

Office Street, Calcutta - 1 . 
63. Shri T . Dulip singh . . . . . . 

C / o Messrs King & Advocate , 

Whole of India 
Partridge , 2nd Floor , Madras 
Catholic Centro , Arme 
nian Street , Post Box No 

121 , Madras- 1 . 
64. Shri J . R . Gagrat . . . . . Co M /s, Gagrat & Advocate , Whole of India 

Company, Alli Chai Bombay 
bers , Nagindas Master 

Road Fort, Bombay - 1 . 
65. Shri Sawan Singh .. .. . . . . 65 /5 , New Rohtak Road , Advocate , Delhi Union Territory 

Karol Bagh , New Delhi. 

of Delhi , 
66. Shri R. Setlur . . . 

Co Crawford Bayley & Attorney and Whole of India 
Co . , State Bank Build - Advocate , 
ings, Bank Street , Bom- Bombay 

bay - 1 , 
67. Shri Brij Mohan Mehta . . . . . 

13A / 2 , Rajinder Nagar , Advocate , Union Territory 
New Delhi. 

New Delhi, of Delhi . 
68. Shri Nani Gopal Datta . . . . . 

P - 21 B , Old Ballyganj Advocate , Distt. 24 Par 
Road , Calcutta -19. Calcutta. 

ganas , Alipore, 

Calcutta. 
69, Shri Surjit Singh Sood 

23 , Netaji Park , Jullun- Advocate , . . Jullundur 

____ dur City ( Punjab ) Jullundur. 
70 . Shri Jagjit Singh Bains 

. 376 - L , Model Town, Advocate , 

Jullundur 

Jullundur City (Punjab) Jullundur 
71. Shri K . J. Khambata . . . . . Rajab Mahal , 144, Advocate , Whole of India . 

Queen s Road , Bombay - Bombay 
20 . 

[ No. 24/2/72-Jus .] 
K . THYAGARAJAN, 

Deputy Secretary . 
(कम्पमी कार्य विभाग ) 

वित्त मंत्रालय 
नई दिल्ली , 10 जनवरी, 1973 

( राजस्व और बीमा विभाग ) 

नई दिल्ली , 28 नवम्बर, 1972 
का . आ . 259. - एकाधिकार एवं निबन्धकारी व्यापार प्रथा 
अधिनियम , 1969 ( 1889 का 54 ) की धारा 28 की उप -धारा (3 ) 

( आष - कर ) 
के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा मैसर्स अजय प्रिन्टरी का . आ . 280. - आयकर - अधिनियम , 1981 ( 1981 का 
प्राइवेट लि . के कथित अधिर्धानयम के अन्तर्गत पंजीकरण ( पंजीकरण 43 ) की धारा 80 छ की उप- धारा ( 2) ( ख ) वारा प्रदत्त 
प्रमाण-पत्र संख्या 143 / 1970, दिनांक 22 अक्टूबर, 1970 ) के निरस्ती शक्तियों का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार उगला श्री महादेव 
करण को अधिसूचित करती हैं । 

पार्वती और क,दकली श्री दुर्गा परमेश्वरी मन्दिर,उगला गांव , तालक 
[ संख्या 9 ( 963 ) / 70- एम . ( बी ) ] 

कसारागांव, डाक- घर कम्बदाजे को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए 

सम्पूर्ण केरल राज्य में प्रसिद्ध लोक -पूजा स्थान के रूप में अधिसूचित 
एस . बलरामन , अवर सचिव 

करती है । 
(Department of Company Affalrs) 

[ सं . 233 / फा . सं . 176 / 46 / 72- आय - कर (ए आई ) ] 
New Delhi, the 10th January , 1973 

पी . माधवन , अवर सचिव 
$. 0 . 259 , - In pursuance of sub -section (3 ) of section 26 

MINISTRY OF FINANCE 
of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act , 

(Department of Revenue & Insurance ) 
1969 (54 of 1969) , the Central Government hereby notifles 
the cancellation of the registration of M / s AJAY PRINTERY 

New Delhi, the 28th November , 1972 
PVT . LTD . under the said Act ( Certificate of Registration 
No . 143 / 1970 dated the 22nd October , 1970 ) . 

(INCOME- TAX ) 
[ No. 9 / 963 / 70 - M( B)] s . o . 260.--- In exercise of the powers conferred by sub 
S . BALARAMAN , Under Secy , 

section ( 2 )( b ) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 


10. SrasJISingh hains 


. 


. 


. 
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New Delhi, tho 23rd December , 1972 
$ . 0 . 263.- It is hereby notified for genral information that 
the institution mentioned below has been approved by Indian 
Council of Social Science Research , the prescribed authority 
for the purposes of clause ( iii) of sub-scction (1 ) of Section 
35 of the Income-tax Act , 1961 . 

INSTITUTION 
QAUMI EKTA TRUST , NEW DELHI . 

[ No . 247/ F. No. 203 / 38 / 72-IT ( A. II)] 

T . P. JHUNJHUNWALA, Dy Secy . 


( 43 of 1961),the Central Government hereby notifics Ubrangala 
Shree Mahadeva Parvathi and Kudkuli Shri Durga Parame 
shwari Temples , Ulrangala Village , Kasaragod Taluk , P . O . 
Kumbdaje, to be the places of public worship of renown 
throughout the State of Kerala for the purposes of the said 
section 

[ No. 233 / F . No. 176 / 46 / 72- IT ( AI)] 

B . MADHAVAN , Under Secy . 
नई दिल्ली , 20 दिसम्बर, 1972 
का . आ . 281. - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एसद्वारा 
यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित संस्था को , भारतीय 
चिकित्सा अनुसंधान परिषद् विहित प्राधिकारी द्वारा आयकर अधि 
नियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड ( 2) के प्रयोजनों 
के लिए अनुमोदित किया गया है । 

संस्था 
औषधीय और औद्योगिक अनुसंधान सोसाइटी, मुंबई । 

[ सं . 244 / फा . सं. 203 / 42 / 72 - आईटी( ए2) ] 
New Delhi, the 20th December, 1972 
S .O . 261 .- It is hereby notified for general information 
that the institution mentioned below has been approved by 
Indian Council of Medical Research , the prescribed authority 
for the purposes of clause ( ii ) of sub- section ( 1 ) of Section 
35 of the Income-tax Act, 1961 

INSTITUTION 
SOCIETY FOR PHARMACEUTICAL AND INDUS 
TRIAL RESEARCH , BOMBAY 

[ No. 244 / F. No . 203 / 42 / 72-IT ( A . II)] 


नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1972 
का . आ . 262. - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह 
अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित संस्था को भारतीय 
चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, विहित प्राधिकारी द्वारा आयकर अधि 
नियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( 2) के प्रयो 
जनों के लिए अनुमोदित किया गया है । 

संस्था 
राष्ट्रीय अन्धता निवारण सोसाइटी-भारत । 

[ सं . 245/ फा . सं . 203 / 5/ 72- आईटी-( ए2) ] 

New Delhi, the 21st December , 1972 
S. O . 262. - It is hereby notified for general information that 
the institution mentioned below has been approved by Indian 
Council of Medical Research , New Delhi, the prescribed 
authority for the purposes of clause (ii) of sub - section ( 1) of 
Section 35 of the Income -tax Act, 1961 . 

INSTITUTION 
THE NATIONAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF 

BLINDNESS - INDIA 

[ No. 245 / F. No . 203 /51 / 72-IT ( A. II )] 

नई दिल्ली, 23 क्सिम्बर, 1972 
फा . आ . 263 . - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतवारा 
यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को , भारत 
समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद्, विहित प्राधिकारी द्धारा आयकर 
अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( 3) के 
प्रयोजनों के लिए अनुमोक्ति किया गया है । 

संस्था 
कौमी एकता ट्रस्ट , नई दिल्ली । 

[ सं.247/ फा . सं. 203 / 38/ 72 - आई टी (ए 2) ] 

टी . पी. झनझनवाला, उप -सचिव 
39G of India / 72 - 2. 


नई दिल्ली , 3 फरवरी, 1973 

सीमा शुल्क 
का . आ . 264. - सीमा - शुल्क अधिनियम , 1962 (1982 का 52 ) 
की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए, केन्द्रीय सरकार श्री एम. एस . मेहता सीमा शुल्क कलक्क (निवारक ) , 
मुंगई को साथ ही साथ सीमा- शुल्क कलक्टर, गंदर के रूप में भी 
एस्तद्वारा नियुक्त करती है । 

2. श्री एम . एस . मेहता की नियुक्ति से सम्बन्धित यह ओध 
सूचना श्री ए. एस. आई . जाफफर की , सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद 
शल्क कलक्टर, गंटर के रूप में , वर्तमान नियुक्ति पर प्रतिकल 
प्रभाव नहीं डालेगी । 

सं. 9/ फा . सं. 582/ 2/72 एल . सी . 21 

के . शंकररामन , अवर सचिव 
New Delhi , the 3rd February , 1973 

CUSTOMS 
S . O . 264. - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 4 of the Customs Act , 1962 ( 52 ot 
1962 ), the Central Government hereby appoints Shri M . S . 
Mehta , Collector of Customs (Preventive), Bombay to bo 
concurrently the Collector of Customs, Guntur as well. 

2 . This notification regarding the appointment of Shri M . S . 
Mchta shall be without prejudico to the existing appointment 
of Shri A . $ . I. Jaffar as the Collector of Customs and 
Central Excise , Guntur. 

[ No. 9 / F. No. 582 / 2 / 72 -LCII ] 
( केन्द्रीय उत्पा -मारूक और सीमा शुल्क बोर्ड ) 

सीमा शुल्क 
का . आ . 286.: - सीमा - शुल्क अधिनियम , 1982 ( 1982 का 52 ) 
की धारा 5 की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
और सीमा - शुल्क बाद एतद्वारा विष्ट करता है कि श्री एम . एस . मेहता , 
सीमा शुल्क कलक्टर , गंदर, ऐसे कलक्टर के रूप में , अध्याय 14 और 
18 के सिवाए, उक्त अधिनियम के अधीन किसी सीमा- शुल्क कलक्टर 
को प्रदत या अधिरोपित किन्हीं शक्तियों का प्रयोग था किन्हीं 
कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे । 

[ सं . 10/ फा . सं . 582/ 2/ 72 - रल , सी , 2] 

के . शंकररामन , अवर सचिव 
(Central Board of Excise and Customs) 

CUSTOMS 
S . O . 265. - Jn pursuance of sub -section ( 1) of section 5 of 
the Customs Act , 1962 (52 of 1962 ), the Central Board of 
Excise and Customs hereby directs that Shri M . S . Mehta , 
Collector of Customs , Guntur , shall not, as such Collector, 
exorcisc any powers or discharge any duties conferred or 
imposed on a Collector of Customs under the gald Act other 
than those under Chapters XIV and XVI thoreof. 

[ No . 10/ F. No. 582 / 2 / 72-LCII ] 
K . SANKARARAMAN , Under Socy, 
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( वित्त मंत्रालय ) 

( बैंकिंग विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनाफ 12 दिसम्बर, 1972 
30 जून, 1970 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिजर्व बैंक माफ 
इंग्यिा के काम काम और भारतीय बैंक म्यवसाय को प्रवृत्ति 

और प्रगति की वार्षिक रिपोर्ट 
हा० प्रा० 266- - भारतीय रिजर्व बैंक एकद , 1934 की धारा 53 
( 2 ) के अनुसार केन्द्रीय निदेशक बोर्ड ने भारत सरकार को 30 जून , 
1970 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया के काम 
काम पर भारतीय बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति की वार्षिक रिपोर्ट 
भेजी है जो नीचे उदत की जाती है : 
1. अर्थव्यवस्था की समप्र प्रवृत्तियों 


जिनकी म्याज दरें ऊंची हैं , किंतु जो कर संबंधी रियायतों की पात्र नहीं 
है । विकास के साथ समाज के प्रत्यधिक प्रावश्यकता-अस्त समुदाय के 
कल्याण के उद्देश्य से 1970- 71 के बजट में निम्नलिखित विशेष योजनामों 
की व्यवस्था की गयी : ( i) सारे देश के चुने हुए 45 जिलों के छोटे 
किसानों के लिए विशेष योजनाएं, ( ii ) विशेष रूप से प्रकालपीड़ित 
क्षेत्रों के लिए चुने हुए ग्रामीण कार्यक्रम , (iii ) उन क्षेत्रों के लिए पीने 
के पानी की सप्लाई की योजनाएं जहां प्रासानी से इस मौलिक प्रावश्यकता 
की पूर्ति नहीं होती हो , ( iv ) प्रौद्योगिक कामगारों और सरकारी कर्म 
चारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की सुविधा, ( v ) बच्चों के लिए 
पोष्टिक पाहार का कार्यक्रम और ( vi ) गंदी बस्तियों को हटाने , गृह 
निर्माण और शहरी भूमि विकास के कार्यों की वित्तीय सहायता के लिए 
10 करोड़ रुपयों की प्रधिकृत पूंजी के साप एक शहरी विकास निगम 
की स्थापना । 


4. मुद्रा नीति का उद्देश्य हमेशा की तरह प्रार्थिक विकास को बढ़ाना 
पौर साथ ही , अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीतिकारी प्रवृत्तियों को रोकमा रहा । 
14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण से बैंकों द्वारा दिये जाने वाले 
ऋण का पर्याप्त मात्रा में पुनविन्यास किया जा सका जिस से कि विकास 
की प्रक्रिया में , विशेषकर कृषि , लघु उद्योग जैसे अर्थव्यवस्था के उम 
क्षेत्रों में तेजी लायी जा सके जिन पर मय तक वाणिज्य बैंक ध्यान नहीं 
विया करते थे । सारे देश में बहुत अधिक मात्रा में जमा राशि जुटाये 
जाने पर क्रमश : प्रधिक बल दिया गया । 


उत्पावन, मुख्य पोर नोति संबंधी उपाय 


जुलाई 1989 से जून 1970 तक के बैंक के लेखा वर्ष के दौरान 
भारतीय अर्थव्यवस्था के कई पहलुपों में अच्छी प्रगति हुई । सभी महत्व . 
पूर्ण कृषि पण्यों में उत्पादन में वृद्धि हुई और यह वृद्धि मनाजों और 
जूट व मेस्ता के उत्पावन में काफी अधिक थी । प्रौद्योगिक उत्पादन में 
भी काफी अच्छी वृद्धि हई । यह अनुमान लगाया जाता है कि 1969 
70 ( राजकोषीय वर्ष ) में स्थिर मूल्यों के अनुसार राष्ट्रीय माय में 5 
से 5 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई । यह वृद्धि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के 
लिए परिकल्पित वार्षिक पोसत वृद्धि -वर के सगभग बराबर है । मुख्यतः 
पायातों में पराबर कमी होने के कारण प्रारक्षित विदेशी मुद्रा कोष में 
पर्याप्त वृद्धि हुई । निर्यातों में बराबर वृति होती रही यद्यपि यह वृद्धि 
दर एक वर्ष के पहले की वृद्धि - दर से बहुत कम पी । मुद्रागत वित्तीय साधनों 

की वृद्धि -दर भी पिछले वर्ष की तुलना में कम ही थी । सरकार को बैंकों द्वारा 
दिये गये ऋण के प्रभावस्वरूप मुद्रागत वित्तीय साधनों में पिछले वर्ष की तुलना 
में कम विस्तार हुआ । इससे इस बात का संकेत मिला कि सरकारी क्षेत्र 
के बजट संबंधी कार्यकलापों में पर्याप्त संतुलन मा गया पा । इन अनुकूल 
परिस्थितियों के बावजूद मूल्य- स्थिति पोड़ी बिगड़ गयी थी । पिछले दो 
वर्षों में मूल्य में जो सापेक्ष स्थायिता थी उसके स्थान पर इस वर्ष मूस्य 
वृमि की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी । । 

2. अर्थव्यवस्था में , विशेषकर कृषि और लघु उद्योग में किये जाने 
वाले निवेश में बराबर वृद्धि होती रही । मीयादी ऋण देने वाली संस्थानों 
द्वारा मंजूर की गयी सहायता और पहले ही मंजूर की गयी सहायता 
के वितरण में इस वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुई । विशेष रूप से लघु उद्योग 
फोन को सहायता की भारी राशि मिली । भारत सरकार के बजट में 
मल्प बचत प्रपत्र , बैंक अमा , सरकारी प्रतिभूति , स्टाफ और शेयर जैसी 
वित्तीय प्रास्तियों के रूप में बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई 
उपायों की घोषणा की गयी । पालोच्य वर्ष के अधिकांश भाग में स्टाक 
बाजार में मंदी ही रही , किंतु स्टाकों और शेयरों में निवेश किये जाने 
के संदर्भ में 1970- 71 के बजट में प्रदान की गयी कर संबंधी रियायतों 
के कारण वह पुनः सक्रिय हो गया । 

3. गजट मीति इस प्रकार बनायी गयी कि उत्पादक शक्तियों को 
पौर बल मिले और साथ ही गरीबों का कल्याण भी हो । परोक्ष करों 
की व्यवस्था इस प्रकार की गयी कि निर्यात के विकास और प्रायात 
प्रतिस्थापन की दिशा में और प्रगति हो और खपत को संयमित किया 
जाए । निवेश या उत्पादक माल पर लगाये जाने वाले करों और 
निगम करों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया ताकि उत्पादन में होने 
वाली प्रगति बनी रहे । बचत जमा राशियों को अधिक मात्रा में जुटाने 
के उद्देश्य से अल्प बनत की कतिपय वर्तमान श्रेणियों के लिए म्याज दरों 
को बहाया गया और पल्प बचत की ऐसी नयी श्रेणियों प्रारंभ की गयी 


5. 1969- 70 में मानसूम का प्रारंभ होने में विलंब होने पौर 
प्रारम्भिक महीनों में कतिपय क्षेत्रों में कम वर्षा होने के बावजूद कृषि 
उत्पादन में पर्याप्त प्रगति हुई । प्रनाजों के उत्पावन की मात्रा जहाँ 
1967- 68 और 1968-69 में क्रमशः 950 लाख मी० टन और 940 
साख मी० टन थी यहां 1969- 70 में पढ़कर 1000 लाख मी० टन 
हो गयी । यह अनुमान लगाया गया है कि चावल के उत्पावन में 23 
लाख मी० टन की वृद्धि हुई अर्थात् वह बढ़कर 420 लाख मी० टम 
हो गया और गेहूं का उत्पादम बढ़कर 200 लाख मी० टन हो गया 
अर्थात् उसमें 13 लाख मी० टम की वृद्धि हुई । अंतिम अनुमान के अनुसार 
पटसन मौर मेस्ता के उत्पादन की मात्रा बढ़कर 68 लाख गांठें हो 
गयी जब कि 1968-69 में वह 38 लाख गोठे थी । मूंगफली का 51 
लाख मी० टन का जो उत्पादन हुप्रा वह भी पिछले वर्ष की भपेक्षा 
लगभग 11 प्रतिशत अधिक पा । व्यापार क्षेत्र में यह अनुमान है कि 
सई के उत्पादन की मात्रा पोड़ी सी बढ़कर 61 लाख भी० टन हो गयी 
जब कि वह पिछले वर्ष 60 लाख मी० टन थी । गुरु के रूप में गन्ने 
के उत्पादन में बराबर वृद्धि पायी गयी । अनुमान है कि 1966- 67 में 
उसके फुल उत्पादन की मात्रा 125 लाख मी० टन पी जम कि वह पिछले 
वर्ष 120 लाख मी० टम थी । 


___ 6. 1969 के कैलेंडर वर्ष में प्रौद्योगिक उत्पादन में जो दिएई 
उसकी समग्र पर 1988 की 6. 4 प्रतिशत की वृद्धि -दर की तुलना में 
पोड़ी - सी अधिक अर्थात् 6. 9 प्रतिशत थी । मालोच्य वर्ष के पहले मौ 
महीनों, अर्थात् जुलाई 1969 से मार्च 1970 तक की अवधि में 
प्रौद्योगिक उत्पावन में हुई वृद्धि की दर पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि 
के 7. 4 प्रतिशत की तुलना में कम होकर 5. 8 प्रतिशत हो गयी । 


7. उपयोग के प्राधार पर वर्गीकृत उपोगों के प्रमुख वर्गों में से 
पालोच्य अवधि में मूल उद्योगों में 7. 8 प्रतिशत की कम वृद्धि हुई 
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सारणी 2 - वृद्धि की दरें - - प्रौद्योगिक उत्पादन के सूचक अंक 

( माधार : 1960 - 100 ) 
जुलाई -मार्च मा मौसत सूचकांक 


_ _ __ . . 


1967-68 1968- 69 


1969- 70 


जबकि पिछले वर्ष की सदनुरूपी अवधि में उनमें 11. 3 प्रतिशत की 
वद्धि हुई थी । पूंजीगत माल उद्योगों में 2. 0 प्रतिशत की कमी हुई 
जब कि पिछले वर्ष को तवनुरूपी अवधि में उनमें 6. 8 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई थी । मध्यवर्ती माल उद्योगों और उपभोक्ता माल उद्योगों में बराबर 
पास होती रही । मध्यवर्ती माल उद्योगों में पिछले वर्ष की 5. 0 प्रति 
शत की वृद्धि की तुलना में इस वर्ष 5. 5 प्रतिशत की वृद्धि और उपभोक्ता 
माल उद्योगों में 5. 9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 7. 7 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई । निविष्ट की गयी वस्तुओं के अनुसार उद्योगों का विश्लेषण 
करने से पता लगता है कि सामान्य सूचकांक में जिन कृषि प्राधारित 
उद्योगों का भार लगभग 44 प्रतिशत है उनके उत्पादन में प्रौर सुधार 
हुमा अर्थात् उनके उत्पादन में पिछले वर्ष के 1. 7 प्रतिशत की तुलना 
में 5. 4 प्रतिशत की वृधि हुई । इस वृद्धि का प्रमुख कारण यह था कि 
पीनी और चाय के उत्पावन में पर्याप्त वृति और सूत की कताई के 
उत्पादन में थोड़ी सी वृद्धि हुई । धातु आधारित और रासायनिक पदार्थों 
पर प्राधारित उद्योगों के उत्पावन की वृद्धि -दरें कम होकर क्रमश: 1. 8 
प्रतिशत और 8. 1 प्रतिशत हो गयी जब कि वे पिछले वर्ष क्रमश: 11. 4 
प्रतिशत और 20. 1 प्रतिशत पों । । 

8. मूल उद्योगों में खनन और पत्थर की खानों की खुदाई पौर 
उर्वरकों के उत्पादन में कम दर पर वृद्धि हुई । लोहे और धातु के मूल 
उपोगों में उत्पादन का स्तर मुख्यतः श्रमिक- प्रसाति , समुचित रखरखाव 
के प्रभाव और सरकारी क्षेत्र के एक इस्पात-कारखाने में टेक्नोलाजी 
संबंधी फतिपय दोषों के कारण पिछले साल के स्तर पर ही रहा । उर्वरकों 
के उत्पादन की गति में भी अंशतः उनकी कम खरीद और प्रशसः निवेश 
की जाने वाली मूल पस्तुओं की कमी के कारण मंदी आ गयी ।किंतु 
भारी प्रकार्यनकि रासायनिक पदार्थों, सीमेंट के उत्पादन और तांबा 
गलाने वाली पोर बेसन मिलों के उत्पादन में वृधि हुई । 

___ 9. पूंजीगत माल उद्योगों में से प्रथम चालकों , यायलरों तथा माप 
उत्पादक संयंत्रों , प्रौद्योगिक मशीनों, रेल -सड़क उपकरणों और मोटर यानों 
से संबंधित उपोगों के उत्पादन में पर्याप्त कमी पायी गयी । फिर भी 
बिजली चालित मोटरों और मट्टियों , बिजली के केबलों और बिजली 
पालिस मशीनों , उपकरणों तथा साधनों प्रादि के निर्माण में पर्याप्त सुधार 
हमा । इससे पता चला कि राज्य बिजली बोडों द्वारा किये जाने वाले 
निवेश में वृद्धि की गयी थी । 

सारणी 1 - कृषि उत्पावन की प्रवृत्तियां 


सामान्य सूचकांक . . 154 . 1 165 . 5 175 . 1 
मौसम के अनुसार समायोजित 

( + 7 . 4 ) ( + 5 . 8 ) 
उपयोग पर पाधारित 
मूल उद्योग . 181 . 3 201. 7 217 . 4 

( + 11 . 3 ) ( + 7 . 8 ) 
पूंजीगत माल उद्योग 205 . 

2 219 . 1 214. 8 

( + 6 . B) ( -- 2. 0) 
मध्यवर्ती माल उद्योग . 143. 2 150 . 4 158 . 7 

( + 5 . 0) ( + 5. 5 ) 
उपभोक्ता माल उद्योग . 130 . 9 138 . 6 149 . 3 

( + 5 . 9 ) ( + 7 . 7 ) 
टिकाऊ उपभोक्ता माल . 189 , 3 223, 1 242 . 1 

( + 17 . 9 ) ( + 8 . 5 ) 
निविष्ट वस्तुमों पर प्राधारित 
कृषि माधारित उद्योग . 120 . 1 122 . 1 128 . 7 

( + 1 . 7 ) ( + 5. 4 ) 
धातु माधारित उद्योग 198 . 6 221 . 3 224. 9 

( + 11. 4) ( + 1 . 6 ) 
रासायनिक पदार्थों पर प्राधा 
रिप्त उपोग 

184. 4 221 . 4 239 . 3 

( + 20 . 1 ) ( + 8. 1 ) 
मोट : कोष्टकों में दिये हुए पकड़े पिछले वर्षों की तुलना में हुए 

प्रतिशत परिवर्तन के सूचक हैं । । 
10. मध्यवर्ती माल उद्योगों में से सूत की कताई में 3. 8 प्रतिशत , 
मैटरियों के निर्माण में 13. 3 प्रतिशत और कृत्रिम रेजिन और प्लास्टिक 
में 2. 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई । पैट्रोलियम परिष्करण शालाओं के उत्पादों 
की वृद्धि की दर पोड़ी- सी कम पी , अर्थात् जहाँ पिछले वर्ष 10. 4 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई थी वहां इस वर्ष 8. 7 प्रतिशत की हो वृद्धि हुई । उक्त नौ 
महीने की अवधि में जूट से बनी वस्तुओं के उत्पावन की स्थिति अपरिवर्तित 
रही जबकि 1968- 69 को तदनुरूपी अवधि में उसमें 18. 3 प्रतिशत 
की कमी हुई पी । 

11. उपभोक्ता माल उद्योगों में से बागान उत्पादन ( चीनी , 
चाय और वनस्पति ) में इस वर्ष 20. 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि 
पिछले वर्ष की सदमुरूपी प्रयधि में उसमें केवल 0. 1 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई थी । कागज और कागज़ से बनी चीजों के उत्पादन में भी वृद्धि 
पायी गयी । संचार उपस्कर, मोटर साइकिल , पीर साइकिल जैसी टिकाऊ 
उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि कम हो गयी । ऊनो/ वस्टेंड कपड़ों 
और परिष्कृत तथा औषधीय रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में क्रमश : 
7. 8 प्रतिशत और 7. 0 प्रतिशत की कमी हुई जब कि पिछले वर्ष की 
तदनुरूपी अवधि में उनके उत्पादन में क्रमशः 46. 3 प्रतिशत और 36. 3 
प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । 

12. लघु उद्योग क्षेत्र में निवेश किये जाने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति 
के कारण 1969- 70 में इस क्षेत्र के उत्पादन के अमुमान में 11. 2 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई जब कि 1968- 69 में उसमें 8. 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई 


मात्रा 


1969- 70 
( मनुमानित ) 


100 . 00* * 


( 1 ) अनाज . दस लाख भी० टम 

( i ) पावल - वही - 

(ii ) गेहूं --पही 
( 2 ) नई 

बस लाख ग@ि 


1968- 69 
( प्रतिम अनु- 

माम ) 
94. 1 
39 . 8 
18 . 7 

5. 3 . 
( 6 . 0 ) 

3 . 8 * 

4 . 6 * 
12 . 0 


42 * * 
20 


( 6. 1 ) । 

8 . 8 @ 
5. 1 @ 


( 3) पटसन पोर मेस्ता - बही-- 
( 4 ) मूंगफली बस लाख मीन्टन 
( 5 ) गन्ना 

( गुड़ के रूप में ) 


( 12 . 5) ff 


@ 180 कि० ग्रा० की गांठ । प्रंशतः परिशोधित अनुमान । 
@ @ मंतिम मनुमान । ___ * * प्रमन्तिम । 
वाणिज्येतर उत्पावन सहित व्यापार- प्रनुमान । 

व्यापार पनुमान । 


पी । 
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13. प्रायोगिक समता के उपयोग से संबंधित पाकर केवल दिसंबर के मनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बराबर श्रमिकों की प्रशान्ति का प्रभाव पड़ा । 
1969 के अंत तक के लिए उपलब्ध हैं । इन प्रांकड़ों के अनुसार स्थापित __ 1969 में हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण 166. 8 लाख अमदिन 
प्रौद्योगिक समसा में मौसत मासिक उत्पादन के प्रतिशत अनुपात द्वारा पता मष्ट हुए जब कि 1961 और 1965 के बीच प्रति वर्ष औसतन 58 
लगता है कि 1989 के अंत तक प्रौद्योगिक क्षमता का अच्छा उपयोग हुआ । लाष अमदिन भष्ट हुए थे । 
मूल उद्योगों में से दाहक सोडा, ऐमोनियम सलफेट , यूरिया सल्फ्यूरिक 

____ 15. पालोख्य वर्ष में , विशेषकर दूसरी छमाही में मूल्यों की स्थिति 
अम्ल , उर्वरक , सीमेंट, तैयार इस्पात और इस्पात के नल तथा ट्यूब के 

गंभीर रूप से शोषनीय पी । फसल की कटाई के बाद मूल्यों में जो कमी 
उद्योगों की क्षमता के उपयोग में पर्याप्त सुधार हुआ । किंतु पूंजीगत 

हुई उसमें अकस्मात् नवंबर महीने के बीच में परिवर्तन प्रा गया और 
माल उद्योगों में से मोटर यानों और पावर ट्रांसफार्मरों के उद्योगों की 

उसके बाद सामान्य मूल्य- सूचकांक में बराबर वृद्धि होती रही पौर 
ममता का उपयोग 1968 की अपेक्षा इस वर्ष कम हुपा । 

यह स्थिति वर्ष के अंत तक जारी रही । सामान्य सूचकांक के पार्षिक 
___ 14. प्रौद्योगिक उत्पादन में जो कमी हुई उसके प्रमुख कारण इस 

औसत में 4. 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि पिछले वर्ष उसमें 0. 2 
प्रकार थे : कच्ची कृषि सामग्री की सप्लाई की स्थिति अच्छी नहीं थी 

प्रतिशत की मामूली कमी हुई थी । जून 1969 के अंत और जून 1970 
पौर इंजीनियरी और संबड उद्योगों को विशेष श्रेणियों के इस्पात की कमी के अंत के बीच सूचकांक में जो वृद्धि हुई वह पिछले वर्ष की तपनुरूपी 
का सामना करना पड़ा था । सुव्यवस्थित सरकारी और गैर सरकारी 

अवधि में हुई 7. 4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में कम मर्थात् 4. 0 
पोद्योगिक क्षेत्र में निवेश की जो पृद्धि हुई यह भी इतनी पर्याप्त नहीं थी प्रतिशत थी । इस वर्ष के दौरान मूल्यों की गतिविधियों में स्यूल रूप से 
कि प्रौद्योगिक विकास को सशक्त प्रेरणा प्राप्त हो । 1969 में उद्योग तीन चरणों में जो उतार -चढ़ाव हुए उन्हें निम्नलिखित सारणी में दिखाया गया है । 

सारणी 3 - मोक मूल्यों में मौसमी उतार- चढाव 


( भाधार : 1961-82 - 100 ) 


अन 1969 के 
मंत पौर जुलाई 
1969 के अंत 

के बीच 


जुलाई 1969 
के अंत और 15 
नवम्बर 1969 

के बीच 


वर्ग /पण्य 


15 नवम्बर 
1969 और 
जून 1970 के 
अंत के बीच 


जून 1969 के 
मंत पीर जन 
1970 के प्रत 

के बीच 


दालें 


सभी पण्य 

+ 1 . 0 

- - 4 . 2 ___ + 7 . 5 

( + 2 , 0) ( + 0 . 8 ) ( + 45) 
खाद्य वस्तुएं 

___ + 1 . 3 - 7 . 4 + 7 . 0 

( + 2. 4 ) ( - - 3 . 7 ) ( + 3 . 8 ) 
चावल 

___ + 1 . 2 - - 4 . 3 ___ + 6 . 7 

( + 0 . 4 ) ( -- 7 . 4 ) ( + 5 . 2 ) 
. . . . . . + 3. 2 - - 3 . 8 - - 0 . 1 

( + 2 . 2 ) ( + 5 . 0 ) ( - ~ 0 . 3 ) 
___ + 3 . 0 + 6 . 1 + 2 . 7 

( + 0 . 9 ) ( -- 5 . ) ( + 7 . 1 ) 
खाप सेल 

___ + 2 . 7 - - 11 . 9 + 25 . 3 

( + 6 . 6 ) ( + 25. 0 ) ( + 19 . 7 ) 
शराब पीर तमाखू 

- - 1 . 5 ___ -.. - 8 . 4 - - 1 . 0 

( + 2 . 9 ) ( + 10 . 1 ) ( + 3 . 7 ) 
ईंधन , पावर, विजली भोरचिकनाई पवार्थ . 

. + 0 . 8 

__ + 0 . 5 + 2 . 8 

( + 0 . 8 ) ( + 0 . 3 ) ( + 3 . 0 ) 
मौयोगिक कपी मामग्री 

___ + 2 . 5 - - 9 . 1 + 16 . 4 

( + 4 . 3 ) ( + 13. 3 ) ( + 12 . 4 ) 
. . . . . . . + 1. 1 - - 5 . 8 + 18 . 2 

( + 0 . 8 ) ( + 3 . 2 ) ( + 6 . 5 ) 
पटसन प्रौर मेस्ता . . 

. . . + 3. 5 -- 30 . 4 + 23 . 6 

( + 9 . 7) ( + 38 . 1 ) 
तिलहन 

+ 3. 3 - - 10 . 8 ___ + 23 . 2 

( + 19 . 5 ) ( + 22. 5 ) 
मूंगफली 

___ + 4 . 1 - - 22 . 9 + 37. 8 

( 11 , 9 ) ( + 23 . 8 ) ( + 38 . 4 ) 
रासायनिक पदार्थ 

- - 1 . 6 

___ + 7 . 8 + 2 . 6 

( + 0 . 1 ) ( + 3 . 6 ) ( + 3. 8 ) 
मशीन और परिवहन उपस्कर 

___ + 0 . 3 + 2 . 8 _ + 5 . 7 

( -- ) ( + 0 . 7 ) ( + 0. 5 ) 
निर्मित सामग्री 

___ + 0 . 4 + 2 . 5 

( + 0 . 7 ) ( + 3 , 6 ) ( + 3 . 3 ) 
मोट : कोष्ठकों में दिये हए प्रोक पिछले वर्ष की तपनुरूपी अवधि की तुलना म उतार- चढ़ाप के प्रतिशत को दिखाते हैं । 


+ 4 . 0 
( + 7 . 4 ) 

+ 1 . 2 
( + 2 . 4 ) 

+ 3 . 4 
( -- 2 . 2 ) 

- - 0 . 9 
( + 7 . 0 ) 

- - 0 . 7 
( + 13. 5 ) 

+ 13 . 5 
( + 59 . 4 ) 

-- - 8 . 8 
( + 17 . 5 ) 

+ 4 . 2 
( + 4. 2 ) 

+ 8 . 4 
( + 32. 8 ) 

+ 12. 6 
( + 10. 8 ) 
- - 10 . 9 


+ 13 . 6 
( + 58 . 7 ) 

+ 10 . 7 
+ 91 . 8 ) 

+ 3 . 4 
( + 9 . 5 ) 

+ 8 . 9 
( + 1. 2 ) 

+ 7. 7 
( + 7. 8) 


X 
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16. फ़रवरी 1969 से मूल्यों में जो वृति पायी गयी वह पहला उनमें पिछले वर्ष 55. 6 प्रतिशत की कमी हुई थी । चीनी के मूल्य 
चरण पी । इस चरण में शराब पीर तमाखू तथा रासायनिक पदार्थों लगभग स्पिर रहे । 
को छोड़कर शेष सभी प्रमुख वर्गों में मूल्य वृद्धि हुई । दूसरे चरण अर्थात् 

__ 18. प्रौद्योगिक कच्ची सामग्री के मूल्यों में 8. 4 प्रतिशत । जो 
जुलाई 1989 के अंत और नवंबर के मध्य के बीच सामान्य सूचकांक 

वृद्धि हुई उसका कारण यह था कि कृषि संबंधी प्रमुख कच्ची वस्तुपों 
में 4. 2 प्रतिशत की कमी हुई । इसका प्रमुख कारण यह था कि बाय 

की पूर्ति की स्थिति में उनकी मांग की तुलना में मंदी थी । यपि 
पदायों पीर पोयोगिक कच्ची सामग्री के मूल्यों में क्रमश: 7. 4 प्रतिशत 

राई, पटसन और तिलहन पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वष अधिक मात्रा में 
पौर 9. 1 प्रतिशत की कमी हो गयी थी । किंतु निर्मित पदार्थों , मशीनों 

उपलब्ध हुए फिर भी ये 1967- 68 की तुलना में कम ही थे । 
और परिवहन उपस्कर , न्धिन , पावर , बिजली और चिकनाई पदार्थों 
और निर्मित सामग्री के मूल्यों में परावर वृति होती रही । तीसरे चरण 

19. अगस्त 1969 के अंतिम समय और मक्तूबर 1969 के मध्य 
में सामान्य सूचकांक में 7. 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई । उक्त वृद्धि प्रायः समय के बीच में रूई के मल्यों में कमी हुई ; किंतु उसके बाद वर्ष के 
सभी प्रमुख उपवर्गों में हुई । बाय पदार्थों , प्रौद्योगिक कच्ची सामग्री समाप्त होने तक मिलों में रुई की खपत में वृद्धि होने के कारण ये बराबर 
पौर निर्मित सामग्री के मूल्यों में क्रमश: 7. 9 प्रतिशत, 16. 4 प्रतिशत मढ़ते रहे । 
मोर 4. 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

20. मूंगफली के मूल्यों में पिछले वर्ष 91. 8 प्रतिशत की जो भारी वृषि 
___ 17. इस वर्ष के दौरान मूल्यों में 4. 0 प्रतिशत की जो वृद्धि हुई हुई उससे भी 10. 7 प्रतिशत की अधिक वृति इस वर्ष गई । तिलहनों 
वह मुख्यतः प्रौद्योगिक कम्धी सामग्री पौर निर्मित सामग्री के कारण के वर्ग में पिछले वर्ष जहाँ 58. 7 प्रतिशत की वृधि हुई वहाँ इस वर्ष 13. 6 
हुई । मूल्य- पति के लिए खाप पदायों का योगदान पिछले वर्ष की तुलना प्रतिशत की वृद्धि हुई । पटसम भोर मेस्ता के मूल्य सूचकांक में इस वर्ष 
में इस वर्ष कम था । खाप पदार्थों के मूल्यों में जहां पिछले वर्ष 2. 4 _ 10. 9 प्रतिशत की कमी हुई । किन्तु इस वर्ष हुई इस कमी से पटसन के मूल्यों पर 
प्रतिशत की वृद्धि हुई वहां इस वर्ष फम वृद्धि प्रर्थात् 1. 2 प्रतिशत की पड़े उस दबाव का पता नहीं चलता ओ मक्सूबर 1969 के बीच में प्रारम्भ हुआ । 
ही वृद्धि हुई । चावल के मूल्य सूचकांक में जहां पिछले वर्ष 2. 2 प्रतिशत पटसन और मेस्ता के मूल्यों में 1968- 69 में भारी वृद्धि हुई थी ; किन्तु 1969 
को कमी हुई वहां इस वर्ष 3. 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और गेह के मूल्य 70 में प्रचुर मात्रा में पटसन की फ़सल की संभावना के कारण उक्त 
सूचकांक में पिछले वर्ष हुई 7. 0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में इस वर्ष मूल्यों के सूचकांक 8 फरवरी 1989 के 200. 6 के उच्च स्तर से 
केवल 0. 9 प्रतिशत की मामूली कमी हुई । घालों के मूल्यों में भी जहाँ बहुत कम होकर 11 अक्तूबर 1989 तक 105. 6 तक पहुंच गये । शूट 
पिछले वर्ष 13. 5 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई यहां इस वर्ष 0. 7 प्रति से बनने वाली वस्तुमों के उत्पादन में वृद्धि होने पौर राज्य व्यापार 
शत की मामूली कमी हुई । खाद्य पदार्थों के मूल्यों में इस वर्ष के अधि निगम द्वारा म्यूनतम टेकबन्दी मूल्य पर पटसन खरीदने के सरकारी 
कांश भाग में वृद्धि हुई । इस वर्ष के दौरान हुई यह वृमि पिछले वर्ष प्रयत्नों के कारण उपर्युक्त कमी की प्रवृत्ति को रोका गया । एक पोर मिलों 
हुई 59. 4 प्रतिशत की वृद्धि से 13. 5 प्रतिशत अधिक थी । गुरु फी जूट संबंधी मांग बढ़ती जा रही थी और दूसरी मोर 1969- 70 
के मूल्यों ( मासिक मौसत ) में 25. 8 प्रतिशत की कमी हुई जब कि की पटसन की फसल के संदर्भ में जहां 76 लाख से 80 लाख तक की 

सारणी -- उद्योगों के सएि कच्ची सामग्री को उपलब्धि 


1986- 67 


1967-68 1968- 69 


1969- 70 
( अनुमान ) 


सई ( लाख गांठे ) सितम्बर-अगस्त 
उत्पादन 


53. 1 


80 . 2 


65 . 4 

7 . 8 


60 . 7 

8 . 2 


भायात 


7 . 8 


4 . 3 


.... 


. 


. 


. 


82 . 9 


92. 4 


86. 2 


उपलब्धि . . 
मिलों की खपत ( लाख गांठे ) 


88 . 6 


57 , 6 


81 . 7 


62. 0 


64 . 0 


75 . 8 


... 


94 . 6 


पटसन और मेस्ता ( साख गाठे ) जुलाई -जुन 
उत्पादन 

65 . 8 

38 . 4 67 . 3 
मायात . . . . . . . . . 16 . 5 

6 . 5 
उपलब्धि 

94, 0 

64. 9 75 . 5 
मिलों की खपत ( लाल गा ) 

72. 0 71 . 3 59. 5 65 . 5 
प्रमुख तिलहन ( 10 लाख मी० टन ) जुलाई-जून 
उत्पादन . . . . . . . . . 6 . 

4 8 . 3 7. 1 78 
1 उपलब्धि के अन्तर्गत उत्पादन + प्रायात + प्रारम्भिक स्टाफ माते हैं । 

वाणिज्येतर उत्पादन सहित व्यापार अनुमान । 
3 _ 1969- 70 के मौसम ( जन तक ) में निर्यात की गयी बाई ( संगाल देणी ) को माना 2 . 0 लाख गांठें थीं जब कि वह 1968- 69 की तदनुरूपी अवधि में 1 . 7 
लाख गांठें थीं । 

• मंगफली, तोरिया और सरसों, मलसी, तिल और मशी । 
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गठिों की संभावना का अनुमान किया गया था वहाँ वह कम होकर 
67 . 5 लाख गोठ हो गई और साथ ही 1970- 71 की फ़सल के संबंध 
में भी प्रारंभ में निराशावावी दृष्टिकोण था ; इन कारणों से मूल्यों 
में वृद्धि की प्रवृत्ति बनी रही । भक्तूबर 1969 के मध्य समय पौर 
जून 1970 के अंतिम समय के बीच में मूल्य सूचकांक में 47 . 9 
प्रतिशत की वृद्धि हुई प्रात् वह 105 . 8 से बढ़कर 156 . 2 हो 
गया । 


होती हैं उनकी अधिक उदार शौ पर पर्याप्त मात्रा में पूर्ति करें । 
कृषकों को इस बात का प्रोत्साहन देने कि वे कृषि में अधिक मात्रा 
में निवेश करें और साथ ही मुल्यों, में उतार- चढ़ाव होने की जोखिम 
को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने अनाजों की उगाही के लिए 
प्राकर्षक मूल्य निर्धारित करने मौर उगाही के कार्य को और तीन 
करने की अपनी नीति को जारी रखा । प्रमुख कृषि पण्यों के लिए 
म्यूनतम टेकबंदी मूल्य निर्धारित करने की प्रणाली को भी आरी रखा 
गया । 


21. अन्य वो महत्वपूर्ण पर्ग मशीनो पौर परिवहन उपस्कर तथा 
निर्मित सामग्री हैं जिनके मूल्मों में लगभग 8-9 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई । निर्मित सामग्री के मूल्य वर्ष भर बराबर बढ़ते रहे । निर्मित 
सामग्री के मूल्यों में जो वृद्धि हुई उसके प्रमुख कारण इस प्रकार थे ; 
दो प्रमुख उद्योगों अर्थात् शूट वस्त्र और सूती वस्त्र के उद्योगों में 
मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी में क्रमशः अगस्त और अमर 
1989 में काफी वृद्धि हुई और प्रौद्योगिक कच्ची सामग्री के मूल्यों 
में वृद्धि हुई । 

22. अमिक वर्ग के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 
( माधार : 1960 = 100 ) में जून 1969 और जून 1970 के बीच 
3 . 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि पिछले वर्ष की तपनुरूपी अवधि में 
उसमें 1 . 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । 
.. 23. अषि क्षेत्र में उत्पादिता को बढ़ाने के लिए प्रावश्यक टेक्नोलॉजी 
संबंधी प्राधार को मजबूत बनाने के उद्देश्य से जो नीति अपनायी 
गयी पी उसे 1969- 70 में जारी रखा गया । अधिक उपज वाली किस्मों 
के कार्यक्रमों के अधीन मामेवाली जमीन 1968- 69 के 92 लाख 
हेक्टेयर से बढ़कर 1969- 70 में 109 लाख हेक्टेयर हो गयी । 
इसी प्रकार विविध फ़सल कार्यक्रम के अधीम लायी जाने वाली जमीन 
को भी 1968-69 के 60 . 7 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 1969- 70 
में 78 . 7 लाख हेक्टेयर बना दिया गया । चूंकि नयी परिस्थितियों में 
में उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति तभी की जा सकेगी 
जबकि समय पर और पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो , प्रतः 
लघु सिंचाई कार्यक्रम पर बराबर जोर दिया गया और उसे व्यापक 
बनाया गया । इसके परिणामस्वरूप यह प्रत्याशा की जाती है कि 
लघु सिंचाई के कार्यों में किये जाने वाले सांस्थानिक निवेश की राशि 
1968-69 के 106 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1969-70 में 115 करोड़ 
रुपये होगी । ग्रामीण बिजली निगम की स्थापना हो जाने से लषु सिंचाई 
योजनामों में किये जाने पाले निवेश में और वृद्धि हो सकती है । 
इस वर्ष किये गये कृषि मीति संबंधी प्रयत्नों में शुष्क खेती के क्षेत्रों 
में कृषि विकास के लिए प्रारंभ की गयी योजनामों और चुने हुए 
जिलों में छोटे किसानों के लिए विकास एजेन्सियों की स्थापना किये 
जाने में हुई प्रगति उल्लेखनीय थी । 1969- 70 में उर्वरकों के उपभोग 
की मात्रा 1968- 69 के 18 लाख मी० टन से बफर 2 1 लाख मी० टन 
हो गई ; फिर भी उक्त वृद्धि लगभग 25 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि 
को पूर्व निर्धारित मात्रा से कम थी । उर्वरकों के उपभोग 
फी दर में जो कमी हुई उसके अनेक कारण थे, जैसे देश के कति 
पय भागों में मानसून का विलय से पाना , सुझायो गयो मात्रा से उनका 
कम उपयोग किया जाना , पर्याप्त विसरण व्यवस्थानों का प्रभाव और 
अनेक राज्य सरकारों के कई ऐसे प्रतिबंधात्मक उपाय जिनसे कार 
खानों से उपभोग के क्षेत्र तफ उर्वरकों को मुक्त पावाजाही में बाधा 
पड़ी । उर्वरकों के उपभोग की मात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से उर्वरकों 
के व्यापार के लिए निर्धारित लाइसेंस प्रणाली को रद्द कर दिया गया 
है । इसके अलावा, वाणिज्य बैंकों को यह सलाह दी गयी कि वे 
उर्वरकों का स्टाक करने के लए प्रधिक मात्रा में ऋण प्रदान करें 
पौर उर्वरक खरीदने के लिए किसानों को ऋण की जो प्रावश्यकताएं 


24. 1968- 69 में 79 लाख मी० टन के लक्ष्य की तुलना में 
फेवल 62 लाख मी०टन मनाजों को उगाही की गयी । उनमें 33 
लाख मी टन चावल , 5 लाख मी० टन खरीफ के मोटे अनाज पौर 
24 लाख मी० टन गेहूं सम्मिलित है । लगभग जून 1970 के अंत 
तक 56 लाख मी० टन अनाजों को जो उगाही की गयी थी वह पिछले 
वर्ष की तदनुरूपी अवधि में की गयी 58 लाख मी० टन की 
तुलना में कम पी । खरीफ मनाजों की उगाही के लिए (1969- 70 ) 
5 5 लाख मी० टन और रबी अनाजों को उगाही के लिए ( 1970-71 ) 
37 लाख मी० टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । अब तक की 
प्रगति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि 1969- 70 में अनाजों 
की उगाही की मात्रा उतनी ही होगी जितनी पिछले वर्ष थी । देशी 
उत्पादन में हुए सुधार के कारण अनाजों के प्रायात को 1969 में 
कम कर 39 लाख मी० टन कर दिया गया जब कि 1968 में उसकी 
मात्रा 57 लाख मी० टन थी । 1970 में अनाजों के प्रायात की मात्रा 
को और कम कर 30 लाख मी० टम कर देने की संभावना है । 
खुले बाजार में अधिक मात्रा में प्रमागों के उपलब्ध होने से मनाजों के 
सार्वजनिक वितरण पर पड़ने वाला बबाव कम हुमा । 1969 में 
स्टाक से निकाले गये अनाजों की मात्रा 96 लाख मी० टन थी जब 
कि 1968 में वह 104 लाख मी० टन थी । केन्द्रीय पोर 
राज्य सरकारों के पास मई 1970 के अंत में 47 लाख मी० 
टन अनाजों के स्टाक ये अब कि उनकी माता मई 1969 के अंत 
में 50 लाख मी० टन पी । कई शहरों में विधिक राशन व्यवस्था 
को रद्द कर दिया गया और इस कारण विधिक राशन व्यवस्था के अंतर्गत 
माने वाली मुल माबादी 1968 के 256 लाख से घटकर 1969 
में 228 लाख हो गयी । अतः अनाजों के सरकारी स्टाकों पर पड़ने 
वाला बबाव पहले की तरह कम ही होगा । अनाजों की अधिक उप 
सम्धि के कारण अनौपचारिक राशन व्यवस्था के संदर्भ में भी यह 
प्रत्याशा की जाती है कि सरकारी स्टाकों पर पड़ने वाला दबाव पिछले 
वर्ष से अधिक नहीं होगा । 


25. कच्ची कृषि सामग्री की सप्लाई की स्थिति उसकी मांग 
की तुलना में शोचनीय थी ; उस फमी को अधिक पायात फर के 
पूरा करने का निश्चिय किया गया । रूई के प्रायात की मात्रा को 
4 . 3 लाख गांठों से बढ़ाकर 8 लाख गांठों से अधिक मनाया गया । 
सोयाबीन तेल और दूसरे खाद्य तेलों तथा पबियों का प्रायात भी बढ़ाया 
गया । इसके अलावा बैंकों से प्राप्त होने वाली निधियों को सहायता 
से अधिक मात्रा में स्टाक बनाये रखने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए 
रिजर्व बैंक ने 21 जनवरी 1970 से सभी तिलहनों मोर पनस्पति 
तेलों, देशी हई और अनाओं पर बैंकों द्वारा दिये जाने वाले 
अग्रिमों पर मार्जिन दरों को बढ़ाकर और इन पण्यों पर अलग 
अलग बैंकों द्वारा दिये आने वाले अग्रिमों की उच्चतम सीमानों को 
कम कर चयनात्मक ऋण नियंत्रण लागू किया । इर पण्यों पर विपे 
जाने वाले मग्रिमों पर लिये जाने वाले व्याज की म्यूनतम दर 10 
प्रतिशत निर्धारित की गयी । 28 अप्रैल को इस घर को तिलहनों भौर 
सई पर दिये जाने वाले अग्रिमों के संदर्भ में पढ़ाकर 12 प्रतिशत 
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मार दिया गया । बैंक ने अनुसूचित बैंकों के प्रग्रिमों के प्याज की 91 
प्रतिशत की उच्चतम वर को भी रद कर दिया । उसके साथ ही वस्त्र 
पायुक्त ने स्टाफ की जाने वाली भारतीय रूई की मात्रा पर बंबई 
पौर प्रहह्मवाबाद शहरों के लिये 27 महीनों की प्रोसत मासिक खपत , 
असम के लिए 4 महीनों की. खपत और दूसरे क्षत्रों के लिए 31 
महीनों की खपत की सीमा का प्रतिबंध लगा दिया । किन्तु अपने 
उत्पादन के 20 प्रतिशत या उससे अधिक का निर्यात करने वाली 
या रक्षा-उद्दश्यों के लिए प्राप्त पार्डरों का निष्पादन करने वाली मिलों , 
उत्पादकों की सहकारी कताई मिलों और अधिकृत नियंत्रकों के अधीन 
रहने वाली मिलों के मामलों में उच्चतर स्टाक सीमाएं निर्धारित 
की गयीं । मूल्यों में प्रौर वृद्धि हो जाने के कारण सभी मामलों में 
17 फरवरी 1970 को स्टाक सीमामों में एक महीने की प्रोसत खपत 
की कमी की गयी । पटसन के मूल्यों में तेजी से कमी हो रही थी 
मोर यह स्थिति लगभग सितंबर तक जारी रही और उसकी सप्लाई 
की स्थिप्ति में भी सापेक्ष रूप से सुधार हपा ; इस कारण भारत सर 
कार ने अगस्त 1969 से जूट मिलों पर उत्पादन और खरीद के 
संबंध में लगाये गये प्रतिबंधों को हटा दिया । इसके अलावा पटसन 
के मूल्यों की टेकबंदी के उद्देश्य से मिलों के लिए सितम्बर 1969 
से पटसन की खरीद समंधी न्यूनतम कोटा निर्धारित किया गया । 


28. प्रौद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए एक सशक्त और व्यापक 
प्रौद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति बनायी गयी है । नई प्रायोगिक लाइसेंसी 
करण नीति के अत्तर्गत महत्वपूर्ण उपोगों की एक सूची होगी जिसमें 
अर्थ व्यवस्था के मूल , नाजुक और समस्यास्पद उद्योग होंगे । महत्वपूर्ण 
क्षेत्र के अलावा , 5 करोड़ रुपयों से अधिक राशि का निवेश किए 
जाने के सभी नये प्रस्तावों के संबंध में यह समझा जायेगा कि वे 
प्रस्ताव भारी निवेष क्षेत्र के लिए है । सरकारी क्षेत्र के लिए प्रारक्षित 
उद्योगों को छोड़कर बड़े प्रौद्योगिक संस्थानों , विदेशी संस्थानों और 
विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियों या शाखामों को महत्वपूर्ण तथा 
भारी निवेश क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करने में भाग लेने पौर 
अपना योग देने की अनुमति दी जायेगी । एक करोड़ रुपये से पांच 
करोड़ रुपयों तक के निवश वाले मझोले क्षेत्र में बड़े प्रोद्योगिक संस्थानों 
से भिन्न पार्टियों के लाईसेंस संबंधी प्रावेदनों पर विशेष रूप से विचार 
किया जाएगा और उन मामलों को छोड़कर जहाँ विवेशी मुद्रा संबंधी प्राव 
श्यकतानों के कारण सावधानी से छानबीन करनी पड़ती हो अन्य मामलों 
में उदारतापूर्वक लाइसेंस दिये जायेंगे । जहां एक करोड़ रुपये या उससे 
कम राशि के निवेश के साथ नये यूनिट स्थापित किये जाते है या 
वर्तमाम यूनिटों का विस्तार किया जाता है वहाँ अधिनियम के अधीन 
लाइसेंस लेने की प्रावश्यकता नहीं होगी । लषु क्षेत्र के लिए उपोगों 
को प्रारक्षित करने की वर्तमान मीति को जारी रखा जाएगा और 
प्रारक्षण के क्षेत्र को उन उद्योगों तक बढ़ाया जायगा जो बढ़ती हुई 
मांग की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति करने की प्रत्यशा इस लषु क्षेत्र से की 
जा सकती हो । लाइसेंसीकरण -नीति में किये गये इस परिवर्तन तथा 
प्रशासन क्षमता में किये गये सुधार के कारण पौधोगिक संस्थानों 
पौर मये उद्यमियों के लिए शीघ्र उद्योगों की स्थापना करना और 
उत्पादन क्षमता को बढ़ाना संभव होगा । पालोय वर्ष की समाप्ति 
के तुरन्त पश्चात् गैर- सरकारी क्षेत्र की प्रौद्योगिक संस्थानों को कई 
लाइसेंस दिये गये हैं ताकि वे अपनी प्रायोगिक क्षमता को बढ़ा 
सके और अपने उत्पादन में , विशेषकर रासायनिक उर्वरकों , एल्यूमीनियम , 
हिमकारक पौर शीतकारक मशीनों वाहक सोग, संगणन मशीनों 
जूट की फर्श की पट्टी, उबल रोटी और बिस्कुट तैयार करने पाली पौर 
हिन्यामंदी की मशीनों के उपोग क्षेत्रों के उत्पावन में वृद्धि कर सकें । 


28. मोद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार में अपनी 
उवार पायात नीति को जारी रखा जिससे कि बहुत कम उपलब्ध 
होने वाली मम्मी सामग्री और पुर्जी के स्टाफ की पूर्ति की जा सके 
पौर महत्वपूर्ण प्रायातित कच्ची सामग्री और पुर्जी के प्रभाव के कारण 
उत्पादन में कोई बाधा न पड़े । अपने उत्पादन के 25 प्रतिशत 
( पहले के 10 प्रतिशत के बदले ) या उससे अधिक मात्रा में निर्यात 
करने वाले प्रौद्योगिक यूनिटों को सप्लाई में अधिक तरजीह दी गई । 
इसके अलावा , पायात प्रप्तिस्थापन के कारण हाल ही के वर्षों में कई 
उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, प्रत: 159 चीजों के प्रायात पर रोक 
लगाकर और दूसरी 56 चीजों के आयात को प्रतिबंधित कर उसमें 
भी प्रगति की गयी है । 1970- 71 के बजट में पायात कर को कम 
कर या रह कर निर्यात के लिए उत्पादन करने वाले उद्योगों को 
पौर मशीनों , मोटर-गाड़ियों के पुर्जी, पौषधीय रासायनिक पदार्थों, 
उपकरणों पोर साधनों पर निर्यात कर बढ़ाकर पायात प्रतिस्थापन 
के लिए उत्पावन करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन विया गया । (फिर 
भी , प्रायोजनाओं की प्रारंभिक स्थापना और वर्तमान प्रायोजनामों 
के पर्याप्त विस्तार के लिए प्रावश्यक मायातित मशीनों के मामले 
में कतिपय छूटें दी गयी ) । 


29. सरकार ने मार्च 1970 में एक अलग प्रायोगिक लागत 
व मूल्य म्यूरो की स्थापना की जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह 
पौधोगिक मूल्यों को निर्धारित करने पीर बदलने तथा प्रौधोगिक 
क्षेत्र की लागत मूल्य संबंधी प्रवृत्ति पर निगरानी रखने में सरकार 
की सहायता करे । 1 जून 1970 से अमल में पाये एकाधिकार 

और प्रतिबंधक व्यापार प्रणाली अधिनियम , 1969 से स्वस्थ्य प्रौद्योगिक 
प्रणालियों के भी व्यवहार में आने की संभावना है । 


27. प्रौद्योगिक उत्पादन के मामले में उत्पावन व्यय में हुई वृद्धि 
की पूर्ति करने के उद्देश्य से मूल्य बढ़ाने की अनुमति दी गयी । इस्पात 
के कारखानों में सुधार और नवीकरण का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया 
पौर कतिपय महत्वपूर्ण पत्रों में उत्पादन को मांग के बदलते स्वरूप के 
मनुकूल बनाने के उद्देश्य से संतुलम-उपकरण लगाया जा रहा है । 
रापी में भारी इंजीनियरी प्रायोजनामों और तिरुचि तथा हैदराबाद 
में जलविद्युत संयंत्रों के पूर्ण हो जाने के कारण इस्पात बनाने 
पौर बिजली के उत्पादन के लिए अपेक्षित उपकरणों के अनुपात 
में वेशी उत्पादन होने की संभावना बढ़ गयी है । भारतीय प्रौद्योगिक 
बिकास बैंक और रिजर्व बैंक ने पूंजीगत माल के उत्पावन और प्रास्थ 
गित प्रदायगी के प्राधार पर किये जाने वाले पूंजीगत माल के 
निर्यात तथा प्रास्थागित प्रदायगी के माधार पर वेपी मशीनों की 
खरीद के लिए मियादी वित्त की सहायता प्रदान करने की जो योज 
नाएं बनायी थी पालोग्य वर्ष में जारी रही । 


बजट संबंधी गतिविधिया @ 

30. 1969- 70 * के राजकोषीय वर्ष में बजट संबंधी प्रवृत्तियों 
इस प्रकार थीं ; केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की राजस्व- प्राप्तियां 
की वृद्धि दर में कमी हुई और उनमें राजस्व-वितरणों में सामान्य वृद्धि 
हुई । केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की मिश्रित राजस्व प्राप्तियों 
में जहाँ 1968- 69 में 11 . 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी यहां 1969- 70 
में केवल 7 . 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई ( सारणी 3 ) । राजस्व प्राप्तियों 


@ यदि प्रन्यया उल्लेख न किया गया हो तो इस खण्ड में उल्लिखित 
सारी राशि राजकोषीय वर्ष ( मप्रैल -मार्च ) से संबंधित है । 

* यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो 1969- 70 के संदर्भ में 
दिये हुए सभी प्राकड़े परिशोषित अनुमान हैं । 
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सारणी : - केन्द्रीय और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और विवरण 


( करोड़ रुपये ) 


1988- 89 
( लेखा ) 


1969-70 ( क ) 
( बजट अनुमान ) 


केन्द्रीय 


राज्य 


केन्द्रीय 


राज्य 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


- 


- 


__ (1) 
I. कुल प्राप्तिमा ( प - पा ) 


. 


. 


4434 


4047 
( --- 5 . 0 ) 


3051 
( + 23 . 5 ) 


7098 
( + 5 . 5 ) 


3112 
( + 2. 0) 


7548 
( + 6 , 3 ) 


( + 9 . 6 ) ) 


. भ . राजस्व प्राप्तियाँ 


2676 


2523 
( + 8 . 0 ) 


2322 ( ब ) 
( + 17 . 3 ) 


4845 
( + 11. 1 ) 


5056 
( + 4 . 3 ) 


( + 8 . 1 ) 


उनमें से कर प्राप्तिया 


. 


3727 


2039 
( + 4.2 ) 

1524 ( ग ) 
( --18. 9) 


3995 
( + 1. 2 ) 


1708 ( ब ) 
( + 14.9) 

129 
( + 48. 8 ) 


3380 ( ब ) 
( + 2 . 5) 
1798 ( ब ) 
( + 5. 3) 
___ 732 

( + 0 . 4 ) 


2197 
( + 8. 8) 
1758 ( ग ) 
( + 15 . 4 ) 


( + 8. 9) 
2253 
) - 4 . 9 ) 


मा. पूजीगत प्राप्तियाँ 


2490 
( + 10 . 5 ) 


II . कुल वितरण 


3742 
( + 1. 1) 


8139 
( + 10. 4 ) 


3630 
( + 10. 8) 

2110 
( + 17 5) 


उसमें से विकास परिष्यय 


3347 


817 
( + 9 . 2 ) 


7372 4209 3930 . 
( + 5. 7) ( + 12.5 ) ( + 8. 3) 

2927 1047 2300 
( + 15. 1 ) ( + 28. 2 ) ( + 9 . 0 ) 
1913 

373 1839 
( + 15, 8) ( + 17. 3) ( + 15. 3) 

1014 874 461 
( + 13. 8) ( + 35 . 1) ( - 10. 5) 


( क ) राजस्व 


1595 


3347 
( + 14 . 3) 

2212 
( + 15. 6 ) 

1135 
( + 11 . 9 ) 


( च) पूंजी. . 


318 
( + 12. 4) 

499 
( + 7.3) 


. 


( + 16. 5 ) 

515 
( + 20 . 9) 


515 


1014 


461 


योजना परिष्मय 


. 


2481 ( 4 ) 
( + 7 . 1 ) 


2271 ( प ) 
( -- 3 . 8 ) 


विकासेतर परिम्पय ( क - ) 


1754 


1003 


2757 


2048 


( -- 14 . 2 ) 


( क) राजस्व 


. 


. . 


3148 
( + 14 . 2 ) 

3077 
( + 9. 2 ) 


993 


( - 4 . 7 ) 

993 
( + 10 . 8 ) 

10 
( -- 83 . 3 ) 


1825 
( + 7. 7 ) 


( - 8. 2 ) 

2818 
( + 8. 7) 
____ --61 


( + 16. 8 ) 

1953 
( + 7. 0) 

9 5 


1100 
( + 9. 7 ) . 

1124 
( + 13 . 2 ) 

--24 


( ब ) पूंजी 


. 


--- 71 


95 


11 


305 


305 


-- 579 


- - 579 


IIL . कुल मधिशेष ( +) या घाटा (--) 
- ( HI ) 


-- 274 ( ) 


+ 225 


- 225 


--- 818 


- - - 818 


-~ 593 (5 ) 


मोट: - (i ) प्राकडे अंतर-सरकारी अंतरणों के लिए समायोजित किये गये हैं । प्रतः बजट वस्तावेजों और सारणी 6 में दिये गये आंकड़ों से वे भिक्ष हैं किन्तु समग्र रूप से 

संयुक्त स्पिति मपरिवर्तित है । 
(ii ) फोष्टकों मौकड़ों से पिछले वर्ष की तुलना में हुई प्रतिशत बधि ( + ) या कमी ( -- ) का पता मलता है । 
( क ) बगट प्रस्तावों का प्रभाव शामिल है । 
( ब ) केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा शामिल है । 
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सारणी 5 - - केंद्रीय और राज्य सरकारों को संयुक्त प्राप्तियां और विवरण----( जारी ) 


367 
- - - - 


- - - - - 


- - - 


(करोड़ रुपये ) 


-- - 


- 


3 


1970- 71 ( क ) 
( बजट अनुमान ) 


- 


- ... - . - - .. - - - - 

1960- 70 
( परिशोधित अनुमान ) 

- - -- - -- - - - --- - - -- - - - - - ---- - - - 
केन्द्रीय राज्य ____ोड़ 
- - - -- 

3285 

7886 
( + 14 . 2 ) ( + 7 . 0 ) ( + 11 , 1 ) 


केन्द्रीय 


राज्य 


जोड़ 


I . फुल प्राप्तियां ( प्र + मा ) 


. 


4621 


4691 


3538 


( + 1 , 5 ) 


8229 
( + 4 . 3 ) 

5812 
( + 11, 4 ) 


अ . राजस्व प्राप्तियां 


5216 


2652 
( + 5. 1 ) 


2564 ( ख ) 
( + 10 . 4) 


5216 
( + 7. 6) 


2962 
( + 11. 7) 


8050( ख ) 
( + 11. 2) 


उनमें से फर-प्राप्तियां 


. 


. 


2110 
( + 4 , 5 ) 


1927 ( ख ) 
( + 12 . 8 ) 


4037 
( + 8 . 3 ) 


2390 
( + 13. 3 ) 


2168 ( स्म ) 
( + 12 . 5 ) 


4558 
( + 12 . 9 ) 


मा . पूंजीगत प्राप्तियां 


2670 


1969 (ग ) 
( + 29 . 2 ) 


701 
( -- 3. 8) 


2670 
( + 18. 5 ) 


1729( ग ) 
( ---12 . 2 ) 


688 
( -- 1 . 7) 


2417 
( - 9. 4 ) 


II . कुल वितरण 


4251 


4071 
( + 12 . 1 ) 


8322 
( + 12. 9 ) 


4514 
( + 8. 2 ) 


4077 
( + 0 , 1 ) 


8591 
( + 3 . 2 ) 


( + 13. 6 ) 


उसमें से विकास परिव्यय 


3337 


1152 


1020 
( + 24 . 8 ) 


2317 
( + 9 . 8 ) 


2472 
( + 6 . 7 ) 


3624 
( + 8 . 6 ) 


( + 14 . 0 ) 


( + 12 9 ) 


( क ) राजस्व 


425 


2170 
( + 13. 4 ) 


1912 
( + 8 . 0 ) 


( + 15, 8) 


2337 
( + 7. 7 ) 


367 
( + 15. 4 ) 

653 
( + 30. 9 ) 


1803 
( + 13. 0) 

514 
( -- 0. 2 ) 


( ख ) पूंजी . 


. 


. 


653 


514 


1187 


727 


727 
( + 11 3 ) 


560 
( + 8, 9 ) । 


12.37 
( + 10. 3 ) 


( + 15. 1) 


योजना परिव्यय 


. 


. 


. 


2239 ( ष ) 
( ---5 . 2 ) 


2837 ( 4 ) 
( + 17 . 8 ) 


विकासेतर परिश्यय ( क ख ) . 


2095 


1181 


3273 


3279 
( + 18 : 9 ) 


2158 
( + 3 . 0 ) 


1115 
( -- 5 . 8 ) 


___ 3273 
( - - 0 . 2 ) 


( + 19 . 4 ) 


( + 18 . 0 ) 


( क ) राजस्व 


1217 


2012 


__ 1976 
( + 8 . 3 ) 


3193 
( + 13 . 3 ) 


1157 
( - - ! . 9 ) 


3199 
( + 0 . 2 ) 


( + 22 , 6 ) 


( + 3 3 ) 


( ख) पूंजी . 


. 


. 


119 


119 


-- - 33 


--33 


8 6 


86 


116 


- -- 4 ) 


74 


( --- 2 . 5 ) 


( -- 14. 0 ) 


III. फुल अधिशेष ( + ) या घाटा ( - - ) 

+ 370 - - 80G 436( 3 ) 

+ 177 

-- -- 537 - - 362 ( अ ) 
( I-II ) 

- - - - - - - - - - -- ---- - - ...- - ... 
( ग ) खजाना मिल प्राप्तियां ( वास्तविक ) शामिल नहीं हैं । 
( घ ) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, और संघशामित क्षेत्रों का योजना परिव्यय शामिल है । 
( रु.) केन्द्रीय सरकार के बकाया मजाना विषों में हुई वास्तविक पति , केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के नकदी बकायों का माहरण , राज्य सरकारों 

द्वारा अपने नकदी बकाया निवेश लेने में रखी गयी प्रतिभूतिययों को वास्तविक बित्री और राज्यों की प्रारक्षित राजस्व निधियों से किये गये 

वास्तविक अंसरण के माधार पर । 
39G of I/73 - 3. 
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की वृदि वर में जो कमी पायी गयी वह मुख्यत: करतर राजस्वों के रपये थी । 1969- 70 के परिशोधित अनुमानों के अनुसार समग्र 
संदर्भ में हुई । करेसर प्राप्तियों में जो वृद्धि हुई उसकी दर 1969- 70 घाटे की राशि 436 करोड़ रूपये थी जमकि 1968-69 में उक्त 
में 5 . 4 प्रतिशत थी जब कि वह 1968-69 में 19 . 2 प्रतिशत थी । राशि 274 करोड़ रुपये थी । 1969-70 में बजट अनुमानों 
कर- प्राप्तियों की पुलि-दर जहां 1968, 69 में 8. 9 प्रतिशत थी वहां की तुलना में राज्य सरकारों के घाटे की राशि 339 करोड़ रुपयों 
1969- 70 में थोड़ी- सी कम होकर 8 . 3 प्रतिशत हो गयी । इसका से घटकर 146 करोड़ रुपये हो गयी और केन्द्रीय सरकार के घाटे 
प्रमुख कारण यह था कि इस वर्ष ( क्रमशः तीसरा वर्ष ) सीमा -शुल्क की राशि 254 करोड़ रुपयों से बढ़कर 290 करोड़ रुपये हो गयी । 
से प्राप्त होने वाले राजस्व में कमी हुई और साथ ही भू - राजस्व में भी कमी हो 
गयों । किन्तु पूंजीगत लेखे पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की संयुक्त 

36. इस प्रकार केन्द्रीय सरकार के घाटे की राशि के बढ़ने और 
प्राप्ति में 1969- 70 में 18 . 5 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि 1968- 69 

राज्य सरकारों के घाटे की राशि के कम होने का प्रांशिक कारण यह 
में उसमें 4 . 9 प्रतिशत की कमी हुई थी । 

था कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को ऋणों और विभाज्य 

करों के रूप में अंतरित किये गये विसीय माधनों की मात्रा में बजट 
___ 31. 1969- 70 में राजस्व वितरणों में जो वृद्धि हुई ( 12. 9 अनुमानों की अपेक्षा काफी वृद्धि हुई । राज्य सरकारों को दिये गये 
प्रतिशत ) यह राजस्व प्राप्ति में हुई वृद्धि की तुलना में अधिक पी ऋणों में जो बुद्धि हुई उसका यह कारण था कि सूखे और बाढ़ों से प्रभावित 
यद्यपि वितरणों में हुई उक्त वृद्धि 1968- 69 में हुई वृद्धि ( 11 , ) राज्यों को अधिक ऋण दिये गये और राज्यों के वित्तीय साधनों 
प्रतिशत ) की तुलना में विशेष अधिक नहीं थी । 1969- 70 में राजस्व में विद्यमान अंतर को पूरा करने के लिए उन्हें विशेष सहायता 
वितरणों में हुई वृद्धि का कारण विकास व्यय ( 13. 4 प्रतिशत वृद्धि ) दी गयी । विभाज्य करों में जो पूति हुई यह जुलाई 1969 में पेश 
पौर विकासेरर व्यय ( 13 . 3 प्रतिशत वृद्धि ) के अंतर्गत हुई वृद्धि की गयी पांचवें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्या 

न्वयन का प्रमुख परिणाम थी । 


थी । 


सारणी 6 - - द्रीय सरकार की समग्र बजट स्थिति 


( करोड़ रुपये ) 


1969- 70 1969- 70 
( बजट ( परिशोधित 
अनुमान ) प्रमुमान ) 


1970- 71 * 

( बजट 
प्रमुमान ) 


I. कुल प्राप्तियां (प्रपा) . 


5301 


54865450 

( 5573 ) 


अ . राजस्व प्राप्तियां 


. 


2957 


2924 


3118 


( 3 2 41 ) 


उनमें से कर प्राप्तियां 


2196 


2110 


2267 


( 2390) 

2332 


2562 


500 


535 


455 


32. केन्द्रीय सरकार के मामले में 1969- 70 में राजस्व लेखे 
में हुए विकास व्यय में हुई वृद्धि ( 15 . 4 प्रतिशत ) विकासेत्तर 
व्यय में हुई धुद्धि ( 8 . 3 प्रतिशत ) की अपेक्षा अधिक थी । किन्तु राज्य 
सरकारों के मामले में विकास व्यय में हुई वृद्धि ( 13 . 0 प्रतिशत ) 
की अपेक्षा विकासेत्तर व्यय में तेजी से वृद्धि ( 22 . 6 प्रतिशत ) 
हुई । सूखे और बाढ़ से पीड़ित राज्यों में अकाल- राहत व्यय के 
लिए जो व्यवस्था की थी वह इस वृद्धि का विशेष कारण थीं । 
अकाल राहत-व्यय के लिए जहां 1967-68 में 87 करोड़ रुपयों 
की व्यवस्था की गयी थी वही वह 1968-69 में थोड़ी सी बढ़कर 
90 करोड़ रुपये हो गयी थी । किन्तु उक्त राशि 1969- 70 में 
में बहुत अधिक बढ़कर 154 करोड़ रुपयों तक पहुंच गयी । 

33. पंजीगत लेखे पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के 
संयुक्त वितरणों की राशि में 1969- 70 में 12 . 9 प्रतिशत वृद्धि 
हुई जबकि 1968-69 में उसमें 4. 1 प्रतिशत कमी हुई थी । 

34. 1969- 70 के अजट अनुमानों की तुलना में केन्द्रीय सरकार 
के कुल वितरण की राशि में परिशोधिन अनुमानों में 221 करोड़ रुपयों 
की वृद्धि हुई अर्थात् उक्त राशि बढ़कर 5776 करोड़ रुपये हो गयी । 
उसकी कुल प्राप्ति की राशी में 185करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई अर्थात् यह राशि 
मढ़कर 5486 करोड़ रुपये हो गयी ( सारणी 6 ) । राज्य सरकारों के 
मामले में 1989- 70 में प्राप्ति की राशि 4790 करोड़ रुपये थी जो बजट 
अनमान की तुलना में 332 करोड़ रुपये अधिब थी । इसका प्रमुख कारण 
यह था कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अधिक मात्रा में 
विसीय साधनों का अंतरण किया ( सारणी 7 ) । किन्तु राज्य सरकारों 
वारा वितरित की गयी कुल राशि 4936 करोड़ रुपये थी जो बजट 
व्यवस्था से केवल 139 करोड़ रुपय अधिक पो । यह वृद्धि मुख्यतः 
विकासेत्तर कार्यों और ऋणों तथा अग्रिमों के अंतर्गत हुई । 

35. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के 1969-70 के 
बजट अनुमानों के अनुसार समूचे घाटे की राशि ( केन्द्रीय सरकार 
के बकाया खजाना बिलों में हुई वास्तविक वृद्धि , केन्द्रीय सरकार 
और राज्य सरकारों के नकदी बकायों से किये गये प्राहरण , राज्य 
सरकारों द्वारा अपने नकदी बकाया लेखें निवश में रखी गयी प्रति 
भतियों की वास्तसिफ बिक्री और राज्य सरकारों की प्रारक्षित राजस्व 
निधियों से किये गये वास्तविक अंतरण के आधार पर ( 593 करोड़ 


714 


719 


5776 


5800 


प्रा . पूंजीगत प्राप्तियां . 2344 
उनमें से देशी ऋण 

(फुल ) 

विदेशी ऋण ( कुल ) 8510 
11. कुल वितरण 

3533 
उसमें से 

( क ) विकास परिव्यय 1047 
( ख ) विकासेतर परिव्यय 20 48 
( ग ) देशी ऋणों 
____ का भुगतान . 394 
( घ ) विवेशी ऋणों 

का भुगतान 208 
III. समन पाटा ( I - II ) 

264 


1152 


1020 
2095 


2158 


394 


293 


180 


200 


290 


350 
( 127 ) 


नोट : ---इस सारणी में प्राप्तियों पीर वितरणों के जो मांकड़े दिये गये 
हैं ये असर- सरकारी प्रसरणों के लिए समायोजन किये जाने के कारण सारणी 
5 के प्रांकड़ों से मेल नहीं खाते । 

* कोष्ठकों के पाकड़े कर संबंधी अतिरिक्त उपायों से अनुमानतः प्राप्त होने 
वाली राशि को हिसाब में लेने के बाद निकाले गये हैं । 


- 


.- - . 


- . 


.. - ...-. - .. .. 


- . 


4438 


1953 


1071 


1178 


1216 


517 


567 


534 
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सारणी 7--- राज्य सरकारों को समय गजट स्थिति 

37. राज्य सरकारों को दिये जाने वाले ऋणों और विभाज्य मरों 

में राज्य सरकारों के हिस्से में वृद्धि कर दिये जाने के कारण केन्द्रीय 
( करोड़ रुपये ) 

सरकार के वित्तीय साधनों पर जो सनाव पाया उसे एक पोर करेतर 
1969- 70 1969- 70 1970 - 71 * 

राजस्व में हुई वृधि , देशी बाजार से लिये गये ऋणों और विविध 
( बजट ( परिशोधित ( बजट 

पूंजीगत प्राप्तियों से और दूसरी ओर विकास तथा रक्षा के अधीन 
अनुमान ) अनुमान ) अनुमान ) किये जाने वाले वितरणों, ब्याज की वास्तविक अवायगियों और राज्यों 
I . कुल प्राप्तियों ( प्र + प्रा ) 

4790 4755 

फो दिये जाने वाले अनुदानों में ममत कर के काफ़ी हद तक दूर कि 
( 4824 ) 

गया । 
म . राजस्व प्राप्तियां (iii ) 293-1 31313315 

38. फेन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के 1969- 70 के वास्त 
( 3384 ) 

विक घाटे की राशि का परिमाण अभी उपलब्ध नहीं है । फिर भी 
उनमें से 

रिजर्ष बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को दिये 
( i ) राज्य सरकारों 

गये कुल ऋण की राशि से संभावित वास्विक घाटे की राशि का 
की निजी राजस्व 

संकेत मिलता है । ऐसे ऋण की राशि में 1969- 70 के राजकोषीय 
प्राप्तयां 1863 

2099 वर्ष में 12. 70करोड़ रूपयों की वृद्धि हुई है । जन कि 1968- 69 में उसमें 

( 2123 ) 24 1. 89 करोड़ रुपयों की बुद्धि हुई थी । रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय 
( ii ) केन्द्रीय सरकार 

सरकार को दिये गये वास्तविक ऋण की राशि में 1968- 69 के 
द्वारा अंतरित की 

128 . 63 करोड़ रुपयों की तुलना में 1969- 70 में 81 . 16 करोड़ 
गयी वित्तीय राणि 

रुपयों की वृद्धि हुई ; राज्य सरकारों को दिये गये वास्तविक ऋण की 
( फ + ख ) . 

राशि में पिछले वर्ष की 11 3. 28 करोड़ रुपयों की वृद्धि के विपरीत 

( 1261 ) इस वर्ष 68 . 46 करोड़ रुपयों की कमी हुई । इसके अलावा रिजर्व 
( क ) फरों में हिस्सा 

611682 बैंक के पास मार्च 1970 के अंत तक कतिपय राज्य सरकारों के 

( 727 ) बकाया प्रोवरड्राफ्ट थे यद्यपि कुल बकाया प्रोवरड्राफ्टों का परिमाण 
( ख ) केन्द्रीय सर 

मार्च 1969 के अंत के स्तर से कम नही था । 
कार से अनु 

39. 31 मार्च से जून 1970 के अन्त ( अन्तिम शुक्रवार ) तक 
दान . 554 

की अवधि में सरकारी क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये वास्तविक 
मा . पूंजीगत प्राप्तियां (i + ii ) 1524 1659 1440 

ऋण की राशि में 89 करोड़ रुपयों की कमी हुई जब कि 1969 को 
(i ) राज्य सरकारों की 

तदनुरूपी अवधि में उसमें 7 करोड़ रुपयों की कमी हुई थी । 31 
पूंजीगत प्राप्तियां 732 701 

मार्च 1970 से जून 1970 के अन्त सक की अवधि में रिजर्व बैंक 
उनमें से 

द्वारा केन्द्रीय सरकार को दिये गये वास्तविक ऋण की राशि में ( 31 
बाजार ऋण (कुल ) 

मार्च 1969 से जून 1969 के अन्त तक की अवधि में हुई 185 करोड़ 
(ii) केन्द्रीय सरकार से 

रुपयों की धूमि की तुलना में ) 10 करोड़ रुपयों की कमी हुई और 
लिये गये ऋण 

राज्य सरकारों को दिये गये ऋण की राशि में (पिछले वर्ष की 
( कुल ) 

तवमुरूपी अवधि में हुई 192 करोड़ रुपयों की कमी की तुलना में ) 
II. फुल वितरण 4797 4936 4959 

79 करोड़ रुपयों की कमी हुई । 
उसमें से 
( क ) विकास परिव्यय . 2300 2317 

40. केन्द्रीय सरकार का 1970- 71 बजट अनुकूल प्राषिक परि 
( ख ) विकासेतर परिव्यय . 1361 

स्थितियों को उस पृष्ठभूमि में बनाया गया जिसमें आर्थिक विकास की 
( ग ) केन्द्रीय सरकार को 

वृद्धि के लिए सक्षम प्रयत्न करना सम्भव था | चौथी पंचवर्षीय योजना 
ऋणों की वापसी प्रदा 

के प्रथम वर्ष अर्थात् 1969- 70 में प्राय में 5 प्रतिशत और 5 . 5 
यगी . . 586 

603 

प्रतिशत (स्थिर मूल्यों के अनुसार ) के बीस वृद्धि होने की जो प्रत्याशा 
( घ ) अन्य पार्टियों को ऋण 

की जाती है वह चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए परिकल्पित 
पौर अग्रिम 378 

381 

बुद्धि दर के बराबर है । प्राय वृद्धि की गति को बनाये रखने के लिए 
( स ) बाजार ऋणों की वापसी 

बजट में विशेषकर पूंजी-निर्माण करनेवाले विकासात्मक परिव्यय के 
अदायगी . 

62 

परिमाण में पर्याप्त वृद्धि कर दी गयी है । कुल पूंजी -निर्माण के लिए 
III . समग्र घाटा 

204 

बजट में जो व्यवस्था की गयी है यह 1969- 70 की अपेभा 13 प्रतिशत 
( 135 ) 

अधिक है । इसके विपरीत , यह अनुमान लगाया गया है कि 1070- 71 

में उपभोग-व्यय में 1969- 70 की अपेक्षा 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी 
मोट: - हम सारणी में प्राप्तियों और वितरणों के जो प्रांफड़े दिये जबकि 1969-70 में 1968- 69 की तुलना में 7. 2 प्रतिशत की वृद्धि 
गये हैं थे अंतर -सरकारी अंतरणा के लिए समायोजन किये जाने हुई । इससे ऐसी पतियों को उषित सीमा के भीतर बनाये रखने की 
के कारण सारणी 5 के आंकड़ों से मेल नहीं खाते । सरकार की नीति का पता चलता है । इसके परिणामस्वरूप यह प्राणा 
* कोटको के प्रांफड़े पर संबंधी अतिरिक्त उपायों से अनुमानत : की जाती है कि राजस्म प्राप्तियों के रूप में सरकारी प्रशासन की जो 
प्राप्त होने वाली राशि को हिमाब में लेने के बाद निकाले बचत होती है उसमें जहां 1969-70 में 2. 7 प्रतिशत वृद्धि हुई थी 

वहीं 1970- 71 में 7 . 6 प्रतिशत वृद्धि होगी । यष्ट प्रत्याशा की जाती 


688 


145 


177 


155 


792 


958 


752 


2472 


1156 


1394 


593 


433 


69 


8 ) 


339 


146 
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है कि सरकार की वास्तविक बचतों से , जिनमें विभागीय पाणिज्यिक ऋणों के संदर्भ में राज्य सरकारों के बजटों में जो व्यवस्था की गयी 
संस्थानों को बचतें भी शामिल हैं, 1970- 71 में सरकारी और विभागीय वह केन्द्रीय सरकार के बजट में की गयी व्यवस्था की तुलना में 171 
वाणिज्यिक संस्थानों के बास्तविक निवेश के 66 . 4 प्रतिशत की वित्तीय करोड़ रूपये कम है । इसके लिए व्यवस्था करने पर राज्य सरकारों 
व्यवस्था की जाएगी जब कि 1969- 70 में 33 . 9 प्रतिशत की व्यवस्था की बजट- स्थिति से यह संकेत मिलता है कि 1970- 71 में 38 करोड़ 
हुई थी । बजट में परिव्यय की जो परिकल्पना की गयी है उससे इस रुपयों का समप्र प्रधिशेष होगा जब कि 1969- 70 में 146 करोड़ 
बात का पता चलता है कि सरकार को न केवल स्थायिता सहित विकास रुपयों का समग्र घाटा हुमा था । 
करने की चिन्ता है, बल्कि समाज के अभावग्रस्त और गरीष वर्गों के 
कल्याण की भी चिन्ता रहती है । अभावग्रस्त और गरीब वर्गों के कल्याण 

43. पिछली रिपोर्ट में 1969- 70 से 1973- 74 तक के लिए 
के उद्देश्य की पूर्ति के लिए छोटे किसानों और कृषि श्रमिकों के हित के 

चौथी पंचवर्षीय योजना के परिशोधित मसौदे के संसद में पेश किये 
लिए विशिष्ट कार्यक्रमों, ग्रामीण जल -पूर्ति योजनाओं, बच्चों के लिए 

जाने का उल्लेख किया गया था । योजना का अन्तिम दस्तावेज 18 
पौष्टिक पाहार सम्बन्धी कार्यक्रमों और औद्योगिक कामगारों तथा विशेषकर 

मई 1970 को संसद में पेश किया गया । उसका अन्तिम रूप सरकार 
सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों की व्यवस्था 

की नयी सामाजिक - आर्थिक नीतियों के अनुरूप बनाया गया है और 
की गयी है । 

वह विकास की स्थायिता और सामाजिक न्याय के लक्ष्य की पूर्ति करता 

है । अन्तिम योजना में कुल परिव्यय की राशि में 484 करोड़ रुपयों 
41. यह अनुमान लगाया गया है कि 1970- 71 के राजस्व प्रौर की वृद्धि कर दी गयी है अर्थात् प्रारूप योजना में जहाँ 24, 398 
पूंजीगत लेखों से प्राप्त कुल राशि ( अतिरिक्स कर- उपायों से प्राप्त प्राय करोड़ रुपयों के परिव्यय की व्यवस्था थी वहां उसे अन्तिम योजना में 
को मिलाफर ) 5, 573 करोड़ रुपये होगी अर्थात् उसमें 1969- 70 की बढ़ाकर 24, 882 करोड़ रुपये कर दिया गया है । कुल परिव्यय में 
सुलना में 87 करोड़ रुपयों (1 . 6 प्रतिशत ) की वृमि होगी । चूंकि सरकारी क्षेत्र के हिस्से की राशि में 150 4 करोड़ रुपयों की वृद्धि 
वितरित की जाने वाली 5800 करोड़ रुपयों की कुल राशि से 1969 की गयी है अर्थात् उसे प्रारूप योजमा में परिकल्पित 14, 398 करोड़ 
70 की तुलना में केवल 24 करोड़ रुपयों ( 0 . 4 प्रतिशत ) की वृति रुपयों ( 59 प्रतिशत ) से बढ़ाकर 15, 902 करोड़ रुपये ( 64 प्रतिशत ) 
होने का पता चलता है अत: यह अनुमान है कि समग्र घाटे की राशि बना दिया गया है और गैर सरकारी क्षेत्र के हिस्से की राशि में 1, 020 
227 करोड़ रुपये होगी जो 1969- 70 के 290 करोड़ रुपयों के घाटे करोड़ रुपयों की कमी कर उसे 10, 000 करोड़ रुपयों ( 41 प्रतिशत ) 
की सुलना में 63 करोड़ रुपये कम है । यह प्रत्याशा की जाती है कि 

से 8, 980 करोड़ रुपये ( 36 प्रतिशत ) कर दिया गया है । 
1970- 71 में समप्र पाटे की राशि फुल वितरणों का 3 . 9 प्रतिशत 

___ 44. सरकारी क्षेत्र के 15, 902 करोड़ रुपयों के कुल परिव्यय 
होगी जब कि बह 1969- 70 में कुल वितरणों का 5 . 0 प्रतिशत थी । 

की राशि में से केन्द्रीय सरकार ( संघ शासित क्षेत्रों और केन्द्रीय सरफार 
____ 42. 1970-71 के लिए राज्य सरकारों के बजट में राजस्व 

द्वारा प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर ) और राज्य सरकारों के परिव्यय 
(कराधान की 1969- 70 की दरों के अनुसार ) तथा पूंजीगत लेखों 

की राशि क्रमश: 0, 296 करोड़ रुपये और 6, 606 करोड़ रुपये है जो 
पर 4, 755 करोड़ रुपयों की प्राप्ति की व्यवस्था की गई है । यह प्रारूप मोजना में मंजूर की गयी परिव्यय राशि ( क्रमशः 8, 332 करोड़ 
राशि 1969- 70 की राशि की तुलना में 35 करोड़ रुपये ( 0 . 7 

रुपये और 6, 066 करोड़ रुपये ) से अधिक है । 
प्रतिशत ) कम है । यह कमी केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारों को 

____ 45. सरकारी क्षेत्र के परिव्यय में निवेश के 13, 665 करोड़ रुपये 
अन्तरित किये जाने वाले वित्तीय स्रोतों की कुल मात्रा में प्रत्याशित 

और चालू व्यय के 2, 247 करोड़ रुपये शामिल हैं । यदि क्षेत्राधार 
की गयी कमी और राज्य सरकारों के अपने ही वित्तीय स्रोतों में वृद्धि 

देखा जाए तो कृषि और तत्सम्बन्धी क्षेत्रों (सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण 
करने का परिणाम है । 4, 959 करोड़ रुपयों की कुल वितरण राशि 

को मिलाकर ) और बिजली प्रायोजनाओं पर होने वाले परिष्ययों का 
1969- 70 की तुलना में 23 करोड़ रुपये अधिक है । विकास व्यय 

हिस्सा थोड़ा- सा बढ़कर क्रमश : 24 प्रतिशत और 16 प्रतिशत हो गया । 
की राशि में जहां 155 करोड़ रुपयों ( 6 . 7 प्रतिशत ) की वृद्धि की 

यह कुल परिव्यय का क्रमश: 22 प्रतिशत और 14 प्रतिशत था । 
गयी है यहां विकासेतर व्यय में 62 करोड़ रुपयों ( 4 . 3 प्रतिशत ) 

इसके विपरीत उद्योगों और खनिज पदार्थों, परिवहन और संचार साधनों 
पौर ऋणों और प्रग्निमों में 52 करोड़ रुपयों ( 12. 0 प्रतिशत ) झी 

तथा समाज सेवामों पर होने वाले परिव्ययों का हिस्सा क्रमशः 21 
फमी की गयी है । राज्य सरकारों के निजी वित्तीय साधनों से 1970- 71 

प्रतिशत , 20 प्रतिशत और 16 प्रतिशत था जब कि उफ्त हिस्सा प्रारूप 
में कुल वितरणों के 56 . 2 प्रतिशत की व्यवस्था होगी जब कि 1969- 70 

योजना में उद्योगों और खनिज पदार्थों तथा परिवहन और संचार साधनों 
में 53. 8 प्रतिशत की व्यवस्था हुई थी । बजट में 204 करोड़ रुपयों 

में से प्रत्येक पर 22 प्रतिशत और समाज सेवाभों पर 17 प्रतिशत 
के समप्र घाटे की राशि निर्धारित है जो 1969- 70 के स्तर से 58 

निर्धारित था । परिव्यय का शेष तीन प्रतिशप्त फुटकर मयों के अधीन 
करोड़ रुपये अधिक है । राजस्व लेखे पर 15 करोड़ रुपयों के अधिशेष 

निर्धारित था ; प्रारूप योजना में भी लगभग उतना ही प्रतिशत निर्धारित 
और पूंजीगत लेखे पर 210 करोड़ रुपयों के घाटे से यह समग्न घाटा 

था । 
बना है । समग्र घाटे के एक अन्य की पूर्ति करने के लिए राज्य सरकारों 
ने अतिरिक्त कर लगाने का विचार किया है जिनसे 1970- 71 में ___ 46. सरकारी क्षेत्र के परिध्यय में ओ वृद्धि हुई उसके कारण इस 
24 कराड़ रुपयों की प्राय होने का अनुमान है । इसमें केन्द्रीय सरकार प्रकार थे; प्रारूप योजना में 10, 839 करोड़ रुपयों की जो व्यवस्था 
वारा अमल में लायी गयी अतिरिक्त कर व्यवस्थाओं के कारण राज्य को गयी थी यह बढ़कर 11, 854 करोड़ रुपये हो गयी ; प्रतः भजट 
सरकारों को उनके हिस्से के रूप में 45 करोड़ रुपये मिले और राज्य के वित्तीय स्रोतों (कराधान की 1968- 69 की दरों के अनुसार ) में 
सरकारों को बाजार ऋणों से बजट अनुमानों की अपेक्षा 2 करोड़ रुपये वृद्धि हुई और अतिरिक्त जमाराशि जुटाने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित 
अधिक प्राप्त हुए । के भी घाटे की पूर्ति करने में सहायक होंगे । इनसे था उसे अन्तिम योजना में 2, 709 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर 3, 198 
बजट में परिकल्पित समग्र धाटे की राशि कम होकर 133 करोड़ रुपये करोड़ रुपये कर दिया गया ; उक्त राशि में 2, 100 करोड़ रुपये पौर 
हो आएगी । इसके अलावा केन्द्रीय सरकार के करों से राज्यों के हिस्से 1, 098 करोड़ रुपये क्रमशः केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के 
के रूप में प्राप्त राशि , केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुवान और अंश थे । घाटे की विसीय व्यवस्था की मात्रा को प्रारूप योजना में 
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सारणो 8 - बीथो योजना के वित्तीय साधनों के अनुमान 

( 1969- 74 ) 


( करोड़ रुपयों में ) 
अन्तिम योजना 


प्रारूप योजना 


राशि 


जोड़ में प्रतिशत 


राशि 


जोड़ में प्रतिशत 


10, 839 


75 . 3 


11, 854 


74 . 5 


8 , 325 
2, 455 
1, 730 

165 
1 ,166 


57 . 8 
17 . 1 
12. 0 
1 . 1 


58 . 1 
10 . 5 
12 . 8 


9, 240 
1 , 673 
2, 024) 

202 
1 , 415 

105 


1 . 3 


8 . 1 


8 . 9 
2 . 5 


769 


4 . 8 


[ 1968-69 की काराधाम दरों – अनुसार बजट में दिये गए वित्तीय साधान ( 1 + 2 ) 
I. बजट में दिये गये देशी वित्तीय साधन ( 1 से 10 तक ) 

( 1 ) चालू राजस्वों का बकाया 
( 2 ) सरकारी उद्यमों का प्रभावान । 
( 3 ) रिजर्व बैंक के रख लिये गये लाभ . . 
( 4 ) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बाजार से लिये गये उधार ( वास्तविक ) 
( 5 ) भारतीय खाद्य निगम और वित्तीय संस्थानों द्वारा लिये गये उधार . 
( 6 ) अल्प बचतें . 
( 7 ) वार्षिको जमा, अनिवार्य जमा , इनामी बांड और स्वर्ण गोष्ट 
( 8 ) राज्य भविष्य निधियां . 
( ७ ) विविध पूंजीगत प्राप्तियां ( वास्तविक ) 
( 10) जीवन बीमा निगम प्रादि से ऋण और राज्य उग्रमों द्वारा बाजार से लिये गये 

उधार ( कुल ) 
2. विदेशी सहायता ( वास्तविक ) 
II संचित प्रतिरिक्त वित्तीय साधन 
III पाते की वित्त म्यवस्पा . 
IV योजना कल बिस्तीय साधन ( I + II + III ) . 


800 
m - 104 


- - 10.1 


640 


5 . 6 
- -- 0 . 7 

4 . 4 
7 . 8 
2 . 1 


660 


- .. 0 . 7 

4 . 2 
10 . 6 


1, 130 


1 , 685 
506 


343 


2 , 514 


17 . 5 


2, 614 


16. 4 
20 . 1 


2, 709 


18 . 8 


3198 


850 


5 . 9 


850 


14, 398 


100 . 0 


15, 902 


100 . 0 


स्रोत : योजना आयोग , भारत सरकार, चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारूप और पन्तिम 


परिकल्पित स्तर प्रर्थात् 850 करोड़ रुपयों सक ही रखा गया है । 
सरकारी क्षेत्र के परिव्यय की विसीय व्यवस्था का स्वरूप सारणी 8 
में दिया गया है । 
___ 47. 1969- 70 के लिए सरकारी क्षेत्र के योजनागत परिव्यय 
के लिए 1969 - 70 के 2, 301 करोड़ रुपयों की तुलना में 2, 239 
करोड़ रुपये निर्धारित किये गये ; यह राशि पिछले वर्ष की अपेक्षा 122 
करोड़ रुपये ( 5 . 2 प्रतिशत ) कम थी । 1970-71 के लिए योजनागत 
परिव्यय की राशि 2,637 करोड़ रुपये निर्धारित थी जो 1969-70 
के योजनागत परिव्यय की राशि को अपेक्षा 398 करोड़ रुपये या 18 
प्रतिशत अधिक थी । इस प्रकार पहले दो वर्षों के कुल परिव्यय की 
राशि पोथी योजना में सरकारी क्षेत्र के परिव्यय के लिए परिकल्पित 
कुल राशि का 21 प्रतिशत होती है । योजनागत दस्तावेजों में 1968-69 
के मल्यों के अनुसार परिव्ययों की राशि दी गयी है । फिर भी 1969- 700 
( अप्रैल -मार्ष) में थोक बिक्री मूल्य सूचकांक ( आधार 1961- 62 - 100 ) 
में 4 .(0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इस वृद्धि के कारण योजनागत 
परिव्ययों में पास्तविक कमी होगी । 


फर के सम्बन्ध में किये गये कतिपय संशोधन 1971- 72 से पूर्णतः 
अमल में पाएंगे प्रतः यह अनुमान लगाया गया है कि इस प्रकार प्राप्त 
होने वाली राशि बढ़वार अगले वर्ष 223 . 5 करोड़ रुपये होगी । राज्य 
सरकारों द्वारा 1970- 71 के लिए प्रस्तावित कर सम्बन्धी उपायों से 
1970- 71 मैं अनुमानतः 23. 7 करोड़ रुपये और पूरे वर्ष में 26 .(0 
करोड़ रुपये प्राप्त होंगे । चौथी योजना के पहले वर्ष , अर्थात् 1969- 70 
में केन्द्रीय सरकार ( रेल विभाग और डाक तथा तार विभाग को मिलाकर ) 
पौर राज्य सरकारों द्वारा पूरे वर्ष में जुटायी जाने वाली अतिरिक्त 
जमाराशि अनुमानतः 176 . 9 करोड़ रुपये होगी । अतिरिक्त जमाराशि 
जुटाने के इन सभी उपायों से योजना के पांट वर्षों के दौरान कुल लगभग 
1, 850 करोड़ रुपयों ( या लक्ष्य का 57 . 8 प्रतिशत ) की राशि प्राप्त 
होगी ; इस राशि में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अंश क्रमश : 
1 ,519 करोड़ रुपये और 331 करोड़ रुपये होंगे । 


48. यह अनुमान है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त जमा 
राशि जुटाने के संदर्भ में किये गये उपायों ( गक शुल्कों, रेल यात्री 
किरायों और माल भाड़ों में किये गये परिवर्तनों को मिलाकर ) से 
1970- 71 में 20 2 . 5 करोड़ रुपयों की राशि प्राप्त होगी । इसमें 
1970 - 71 में किये गये कर सम्बन्धी उपायों के कारण प्राप्त होनेवाले 
168 . 3 करो रुपये ( राज्यों का अंश मिलाकर), रेलयात्री-किरायों 
और माल भाड़ों में वृद्धि करने के कारण प्राप्त होने लाले 26 करोड़ 
रुपये और डाक और तार शुल्कों में किये गये परिवर्तनों के कारण प्राप्त 
होने वाले 8 . 2 करोड़ रुपये शामिल हैं । चूंकि प्राय और सम्पत्ति 


49. निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए 1970- 71 में 
केन्द्रीय सरकार ने कर सम्बन्धी उपाय किये; प्राय और सम्पत्ति में 
अधिक समानता लाना , उपयोग पर नियंत्रण रखना, शहरी -भूमि के मल्यों 
के सम्बन्ध में बढ़ती हुई सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को रोकना और कर सम्बन्धी 
विधियों में विद्यमान ऐसी कमियों को दूर करना जिनसे फर से बचने 
में सुविधा होती है । यवतो और निवेशों के सम्बन्ध में दिये जाने वाले 
प्रोत्माहनों को उदार बनाने वाले कतिपय उपायों की भी व्यवस्था की 
गयी है । अतिरिक्त कर सम्बन्धी उपायों से 1970- 71 में प्राप्त होने 
वाले 168 . 3 करोड़ रुपयों में से केन्द्रीय उत्पादन गुल्कों से सम्बन्धित 
प्रस्तावों से प्राप्त होने वाली राशि 133 . 3 करोड़ स्पये या लगभग 
80 प्रतिशत है । केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों के सम्बन्ध में किये गये प्रस्ताव 
सामान्यतः अन्तिम उपभोक्ता मालों से सम्बन्धित हैं और ये उपाय इस 
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बनाये गये हैं कि जहां तक हो सके, समाज के गरीब वर्गों के उपभोग पर 1969- 70 में केन्द्रीय सरकार को प्राप्स बाजार ऋणों की वास्तविक 
में कोई बाधा न परे । पिछले बजट में केन्द्रीय उत्पादन गुरुकों की राशि 141 करोड़ रुपये थी जो 1968- 69 की राशि की अपेक्षा 60 
विशिष्ट दरों को यथामूल्य दरों में परिवर्तित करने की जो नीति अपनायी करोड़ रुपये प्रधिक थी । 
गयी थी उसे भागे भी जारी रखा गया है । प्राय फर के सम्बन्ध में 

___ 54. 1 सितम्बर 1969 को पंद्रह राज्य सरकारों ने कुल 155 
40, 000 रुपयों से अधिक प्राय -वर्गों पर लिये जाने वाले ब्याज की 

करोड़ रुपयों के 12 वर्षों की अवधि के 5 प्रतिशत विकास ऋण 
सीमांत वरों में वृद्धि की गयी है । प्राय कर सम्बन्धी छूट की मूल सीमा जारी किये । जहाँ वो ऋण सममूल्यों पर जारी किये गये वहां दूसरे 
को बढ़ाकर और नौकरी के उद्देश्य से सार्वजनिक वाहनों का उपयोग 

सभी ऋण 50 पैसे के पट्टे पर ( अर्थात् 99 . 50 रु० के निगम मूल्य 
करने वाले करदाताओं को प्राय में कटौती सम्बन्धी रियायस देकर कम 

पर ) जारी किये गये । 12 राज्यों के 88 करोड़ रुपयों के वे ऋण, 
प्राय वाले वर्गों को सहायता पहुंचायी गयी है । संपत्ति कर ( शहरी 

जिनकी अवधि समाप्त हो च की थी , उन राज्यों के सम्बन्धित ऋणों में 
भूमि और मारतों पर लगाये जाने वाले अतिरिक्त संपत्ति कर को 

परिवर्तन के लिए पेश किये गये । सभी ऋणों में अधिक अभिवान किया 
मिलाकर ) के सम्बन्ध में भी संपत्ति के विभिन्न वर्गों की कर -दरों को 

गया ; अधिकांश मामलों में अधिक अभिदान की मात्रा अधिसूचित राशि 
बढ़ाया गया है । जहां निगम सम्बन्धी कराधान की दरों के स्वरूप 

के 10 प्रतिशत के ऊपर थी । प्रांशिक वितरण के बाद स्यीकृत की 
में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है वहां कर योग्य आय का हिमाय 

गयी राशि के 171 करोड़ रुपये थी : उसमें नकवी अभिदान की राशि 
लगाते समय मनोरंजन व्यय और अतिथि-गृह सम्बन्धी व्यय को शामिल 

125 करोड़ रुपये और परिवर्तन से प्राप्त राशि 46 करोड़ रुपये थी । 
ग करने की व्यवस्था की गयी है । 

जिन ऋणो की अवधि समाप्त हुई थी उनके अपरियतित अंश ( 42 

करोड़ रुपये ) की नकदी में वापसी अदायगी की व्यवस्था करने के बाद 
50. बचनों और निवेश पर दी जाने वाली रियायता को और 

रहने वाली वास्तविक ऋणों की राशि 1968- 69 के 70 करोड़ रुपयों 
उवार बनाया गया है । कतिपय निवेशा स लामाश और व्याज के मा 

की तुलना में इस वर्ष 83 करोड़ रुपये थी । 
में मिलने वाली प्राय के सम्बन्ध में प्राय कर के उद्देश्यों के लिए दी 
जाने वाली हाट की राशि को 2, 000 रुपये से बढ़ाकर 3, 000 रुपये ___ 55. केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने 1969- 70 में 22.1 करोड़ 
कर दिया गया है ; आस्तियों के चयन की शक्ति को भी व्यापक बना रुपयों जो कुल वास्तविक बाजार ऋण लिये थे उनमें से जनता 
दिया गया है । संपत्ति कर के उद्देश्य के लिए दी जाने वाली छूट की ( अर्थात् रिजर्व बैंक आफ इण्डिया और राज्य सरकारों को छोड़कर 
राशि को भी 1 . 2 लाख रूपयों से बढ़ाकर 1 . 5 लाख रुपये यना दिया दूसरे निवेशक ) द्वारा खरीदी गयी प्रतिभूतियों की राशि 1989-70 
गया है । वित्तीय प्रास्तियों की जो श्रेणी ऐसी छूट के योग्य हैं उसे में 161 करोड़ रुपये (कुल वास्तविक ऋणों का 72 . 0 प्रतिशत ) थी 
ध्यापक बनाकर अन्य आस्तियों के साथ उसमें बैंकिग कंपनियों, राज्य जबकि 1968- 69 में यह राशि 98 करोड़ रुपये ( कुल वास्तविक ऋणों 
वित्तीय निगमों और सहकारी बैंकों में जमा की गयी राशियों और सरकारी का 64 , 5 प्रतिशत ) थी । रिजर्व बैंक द्वारा जनता को खुले बाजार 
प्रतिभूतियों और कम्पनी शेयरों को शामिल किया गया है । 

में बेची गयी प्रतिभूतियों की वास्तविक राशि जहां 1968-60 में 88 

करोड़ रुपये थी वहीं 1969- 70 में कम होकर 18 करोड़ रुपये हो 
51. असम, गुजरात, जम्मू और काश्मीर, केरल , मध्य प्रदेश मैसूर , 

गयीं । इस प्रकार जनता द्वारा खरीदी गयी प्रतिभूतियों की राशि 
नागालैंड, उड़ीसा और समिलनाडु, इन नौ राज्यों ने अतिरिक्त उपाय 

1969-70 में 179 करोड़ रुपये ( कुल वास्तविक ऋणों का 80 . 0 
करने का प्रस्ताव किया है । राजस्थान और उत्तरप्रदेश ने अतिरिक्त 

प्रतिशत ) थी जबकि उक्त राशि 1968- 69 में 186 करोड़ रुपये 
राजस्व तथा रियायतों को बढ़ाने का विचार किया है । इसके विपरीत 

( कुल ऋणों का 122 . 3 प्रतिशत ) और 1968- 69 में 145 करोड़ 
विहार और पश्चिम बंगाल न कर सम्बन्धी रियायतों की घोषणा की 

रुपये ( कुल ऋणों का 89 . 5 प्रतिशत ) थी । 
है । यह प्राशा की जाती है कि इन अतिरिक्त उपायों से 1970-71 
में 23. 7 करोड़ रुपयों और पूरे वर्ष में 26. 0 करोड़ रुपयों की प्राय 

56. श्रेष्ठ प्रतिभूतियों के बाजार में सांस्थानिक सहायता के फल 
प्राप्त होगी जबकि 1969- 70 में इस प्रकार नये उपायों से ( बजट 

स्वरूप समूचे वर्ष ( जुलाई 1969 - जून 1970 ) में स्थायिता बनी 
के पश्चात् किये गये उपायों को मिलाकर ) प्राप्त हुई प्राय की अनुमानित 

रही । सरकारी और अर्ध-सरकारी प्रतिभूतियों का अखिल भारतीय 
राशि 38 . 3 करोड़ रुपये ( पूरे वर्ष में 47. 8 करोड़ रुपये ) थी । 

सूचकांक ( प्राधारः 1961- 62 -~- 100 ) . सामान्य रूप से बढ़कर 99. 3 

. हो गया । केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों का सूचकांक प्रायः 98 , 9 
52. 1969-70 के वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार और राज्य 

के आस पास स्थिर रहा परन्तु राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों और 
सरकारों के बाजार ऋणों के कार्यक्रमों का परिणाम संतोषजनक था । 

अधं-सरकारी प्रतिभूतियों के सूचकांकों में क्रमश: लगभग एक अंक और 
इस वर्ष मिश्रित वास्तविक प्राप्तियों की राशि 224 करोड़ रुपय थी 

दो अंकों की वृद्धि हुई अर्थात् वे सूचकांक क्रमश : 101 . 3 और 100 . 5 
जो 1968- 69 में प्राप्त की गयी वास्तविक राशि (152 करोड़ रुपये ) 

हो गये । 1969 के फम कामकाज के समय के शुरू होने के पहले 
से 72 करोड़ रुपये अधिया है । 

रिजर्व बैंक ने बैंकों के नाम यह निवेश जारी किया कि वे अपन वित्तीय 
53. केन्द्रीय सरकार का ऋण कार्यक्रम 1969-70 में पिछले साधनों को बिजली बोडों, प्रौधोगिक वित्त निगम प्रादि संस्थानों द्वारा 
वर्ष की तरह दो चरणों में समाप्त किया गया । 30 अप्रैल 1969) जारी की गयी दीर्घावधि न्यासी प्रतिभूतियों में लगायें ताकि पूंजीगत 
को जारी किये गये 250 करोड़ रुपयों के 51 प्रतिशत 1999 ऋण गाल के अनेक उद्योगों के संदर्भ में फिर से मांग बढ़ाई जा सके और 
से 275 बारोड़ रुपये प्राप्त हुए, उनमें 107 करोष्ठ रुपये नकद में और कृषि उत्पादन और प्रौद्योगिक विकास को और अधिन प्रात्साहन दिया 
168 करोड़ रूपये परिवर्तन के प में थे । 1 जुलाई 1969 को जागे जा सके ; तदनुसार , बैंकों ने उक्त प्रतिभूतियों में जो निवेश किया उसके 
किये गये 250 करो अपने के 4 प्रतिणत ऋण 1976 से 260 कारण इन प्रतिभूतियों में सापेक्षितः उपर्युक्त सुधार पाया गया । इसके 
करा रुपयों की राशि ( नकद में 99 करोड़ रुपये और परिवर्तन के अलावा, रिज़र्व बैंक की खुले बाजार की नीति का लक्ष्य यह था कि 
रूप में 161 करोड़ रुपये ) प्राप्त हुई । जिन ऋणों की अवधि समाप्त बाजार में सुव्यवस्थित प्रौर सक्रिय व्यापार प्रवृत्तियों को बनाये रखा 
हो गयी थी परन्तु जो परिवर्तन के लिए पेश नहीं किये गये थे उन ऋणों जाए और व्याज की वरों के सामान्य स्वरूप के अनुरूप उपज के स्वरूप 
की नकवी में वापसी अदायगी ( 65 करोड़ रुपये ) की व्यवस्था करने को पुनर्व्यवस्थित किया आए । इस लेखा वर्ष में खरीदी और बेघी गयी 
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प्रतिभूनियों की राशि प्रमश : 315 . 3 करोड़ रुपये और 345 . 3 करोंड कर-मुक्त ब्याज वाले ) डाक घरों के अवरुद्ध बचत लेने और 7-वर्षीय 
रपये धी ; इसके परिणामस्वरूप वास्तविक बिक्री की राशि 30 . 0 करोट राष्ट्रीय बचत प्रामणपत्र , II, III ( प्राय कर से मुफ्त ब्याज वाले ) और 
रुपये श्री जब कि यह राणि पिछले वर्ष 53 . 4 करोड़ रुपये थी । IV ( प्राय कर योग्य ब्याजयाले ) । ( प्राय कर से मुक्त व्याज याले ) 

10-वर्षीय रक्षा जमा प्रमाणपन और 12-वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा प्रमाणपत्र 
57. 1970-71 के केन्द्रीय सरकार के बजट में देशी बाजार से 

प्रौर ( ग्राय कर योग्य ब्याज वाले ) 10-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्न 
कुल 455 करोड़ रुपयों के ऋण प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी है 

बन्द कर दिये गये हैं । 
जन कि 1969- 70 में ( कुल ) 535 करोड़ रुपयों के ऋण प्राप्त किये 
गये थे । 1970- 71 में जिन ऋणों की अवधि समाप्त हुई उनकी 

60. 1969- 70 के बजट में सार्वजनिक भविष्य निधि योजना से 
- 293 करोड़ रुपयों की राशि पिछले वर्ष ( 394 करोड़ रुपये ) की 5 करोड़ रुपयों की वास्तविक प्राप्तियों का अनुमान किया गया था ; 
अपेक्षा कम थी । अतः 1970- 71 के लिए परिकल्पित 162 करोड़ किन्तु वे परिशोधित अनुमानों के अनुसार 2 करोड़ रुपये हो गये हैं ; 
रुपयों की वास्तविक प्राप्सियां 1969- 70 ( 141 करोड़ रुपय ) की परन्तु वास्तव में प्राप्त हुई राशि 1968- 69 के लगभग 1 करोड़ रुपयों 
अपेक्षा 20 करोड़ रुपये अधिक होगी । अपने ऋण कार्यक्रम के पहले की तुलना में लगभग 1 . 6 करोड़ रुपये ( अनन्तिम ) थी । 1970- 71 
चरण में केन्द्रीय सरकार ने 11 अप्रैल 1970 को 275 करोड़ रुपयों में , इस स्रोत से 5 करोड़ रुपयों की राशि प्राप्त होने की प्रत्याशा है । 
की राशि के लिए सम-मूल्य पर 51 प्रतिशत ब्याज याला एव ऋण 

गैर सरकारी निगम क्षेत्र 
जारी किया जो सन् 20()() को समाप्त होगा । 1970 को समाप्त 

61. केन्द्रीय सरकार के पिछले तीन बजटों में कर सम्बन्धी जो 
होने वाले 1 प्रतिशत ब्याज वाले ऋण को परिवर्तित करने की स्वीकृति 

रियायतें दी गयी थीं उनके कारण यद्यपि निवेश की स्थिति में सुधार 
दी गयी । उक्त ऋण में अभिदान की गयो राशि 290 करोड़ रुपये 

हुआ, फिर भी गैर सरकारी निगम क्षेत्र के निवेश कार्य में पिछले वर्ष 
थी और वह सारी राशि रख ली गयी ; इसमें से 150 करोड़ रुपये 

की अपेक्षा कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई । प्रौद्योगिक प्रायोजनामों 
नकदी थे और 110 करोड़ रुपयें परिवर्तन के द्वारा प्राप्त हुए थे । 

पर सरकारी क्षेत्र द्वारा किये जाने याले निवेश व्यय में अवरोध की स्थिति 
परिवर्तन के लिए पेश न किये गए उस ऋण के सम्बन्ध में जिसकी 

आ गयी थी और प्रायोजना-सहायता का स्पष्ट चित्र न होने से विदेशी 
अवधि समाप्त हुई वापसी नकदी अदायगी ( 38 करोड़ रुपये ) की 

मुद्रा सम्बन्धी वित्तीय सहायता की प्रावश्यकता व्यवस्था करने में भी 
व्यवस्था करने के बाद इस बाजार ऋण से प्राप्त होने वाली वास्तविक 

कठिनाई उपस्थित हो गयी थी ; अतः गैर सरकारी निगम क्षेत्र के निवेश 
राशि 122 करोड़ रुपये होगी अथवा बजट में व्यवस्था की गयी राशि 

कार्य में उल्लेखनीय वृद्धि न हो सकी । पिछले वर्ष ( जुलाई 1968- जून 
का लगभग 70 प्रतिशत होगी और बाकी 50 करोड़ रुपयों की राशि 

1969 ) के अन्त में प्रतिभूतियों के वायदा व्यापार पर लगायी गयी 
वर्तमान राजकोषीय वर्ष के शष भाग में जुटानी होगी । 

रोक के बाद ईक्विटी शेयरों के मूल्यों में जो कमी हो गयी थी उसमें 
___ 58. पन्द्रह राज्य सरकारों ने । जुलाई 1970 को कुल 142 .50 

स्टाकों और शेयरों में किये जाने वाले निवेशों के लिए कर सम्बन्धी 
करोड़ रुपयों की राशि के लिए 5 प्रतिशत ब्याज वाले विकास ऋणों 

काफी रियायतें दिये जाने के फलस्वरूप प्रचुर मात्रा में सुधार हुआ 
की घोषणा की । उन ऋणों की प्रयधि 12 वर्षों के बाद समाप्त होगी । 

और उन मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति पायी गयी । 
राज्य सरकारों के जिन ( 56 . 91 करोड़ रुपयों की बकाया राशि वाले ) 
ऋणों की अवधि इस वर्ष समाप्त होने वाली थी उनको सम्बन्धित राज्य 

62. निगम क्षेत्र के कार्य में 1969- 70 में सुधार हुमा । सार्वजनिक 
सरकारों ने नये ऋणों में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गयी । अभिदान 

सीमित कम्पनियों द्वारा की गयी लाभांश सम्बन्धी घोषणाओं के प्रारम्भिक 
की कुल राशि 164 करोड़ रुपय थी --- नकदी अभिवान की राशि 131 अध्ययन से यह पता चलता है कि अप्रैल -दिसम्बर 1969 के बीच अपने 
करोड़ रुपये थी और 33 करोड़ रुपयों की राशि परिवर्तन के रूप में लेखों को बन्द करने वाली 520 सार्वजनिक सीमित कम्पनियों में से 
प्राप्त हुई थी ; सभी ऋणों में अधिक अभिवान किये गये । प्रांशिफ 164 कम्पनियों या 32 प्रतिशत कम्पनियों ने अपने लार्भाण की दरों 
वितरण के बाद प्राप्त अभियान की कुल राशि 157 करोड़ रुपये थी । में वृद्धि की और दूसरी 156 कम्पनियों या 30 प्रतिशत कम्पनियों 
जिन ऋणों की अवधि समाप्त होने वाली थी परन्तु जो परिवर्तन के लिए ने पिछले वर्ष की ही दरों पर लाभोश अदा किया । शेष 200 कम्पनियों 
पेश नहीं किये गये थे उनकी यापसी अदायगी ( 24 करोड़ रुपये ) के 

में से, पिछफे वर्ष की 98 कम्पनियों या 19 प्रतिशत कम्पनियों की 
लिए नकदी की व्यवस्था किये जाने के बाद राज्यों को बाजार ऋणों तुलना में इस वर्ष 63 कम्पनियों या 12 प्रतिशत कम्पनियों ने अपने 
से प्राप्त यास्तविक राशि 100 करोड़ रुपये होगी जो 1969- 70 की लाभांशों में कमी की । लाभांश प्रया न करने वाली कम्पनियों की 
राशि की अपेक्षा 17 करोड़ रुपये अधिक है । 

संख्या जहां पिछले वर्ष 149 थी वहाँ वह इस वर्ष 137 हो गयी थी । 

लाभांश की वास्तविक दरों * के संदर्भ में , 6 और 10 प्रतिशत के बीच 
59. 1969- 70 के राजकोषीय वर्ष में अल्प बचतों की वास्तविक 

लाभांश अदा करने वाली कम्पनियों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि 
राशि , अनन्तिम प्रांकड़ों के अनुसार , ( 16 मार्च 1970 से लागू की 

हुई और जहाँ वे 1968- 69 में 132 ( 25 प्रतिशत ) थीं वहां वे 
गयी नयी योजनाओं से प्राप्त 5 करोड़ रुपयों को मिलाकर ) लगभग 

1969- 70 में बढ़कर 157 ( 30 प्रतिशत ) हो गयीं । उच्चतर लाभांश 
129 करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष की राशि से 16 करोड़ रुपये 

वाली श्रेणी में भी पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कम्पनियों की संख्या 
अधिक है ; यह राशि 1969- 70 के बजट में अनुमानित राशि से 6 

अधिक थी । 
करोड़ रुपये कम है । 1970- 71 के लिए केन्द्रीय बजट में अल्प बचतों 
के अधीन 140 करोड़ रुपयों का अनुमान किया गया है । अल्प बचतों ___ _ 63. ( बोनस शेयर को छोड़कर ) शेयरों और डिबेंचरों के रूप 
को बढ़ाने के लिए बजट में अनेक प्रोत्साहन की व्यवस्था की गयी । में पूंजीगत शेयर जारी किए जाने के लिए गैर सरकारी सार्वजनिक 
इन प्रोत्साहनों में कतिपय वर्तमान बचत माध्यमों पर ( प्राय कर से सीमित कम्पनियों को उनके प्रस्तावों की जो सहमतियां / स्वीकृतियां दी 
मुक्त ) व्याज की दरों को बढ़ाना और ( कर योग्य ) ब्याज की उच्चतर गयीं उनकी राशि काफी अधिक थी अर्थात् जहां वह 1968- 69 ( जुलाई 
वरों वाले नये यचत माध्यमों की व्यवस्था करना सम्मिलित है । अरुप जून ) में 59 . 5 करोड़ रुपये थी यहां वह 1969- 70 ( जुलाई- जून ) 
बचतों के नये माध्यम इस प्रकार हैं: सावधि डाकघर जमाराशियां और में बढ़कर 89 . 1 * करोड़ रुपये हो गयी । प्रारम्भिक शेयर जारी करने 
( प्रायकर योग्य व्याज वाली ) पावर्सी जमाराशियों की योजनाएं , ( माय के लिए दी गयो सहमतियों की राशि पिछले वर्ष के 11 . 3 करोड़ 
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रुपयों से बढ़कर इस वर्ष 19 . 5 करोड़ रुपये हो गयी और आगे आरी परन्तु उसके बाद स्टाकों के मूल्यों में कमी की प्रवृत्ति फिर से शुरू हो 
किये जाने वाले शेयरों के लिए जो सहमतियां दी गयीं उनकी राशि गयी क्योंकि पुनः शेयरों के वायदा व्यापार के शीघ्र प्रारम्भ हो जाने की 
48 . 2 करोड़ रुपयों से बढ़कर 69. 6 करोड़ रुपये हो गयी । यदि प्रत्याशा सफल नहीं हो सकी । शेयरों के वायदा व्यापार पर लगायी 
प्रतिभूतियार देखा जाए तो 1969- 70 में ईक्विटी शेयर जारी करने गयी रोक के विरोध में बम्बई, कलकत्ता , दिल्ली और अहमदाबाद के 
के लिए दी गयी सहमतियों की राशि में 17 . 7 करोड़ रुपयों की वृद्धि स्टाफ एक्वेंजों में 4 दिसम्बर से 18 दिसम्बर तक हड़ताल की गयी । 
हुई प्रर्थात् वह बहकर 13 . 3 करोड़ रुपये हो गयी ; उसी प्रकार डिबेंचर फरवरी 1970 के पहले सप्ताह में सुचकांक घटकर 87 . 3 हो गया जो 
जारी करने के लिए दी गयी सहमतियों की रागि में भी 23. 9 करोड़ इस वर्ष का न्यूनतम स्तर था । दूसरे चरण में , (i ) 7 फरवरी 1971) 
रुपयों की वृद्धि हुई अर्थात् वह बढ़कर 37 . 8 करोड़ रुपये हो गयी । को शेयरों के पायदा नापार फी मम्भावनालों की जांच पड़ताल करने 
अधिमान्य शेयरों के लिए दी गयी महमतियों की राशि 9. 9 करोष्ट्र के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति के सम्बन्ध में और (ii ) 14 
रुपयों से घटकर 7. 8 करोड़ रुपये हो गयी । गैर सरकारी सार्वजनिक फरवरी 1970 को पुनर्राष्ट्रीयकृत अंकों के लिए अधिक क्षतिपूर्ति दिये 
सीमित कम्पनियों द्वारा जारी किये जाने वाले बोनस शेयरों के लिए जाने के सम्बन्ध में की गयी घोषणानों के कारण स्टाकों के मूल्यों में 
दी गयी सहमतियों की राशि जहां 1968-69 में 17 . 8 करोड़ रुपये वृद्धि होने लगी । निगम क्षेत्र के कर-स्वरूप को बिना किमी परिवर्तन 
थी वहां बह 1969- 7() में बढ़कर 45 . 6 करोड़ रुपये हो गयी । के बनाये रखने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के बजट में किये गये 
सामान्य निवेशकर्ताओं के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से सरकार प्रस्तावों से स्टाकों के मूल्यों की वृद्धि की प्रवृत्ति और बड़ी । उक्त 
ने बोनस शयर जारी करने के सम्बन्ध में नये मार्गदर्शी सिमान्त बनाये । बजट-प्रस्तावों का उद्देश्य यह था कि निवेश सम्बन्धी निर्णय लिये जाने 
उनमें से महत्वपूण सिद्धान्त इस प्रकार हैं : ( क ) लार्भाश के बदले में के लिए स्थायी वातारवण का निर्माण किया जाए और यूनिट ट्रस्ट 
मोनस शेयर जारी करने की अनुमति न दी जाए , ( ख ) बोनस शेयर आफ इण्डिया के यूनिटों , भारतीय कम्पनियों के शेयरों, सरकारी प्रति 
जारी करने की दो घोषणाओं के बीच कम -से -कम 18 महीनों की अवधि भूतियों तथा ग्रामीण डिबेंचरों और बैंकों के जमा लेखों में किये जाने 
हो , और ( ग ) किसी कम्पनी को बोनस शेयर जारी करने की अनुमति वाले निवेशों से प्राप्त होने वाली प्राय के सम्बन्ध में आय कर से छूट 
पांच वर्षों की अवधि में दो से अधिक बार न दी जाए । 

दिये जाने की संयुक्त सीमा को 3, 000 रुपयों तक बढ़ा दिया जाए । 

वृद्धि की इस नयी प्रवृत्ति के कारण ईक्विटी शेयरों के मूल्य क्रमशः 
_ G4. नये पूंजीगत शेयर जारी करने की प्रवृत्ति जुलाई 1969 बढ़कर जून के अन्त सफ 100 . 6 तक पहुंच गये यह स्तर जून 1969 
जन 1970 * * में फिर से बढ़ी और विवरणपत्रों द्वारा तथा वर्तमान के अन्त में विद्यमान 99 . 3 के स्तर की तुलना में अधिक था । 
शेयरधारियों के अधिकार के रूप में जारी किये गये शेयरों की कुल 

88. 1969- 70 ( अप्रैल -मई ) में मीयादी ऋण देने वाली संस्थानों 
राशि 1968-69 के 57 . 8 करोड़ रुपयों से बढ़कर 75 . 8 करोड़ रुपये * द्वारा मंजूर की गयी वित्तीय सहायता और उनके द्वारा वितरित की गयी 
हो गयी । यह वृद्धि मुख्यतः ईक्विटी और अधिमान्य शेयरों में पायी राशि में पिछले वर्ष के सम्बन्धित स्तरों की अपेक्षा वृद्धि हुई; इस घुद्धि 
गयी । साथ ही , डिबेंचरों में भी थोड़ी- सी वृद्धि हुई । प्रारम्भिक शेयरों 

का प्रमुख कारण यह था कि राज्य वित्तीय निगमों द्वारा लघु उद्योग 
की राशि जहां 1968- 69 में केवल 10 . 4 करोड़ रुपये थी वहां इस क्षेत्र को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि की गयी थी । सभी संस्थानों 
वर्ष तेजी से बढ़कर 22. 5 करोड़ रुपये हो गयी : पूजीगत शेयरों में 

धारा ऋणों और शेयरों और द्विवेंचरों को हामीवारी तथा उनमें प्रत्यक्ष 
जनता ने जो योग दिया उससे स्थिति में निश्चित रूप से सुधार फा अभिवान के रूप में मंजूर की गयी वित्तीय सहायता की बुल राशि 
संकेत मिला कतिपय शयरों के लिए बहुत अधिक मात्रा में अभिवान जहां 1968- 69 में 132. 3 करोड़ रुपये थी वहां 1960- 70 ( अप्रैग्न 
प्राप्त हुया । सांस्थानिक निवेशकर्ता बराबर हामीदारी की सहायता मार्च) में बढ़कर 149. 9 करोड़ रुपये हो गयी । उसी प्रकार वितरित 
देते रहे ; परन्तु जनता के अधिक योगवान के कारण हामीदारी की की गयी राशि में भी वृद्धि हुई अर्थात् वह पिछले वर्ष के 85 . 8 करोड 
रकम का अनुपात पिछले वर्ष के 38 प्रतिशत से घटकर उस वर्ष 27 रुपयों से बढ़कर इस वर्ष 114 . 0 करोड़ रुपये हो गयी । औद्योगिक 
प्रतिशत हो गया । 

विकास बैक ने जहां 1968- 69 में 46 , 1 करोड़ रुपयों के ऋण 
मंजुर किये थे यहां 1969- 70 में 50 . 2 करोड़ रुपयों @ के ऋण मंजूर 

किये और उसके द्वारा वितरित की गयी राशि में भी काफी वृद्धि हुई 
6 5. प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में ईक्विटी शेयरों के मूल्यों में स्थूल 

अर्थात् जहां वह पिछले वर्ष में 27 . 4 करोड़ रुपये थी वहां वह 1968- 70 
रूप से दो चरणों में घट -बढ़ हुई। पहले चरण में जुलाई 1969 से 
फरवरी 1970 के मध्य तक की अवधि और दूसरे चरण में फरवरी 

में 43 . 3 करोड़ रुपये @ हो गयी । 
1970 से मध्य से सून 1970 तक की अवधि पाती है । जून 1969 

67. युनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया और जीवन बीमा निगम के हामीदारी 
के मन्तिम सप्ताह में शेयरों के वायदा व्यापार पर लगायी गयी रोक और निवेश सम्बन्धी कार्यकलापों से गैर सरकारी निगम क्षेत्र को पर्याप्स 
के कारण पहले चरण में ईक्विटी शेयरों के मूल्यों में सेजी से कमी सहायता मिली । पिछले वर्ष जीवन बीमा निगम ने शेयरों और डियधरों 
हुई । कतिपय क्षेत्रों में 14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद की हामीदारी और उनमें प्रत्यक्ष अभिवान करने के लिए 14 . 4 करोड़ 
गैर सरकारी क्षेत्र को मिलने वाले ऋण की मात्रा के सीमित होने की रुपयों की राशि मंजूर की थी । यूनिट ट्रस्ट श्राफ इण्डिया ने 1969- 70 
आशंकाएं और जूट के कपड़ों के कारखानों तथा कतिपय दूसरे उद्योग में शेयरों की हामीवारी और उनमें प्रत्यक्ष अभिदान करने के लिए 10 
के क्षेत्रों में हुई हड़ताले इसके अन्य कारण थे । परिवर्तनीय लाभांश करोड़ रुपयों * * तक की राशि मंजूर की थी जो लगभग पिछले वर्ष 
वाली प्रौद्योगिक प्रतिभूसियों के मूल्यों का रिजर्व बैंक का अखिल भारतीय 

* भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त 
सूचकांक ( प्राधार: 1961- 62 --- 100) जहाँ जून 1969 के अन्त में 

निगम , भारतीय प्रौद्योगिक ऋण और निवेश निगम , राज्य 
99. 3 था वहां वह अगस्त के मध्य तक घटकर 89, 2 हो गया । 

वित्तीय निगम और राज्य औद्योगिक विकास निगम । 
सांस्थानिक विवेशकर्ताओं द्वारा शेयरों के खरीदे जाने के समाचारों, निगमों 

@ अनन्तिम । 
के सम्बन्ध में अच्छी खबरों और अच्छे पल शेयरों की कमी के कारण 

+ इनमें गारंटियों के सम्बन्ध में वितरित की गयी राशि शामिल है । 
अक्तूबर के मध्य तक थोड़ी - सी अवधि के लिए मूल्यों में सुधार हुमा, 

+ इनमें पुमर्भाजन और बैंकों को प्रदान किया गया पुनर्वित शामिल है । 
* * प्रारम्भिक प्रोकड़े । 
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के बराबर ही थी । लघु उद्योगों के लिए प्रारम्भ की गयी ऋण गारंटी वर्ष के शेष भाग में मूल्य में स्थिरता बराबर मनी रही । 18 मार्च 
योजना में भी पर्यापण प्रगति हुई । गारन्टियों को बकाया गणि जला और पुनः 4 अप्रैल 197 () को मूल्य में थोड़ी - सी अवधि के लिए कमी 
30 जून 1969 को 240 . 9 करोड़ रपये थी वहां बह मार्च 1970 हुई और वह उस अवधि में 18 3. 50 रुपये था ; किन्तु उसके गाव 
के अन्त में 5 35 . 9 करोड़ रुपये हो गयी थी । इस योजना के अधीन मूल्य दर में 184 रपयों और 191 . 50 रुपयों के बीच घट-बढ़ होती 
गारन्टी के रूप में दी जाने वाली सहायता को व्यापक बनाने की क्रिया रही और वर्ष के अन्त में प्राकर वह 185 . 50 रुपये हो गया । इस 
विधि को सरकार ने और अधिक सरल तथा कारगर बनाया ताकि स्तर पर सोने के मूल्य में इस वर्ष प्रति दस ग्राम 18 रुपयों की वास्तविक 
लघु उद्योगों को शीघ्रता से ऋण प्राप्त हो सके । 

वृद्धि दिखाई पड़ी । 
__ 68. पालोच्य वर्ष के प्रारम्भ में , मध्य -दिसम्बर 1969 और मध्य 

71. मोने के अन्तर्राष्ट्रीय मुक्त बाजार में जो अत्यन्त महत्वपूर्ण 
जनवरी 1970 के बीच और पुन: वर्ष के अन्त में चांदी के मूल्य में 

घटना घटी बट यह थी कि सोने के आधिकारिक मूल्य और मुक्त बाजार 
अस्थायी रूप से हुई कमी को छोड़ दिया जाए तो भारी मात्रा में के मूल्य में कोई अन्तर न रहा । इम परिणाम के निम्नलिखित अनेक 
अनधिकृत निर्यात होने और विदेशों में ऊंची दर होने के समाचारों के कारण थे: ( i ) दक्षिण अफ्रीका द्वारा अपने भुगतान शेष के घाटे को 
झारण बम्बई बुलियन बाजार में चांदी का मूल्य समग्रतः स्थिर हो गया 

पूरा करने के लिए घराबर मोने की बिक्री की गयी , ( ii ) 8 अगस्त 
या । चांदी की मूल्य दर जहां जून 1969 के अन्त में प्रति किलोग्राम 

को फ्रांसीसी फ्रांक ला अवमूल्यन भौर 24 अक्तूबर को ड्यूण मार्क का 
457 रुपये थी यहां वह अस्थायी घट -बर के बाद, 1 अप्रैल 1970 पूनर्मूल्यन किया गया, ( iii ) ब्रिटेन के भुगतान शेष की स्थिति में सुधार 
तक बढ़कर 526 रुपयों की उच्च सीमा पर पहुंच गयी । उसके भाद हुधा और ( iv ) अक्तूबर के प्रारम्भ में विशेष प्राहरण अधिकारों की 
मूल्य दर मई 1970 के अन्त तक 499 रुपयों और 524 . 50 रुपयों 

योजना का अनुसमर्थन किया गया । इन घटनाओं के फलस्वरूप सट्टेबाजी 
के बीच घटती-बढ़ती रही और वर्ष के अन्त में 504 रुपये हो गयी । 

की बिक्री का भारी दबाव पड़ने के कारण मुक्त बाजार मूल्य में भारी 
इस स्तर पर पूरे वर्ष में चांदी के जल्प में प्रति किलोग्राम 47 रुपयों 

कमी भा गई और बह 9 दिसम्बर 1969 को प्रति प्रौंस 35 डालर तक 
की वास्तविक वृद्धि हुई । 

गिर गया और बर्ष के अन्त तक उसी स्तर के आसपास मना रहा । 
69. अन्तर्राष्ट्रीय बाझार में इस वर्ष के अधिकांश भाग में चांदी 

कृषि मिषेश की मित्त व्यवस्था 
में मुल्य में स्थिरता बनी रही क्योंकि ऐसनहोवर स्मारक सिक्के जारी 

72. सांस्थानिक एजेंसियों द्वारा कृषि में निवेश करने के लिए वी 
फरने के सम्बन्ध में अमेरिकी सेनेट में विधेयक लाये जाने के कारण 

जाने वाली वित्तीय सहायता में पिछले दो वर्षों में पर्याप्त वृद्धि हुई ( सारणी 
चांदी की मांग में सुधार होने की सम्भावना थी , परन्तु वर्ष के अन्त में 9 ) । यह वृद्धि मुख्यतः पिछले दो वर्षों में कृषि पुयित्त निगम द्वारा 
सट्टेबाजी की बिक्री का भारी दबाव पड़ने से पहले हुई मूल्य वृद्धि का 

किये गये ऋण सम्बन्धी मायवों और वितरणों और सहकारी भूमि विकास / 
काफी बड़ा अंश लुप्त हो गया । चांदी का मूल्य नवम्बर में 200 सेंट 

बंधक बैंकों द्वारा जारी किये गये गामान्य डिबेंचरों में अधिक वृद्धि हो 
तफ बन जाने के बाद वर्ष के अन्त में 161 . 2 सेंट में आकर रुक गया जाने का परिणाम है । 1969- 70 में कृषि वित्त निगम लि . बारा 
जबकि पिछले वर्ष 30 जून को 156 सेंट में पाकर रुका था । 

मंजर की गयी योजनाओं की संख्या और वितरित की गयी कुल राणि 

में भी पर्याप्त वृद्धि हुई । 
____ 70 . बम्बई बुलियन बाजार में सोने के मूल्यों में पिछले वर्ष के 
अन्त में जो कमी पायी गयी थी यह अल्प कालिक सिद्ध हुई । 3 जुलाई 

73. इस वर्ष जुलाई 1969 में ग्रामीण बिजली निगम लि . की 
1969 को स्वर्ण नियंत्रण ( संशोधन ) अध्यादेश के जारी होने और उसके 

स्थापना हुई । निगम की स्थापना ग्रामीण बिजली संबन्धी कार्य की गति 
स्थान पर बाव में 29 अगस्त 1969 को अमल में लाये गये स्वर्ण 

को निम्नलिखित प्रयत्नों द्वारा बढ़ाने के उद्देण्य से की गयी : ( i ) अग्रता 
नियंत्रण ( संशोधन ) अधिनियम , 1969 के जारी होने के फलस्वरूप 

वाले क्षेत्रों में ग्रामीण बिजली संबन्धी योजनाओं को वित्तीय सहायता 
सोने के मूल्यों में फिर से वृद्धि हुई । मानक मोने का मूल्य जून के अन्त 

देना, ( ii ) बिजली नोडों द्वारा जारी किये जाने वाले विशेष ग्रामीण 
में प्रति वस ग्राम 167 . 50 रुपये था ; उसके बाद उसमें बरामर बृद्धि 

बिजली मांडों में अभिदान करना और ( iii ) विभिन्न राज्यों में संगठित 

की जाने वाली ग्रामीण बिजली गहकारी संस्थानों को अवरुद्ध पूंजीगत 
होती गयी और 25 अगस्त 1969 को वह 184 रुपये हो गया ; और 
सितम्बर में 177 . 75 रुपयों और 183 रुपयों के बीच घटते-बढ़ते 

ऋण देना । निगम ने जनवरी 1970 में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया । 
रहने के बाद यह लगभग निरन्तर बहता ही गया और दशहरे के दिन 

उसके द्वारा किये जाने वाले वितरण सामान्य रूप से उपलब्ध वित्तीय 
( 18 अक्तूबर 1969 ) यह प्रति दस ग्राम 186 . 50 रुपयों को उन्ध 

साधनों के अतिरिक्त होंगे । यद्यपि उक्त निगम द्वारा दी जाने वाली 
सीमा पर पहुंच गया । यह वृद्धि नवम्बर के अन्त तक बनी रही और 

सहायता फिलहाल कम है फिर भी वेश में ग्रामीण बिजली संबन्धी कार्य 
सोने के मूल्य में प्रति दस ग्राम 181 रुपयों और 185 रुपयों के बीच 

क्रमों को बढ़ाने में उसके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उसके द्वारा 
बोड़ी घट-बढ़ होती रही । दिसम्बर के प्रारम्भ में सोने के अन्तर्राष्ट्रीय 

दी आने वाली सहायता में वृद्धि होने की संभावना है । चौथी योजना 
मुख्य में मन्दी आ जाने के समाचारों के फलस्वरूप मूल्य - वृद्धि की प्रवृत्ति 

में की गयी व्यवस्था के फलस्वरूप निगम के वित्तीय साधनों में भी 
में रुकावट आ गयी और 10 दिसम्बर 1969 तक सोने का मूल्य घटकर 

150 करोड़ रुपयों तक की वृद्धि होगी । 
प्रति दस ग्राम 170 रुपये हो गया और वह फरवरी 1970 के प्रारम्भ ___ 74. यह संभय है कि चौथी योजना के दौरान भूमि विकास बैंक 
तक इसी स्तर पर बना रहा । टकसाल के प्राधिकारियों ने नये नियम अपने ऋण संबन्धी कार्यकलापों को 700 करोड़ रुपयों तक बढ़ा दें । 
बनाकर यह प्रावश्यक कर दिया कि परिवार के लिए लाये जाने वाले यह लक्ष्य उपलब्ध वित्तीय साधनों के आधार पर निर्धारित किया गया 
सोने के गहनों के येचने वालों के नाम आदि घसलाये आएं; इसके है । कृषि पुनर्वित निगम द्वारा दिये जाने वाले पुनर्वित्त का लक्ष्य 200 
फलस्वरूप बाजार में मानक सोने की पूर्ति में कमी आ जाने के समाचारों करोड़ रुपये हैं । 
के कारण सोने के मूल्यों में पायी गयी कभी की प्रवृत्ति का प्रन्स हो गया । 
मानक सोने का मूल्य 24 फरवरी 1970 को 192 रुपयों की मयी 

मुद्रा की उपलब्धि को प्रवृतियां 
उम्र सीमा पर पहुंच गया । यद्यपि बाय में मूल्य को इस उच्च सीमा 

75. 1969-70 ( जुलाई-जून ) में जनता के पास रहने वाली मुद्रा 
पर बनाये नहीं रखा गया फिर भी सोने की मौसमी मांग के मारन में 578 करोड़ रुपयों की जो बुद्धि हुई बह पिछले वर्ष की वृद्धि ( 566 
" G of India /72 - 4 
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सारणी 9 - - कृषि के लिए मियेश विश 


(करोड़ रुपयों में ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


.. - - -. 


. 


- - - . . 

( क . पु० निगम ) 


कृषि वित्त निगम 


- .- - - - . ... - -. - ----- - - -- - .. - -.. - - 
केन्द्रीय सहकारी / भूमिबंधक / कृषि पुनवित्त निगम 
विकास बैंकों द्वारा जारी 
किये गये डिमंचर मंजुर को कुल 

- ------- - -- गई परिव्यय 
सामान्य ग्रामीण योजनाओं 
यिषर चिनेचर की संख्या * * 


क० पु० निगम इस वर्ष 
के पायदे बिसरित की 

गयी राशि 


कुल 
परिष्यम 


( जुलाई- जून ) 


मंजूर की 

गई 
योजनामों 
की संख्या 
- -- - 


-- - - 


___ 1 


1 . 57 


1 , 84 


1960- 61 . 
1961- 62 . 
1962- 63 . 
1963- 64 . 
1964- 65 . 
1965- 86 . 
1986- 87 . 
1967- 68 . 
1968 - 69 . 


3 . 23 


14 


2 , 93 


1 . 57 


, 


h 


. 


1969- 70 


112 


वर्ष 
( जुलाई-जून ) 


9 . 97 

1 . 55 
10. 50 2 . 38 * 
19. 25 
23. 34 

3 2 . 23 2 . 01 
34 , 81 

11, 02 9 . 35 0 . 45 
43 . 10 4 . 33 

13. 31 10. 31 4 . 45 
52 . 05 

139 . 18 7 . 36 2 , 08 
64 . 51 

67. 08 58 . 13 5 . 67 
103. 425 . 00 108 79 . 21 

69. 32 17 , 84 

61 . 50 
114 . 72 1 . 10 

92. 78 70 . 92 28 . 60 2346 . 74 
-~-. . -- - - .. . 

- - - - - - 
(कृ० वि० निगम ) ग्रामीण बिजली निगम ( ग्रा०बि० निगम ) रिजर्व बैंक आफ इंडिया 

- -- - - - - - - ---- - -- - - -- - - -- - - - -- - 
कृ०वि० इस वर्ष मंजूर की कुल प्रा०बि० इस वर्ष मध्यावधि ऋण 
निगम के वितरित की गई परिव्यय निगम के वितरित की - - - -- 
थायदे गई राशि योजनामों 

गयी राशि मंजूर की इस वर्ष ली 
की संख्या 

गई राशि गई राशि 

. - - . - . - - - .. 
9 10 11 12 13 14 

15 16 
- - . .. - - - -. .- - - - - - - - . . - - - - - - - - 

- . .-- - - 
4 . 885 , 69 
9 . 56 7 . 39 
9 . 31 
14 . 01 7 . 45 
14. 39 7 . 91 
14. 11 7 . 45 
15 . 49 9 , 12 

16. 57 
4 . 20 @ 2 . 52 

19. 00 
29. 31t : 15. 04 5 0 31 . 11 30. 28 -- 18 . 30 11 . 48 


बायदे 


. - - - - . 


. -. 


1960- 61 . 


1961- 62 । 
1962- 63 . 
1963- 64 . 
1964- 85 . 
1965 - 66 . 
1966- 67 . 
1967- 68 . 
1968- 69 . 
1969- 70 . 


. 12 


. 


- - 


नोट : माणिज्य बैंकों द्वारा भूमिबंधक /विकास बैंकों द्वारा जारी किये गये डिबेंचरों के किये गये अंशदान के रूप में भौर कृषि वित्त निगम के साथ 

सहभागिता के द्वारा दिये गये वित्त के मांकड़ों को छोड़कर उनके द्वारा प्रदान किये गये अन्य निवेश विप्त के किले उपलब्ध नहीं हैं । उसी 

प्रकार, सहकारी ऋण एजेंसियों द्वारा अपनी निगी निधियों से प्रदान किये गये निवेश वित्त के प्रांकड़े भी उपलब्ध नहीं है । 
* 13 , 5 लाच रुपयों के विशेष विकास डिबेंचर शामिल हैं । 
* **मंजूर की गयी परन्तु माद में रह की गयी योजनाओं को छोसकर । 
+ सदस्य - कों की सहभागिता शामिल है । 
@ यह 4 . 20 करोड़ रुपयों के परिव्यय की 4 योजनाओं की सहभागिता से सम्बन्धित है । 57 . 30 करोड़ रुपयों के परिव्यय की शेष दो योजनामों 

की सहभागिता को प्रभी अन्तिम रूप देना बाकी है । 
1 यह 29 . 31 करोड़ रुपयों के परिव्यय की 19 योजनाओं की सहभागिता से सम्मन्धित है । 17. 43 करोड़ रुपयों के परिव्यय की चार 

बोजनायों की सहभागिता को अभी अन्तिम रूप देना बाकी है । 
परिशोधित । 
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सारणी 10 --मुभा को उपलब्धि पीर मुद्रागत साधनों को प्रवृत्तियां 
( वार्षिक ) 

(करोड़ रुपमों में ) 
. -. - - -.- . .. - -...--.--.-. - -... ....... . ...----- . .... --- - --. . 

जुलाई- जून में घट -बढ़ 


- - 


- 


- 


1967-68 


1968- 69 


1969- 70 


.-- .- . 


- -- -- 


- - -- ..- 


- 


. - - - - .. . .. . 


- - . - . . - 

- - . - - - -.. 
1. जनता के पास चल मुद्रा 


.-.. ---- . 
, 


2. मांग जमाराणियां 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


+ 380 
( + 10. 2 ) 

+ 192 
( + 8.5 ) 


- 


-- - 


....- .. . 


- 


- 


- - . - . 


- 


- . - - ... . 


.. - 


- - - 


- .. - - . 


- . 


. . - 


- 


- ... 


3. मुद्रा की उपलब्धि ( 1 + 2 ) 


. 


. 


+ 578 
( + 9 . 6 ) 


4. मीयादी जमाराशियां 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


,. 


+ 113 


( + 15 . 4 ) 


.. 


. - 


- . 


- 


- 


- - 


+ 235 

+ 341 
( + 7 . 3 ) 

+ 278 + 225 
( + 15 . 7) ( + 11 , 1 ) 

- . . - 
-1- 510 
- - 510 

+ 566 
( + 10. 3) ( + 10. 3) 

+ 258 + 473 
( + 13. 2) ( + 21 . 5 ) 

+ 768 + 1039 
( + 11 . 1 ) ( + 13 . 5 ) 

+ 171 + 433 
( + 4 . 1 ) 

+ 81 + 153 @ 
( + 81 . 0 ) ( + 84 . 6 ) 
- 2 

+ 33 
( - 0 . 6 ) ( + 10 . 4 ) 


____ 5. फुल मुद्रागत साधन ( 314) 


+ 991 


- . - 


. 


- . 


.. 


- - - 


- 


6. बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया वास्तविक ऋण 


. 


33 


7. बैंकिंग क्षेन्न की वास्तथिक विदेशी मुद्रा प्रास्तियां 


- - - . 

+ 6 
( + 0. 1 ) 

+ 285 
( + 71 . 4 ) 

+ 11 
( + 3 . 2 ) 


8. जनता के प्रति सरकार की वास्तमिक चल मुद्रा देयताएं 


. . 


- . . - . 


. 


. - 


- . . .. ... 


..... - --. . - .. - .. - - -- - - . - -.- -... 


- 


- - 


- 


9. जोड़ ( 6 + 7 + 8 ) 


+ 250 
( + 5 . 4 ) 


+ 6 190, 
( + 12 . 7 ) 


+ 302 
( + 5 . 4 ) 


- - 


- . 


- - 


- - 


- 


. 


. 


10. बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिया गया ऋण 


1570 
( + 18. 6 ) 


+ 641 
( + 17. 6 ) 


+ 736 
( + 17. 2 ) 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - 60 


+ 13 


- 


- - . .. 


. . - 


- - 


- 


- 


- 


11. रिमर्ष मैफ की वास्तविक मुन्नेतर देयताएं 

-- 95 @ 
12. अन्य बैंकों की वास्तविक मुदतर वेयताएं 

- - 44 

- - 126 

--- - - .. - --- - - - -. .. - 
13. ओड़ ( 9 + 10 ) 

+ 620 + 1260 @ 

( + 10 , 6 ) ( + 14. 8 ) 
नोट - कोष्टकों में दिये हुये आंकड़े घट-बढ़ के प्रतिशत हैं । 

@रिजर्व बैंक के इशू विभाग में रखे हुए सोने के पुनर्मूल्यांकन के कारण 1 फरवरी 1969 से उत्पन्न परिवर्तनों को छोड़कर । 


+ 10 38 
( + 10. 5 ) 


- . 


- . . . - - - - .. -.. - . 


... 


करोड़ रुपये ) की अपेक्षा अधिक थी । फिर भी वृद्धि की दर 1968- 69 
में जहां 10 . 3 प्रतिशत थी यहां चालू वर्ष में कम होकर 9 , 6 प्रतिशत 
हो गयी । फुल मुव्रागत वित्तीय साधनों में जिनमें जनता के पास रहन 
वाली बल मुद्रा और बैंकों की कुल जमाराशियां शामिल हैं, पिछले वर्ष 
की अपेक्षा कम वृद्धि हुई अर्थात् जहां उक्स वृद्धि की राशि 1968- 69 में 
1 , 039 करोड़ रुपये या उसकी पर 13. 5 प्रतिशत थी वहां वह हम वर्ष 
991 करोष रुपये या 11 , 4 प्रतिशत थी । यदि घटफबार देखा जाय 
तो जमा राशि में वृद्धि की अपेक्षा चल मुद्रा में बराबर अधिक वृद्धि 


होती रही । इससे यह संकेत मिलता है कि कृषि माय में बराबर बुषि 
होती रही । 1969- 70 में चल मुद्रा घटक में 386 करोड़ रुपयों की 
वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष की वृद्धि की अपेक्षा 45 करोड़ रुपये अधिक 
थी जब कि जमा राशि में हुई 192 करोड़ रुपयों की वृद्धि पिछले वर्ष 
को वृद्धि की अपेक्षा 33 करोड़ रुपये कम थी । इस वर्ष मीयादी जमा 
राशियों में हुई वृद्धि भी पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी कम नी प्रति 
जहां यह वृद्धि 1968- 69 में 473 करोड़ रुपये या 21 . 5 प्रतिशत पी 
यहां यह इस वर्ष 413 करोड़ रुपये या 15. 4 प्रतिशत हो गयी पी । 
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सारणी 11-- - अनुसूचित गाणिग्य बैंकों रा सरकारी मंत्र को दिये गये ऋणों का बकाया 


: 


(करोड़ रुपयों में ) 


-- - - - -- ---- . . . - -- -- - 


- 


- - - -- 


28 जून 


27 दिसम्बर 

1968 


26 दिसम्बर 
___ 1969 


1968 


___ 1969 


- - - 


- 


- 


- 


- - . . .- 


. . .. - .. . - - . . - . 


. . - .. - 


- 


- - 


. 


. - - 


- . . - . 


- 


- . 


.- 


- - - - - 


- - 


- . . - - . . 


.- 


- . - - - .. 


. . 


- - 


- 


- . . - 


- - 


- 


( i) सरकारी कम्पनियां और निगम 


299 . 88 


224 . 97 


( ii ) दूसरी सरकारी संस्थाएं 


रिकारी संस्थाएं 


. 


( iii ) राज्य सरकारें 


223. 38 
( + 142. 2 ) 

10 . 08 
( + 2. 9 ) 

22 , 86 
( + 26 . 7 ) 

10. 92 
( + 248 . 9 ) 

267 . 24 
( + 116 , 9 ) 

3102. 89 
( + 13 . 9 ) 


( iv ) राज्य बिजली नोर्ट 


_____ 165. 37 
( - 26 . 5 ) 

18 . 97 
( 1: 27 . 3 ) 

30 . 95 
( - 64. 7 ) 

19 . 07 
(--17. 6) 

234. 36 
( - 33 . 2 ) 
36 15 . 92 
( + 0 . 5 ) 


14. 44 
( + 43 , 2 ) 

18 . 46 
( -- 19 . 2 ) 

10. 74 
( - 1 . 6 ) 

343 . 52 
( + 28 . 5 ) 
3068 . 99 
( - 1 . 1 ) 


. 


14 . 90 
( + 3. 2 ) 

87 . 58 
( +- 374 . 4 ) 

23. 13 
( + 1 15. 4 ) 

350 . 58 
( + 2. 1 ) 
3598 . 77 
( + 17. 3 ) 


( v ) फुल जोड़ 


. 


( vi ) अनुसूषित पाणिज्य बैंकों द्वारा दिया गमा कुल ऋण . 


. 


. 


( vii ) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋणों में सरकारी भेज को दिय 

___ गये ऋणों का अनुपात 


8 . 6 


11 . 2 


9 . 7 


6 . 5 


नोटः---कोष्ठकों में दिये हुए प्रांक पिछली अवधि की तुलना में हुए पत्तियों के प्रतिशत है । 

* अनन्तिम । 


कों द्वारा सरकार को दिये जाने वाले ऋण में 1969 -70 में 6 करोड़ 
रुपयों की साधारण वृद्धि हुई जब कि 1968- 69 में उसमें 433 करोड़ 
रुपयों की भारी वृद्धि हुई थी । इसके विपरीत , पिछले वर्ष की अपेक्षा 
इस वर्ष बैंकिंग क्षेत्र की वास्तविक विदेशी मुद्रा ग्रास्तियों की स्थिति से 
मुद्रा की उपलब्धि में बहुत अधिक वृद्धि हुई । आयातों के लिए की जाने 
वाली अवाय गियों में हुई भारी फगी और निर्यातों से प्राप्त होने वाली 
पाय में हुई थोड़ी वृधि के कारण बैंकिंग क्षेत्र की वास्तविक विदेशी मुद्रा 
मास्तियों में 285 करोड़ रुपयों को भारी वृद्धि हुई जब कि पिछले वर्ष 
उनमें 153 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी । बैंकों द्वारा वाणिज्यिक 
क्षेत्र को दिये जानेवाले ऋण से भी पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष मुद्रा को 
उपलब्धि में बहुत अधिक वृद्धि हुई ; अर्थात् इस वर्ष मुद्रा की उपलब्धि 
में 736 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष में हुई वृद्धि की अपेक्षा 
95 करोड़ रुपये अधिक थी । बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये जाने 
वाले ऋण में होनेवाली वृद्धि के परिमाण को निर्धारित करते समय यह 
ध्यान में रखना चाहिए कि इस ऋण का अधिकांश भाग अनाम की 
उगाही और उर्वरकों को खरीद और वितरण जैसे वाणिज्यिक उद्देश्यों के 
लिए भारतीय खाद्य निगम सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य 
सरकारों को दिये गये अग्रिमों के रूप में था । सारणी 11 से बैंकों 
द्वारा याणिज्यिक क्षेत्र को दिन गये कुल ऋण में ऐसे अग्रिमों के परि 
माण और दिसम्बर 1969 को ममा हुई अवधि में उनमें हुई घट -बढ़ 
का कुछ पता चलेगा । 


बास्तयिक ऋण में हुई कमी के फलस्वरूप ( मीयादी जमा राशियों की 
षट-बड़ के लिए रामायोजित ) हुई थी । उक्त कमी को बैंकिंग क्षेत्र को 
वास्तविक विदेशी मुद्रा आस्तियों में हुई 45 फरोड़ रुपयों की वृद्धि से 
अंशत: दूर किया गया । 

___ 77. 1969- 70 के अधिक कामकाज के समय में अर्थात् मवम्बर 1969 
से अप्रैल 1970 तक की अवधि में मुद्रा की उपलब्धि में अधिक वृद्धि 
हुई अर्थात् जहां 1968- 69 के अधिक कामकाज के समय में उसमें 607 
करोड़ रुपयों या 11 . 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहां उरामें इस वर्ष 
695 करोड़ रूपयों या 11 . 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई । चल मुद्रा में 512 
करोड़ रुपयों को जो वृद्धि हुई वह पिछले अधिक कामकाज के समय 
की वृद्धि की अपेक्षा लगभग 100 करोड़ रुपये अधिक थी जब कि मांग 
जमाराशियों में इस वर्ष हुई वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 13 करोड़ 
रुपये कम थी । मीयादी जमाराशियों में जो वृद्धि हुई व ह भी 1968-69 
के अधिक कामकाज के समय की वृद्धि की अपेक्षा 38 करोड़ रुपये कम 
थी । 


78. 1969- 70 के अधिक कामकाज के समय में बैंकों द्वारा सरकार 
को दिये गये वास्तविक अणों में 130 करोड़ रुपयों की बहुत कम वृद्धि 
हुई जब कि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 324 करोड़ रुपये की 
मृद्धि हुई थी । फिर भी विदेशी मुद्रा प्रास्तियों में 181 करोड़ रुपयों 
की जो वृद्धि हुई वह 1968- 69 के अधिक कामकाज के समय में 
हुई वृद्धि की अपेक्षा 48 करोड़ रुपये अधिक थी । वाणिज्यिक क्षेत्र को 
दिये जाने वाले ऋण में जहां 1969- 70 के अधिक कामकाज के समय 
में 569 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई यहां पिछले अधिक कामकाज के 
समय में 170 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी । इस प्रकार , 1969 - 70 
के अधिक कामकाज के समय में वास्तविक विदेणी मुद्रा आस्तियों और 
बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये गये ऋण में अधिक वृद्धि होने के 
कारण मुद्रा को उपलब्धि में भारी वृद्धि हुई । 


मौसमो प्रवृत्तियाँ 


76. 1960 के कम कामकाज के समय ( मई- अक्तूबर ) में मुद्रा 
की उपलब्धि में जो कमी ( 733 करोड़ रुपये ) वह 1963 के कम 
कामकाज के मामय के अनेक्षा कर थी । मुद्रा की उपलब्धि में यह कमी 
मुख्यतः धेको धारा सरकार और बाणिज्यिक क्षेत्र को दिये जाने वाले 
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सारणी 12 --- मुद्रा की उपलधि और मुद्रागत साधनों को प्रवृत्तियों 

(मौसमी ) 


(करोड़ रुपयों में ) 


---- - --- 


--- ------ -- --- --- - 


- - - 


- - - - -- 


- - - - - 


- -- - - -- --- - 


- - . 


. - 


. - -. - - . . . 


-- - -- -- -- 

निम्नलिखित समय में घट- बढ़ 


कम कामकाज का समय 


अधिक कामकाज का समय 


स 


1968 


1969 


1968 69 


1969- 70 


. - 


. - - 


- 


.- - -. 


- - 


- - 


- 


- " - - . 


- - 


1. जनता के पास चल मुद्रा 


. 


. 


. 


. 


. 


+ 512 
( + 14, 1 ) 

+ 183 
( + 8 . 2 ) 


2. मांग जमाराशियां 


- ...--- -. 


- 


- -- 


- ------- - 


- . .. 


. . 


. - - 


- - - - . --- 
3. मुद्रा की उपलब्धि ( 1 + 2 ) 


4. मीयादी जमाराशियां 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 126 
( - 3. 6 ) 

- 5 
( - 0. 2 ) 

- 
- 131 
( - 2 , 4 ) 

+ 230 
( + 10 . 6 ) 
- - .... - 

+ 99 
( + 1 . 3 ) 
- - - - - 
__ + 36 
( + 0 . 8 ) 

+ 9 
( + 5 . 0 ) 


+ 695 
( + 11 . 9 ) 

+ 162 
( + 5 . 7 ) 


.. -- - - . - . -- - 


.. 


.. -. 


- -- . 


- -- . .. 


. 


-- - 


- - - - 


- 149 

+ 411 
( - 4 . 0) ( + 12 , 2 ) 

+ 76 + 196 
( + 3 . 6 ) ( + 10 . 0 ) 
- - -.. . - - -. -- . - 

- 73 - + 607 
( - 1 . 2 ) ( + 11 . 4 ) 

+ 248 + 2000 
( + 9 . 6 ) ( + 8 . 4 ) 
-- - 

+ 175 + 807 
( + 2 . 1 ) ( + 10. 5 ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - . .. 

- 14 + 324 
( - 0 . 3 ) ( 1. 7 . 4 ) 

45 + 1 3 3a) 
( + 11 . 3 ) ( + 67 . 7 ) ) 

- + 33 
( - ) ( + 10 . 5 ) 


- - - - 


. . . . - 


5. मुद्रागत साधन ( 3+ 4) 


. 


. 


. 


. 


. 


__ + 857 
( + 9 . 9 ) 


- . 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - . - . - . - . . - - ---- - .. .. - .. - - . .. - . - 
6. मों द्वारा सरकार को दिया गया वास्तविक ऋण 


7. मेंकिग भेत्र की वास्तविक विदेशी मुद्रा प्रास्तियां 


+ 130 
( + 2 , 8 ) 

+ 181 
( + 40 . 9 ) 

+ 13 
( + 3. 9 ) 


8. जनता के प्रति सरकार की मानिक मल मुद्धा देवताएं 


( - 2 . 6 ) 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


+ 324 


( + 5 . 8 ) 


- - - 


- 


- . - - . 


-. - . - . 


-- 


- - - . . - ... .. - - 


. 


- .. - . . - ... . 


.. . 


. .- - - ... . - ... . .. 


.... 


. 


. . 


+ 569 
( + 13 . 4 ) 


+ 2 


9. जोर ( 6 + 7 + 8 ) . . . . 

+ 37 

+ 31 + 190 @ 
( + 0 . 8 ) ( + 0 . 6 ) ( + 10 . 0 ) 

- .-. - - -.. - .- -- - - . - -.. -- 
10. बैंकों द्वारा वाणिज्यिक अंग को दिया गया ऋण . . 

+ 56 + 1 36 + 470 

( + 1 . 6 ) ( + 3 . 3 ) ( + 12 . 9 ) 
-- - - -- - .. - . -- - - -. .. . - - - - . .. - .. - - - - -- - - 
11. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वास्तविक मुद्रेतर देयताएं 

- 15 - 77 @ 
12. अन्य नकों की वास्तविक मुद्रेतर वेयताएं ____ 

- 76 

- - - - . . - - - - - - - . .. 
13. ओड ( 9 + 10 ) 

+ 93 + 167 + 960 ) 

( + 1. 1 ) ( + 1 . 7 ) ( + 11. 2 ) 
- - -- - - - - .. - - - - . - - .. -. -. 

- ~ 

-- - - .. -....--- -- - --- - -- - -.....-- - . 
नोट:-- कोष्ठकों में दिये हुए अांकड़े घट -मड़ के प्रति शत है । 

रिजर्व बैंक शु विभाग में रो नए सोने के पुनर्मूल्यांकन के कारण 1 फरवरी 1969 से उत्पन्न परिवर्तनों को छोड़कर । 


- 76 
+ 40 


+ 


+ 893 
( + 9 , 2 ) 


मैकिंग प्रवृत्तियाँ और ऋण नीति 


प्रकार 


मका 


79. वर्तमान कम कामकाज के समय में अर्थात् 1970 के कम 
कामकाज के समय में अब तक मुद्रा की उपलिब्ध में उसी प्रकार गैर 
मौसमी वृद्धि हुई है जिस प्रकार 1969 के कम कामकाज के समय की 
तवनुरूपी अवधि में हुई थी । यद्यपि इस कम कामझाम के समय में प्रब 
तक सरकार को दिया गया वास्तविक ऋण कम ही रहा है फिर भी 
विदेशी मुद्रा आस्तियों और वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये गमे ऋण पिछले 
बर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में अधिक ही थे । 


80, इस वर्ष अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के वित्तीय साधनों पर तमान 
बन गया क्योंकि बैंकों द्वारा दिये जाने-वाले ऋण में भारी वृद्धि हुई 
और जमाराशियों की वृद्धि की दर कम थी । इस वर्ष मंकों में रिजर्ष 
बैंक से पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी अधिक मात्रा में ऋण प्राप्त किया । प्रतः 
रिजर्व बैंक ने अपनी ऋण नियंत्रण प्रणाली को इस प्रकार और का 
कर दिया फि अग्रता वाले क्षेत्रों को अपने सारा किये जाने वाले ऋणों के 
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सारणी 13 -- महत्वपूर्ण बैंकिंग प्रौफड़ों में बार्षिक मट-बढ़ 


- 


- 


( करोड़ रुपयों में ) 


- -. .. 


.. . 


. .. - - 


- . 


- . 


. 


. 


- 


-..- .. . 


- 


जून 1967 जून 1967 जून 1968 जून 1968 
को समाप्त 

को समाप्त 
हुए वर्ष में 

हए वर्ष में 
घट- बढ़ 

__ घट- बड़ 


जून 1969 जुन1969 जून 1970* जून 1970 
को समाप्त 

को समाप्त 
हुए वर्ष में 

हुए मर्ष में 
घट -बड़ 

घट - बढ़ 


- 


..- -.. . . - . . 
1 . कृल बैंक ऋण . 


2631 , I 


. . 359 . 

7 


3102 . 9 


+ 471 . 8 


3598 . 8 


+ 495 . 

9 


4227 . 6 


+ 62 8 . 8 


+ 20 . 4 

+ 3 . 8 
+ 16 . 6 


1160 . 7 

975 . 6 
185 . 1 


+ 90 . 8 
+ 53 . 0 
+ 37 . 8 


1358 . 9 
1126. 3 
232. 6 


+ 198. 2 
+ 150 . 7 
- 47 . 

5 


1505 . 7 
1187. 6 
318 . 1 


+ 146 , 8 
+ 61. 3 
+ 85 . 5 


340 . 8 


- 39 . 5 


2. कूलनिश . . . 1069 . 9 
( अ ) सरकारी प्रतिभूतियों में 

922 . 6 
( प्रा ) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में 147 . 3 
3. नकदी और रिजम बैंक ऑफ इंडिया के 
___ पास बकाया . . . 258 . 8 
4. मांग पर प्रतिवेष राशि . . 57 . 7 
5. कुल जमाराशियां 

3517 . 0 
( अ ) माँग 

1664 . 6 
( आ ) मीयादी 

. 185 2 . 4 
5. रिजाय बैंक ऑफ इंडिया से लिये गये उधार 11 . 5 


- 38 . 8 


+ 


+ 63 . 5 

- 4 . 5 
+ 3.93 . 8 
+ 187 . 3 
+ 206 . 5 

+ 9 . 0 


269 . 5 

50 . G 
3969 . 0 
1874 . 8 
2094 . 2 
103. 5 


+ 10 . 

7 
- 7 . 

1 
+ 452 , () 
+ 210. 2 
+ 241 . 8 
+ 92 . 0 


3 80 . 3 

8 8 . 1 
4645 . 8 
2103 . 5 
2542 . 3 
172. 2 


+ 110 . 8 

+ 37 . 5 
+ 676 . 

8 
+ 2 28. 7 
+ 448 . 1 
+ 68 . 7 


49 . 3 
5239 . 8 
23 07 . 3 
2932 . 5 
2015 


+ 


594. 0 

203 . 
+ 390 . 2 
+ 119 . 3 


. - - . . . - . . 


• 


. 


- - . . 


- -.- - .. - - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


-- 


- - - - 


- 


* अनन्तिम 


मोत :-- -रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया अधिनियम , 1934 की धारा 42 ( 2 ) के अधीन भेजी गयी साप्ताहिक विवरणियां ; परन्तु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 
से मिये गये उधारों के प्रांक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त साप्ताहिक उधार ममनाओं पर नाधारित हैं । 


1968- 69 में 110 . 8 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी वहां इस वर्ष 
39 . 5 करोए रुपयों की कमी हुई । इसके फलस्वरूप, नकदी अनुपात 
जहां जून 1969 में 8 . 2 प्रतिशत था वहां वह जून 1970 में घटकर 
6 . 5 प्रतिशत हो गया । बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिये गये उधारों की 
मकाया राशि जहाँ जून 1969 के अन्त में 172. 2 करोड़ रुपये थी 
नहीं यह जून 1970 के अन्त में 29 1 . 5 करोड़ रुपये थी अर्थात् उसका 
स्तर पिछले वर्ष की अपेक्षा उच्चतर था । 


सम्बन्ध में रिजर्व बैंक से उपलब्ध होने माली पुनर्वित्त सुविधाओं का लाभ 
उगने को बैंकों की जो प्रति है वह कुछ हद तक कम हो जाए । इन 
पुनर्वित्त मुविधाओं के सम्बन्ध में दी गयी कतिपय । रियायतें रह कर दी 
गयीं । मूल्यों में होने वाली वृद्धि के संदर्भ में कम मात्रा में उपलब्ध 
होने वाली कृषि संबन्धी कच्ची सामग्री का अधिक मात्रा में स्टाक कर 
रखने की उद्योग क्षेत्र की प्रवृत्ति को रोका गया ; इसके लिए मार्जिन 
सम्बन्धी आवश्यकताओं को और कड़ा कर दिया गया तथा इन पण्यों की 
जमानत पर बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों की उसनतम सीमाओं को 
कम कर दिया गया 
___ 81. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल ऋण में 628 . 8 करोड़ 
रुपयों की वृद्धि हुई जब कि 1968- 69 में 195 . 9 करोड़ रुपयों की 
मृद्धि हुई थी । जहां ऋण में हुई वृद्धि की पर 1968- 69 में 16 . 0 
प्रतिणत थी यहां 1969- 70 में 17 . 5 प्रतिशत थी । इसके विपरीत , 
कुल जमाराशियों में थोड़ी- सी वृद्धि हुई अर्थात् जहां 1968-69 में 
उनमें 676 . 8 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी बहा इस वर्ष 594. 0 
करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई । इस प्रकार, जमाराशियों में जहां 1968- 69 
में 17 . 0 प्रतिशत वृद्धि हुई थी यहां 1969- 70 में बह घटकर 12. 8 
प्रतिशत हो गयी । वर्ष के अन्त में ऋण-जमा अनुपात 80 . 7 प्रतिशत 
के उच्च स्तर पर पहुंच गया ओ जून 1969 के अन्त के स्तर से 3. 2 
प्रतिशत अधिक था । जमाराशियों में हुई कुल वृद्धि में मीयादी जमाराशियों 
का अंण 1968- 69 की तरह 66 प्रतिशत था । अनुसूचित वाणिज्य 
बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किये गये निवेशों की राशि में जहाँ 
1968- 69 में 150 . 7 करोड़ रुपयों की भारी वृद्धि हुई थी वहां इस 
म झबल 61 . 3 करोड़ रुपयों की भूद्धि हुई । इस कारण 22. 7 
प्रतिशत का जो निबेश -जमा अनुपात मा वह एक वर्ष पहले के स्तर से 
1 . 5 प्रतिशत कम था । नकदी और रिजर्व बैंक के पास बकाया में जहाँ 


82. 1969 के कम कामकाज के समय शुरू होने के पहले जिस 
ऋण नीति की घोषणा की गयी थी उसका उल्लेख पिछली रिपोर्ट में 
किया गया था । जमाराशियों में 1968 के कम कामकाज के समय 
में 239 करोड़ रुपयों को जो वृद्धि हुई थी उसको तुलना में 1969 
के कम कामकाज के समय में 3.18 करोड़ रुपयों को भारी वृद्धि हुई । 
फिर भी , वह 1968-69 के अधिक कामकाज के समय में हुई 325 
करोड़ रुपयों की वृद्धि से बहुत अधिक नहीं थी । 1969 के कम काम 
काज के समय में जमाराशियों में हुई वृद्धि की दर 7. 8 प्रतिशत थी 
जो उसके पहले के 1968- 69 में अधिक कामकाज के समय में हुई 7 . 9 
प्रतिशत वृद्धि की तुलना में थोड़ी कम थी परन्तु वह 1968 के फम काम 
काज के समय में हुई 6. 2 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में अधिक थी । 
जमाराशियों में हुई कुल वृद्धि में मीयावी अमाराशियों में हुई वृद्धि का 
अंश लगभग 67 प्रतिशत था जब फि 1968 के कम कामकाज के 
समय में यह अंश 95 प्रतिशत था । इसके विपरीत , बैंक ऋण में 31 
करोड़ रुपयों की गैर मौसमी वृद्धि हुई जब कि 1968 के कम कामकाज 
के समय में उस में 43 करोड़ की कमी हुई थी । फिर भी ऋण-जमा 
अनुपात एक वर्ष पहले के 73 . 7 प्रतिशत की तुलना में प्रस्तुबर 
1969 के अन्त में कम अर्थात् 72 . 9 प्रतिशत था । 


सारणो14-अनुसूचितवाणिज्यबैंकोंकेप्रांकड़ोंमेंमौसमीघट-बढ़ 


(करोड़रुपयेमें) 


SEC . 3( ii )] 


कमकामकाजका समय1968 


अधिककामकाजकमकामकाज कासमय 

कासमय 1968-691969 


अधिककामकाजनिम्नलिखिततारीखतककाकम कासमय 

कामकाजकासमय 1969-70 

26जून1970*27जून1969 


+173.4 +34.5 +22.5 +12.0 +26.4 


1.बैंकऋण 2.सरकारीप्रतिभूतियोंऔरअन्यअनुमोदितप्रतिभूतियोंमेंनिवेश 

(अ)सरकारीप्रतिभूतियोंमें 

(आ)अन्यअनमोदितप्रतिभूतियोंमें, 3.हाथमेंनकदीऔररिजर्वबैंककेपासबकाया 4.मांगऔरअल्पसूचनापरप्रतिदेयराशि. 5.कुलजमाराशियां.. 

(अ)मांग 

(मा)मीयादी. 6.रिजर्वबैंकसेलियेगएउधार 


-42.9 +138.7 +133.9 __+4.8 +30.2 +34.6 +238.9 

+12.3 +226.6 -81.9 


+426,9 

-2.4 -43.0 +40.6 +20.2 ___+6.7 +324.9 +145.1 

179.8 +70.8 


+31,3 +239.5 +208.3 +31,2 +26.7 

-25.8 +348.1 +115.0 +233.1 

-67.5 


+561.6 

-53.9 --101.0 +47.1 

+6.8 -14.2 +3185 +170.3 +148.2 +203.0 


+137.6 

+73.4 +68.5 

+4.9 +99.4 

+3.2 +205.8 +124.1 

+81.7 +71.2 


+133.2 


90.6 55.0 


IN 


*अनन्तिम नोट:(1)येप्रांकड़ेबैंकोंद्वारारिजर्वबैंकआफइंडियाअधिनियम,1934कीधारा42(2)केअधीनभेजीगईसाप्ताहिकविवरणियोंपरआधारितहैं,परन्तुरिजर्वबैंकग्राफइंडियासेलियेगयेउधारोंकेमांकड़े 

रिजर्वबैंकआफइंडियाकेक्षेत्रीयकार्यालयोंसेप्राप्तसाप्ताहिकउधारसूचनाओंपरआधारितहैं। (2)घट-बढ़केआंकड़ेअप्रैलऔरअक्तुबरकेअन्तिमभुक्रवारकेआंकड़ोंपरआधारितहैं। सारसो15-अनुसूचितवाणिज्यबैंकोंकेप्रमुखअनुपातोंकामौसमीस्वरूप 

(करोड़रुपयोंमें) 
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अक्तूबर,1968 

रकमप्रतिशत 


अप्रैल,1969 रकमप्रतिशत 


अक्तूबर,1969 रकमप्रतिशत 


अप्रैल,1970 

रकम 


जून,1970 रकमप्रतिशत 


जन,1969 रकमप्रतिशत 


प्रतिशत 


24.2 


6.0 


1.बैंकऋण. 

3034.473. 

73461. 

378.03492.672.94054.279.44227.630.73588.877.5 2.सरकारीऔरअन्यअनुमोदित. प्रतिभूतियोंमेंनिवेश 

1288.031.31285.628.91525.131.81471.228.8 1550.728.71358.929.2 (क)सरकारीप्रतिभूतियोंमें. 

1100.826.8 1057.823.81266.126.41165.122.81187.622.71126.3 (ख)अन्यअनुमोदितप्रतिभूतियोंमें 187.24.5227.85.!259.0 

5.4306.1 

318.1 

6.0232.6 3.नकदीऔररिजर्वबैंककेपामबकाया 

260.7 

6.3280.96.3307.66.4314.46.2340.86.5380.38.2 4.बोलीऔरअल्पमुचनापरजमा. 

78.284.959,144,949.3 

88.1 5.कुलजमाराशियां 

4115.1100.04440.0!00.01788.1100.05106.6 100.05239,8100.04645.8-100,0 (क)मांग. 

1834,3 

44.6979.444.62094.443.72264.744.32307.344.0.103.545.3 (ख)मीयादी2280.855.4246).655.42693.756. 

32841.955.72932. 

550542.354.7 6.रिजर्वबैंकसेउधार. 

30.3101.18 

33.5 

236.5...291.5 नोट:(1)प्रतिशतकुलजमाराशियोंकेअनुपातहैं। (2)येमांकड़ेरिजर्वबैंकआफइंडियाअधिनियम,1934कीधारा42(2)केअधीनबैंकोंद्वारापेशकीगईसाप्ताहिकविदरणियोंपरअाधारितहै।किन्तुरिजर्वबैंकग्राफइंडियालियेगयेऋणों 

प्रांकड़ेरिजर्वबैंकआफइंडियाकेप्रादेशिककार्यालयोंसेप्राप्तसाप्ताहिकमूचनाओंपरआधारितहैं।सभीप्रांकड़ोंमहीनेकेतमवारहैं *अनन्तिम। 
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PART II --- 


86. भारतीय उर्वरक संघ द्वारा घाटत उर्वरक ऋण समिति की 
सिफारिशों के अनुसार अगस्त 1969 में बैंक ने उर्वरकों के वितरण 
के लिये दिये आने वाले अग्रिम से संबंधित मीयादी अचन पत्रों की न्यूनतम 
रकम को 50, 000 रुपयों से घटाकर 25, 000 रुपये और किसी बैंक 
पारा किसी एक समय पर जो न्यूनतम राशि उधार ली जा सकती है 
उसे 5 लाख रुपयों से घटाकर एक लाख रूपय कर दिया । रिजर्व बैंक 
में बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को विय आने वाले अग्रिमों के पुनर्वित्त के 
संदर्भ में भी इसी प्रकार की रियायत दी । 


1981- 70 के अधिक कामकाज के समय की ऋण नीति 


83, कम कामकाज के समय के प्रारम्भ होने के पहले ही गर्षनर 
नेकों से प्रार्थना की श्री कि वे अपनी अधिशेष मिधियों को सरकारी 
प्रतिभूसियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में लगायें । तदनुसार 1969 
के कम कामकाज के समय में बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य 
मनुमोदित प्रतिभूतियों में किये गये निदेशों में क्रमशः 208 करोड़ और 
91 करोड़ रुपयों की उल्लेखनीय वृद्धि की जनकि कि 1968 के कम 
कामकाज के समय में उनमें क्रमश : } 34 करोड़ और 5 करोड़ रुपयों की 
बुद्धिहुई थी : उम्त समय में बैंकों के निवेश- जमा अनुपात में लगभग 
3 अंकों की वृद्धि हुई और वह अक्तूबर 1969 के अन्त में 31 . 8 प्रति 
शात हो गया जबकि कि एक वर्ष पहले यह 31 . 3 प्रतिशत था । नकदी 
पौर रिजर्व बैंक के पास बकाया राशि में जो वृद्धि हुई वह 1968 के 
कम कामकाज के समय की तुलना में कुछ कम थी परन्तु नसदी अनुपात 
में 0 . 1 प्रतिशस की मामूली वृद्धि हुई और वह 1969 के कम काम 
माज के समय में अन्स में 6 . 4 प्रतिशत था । अनुसूविस वाणिज्य बैंकों 
द्वारा रिजर्व बैंक से लिये गये उधारों की राशि जहाँ अप्रैल , 1969 के 
अन्त में 101 . 0 करोड़ रुपये थी यहाँ वह अक्तूबर 1969 के अन्त में 
पटकर 33. 5 करोड़ रुपये हो गई । यह राशि एक वर्ष के पहले के 
स्तर से लगभग 3 करोड़ रुपय अधिक थी । बैंक संघटन की सुविधाओं 
पूर्ण वित्तीय स्थिति और रिजर्व बैंक द्वारा अग्रतावाले भन्नों को दी जानेवाली 
पुनर्षित सुविधाओं को जारी रखने के कारण 1968 के कम कामकाज 
के समय में मुद्रा बाजार में तंगी की स्थिति न रही । बंबई में बोली पर 
जहाँ मधिक कामकाज के समय के अन्त में 4 प्रतिशत थी यहाँ अगस्त 
1869 के तीसरे सप्ताह में घटकर 3. ! प्रतिशत हो गई परन्तु उसके साथ 
मह लगातार 4 प्रतिशत तक बढ़ती गई और कम कामकाज के समय के 
अन्त तक वह उसी स्तर पर रही जब कि 1968 के कम कामकाज में 
समय के अन्त में वह 3. 5 प्रतिशत के स्तर पर थी । कलकता में बोली 
पर जहां अप्रैल , के अन्त में 3 . 7 प्रतिशत थी वहां मई 1969 के दूसरे 
सप्ताह में बढ़कर 4 . 6 हो गई , परन्तु अगस्त के अन्त में वह कम होकर 
2 . 9 प्रतिशत हो गई । उसके बाद वह 1969 के कम कामकाज के समय 
के अन्त तक बढ़कर 3 . 7 प्रतिशत हो गई । 1968 के कम कामकाण 
के समय में , कलकत्ता में बोली दर 3 . 1 प्रतिशत और । 4 , 8 प्रतिशत 
को मीच रही और उस समय के भन्त में 4 . 1 प्रतिशत थी । 


87. प्रमुख बैंकों के अध्यक्षों /मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ 
1 नवम्बर , 1969 को हुई बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर ने 1969 के 
कम कामकाज के समय की मैंक म्यवसाय की प्रवृत्तियों की समीक्षा की 
और 1969- 70 के अधिक कामकाज के समय की बैंक की नीति के 
सम्बन्ध में संकेत किया । यह अनुभव किया गया कि यद्यपि कृषि उत्पादन 
के लक्षण मनुकूल है , प्रौद्योगिक उत्पादन में फिर से तेजी मा गई है 
और निर्यातों में बराबर वृद्धि की प्रवृत्ति रही है , फिर भी मैंकिंग संघठन 
के सामने ऋण सम्बन्धी भावधेयक तामों की पूर्ति करने की दिशा में निधियों 
के अपर्याप्त होने की समस्या नहीं होगी मयोंकि मलमुद्रा की स्थिति में 
सुधार हुभा है और अधिक कामकाज के समय में नई जमा राशियों से 
उनझे वित्तीय साधनों में द्धि होने की संभावना है । इस कारण और भपने 
कार्यकलापों को योजनाबद्ध मनाने में बैंकों को सहायता पहुंचाने की दृष्टि 
से बैंकों की ऋण नीति में कुछ सीमा तक स्थिरता बनाय रखने के उद्देश्य 
से 1969- 70 के अधिक कामकाज के समय को ऋण नीति में कोई 
मौलिक परिवर्तन नहीं किया गया । वास्तविक बलमुद्रा अनुपात पर विचार 
किये बिना ( i ) धातुकर्म और इंजीनियरी उत्पादों के निर्यातकों को दिये 
जाने वाले पैकिंग ऋणों पर, ( ii ) निर्धारित प्राधार भयधि ( नवम्बर 
1968 से अप्रैल, 1969 तक ) की अपेक्षा निर्यात ऋण में हुई पति के 
मरायर की रकम तक और ( iii ) कृषि और लघु उद्योगों को दिय गया 
( ऋण गारन्टी संगठन द्वारा गारन्टीकस ) अस्पावधि ऋणों की कुल बकाया 
रामि के बराबर की रकम तक 47 प्रतिशत की दर पर पुषित 
उपलन्ध किया गया । इसके अतिरिक्त, वास्तविक चलमुद्रा अनुपात का 
विचार किये बिना (i ) धातुमर्म और इंजीनियरी माल को छोड़कर 
अन्य माल के निर्यातकों को दिये आने वाले पैंकिंग ऋणों और पोतलदानो 
तर निर्यात ऋण पर और (ii ) अनाज की उगाही सम्बन्धी कार्यकलापों 
के लिए राज्य सरकारों , उनकी एजेंसियों और भारतीय खाय निगम को 
दिव आने माले प्रप्रिमों के सम्बन्ध में बैंक पर पर पुनर्दित बराबर प्रदान 
किया जाता रहा । इसके अलावा निर्धारित आधार अवधि की अपेक्षा 
निर्यात भेस को दिये जाने वाले ऋण में हुई वृद्धि को वास्तविक पलमुद्रा 
अनुपात का हिसाम लगाने के उद्देश्य के लिय बैंकों की पल प्रास्तियों 
के रूप में बराबर माना गया । अन्त में , यदि मैक विशिष्ट क्षेत्रों से ऋण 
की प्राकस्मिक वा विशष भारी मांगों का अनुभव करें तो रिजर्व बैंक ने 
योग्य मामलों में उनको पहले की तह मैंक दर पर विनकाधीन वित्तीय 
निभार देने पर विचार करना स्वीकार किया । 

88. फिर भी 1968- 69 के अधिक कामकाज के समय की स्थिति 
के प्रतिकूल 1969 - 70 के अधिक कामकाज के समय के प्रारम्भ से 
मात अधिक पनि हुई । अधिक कामकाज के इस समय के पहले तीन महीनों 
में ऋण में 277 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1968 - 69 की 
तपनुरूपी अवधि में उसमें 112 करोड़ रुपयों की कवि हुई थी । साप 
हो , मुश्यों में गैर-मौसमी भूदि हुई और अनवरी 1970 में थोक मुश्यों 
का माभिक अौसत सूचकांक एक वर्ष पहले के स्तर से 6 . 8 प्रतिशत 
अधिक षा । 5 फरवरी, 1970 को मैंकों के नाम लिखे गये अपने पस 


84. 1 सितम्बर , 1989 को रिजर्व बैंक ने एक निदेश जारी कर 
कों द्वारा चालू लेखों पर और 14 दिनों तक की अवधियों की जमा राशियों 
पर ग्याज दिय जाने और जमाराशियों पर दलाली की अदायगी किये 
जाने पर रोक लगा दी । अमाराशियों की मन्य श्रेणियों के लिय निर्धारित 
की गई ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और उन्हें उन्हीं 
स्तरों पर रखा गया जो जमा दरों से संबंधित पहले के अखिल भारतीय 
पन्सक समझौते के अधीन लागू थे । 


85. 1969 के कम कामकाज के समय में ऋण प्राधिकरण योजना 
मौर हंडी नाजार योजना में क्रियाविधि संमंधी कतिपय रियायतें भी की 
गई । मई 1969 में अग्रिमों की कुछ श्रेणियों को रिजर्व बैंक से पूर्व 
प्राधिकार प्राप्त करने की मावश्यकता से छूट दी गई इनमें से महत्वपूर्ण 
अणिय इस प्रकार थीं : मनाज की उगाही सम्बन्धी कार्यकलापों की वित्तीय 
सहायता के लिये राज्य सरकारों, भारतीय बाब निगम और राज्य सह 
कारी बैंकों को दिय जाने वाले अग्रिम , सरकारी मौर दूसरी न्यासी प्रति 
भूतियों पर विय आने वाले अग्रिम और राज्य बिजली बोडों और सरकारी 
भा के उपक्रमों को दिय जाने वाले अग्रिम । अगस्त 1969 में अन्तर्वशीय 
प्रलेषो बिलों और मर्ध सरकारी संस्थानों के नाम जारी किये गये सप्लाई 
बिलों की खरीद और भोजन के सम्बन्ध में भी पूर्व प्राधिकार प्राप्त करने 
की प्रायश्यकता से छूट दी गई । 
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में गवर्नर ने बैंकों का ध्यान नम मौसम में बैंक ऋण में और रिजर्व 
बैंक से बैंकों द्वारा लिये गये उधारों में हुई प्रत्यधिक वृद्धि की पोर 
अाकर्षित किया और यह बताया कि ऋण में जो वृद्धि हुई है वह उत्पावन 
और विपणन की वास्तविक आवश्यकतानों की तुलना में बहुत अधिक है । 
प्रतः उन्होंने बैंकों को यह मलाह दी कि वें ऋण पर पर्याप्त रोक लगाये 
और इस मौसम में जिन क्षेत्रों में ऋण विस्तार हुपा है उनका सावधानी 
से अध्ययन करें । रिजर्व बैंक से सुनर्वित सुविधायें प्राप्त करने की मंकों 
की जो प्रवृत्ति है उसे संयमित करने और ऋण विस्तार पर रोक लगाने 
के उद्देश्य से अनाजों की उगाही के लिये दिए जाने वाले प्रपिमों के 
सम्बन्ध में , बैंक के वास्तविक बलमुद्रा अनुपात पर विचार किये बिना बैंक 
वर पर दी जानेवाली पुवित्त विधा को वापस ले लिया गया और कृषि 
को विय जाने वाले अल्पकालीन ऋण की कुल राशि तक 4 प्रतिशत 
की दर दी जाने वाली पुनर्वित्त सुविधा को बन्द कर दिया गया और केवल 
कृषि के लिये दिये जाने वाले प्रत्यक्ष ऋणों को बैंक दर पर पुनर्वित्त 
सुविधा पाने के योग्य बनाया गया । बैंकों से यह भी कहा गया कि में 
एक महीने के भीतर अपने साविधिक पलमुद्रा अनुपात में शामिल की गई 
अपनी प्रास्सियों को कुल मांग और मावधि देयतानों के 25 प्रतिशत से 
बढ़ाकर 26 प्रतिशत कर दें । 


जमाराशियों और दो वर्षों से कम अवधियों को मीयादी जमाराशियों की 
व्याज दरों को पहले के स्तरों पर ही रखा गया । नई दरें 1 अप्रैल 1970 
से लागू हुई । साथ ही , ऋण को और अधिक उचित ढंग से वितरित करने 
और उधारकर्ताओं को अपनी ऋण आवश्यकतामों का अनुमान लगाने में 
अधिक सावधानी बरतने के लिये प्रेरित करने की दृष्टि से, रिजर्व बैंक ने बैंकों 
के नाम 28 मार्च 1970 को एक निदेश जारी किया जिसके जरिये 
उनसे कहा गया कि वे 10 लाख और उससे अधिक रुपयों की ऋण 
सीमाओं के उपयोग न किये गये अंश पर 1 अप्रैल , 1970 से वार्षिक 
1 प्रतिशत का वायदा प्रभार लगायें । देशी निर्यात और प्रायात बिलों , 
निर्यातों के लिय पंकिंग ऋण, पायातों के लिय खोले गय साखपत्रों, माल 
के पायात के सम्बन्ध में दी गई न्यास -रसीद सुविधाओं, उगाही सम्बन्धी 
कार्यकलापों के लिये दी गई ऋण सीमानों और सोयाबीन तथा सूर्यमुखी 
तेल के संग्रह और वितरण के लिय राज्य व्यापार निगम को दी गई ऋण 
सीमामों के सम्बन्ध में उचित छूट दी गई है । 


89. इसके बाद, 18 फरवरी , 1970 को बैंकों के अध्यक्षों/ मुख्य 
कार्यपालक अधिकारियों और रिजर्य बैंक के गर्वनर ने 1969 - 70 के 
अधिक कामकाज के समय के पहले तीन महीनों की ऋण और अमा 
की प्रवृत्तियों का पुनरीक्षण किया । चूंकि 1969- 70 के अधिक कामकाज 
के समय में ऋण में बराबर वृद्धि होती रही, प्रत : गवर्नर ने बैंकरों से 
कहा कि ये ऋण देने में अत्यन्त सावधानी बरतें और ऋण के अंतिम 
उपयोग के सम्बन्ध में अधिक सतर्क रहें । गवर्नर ने बैंकों से यह भी 
प्राग्रह किया कि वे रिजर्व बैंक से सहायता मांगने के बजाय जमाराशियों 
के रूप में अपने द्वारा जुटाये जाने वाले वित्तीय साधनों पर अधिक निर्भर 
रहें । चूंकि मैंक रिजर्व बैंक की पुनर्वित्त सुविधाओं का अधिक मात्रा में 
लाभ उठाते रहे, अतः बैंकों को दी जाने वाली पुनर्वित सुविधाओं को 
अग्रतावाले क्षेत्रों को दिये गये ऋण में निर्धारित प्राधार भयधि की अपेक्षा 
हुई वृधि के बराबर की रकम तक और सीमित कर दिया गया । साथ 
ही , बैक दर पर पुनर्वित्त प्राप्त करने योग्य म्यूनतम वास्तविक बलमुद्रा 
अनुपात को भी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया गया और 
अप्रैल 1970 के अन्तिम शुक्रवार तक उसे और बढ़ाकर 32 प्रतिशत 
कर देना था । बैंकों से यह भी कहा गया कि वे अप्रैल , 1970 के मंतिम 
शुक्रवार तक सांविधिक चलमुद्रा अनुपात से संबंधित अपनी आस्तियों को 
26 प्रतिशत कर से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दें । 


91. अनागों की उगाही के लिये दिये गये अग्रिमों के सम्बन्ध में 
मंक दर पर दी जानेवाली पुनर्वित सुविधा को 5 फरवरी, 1970 से 
रद्द कर देने के कारण अनाजों को उगाही से संबंधित कार्यकलापों के 
लिये बराबर वित्तीय सहायता देते प्राने वाले बैंकों ने दूसरे अग्रतावाले 
क्षत्रों और पीनी उद्योग जैसे जन कतिपय उद्योगों , जिनके सामने प्रत्याधिक 
मात्रा में स्टाकों में जमा हो जाने की समस्या थी , की बढ़ती हुई वित्तीय 
मावश्यकताओं की पूर्ति करने में कठिनाई अनुभव की । अत: बैंकों मे 
मप्रल 1970 में बैंकों द्वारा अनाजों की उगाही के उद्दश्यों के लिय विय 
गये अग्रिमों में मार्च 1970 को समाप्त हुई तिमाही में दिये गये एसे 
मग्रिमों के प्रोसत स्तर पर की तुलना में हुई वृद्धि के 80 प्रतिशत के लिये 
बैंक दर पर पुनर्वित प्रदान करना स्वीकार किया । यह सुविधा जुलाई 
1970 के तीसरे शुक्रवार तक दी गई और उसके बाद उक्त सुविधा 
को एसे अग्रिमों के वकाया स्तर के 50 प्रतिशत सक कम किया जाने 
वाला था । 


चयनात्मक ऋण नियंत्रण 


90. बैंक ने ऋण विस्तार को रोकने और बैंकों द्वारा जमाराशियों 
के जुटाये जाने को प्रोत्साहित करने के लिये कुछ अतिरिक्त उपाय भी किये । 
किये । बैंक ने 21 जनवरी 1970 को अग्रिमों के लिये 2 मार्च 1968 
को निश्चित की गई 9 प्रतिशत की उच्चतम ब्याज दर को रद्द 
कर दिया । यह उच्चतम सीमा बड़े भारतीय अनुसूचित बाणिज्य बैंकों 
और भारत में कार्यशील विदेशी बैंकों के लिये लागू की गई थी । फिर 
भी , निर्यात ऋण के खर्च को पर्याप्त मात्रा में कम करने की दृष्टि से 
मैंकों द्वारा दिय आने वाले निर्यात ऋण ( पोतलवानपूर्व और पोतलनानोप्तर 
दोनों ) के लिये बैंक मे 6 प्रतिशत को उच्चतम म्याज दर को बराबर 
जारी रखा । अग्रिमों से संबंधित 90 प्रतिशत को उच्चतम दर 
र कर देने और डाक जमाराशियों की कतिपय श्रणियों की व्याज दरों 
में वृद्धि हो जाने के कारण , रिजर्व बैंक ने 28 मार्च 1970 को बैंकों 
द्वारा दो वर्षों और उगसे अधिक प्रबधियों को जमाराशियों पर देय ब्याज 

की दर में 1 प्रतिशत से 1 प्रतिशत तक की वृद्धि की , परन्तु बचत 
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92. चयनात्मक ऋण नियंत्रण सम्बन्धी उपायों के संदर्भ में पटसन 
की पूर्ति में पर्याप्त सुधार और उसके मूल्यों में गिरावट हो जाने के गाव 
बैंक ने सितम्बर 1969 में शूट मिलों को छोड़कर अन्य पार्टियों को 
पटसन पर और जूट के पक्के डिलिवरी पाईरों पर दिये जाने वाले 
अग्रिमों पर प्रक्तूबर 1968 में लगाये गये प्रतिबन्धों को वापस ले लिया । 
फिर भी हाल ही के महीनों में तिलहनों पनस्पति तेलों और हाँ की 
पूर्ति की स्थिति में कठिनाई प्रा जाने और इन वस्तुओं में मूल्यों में तेजी 
से वृद्धि होने के कारण रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया ने 21 जनवरी 1970 
को एफ निदेश जारी कर तिलहनों वनस्पति तेलों और राई तथा कपास 
पर दिये जाने वाले ऋणों पर लगाये गये नियंत्रणों को और कड़ा फर 
विया । इस निदेश के अनुसार अनाजों पर दिये जाने वाले अग्रिमों पर 
लगाये गये नियंत्रण को भी पौर कड़ा कर दिया गया ताकि बैंक -वित्त 
की सहायता से बहुत अधिक स्टाफ का संग्रह करने की प्रवृत्ति को निरु 
त्साहित किया जाय । तिलहनों और ( वनस्पति सहित ) वनस्पति तेलों 
पर दिये जाने वाले अग्रिमों के न्यूनतम मार्जिन को सभी पार्टियों को दिए 
जाने वाले अग्रिमों के लिये समान रूप से स्टाफों के मूल्य के 60 प्रतिशत 
तक बढ़ा दिया गया । अनाजों पर दिये आने वाले अग्रिमों के मार्जिन 
को भी बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया । ऋण के अनुमत स्तरों को 
तिलहनों मोर वनपति तेलों के मामले में 1967 में किसी बैंक द्वारा बनाये 
रखे गये पग्रिमों के कुल मौसत स्तर के 70 प्रतिशत और अनाजों के 
मामलों में 1968 के ऐसे स्तर के 80 प्रतिशत तक घटा दिया गया । 
मिलों को छोड़कर अन्य पाटियों को सई और कपास पर दिये जाने वाले 


- 
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प्रयिमों के न्यगतम मार्जिन को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रमिशत अतिरिकम वित्तीय सहायता लें ताकि वे गना ऐग्ने का कार्य जारी रम 
पार दिया गया और गूगो यग्य गिलो को निगे आने वाले प्रगिग पर रामा । संको मा पा भी ग -11 का ग त सीगो की गादी और 
40 प्रतिशत का न्यनतम माजिन और उच्चतम सीमानिर्धारित कर पुन : मुक्त चीनी के लिये एक ही माजिन निर्धारित करें । सरकार द्वारा निर्धा 
नियंत्रण लगा दिया गया । उक्त उच्चतम सीमा नवम्बर 1069 - अप्रैल रित शुल्क-दर मुल्य या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो वह मान 
1970 से प्रारम्भ होने वाली प्रत्येक छमाही अवधि के लिये 1967- 68 चीनी के मार्जिन का प्राधार होगा । 
( नवम्बर - अक्सूबर ) की तदनुरूपी अवधि के सर्वोच्च स्तर के 85 प्रतिशत 

9.5. बनस्पति के उत्पादन करने वाले यूनिटों से हम प्राणय 
के बराबर होगी । इस निदेश से भायात की गई नाई के स्टाकों पर दिये 

अभिवचन प्राप्त होने पर कि वे बैंक ऋण पाने में कठिनाई अनुभव करते 
जाने वाले अग्रिमों और मई और कपाग के निर्यातकों को दिये जाने 

हैं बैंक ने बनस्पति यूनिटों और रजिट्रीकृत तेल मिलों को दिये जाने वाले 
वाले अग्रिमों को बराबर छूट दी जाती रही । इन नियंत्रणों के प्रभाव 

अग्रिमों पर लगाये गये प्रतिबन्धों को 8 जून 1970 को शिथिल कर दिया ; 
को और बढ़ाने के लिये बैंक ने अनाजों, मिलहनों , ( वनस्पति सहित ) 

इन उत्पादन यूनिटों को बैंक ऋण पर लगाये गये उच्चतम सीमा सम्बन्धी 
वनस्पति तेलों और साई तथा कपाम पर दिये जाने वाले अग्रिमों के लिये 

वर्तमान प्रतिबन्धों से छूट दी गई । बैंकों से भी कहा गया कि वे बनस्पति 
10 प्रतिशत की न्यूनतम दर भी निर्धारित की । बैंकों द्वारा भारतीय 

यूनिटों को बनस्पति तेलों पर दिये जाने वाले अग्रिमों पर 40 प्रतिशत 
खाद्य निगम राज्य सरकारों और उनके अनुमोदित एजेंटों को अनाज 

के मार्जिन को लागू करें । फिर भी ग्रह कम किया हुआ माजिन बनस्पति 
की उगाही और वितरण के लिये दिये गये अग्रिमों को इस निदेश के 

तेलों के केवल उन स्टाकों पर लागू होगा जो उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में 
उपबन्धों से बराबर छूट दी गई । आयात किये गये मूर्यमुम्बी तेल पर 

स्थित प्रत्येक कारखाने के छ: सप्ताहों की खपत और दक्षिणी तथा पश्चिमी 
दिये जाने वाले अग्रिमों को 11 मार्च 1970 को नियंत्रण से पूर्ण रूप 

क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक कारखाने के 4 सप्ताहों की खपत के बराबर होंगे 
से छूट दी गई । रिजर्व बैंक ने 17 मार्च 1970 को बैंकों को यह निदेश 

और इसका हिसाम निर्दिष्ट साप्ताहिक खपत के आधार पर लगाया 
विया कि थे 21 जनवरी 1970 के निदेश से प्रभावित पार्टियों को निर्बन्ध 

जायेगा । जहां कच्चे माल का मूल्य निर्यात की जाने वाली तेल रहित बली 
अग्रिमों या निर्बन्ध बिलों के भोजन के भाप में ऋण सुविधायें प्रदान न 

के मूल्य से अधिक है वहां मैफ ने विलायक निस्सारण युनिटों को 
करें । 11 अप्रैल 1970 को बैंकों को यह सलाह दी गई कि वे मांग 

निस्मारित तेल पर दिये जाने वाले अग्रिमों को भी इस नियंत्रण से 
प्रलेखी बिलों पर ऋण देने में प्रत्यधिक सावधानी बरते ताकि उनके 

छूट दी । अलसी और अंडी के तेलों को छोड़कर दूसरे प्रखाच 
ग्राहकों को ऐसे ऋणों का दुरुपयोग करने से रोका जा सके । तिलहनों , 

बनस्पति तेलों पर दिये जाने वाले अग्रिमों पर लगाये गये उच्चतम 
वनस्पति तेलों और रूई तथा कपास के मूल्यों में लगातार होने वाली 

सीमा सम्बन्धी प्रतिबन्ध को भी हटा दिया गया है । 
वृद्धि को देखते हुए बैंक ने 28 अप्रैल 1970 को बैंकों को यह निदेश 
दिया कि वे सभी उधारकतानों के सम्बन्ध में ऐसे अग्रिमों पर लिये जाने 

1969- 70 के अधिक कामकाज के समय में बैंक व्यवसाय की प्रवृत्तियाँ 
वाले ब्याज को न्यूनतम दर को वार्षिक 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रति 
प्राप्त कर दें । सूती मिलों को छोड़कर अन्य पार्टियों को देशी कई पौर 

96. 1968- 69 के अधिक कामकाज के समय की अपेक्षा 1969- 70 
कपास पर दिय जाने वाले अग्रिमों के न्यूनतम मार्जिन को भी 60 प्रतिशत के अधिक कामकाज के समय में बैंक ऋण में बड़ी भारी वृद्धि हुई । 
बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया । सरकार के स्वामित्व या प्रबन्ध के इसके विपरीत पिछले वर्ष के अधिक कामकाज के समय की अपेक्षा इस 
अधीन रहने वाली मिलों और वित्तीय दृष्टि से कमजोर मिलों को कई पर वर्ष के अधिक कामकाज के समय में जमाराशियां जुटाने के कार्य की 
दिये जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में कतिपय छूट दी गई । 

गमि में थोड़ी सी मंदी थी । इस समय में अनुसूचित वाणिज्य को हारा 
___ 93. गुड़ की पूर्ति को स्थिति में सुधार और उसके मूल्यों में काफी 

विये गये ऋण में 562 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1963- 6 :) 
गिरावट होने के कारण बैंक ने गुड़ पर दिये जाने यागे अग्रिमों पर लगाये 

और 1967-68 के अधिक कामकाज के समय में यह वृद्धि क्रमश : 427 
गये नियंत्रण को 21 जनवरी 1970 को वापस ले लिया । भारतीय 

करोड़ रुपये और 509 करोड़ रुपये थी । अनाज की उगाही सम्बन्धी 
खाद्य निगम से खरीदे गये गेहूं के सम्बन्ध में अदायगी करने में प्राटे 

अग्रिमों को छोड़कर शेष ऋणों में 1969-70 के अधिक कामकाज के 
को बेलन मिलों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर करने के लिये 

समय में 589 करोड़ रुपयों को जो वृद्धि हुई वह पिछले अधिक काम 
रिजर्व बैंक ने 10 अप्रैल 1970 को बैंकों को यह सलाह दी कि वे 

फाज के समय में हुई 419 करोड़ रुपयों की वृद्धि से अधिक थी । 19 6 :) 
पाटे की मेलन मिलों को दिये जाने वाले अग्रिमों पर पहले के 50 प्रतिशत 

70 के अधिक कामकाज के समय में बैंकों द्वारा दिये गये ऋण के प्रति 
के मार्जिन को घटाकर 25 प्रतिशत का मार्जिन लागू करें । रिजर्व बैंक 

भूति पार विश्लेषण ( अनुमानों पर आधारित से यह पता लगता है कि 
ने बैंकों द्वारा प्राटे की बेलन मिलों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिये 

अनाजों पर दिये गये अग्रिमों में 1968- 69 के अधिक कामकाज के 
गये मग्रिमों पर लगाये गये उच्चतम सीमा सम्बन्धी प्रतिबन्धों को भी हटा 

ममय की अल्प वृद्धि की अपेक्षा भारी कमी हुई और तिलहनों और कई 
दिया । जौ पर दिये जाने वाले बैंक अग्रिमों को 28 अप्रैल 1970 को 

तथा कपास पर दिये गये ऋण में हुई वृद्धि 1968- 69 के अधिक काम 
नियंत्रण से छूट दी गई । 

काज के समय की तुलना में कम थी । ( बनस्पति महित ) बनस्पति तेलों 

और पटगन पर दिये गये अग्रिमों में 1968-69 को अपेक्षा भारी वृद्धि 
91. चीनी के उत्पादन में हुई भारी वृद्धि और चीनी के खुले बाजार हई । चीनी पर दिये गये अग्रिमों में 102 . करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई 
मूल्यों में गिरावट हो जाने के कारण बैंक ने चीनी पर दिये जाने वाले जबकि 1968- 69 के उमी ममय में यह बुद्धि ) करोए रुपये थी । 
बैंक अग्रिमों पर 27 अप्रैल 1963 को लगाये गये अपने नियंत्रण को इममें यह संकेत मिलता है कि चीनी उद्योग ने पिछले वर्ष की तुलना में 
4 मई 1970 को हटा दिया । इसके पहले चीनी की मिला को उन इम वर्ष बैंक वित्त की महायता की अधिक अपेक्षा नहीं की । निर्मित 
स्टाकों के सम्बन्ध में जो कारखाने में बाहर जा चुके है और जिनपर उत्पा वस्तुनों में सूती कपड़ों पर दिये गये ऋणों में अधिक वृद्धि हुई जिससे 
दन शुल्क अदा किया जा चुका है और चीनी की मिलों को छोड़कर अन्य यह पता लगा कि उफ्न उद्योग के पाग तैयार माल के स्टाक एकट्टू हो 
पार्टियों को चीनी पर दिये जाने वाले बैंक - अग्रिमों के लिये 15 प्रतिशत गये थे । अट से बने अस्त्रा पर दिये गये ऋण में 1968- 69 के अधिक 
का न्यनतम माजिन निर्धारित किया गया था । उसके याद रिजर्व बैंक कामकाज के समय को अपेक्षा कंवल मामूली वृद्धि हुई । लोहे तथा इम्पात 
ने 30 मई 1970 को बैंकों का यह मलाह दी कि ये चीनी की मिलों को और इंजीनियरी माल पर दिये गये अग्रिमों में 59 करोड़ रुपयों की भारी 
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वृधि हुई जबकि 1968- 69 के अधिक कामकाज के समय उनमें 13 में विधमान 78 .(0 प्रतिशत की तुलना ने अप्रैल 1970 के अन्त में उससे 
करोड़ रुपयों की कमी हुई थी इसके विपरीत गमायनिक पदार्थों रंगों अधिक अर्थात् 79. 4 प्रतिशत था । 1959-70 के अधिक कामकाज के 
दवाइयों और औषधियों पर दिये गये ऋणों में पिछले अधिक कामकाज समय में सावधि जमाराशियों की अपेक्षा मांग जमाराशियों में अधिक 
के समय में हुई 48 करोड़ रुपयों की भारी वृमि की तुलना में इस वर्ष वृद्धि हुई जबकि 1968- 69 के अधिक कामकाज के समय में साधि 
10 करोड़ रुपयों की कमी हुई । गैर- जमानती अग्रिमों में भी पिछले जमाराशियों में अधिक वृद्धि हुई थी । वस्तुत : मावधि जमाराशियों में 
अधिक कामकाज के समय में हुई 56 करोड़ रुपयों की वृद्धि की तुलना 148 करोड़ रुपयों को जो वृद्धि हुई वह 1969 के कम कामकाज के 
में इस वर्ष 36 करोड़ रुपयों की कम वृद्धि हुई । 

समय में हुई 233 करोड़ रुपयों की वृद्धि की तुलना में बहस कम थी । 

1968- 69 के अधिक कामकाज के समय में भी सावधि जमाराशियों 
97. 1969- 74) के अधिक कामकाज के समय में 319 करोड़ में 180 करोड़ रुपयों की शि हुई थी । मावधि जमाराशियों में जो कम 
रुपयों की जमाराणियां जुटाई गई जो 1968- 69 के अधिक कामकाज वृद्धि हुई उसके लिये मूल्यों में हुई वृद्धि और 1969- 70 के अधिक काम 
के समय में जुटाई गई 325 करोड़ रुपयों की जमाराशियों की तुलना में काज के समय में निधियों की मांग के कारण उत्पन्न दबाव को कुछ हद 
कम थीं । इसके फलस्वरूप ऋण-जमा अनुपात अप्रैल 1969 के अन्त सक कारण कहा जा सकता है । 
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सारणी 16 - - फ ऋण को सामयिक प्रवृत्तियाँ : प्रतिभूतिवार वर्गीकरण 

(करोड़ रुपयों में ) 
. --. . - ..- - - -- . - - - -- - - - . - - . - - . . - - . - . - - - - -- - - - -- - 

अधिक कामकाज कम कामकाज अधिक कामकाज कम कामकाज का अधिक कामकाज 
का समय 

का समय 1968 का समय समय 1969 का समय 
1967 - 68 1968- 69 

1969- 701 
- - - - - - - 
मौसमी अग्रिम 

+ 359 . 7 - 152 . 5 + 206 . 8 + 192 . 0 + 123. 0 
धान और चावल 

+ 6 3 . 0 -- 36. 6 + 41 , 1 

-- 29 . () 
+ 12 . 4 + 69 . 8 - 33 . 7 + 14 . 4 

- 59 . 4 
प्रम्य अनाज 

+ 29 . 9 6- 10 . 9 

+ 9 , 0 - 3 . 1 

+ 17 . 2 
चीमी . 

+ 1 23 . 0 -- 1 0 4 . 6 + 98. 9 - 44 , 6 + 1 (02 . 4 
+ 4 . 5 -- 5 . 2 + 3. 7 - 3 . 6 

+ 8 . :) 
मुंगफली 

+ 8 . 2 - 7 . 1 + 11 . 8 

-- 13. 7 
अन्य तिलहन . 

+ 6 . 8 ___ - 5 . 7 + 13 . 9 

+ 9 , 0 
वनस्पति तेल 

+ 11 . 2 -~- 2 . 2 + 1 . 6 -- 10 . 2 

+ 10 . 2 
सई और कपास 

83. 4 - 49. 4 + 68 , 1 

-~ 86. 9 

+ 40. 1 
पटसन . 

+ 19. 2 --- 18 . ! 

+ 1 , 0 

-~ 6 . 1 + 10 . 6 
चाय . 

-- 1 . 9 + 17. 5 

- 8 . 5 + 7 . 8 

- 14. 5 
गर मौसमी अगिम 

+ 135. 6 1. 89 . 6 + 131 . 4 + 185 . 0 + 365 . 5 
सूती वस्त्र 

+ 22. 5 + 14 . 8 + 0 . 5 + 1 . 0 + 27 . 4) 
जूट से बने यस्त्र . 

- - 3 . 7 + 9 . 4 + 6 . 1 - 0 . 8 

+ 7 . 1 
लोहा, इस्पात और इंजीनियरी माल " . 

+ 6 . 0 + 31 . I - 12 . 7 

+ 44 . 9 + 58. 3 
रासायनिक पदार्थ, रंग , पेंट, दवाइयां और प्रौषधियां* * 

+ 21. 2 + 21 . 5 + 48 . 2 + 7 . 4 1- 19 . 2 
मिजली का सामान . . 

+ 4 . 7 

- 6 . 7 + 18 , 4 मनु : 
औद्योगिक संस्थाओं की प्रास्तियां --. .चल या अचल 

+ () . 3 + 9 . 3 

+ 4 . 7 + 10. 3 

5 . 0 
मिश्रित पूजी कंपनियों के शेयर . 

+ 2 . 1 + 3 . 0 

12. 6 
सरकारी और अन्य न्यासी प्रतिभूतियां . 

- 2 . 7 - 0 . 4 

- 1 . 7 
सोने और चांदी और युलियन और गहने 

+ 1 . 2 + 3 . 

+ 1 . 5 
कुल जमानती अग्रिम 

+ 499 . 3 - 82 . 9 + 338 . 2 

- 7 . 0 + 488 . 5 
गैर- जमानती अप्रिम 

___ + 3 . 5 + 33. 3 + 55. 8 

+ 25. 2 

+ 35 . 6 
कुल अग्रिम 

- 29 . 6 + 394 . 0 

+ 498 . 8 
.. 

+ 18 . 2 
.... .. . 

+ 254. 1 
स्त्रोत : - - प्रतिभूति के अनुसार वर्गीकृत बैंकों के अग्रिमों का पाक्षिकामासिक सर्वेक्षण । ये प्रांक केवल रिपोर्ट देनेवाली शाखामों से संबंधित हैं , अस ; ये 

गारणी 14 में दिये हुये प्रांकड़ों से मेल नहीं खाने । 
" इनमें वाहनों पर दिये गये अग्रिम शामिल है । 
* * इनमें उर्वरकों पर दिये गये अग्रिम शामिल हैं । 
विनों की चनी हुई शाखायों में प्राप्त मध्य- अग्रल 197 ) की विवरणियों पर प्राधारित अनुमान । 
मग बाय के बागानों को छोडगार अन्य बागान शामिल नहीं है । 

इनमें चाय के बागानों को छोड़कन अन्य बागान शामिल हैं । 
अनु:- - अनुपलब्ध 


+ 7 . 5 


। 


अनु . 
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ही थे । अतः बोली जमा बाजार में तंगी की स्थिति बनी रही और अन्त 
बैंक ऋण दर बम्बई में 6 . 5 प्रतिशत और कलकत्ता में 7 . 1 प्रतिशत 
थी । एक वर्ष पहले दोनों केन्द्रों में यह दर बहुत कम अर्थात् 3 . 5 प्रतिशत 
थी । 

100 . रिजर्व बैंक ने बैंको को यह सूचना दी कि हुंडी बाजार योजना 
के अधीन दी जाने वाली पुनर्विन सुविधाओं को जून 1970 के आगे भी 
जारी रखा जायेगा ताकि बैंक अग्रतावाले क्षेत्रों की ऋण सम्बन्धी आवश्य 
ताओं की पूर्ति कर सके । बैकों द्वारा चुने हुये राज्यों की प्राथमिक सह 
कारी समितियों को दिये जाने वाले ऋणो और कृषि को दिये जाने वाले 
प्रत्यक्ष अल्पावधि ऋणों तथा लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋण गारन्टी 
संगठन द्वारा गारन्टीकृत अल्पावधि ऋणों के सम्बन्ध में ये सुविधायें उप 
लब्ध होंगी । फिर भी पुनर्वित्त की राशि इन क्षेत्रों को दिये गये बैंक 
ऋणों के बकायों की कुल राशि से अधिक नहीं होगी । अनाज की उगाही 

और उर्वरकों के वितरण के लिये दिये गये बैंक अग्रिमो के लिये भी पुन 
वित सुविधायें 30 जून 1970 के बाद उपलब्ध होती रहेंगी । 


98. 1968- 69 के अधिक कामकाज के समय में जहां सरकारी 
प्रतिभूतियों में किये गये निवेशों में से 43 करोड़ रुपये निकाल लिये गये 
थे वहां इस वर्ष की उसी अवधि में 101 करोड़ रुपये निकाल लिये गये । 
इसके परिणामस्वरूप निवेश जमा अनुपात जहां इस अवधि के 
प्रारम्भ में 26 . 4 प्रतिशत था वहां अप्रैल 1970 के अन्त में 
घटकर 22 . 8 प्रतिशत हो गया जो अप्रैल 1969 के अन्त के 23 . 8 
प्रतिशत के स्तर से कम था । इस समय में नकदी भौर रिजर्व बैंक के 
पास बकाये में 7 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि 1968- 69 के अधिक 
कामकाज के समय में उनमें 20 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी । इस 
प्रकार नकदी अनुपात एक वर्ष पहले के 6 . 3 प्रतिशत की तुलना 
में अप्रैल 1970 के अन्त में 6 . 2 प्रतिशत हो गया । रिजर्व बैक से 
लिये गये उधारों के बकायों की राशि अप्रैल 1970 के अन्त में 237 
करोड़ रुपये थी जो 1968- 69 के अधिक कामकाज के समय के अन्त की 
राशि ( 101 करोड़ रुपये ) से बहुत अधिक थी । 1968- 69 के अधिक 
कामकाज के समय में जहा उनमें 71 करोड़ रुपयो की वृद्धि हुई थी वहां 
उनमें 1969- 70 के अधिक कामकाज के समय में 203 करोड़ रुपयों 
की भारी वृद्धि हुई । ऋण की मांग के अधिक दबाव और रिजर्व बैंक 
द्वारा पुनर्वित सुविधाओं में की गई कमी के कारण बम्बई और कलकत्ता 
में अन्तर्वैक बोली दर पिछले अधिक कामकाज के समय की अपेक्षा 1969 
70 के अधिक कामकाज के समय में अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच गई । 
इस प्रकार बम्बई में 6 फरवरी 1670 तक 4 और 4 प्रतिशत 
के बीच रहने वाली उक्त बोली दर में उसके बाद तेजी से वृद्धि हुई 
और वह 3 अप्रैल 1970 तक 8 . 9 प्रतिशत हो गई । बाद में वह घटकर 
24 अप्रैल 1970 को 6 प्रतिशत हो गई । कलकत्ता में भी फरवरी 
1970 के पहले सप्ताह तक उक्त दर क्रमश : 4 . 8 प्रतिशत तक बढ़ी 

और 3 अप्रैल 1970 तक वह बढ़कर 9 . 00 प्रतिशत तक पहुंच गई । 
परन्तु उसके बाद वह घटकर 24 अप्रैल 1970 को 6 . 2 प्रतिशत हो गई । 
1968- 69 के अधिक कामकाज के समय में बम्बई और कलकत्ता में उस 
दर के सर्वोच्च स्तर क्रमश : 5 प्रतिशत और 6 . 1 प्रतिशत थे और 
अधिक कामकाज के समय के अन्त में वे काफी कम अर्थात् बम्बई में 
4 प्रतिशत और कलकत्ता में 3. 75 प्रतिशत थे । 


99. 1970 के कम कामकाज के समय के पहले दो महीनों में 
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण में बरावर वृद्धि होती रही उक्त समय 
में ऋण में 173 . 4 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1969 और 1968 
को तदनुरूपी अवधियों में क्रमश : 137 . 6 करोड़ और 25. 6 करोड़ 
रुपयों की वृद्धि हुई थी । अनाजों की उगाही के लिये दिये गये ऋण में 
1969 के कम कामकाज के समय में हुई 80 करोड़ रुपयों की वृद्धि 
की तुलना में इस वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 77 करोड़ रुपयों की वृद्धि 
हुई । चीनी चाय रासायनिक पदार्थ और दवाइयों तथा औद्योगिक संस्थाओं 
की आस्तियों पर दिये गये ऋण में 1969 की अपेक्षा 1970 के कम 
कामकाज के समय के पहले दो महीनों में काफी अधिक वृद्धि हुई । इसके 
विपरीत 1970 के कम कामकाज के समय के पहले दो महीनों में कुल 
जमाराशियों में 133. 2 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई जबकि 1969 और 
1968 की तदनुरूपी अवधियों में क्रमश : 205 . 8 करोड़ और 93 
करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई थी । इसके परिणामस्वरूप इस अवधि में 
ऋण जमा अनुपात बहुत अधिक अर्थात् 80 . 7 प्रतिशत था जब कि वह 1969 

और 1968 की तदनुरूपी अवधि में क्रमश : 77 . 5 प्रतिशत और 78. 2 
प्रतिशत था । कुछ समय से बैकों की वित्तीय माधन सम्बन्धी स्थिति पर 
तनाव बना रहा अतः रिजर्व बैंक से लिये जाने वाले उधारों में वृद्धि 
होती रही और वे 19 जून 1970 को 307करोड़ रुपयों के उच्चत्तम स्तर पर 
पहुंच गये । इसअ बाद वे सप्ताह में वे कम होकर 29 1 . 5 करोड़ रुपये , 
हो गए, फिर भी वे एक वर्ष के पहले के स्तर से 119 . 3 करोड़ अधिक 


निर्यात वित्त 

___ 101. निर्यातों के संदर्भ में , बैंकों द्वारा दिये जाने वाले निर्यात ऋण 
( पैकिंग ऋण और पोतलदानोत्तर ऋण ) के लिए बैंक अपनी पोतलदान 
पूर्व ऋण योजना और निर्यात बिल ऋण योजना के अधीन पुनर्वित्त प्रदान 
करता रहा । विशेष परिस्थितियो और अलग - अलग पण्यों के निर्यातकों की 
वाणिज्यिक प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए पोतलदानपूर्व ऋण योजना 
के अधीन क्रियाविधि संबंधी आवश्यकताओं में अावश्यकतानुमार या तो 
संशोधन किया गया या उनसे छूट दी गयी । जून 1969 में 
बैंकों द्वारा भाड़ा संबंधी विभेदक दावों पर दिये जानेवाले ऋणों और 
अग्रिणों को भी निर्यात ऋण (ब्याज उपदान ) योजना के अधीन ब्याज 
उपदान के लिए योग्य बनाया गया क्योंकि उन्हे पोतलदानोत्तर ऋण 
का अंश माना गया । तदनुसार, इन अग्रिमो पर भी निर्यात ऋण के अन्य 
प्रकारों पर लागू की गयी वार्षिक 6 प्रतिशत की ऊच्चत्तम ब्याज दर का 
प्रतिबन्ध लगाया गया । 

102. अनुचित वाणिज्य बैंको द्वारा दिये जानेवाले निर्यात ऋण 
के संदर्भ में उनके द्वारा रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया से प्राप्त किये जानवाले 
पुनर्वित्त की रकम में लगातार वृद्धि होती रही है । जून 1970 के अंत 
में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा निर्यातों के लिए दिये गये पैकिग ऋण 

और पोतलदानोंत्तर ऋण के सबध में दिये गये पुनर्वित्त की बकाया रकम 
क्रमशः 5 3. 9 करोड़ और 52. 3 करोड़ रुपये थी । बैक अपने द्वारा 
दिये गये निर्यात ऋण के लिए भी ब्याज उपदान लेते रहे । 
आलोच्य अवधि में 40 योग्य वाणिज्य बैंकों से ब्याज उपदान के दावे 
प्राप्त हुए और उन्हे कुल मिलाकर 3. 52 करोड़ रुपयों की रकम अदा 
की गयी । इस रकम में से पोतलदानपूर्ण ऋण और पोतलदानोत्तर ऋण 
की राशि क्रमशः 1.60 करोड़ रुपये और 1. 92 करोड़ रुपये थी । 
____ 103. रिज़र्व बैंक ने रिजर्व ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 
( 3क ) के अधीन बनायी गयी अपनयी पुनर्वित्त योजना और निर्यात ऋण 
(व्याज उपदान ) योजना को बैकों द्वारा मशीनों के औजारो के उत्पादकों , 
निर्माण ठेकेदारों और चमड़ा कमानेवालो को दिये जानेवाले पोतलदानपूर्व 
अग्रिमों के लिए भी किया । मशीन के औजारो के वास्तविक उत्पादक 
निर्यातक पक्के निर्यात प्रार्डरों /माखपत्रों को बैंको के पास पहले ही रखे 
बिना भी कुछ शर्तों के अधीन पैकिग माख अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं । 
बैंक वास्तविक ठेकेदारों को भी विदेशों में ठेकों का निष्पादन करने के 
लिए उनकी प्रारंभिक कार्यकारी पुजी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने 
के निमित्त निर्यात ऋण पर लागू होने वाले ब्याज की दर पर कतिपय सुरक्षा 
शर्तों के अधिन अग्रिम दे सकते है । इसी प्रकार, उन चमड़ा कमानेवालो 
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(करोड़रुपयोंमें) 
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सरकारीक्षेत्रकेकुलबैक 


दूसरेअनुसूचितवाणिज्यबैंक 


जोड़ 


लेखोंकीसंख्या 


रकम 


लेखोकीसंख्या 


रकम 


लेखोंकीसंख्या 


रकम 


लेखोकीसंख्यारकम 


लेखोंकीसंख्या 


रकम 


37740 


99.91 


126741 


62.42 


164181 


162.33 


102515 


26.08 


267026 


188.41 


204715 


125.34 


312403 


124.20 
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1.कृषि-अग्रिमोंकाजोड़* 

जून1969 मार्च1970. 
उनमेसेकृषकोकोदीगईप्रत्यक्षवित्तीयमहायता* 

जून1969 . मार्च1970 


249.54 


192570 


36.54 


709688 


286.08 


37031 


11.06 


122989 


2916 


160020 


40.22 


97378 


13.39 


257398 


53.61 


203419 


46.53 


299679 


82.85 


503098 


129.38 


188905 


21.05 


692003150.43 


37688 


103.01 


36801 


153.79 


74489 


256.80 


10791 


37.360 


85280 


294.10 


55774 


155.22 


66309 


214.86 


119083 


370.08 


16047 


____48.51 


135130 


418.59 
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2322 


5.48 


2324 


5.48 


1207 


2.74 


3531 


8.20 


1215 


2.98 


8071 


15.88 


9286 


18.86 


1870 


5.47 


11156 


2.लधुक्षेत्रकोदियेगयेअग्रिमोकाजोड़ (क+व+ग) 

जून1969.. . 

मार्च1970 
(क)सड़कपरिवहनचालक 

जन1969 

मार्च1970 (ग्छ।लघुउद्योग 

जून1960 

मार्च19760 
(ग)प्रौद्योगिकप्रास्थानोंकीस्थापनाकेलिएऋण 

जून1969 

मार्च1970 
3 
. 
निर्यात 

जन1969. मार्च1971*. 


24.33 


37686 


103.01 


34446 


148.05 


72132 


251.06 


9574 


34.54 


81706 


285.60 


54559 


152.21 


55217 


198.72 


109776 


250.96 


14167 


12.94 


123943 


393.90 


330.26 


33 


0.26 


10 


0.02 


43 


0.28 


0.26 


21 


(0.26 


10 


0.10 


___31 


31 


0.36 


70.72 


123.97 


194.69 


68.74 


263.43 


84.00 


147.77 


231.67 


72.31 


304.80 


स्त्रोत:बैंकोंसेप्राप्तविशेषविवरणियां। 
नोट:येआंकड़ेमहीनेकेअंतिमशुक्रवारकेहै। 

*बागानोंकोदियागयाविकाससंबंधीवित्तशामिलहै। 
**अनन्तिम ..50हजाररुपयोंसेकम। 
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को भी कुछ शर्तों के अधीन बैंकों द्वारा 6 प्रतिशत की दर पर दिये जाने वाले . के अन्त में 62 करोड़ रुपये थे वहां वे मार्च 1970 के अन्त में बढ़कर 
पंकिंग साख अग्रिमों के योग्य बनाया गया जो राज्य व्यापार निगम के दुगुने हो गये अर्थात् उनकी राशि 124 करोड़ रुपये थी और उन अग्रिमों 
जरिए निर्यात किये जाने के लिए जूतों के निर्माण करनेवालों की मांग के लेग्नों की संख्या 1 . 27 लाख से बढ़कर 3 . 12 लाख हो गई । 
पूर्ति करने के निमित्त निर्यात योग्य उत्तम चमड़े की सप्लाई करते हैं । ये 
अग्रिम रिजर्व बैंक से पुनवित्त प्राप्त करने और निर्यात ऋण ( ब्याज उप 

108. लघु क्षेत्र ( ३समें लघु उग्रोग , सड़क परिवहन चालक पौर 
दान ) योजना के अधीन व्याज ऊपदान प्राप्त करने के लिए भी योग्य होंगे । 

प्रौद्योगिक प्रास्थान शामिल हैं ) को दिये गये अग्रिमों के संदर्भ में , 
____ 104. हीरों के निर्यातकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए और 

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिम जून 1969 के 294 
हीरों के निर्यात संबंधी विशेष वाणिज्यिक प्रणालियों के कारण जुलाई 

करोड़ रुपयों से बढ़कर मार्च 1970 में 419 करोड़ रुपये हो गये और 

उन लेखों की संख्या 85, 000 से बढ़कर 1 . 35 लास्त्र हो गई । लघु 
1969 में बैंकों को यह अनुमति दी गई कि वे साख- पत्रों /पक्के निर्यात 

क्षेत्र को दिये गये अग्रिमों में अधिकांश अग्रिम लघु उद्योगों को प्राप्त 
प्रार्डरों के दिये जाने का आग्रह किये बिना पोसलदानपूर्व अग्रिम प्रधान 
करें अन्त में निर्यात किये जाने के लिये हीरों को तराशने और पालिश 

हुये और वे जून 1969 को 286 करोड़ रुपयों से बढ़कर मार्च 1970 
करने के प्रयोजन से स्थानीय रूप से खरीदे गये या पायाप्त किये गये 

में 394 करोड़ रुपये हो गये । लघु उद्योगों के अग्निमों के संदर्भ में लेखों 
अपरिष्कृत हीरों पर पोतलवानपूर्व ऋण योजना के अधीन 6 प्रतिशत से 

की संख्या 82, 000 से बढ़कर 1 . 24 लाख हो गई । लघु उद्योगों को 
अनधिक ख्याज की रियायती दर पर अग्रिम दिये जायेंगे । 

दिये गये अग्रिमों में हुई वृद्धि का लगभग 50 प्रतिशत अंश 14 राष्ट्रीय 

कृत बैंकों द्वारा दिया गया , उनके द्वारा इस अवधि में दी गई राशि 1 17 
___ 105. बैंकों द्वारा दिये जानेवाले गैर जमानती अग्रिमों और गारन्टयों करोड़ रुपये से बढ़कर 199 करोड़ रुपये हो गई । सड़क परिवहन चालकों 
से संबंधित मानक से भी उनके द्वारा दिये जाने वाले निर्यात ऋण को को दिये गये ऋण में तेजी से वृद्धि हुई है । बैंकों ने दूसरे अग्रतावाले 
छूट दी गई है । बैक ने जुलाई में यह निश्चय किया कि यदि प्रेषिती क्षेत्र अर्थात् निर्यात को दी जाने वाली सहायता में भी वृद्धि की है और 
यह वचन दें कि वे सीधे बैंक को बियी राशि भेजेंगे या माल लौटायेंगे निर्यातों के लिये दिये गये ऋण ( पैकिंग ऋण और पोतलवामोत्तर ऋण ) 
तो इस मानक के उद्देश्यों के लिये पारेषण के प्राधार पर किये जान थाले को राशि जून 1969 के अन्त में जहां 26 3 . 1 करोड़ रुपये थी वहाँ 
निर्याता के सम्बन्ध में निर्यातकों को दिये जाने वाले अग्रिमों को शामिल यह मार्च 1970 के अन्त में बढ़कर 336 . 5 करोड़ रुपये हो गई । 
न किया जाये । औद्योगिक विकास बैंक भी योग्य अंकों को मूलत : पूजीगत 

10 9. प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप ये क उधारपर्सा 
और इंजीनियरी माल के निर्यात के लिये निर्यातकों को दिये जाने वाले 

की ऋण पात्रता के स्थान पर उस प्रायोजना की ऋण पात्रता पर ओर 
मध्यावधि निर्यात ऋण पर पुवित्त सुविधायें प्रदान करता रहा । इस 

खेने लगे हैं जिसके लिये वित्तीय सहायता दी जानी है । इसका 
प्रकार की सहायता के विवरण अध्याय 11 में दिये गये हैं । 

प्रमाण यह है कि इन बैंकों ने फुटकर व्यापार और स्वयं नियोजित व्यक्तियों 
कृषि , लघु उद्योग और अन्य क्षेत्रों को दिये जाने वाले प्रग्रिम 

जैसे अन्य क्षेत्रों को तथा साथ ही उच्च शिक्षा के उसे श्यों के लिये 
106. 19 जुलाई , 1969 को 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीय 

भारी मात्रा में ऋण दिया है । इस प्रकार, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 
कारण किये जाने से कृषि और लघु उद्योग जैसे अग्रतावाले क्षेत्रों को बैंकों 

दिये गये अग्रिमों की राशि जून 1969 और मार्च 1970 के बीच फुट 
द्वारा दिये आने वाले ऋणों के कार्यक्रमों को और अधिक प्रोत्साहन प्राप्त 

कर व्यापार और छोटे कारोबार के मामले में 10 करोड़ रुपयों से बढ़कर 
हमा है और इन क्षेत्रों तथा सामाजिक दृष्टि से वांछनीय अन्य क्षेत्रों में 

41 करोड़ रुपये, स्वयं नियोजित व्यक्तियों के मामले में 33 लास्न रुपयों 
बैंक अब पहले से अधिक दिलचस्पी ले रहे हैं । राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इस 

से बढ़कर 6 . 56 करोड़ रुपये और शिक्षा के संदर्भ में 4 . 6 लाख रुपयों 
सम्बन्ध में किये गये प्रयत्ना का विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय 111 में से बढ़कर 1 . 80 करोड़ रुपये हो गई । नौ महीनों की अवधि में छोटे 
दिया गया है । 

उधारकर्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई जिसका प्रमाण यह है कि 

फुटकर व्यापार और छोटे कारोबार के सम्बन्ध में लेखों की संख्या 
___ 1 (07. कृषि उद्देश्यों के लिये अनुसूचित वाणिज्य बैंकों धाग दिये 28, 037 से बढ़कर 71, 1 48 हो गई और स्वयं नियुक्त व्यक्तियों के 
गये अग्रिम जहां जून 1969 में 198 . 4 करोड़ रुपये थे यहां वे मार्च लेखों की संख्या 422 से बढ़कर 22, 233 हो गई । 
1970 में बढ़कर 286. 1 करोड़ रुपये हो गये ; माथ ही साथ उसी 
अवधि में उन लेखों की संख्या 2 . 67 लाख से बढ़कर 7 . 10 लाख 

110. इस प्रकार, कृषि , लघु क्षेत्र और निर्यात के लिये दिये 
हो गई । विशेषकर इस अवधि में कृषकों को दिये गये प्रत्यक्ष ऋण की 

कुल बैंक ऋणों की रकम जहां जून 1960 के अन्त में 745 . 87 
राशि 53. 6 करोड़ रुपयों से बढ़कर 15(9 , 4 करोड़ रुपये हो गई और 

करोड़ रुपये थी वहाँ वह मार्च 1970 के अन्त में बढ़कर 1, 941.19 
गसे सम्बन्धित लेखों की संख्या 2 . (5 लाख से बढ़कर 6 . ) लाग्य हो 

करोड़ रुपये हो गई, इस कारण चुल मैक ऋण में उक्त ऋणों का अनुपात 
गई । 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि के लिये दिये गये अग्रिम जम्हो जून 1964) 

20. 7 प्रतिशत से बढ़कर 25. 2 प्रतिशत हो गया । 

___ 111. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में जमा लेखों की कुल संख्या 31 मार्च 
( लाख रुपयों में ) 

1968 और 31 मार्च 1969 के बीच 22 लाख से बढ़ कर 183 लाख 
जुन 1969 

मार्च 1970 हो गई । व्यक्तिगत लेखों की संख्या में 19 लाख की वृद्धि हुई जिनमें से 
लम्रो की संख्या रकम संखों की संख्या रकम 

16 लाख बचत जमा लेखे थे । जमा -लेखों की कुल संख्या में व्यक्तिगत 

लयों, जिनमें चालू , बघत और सावधि जमा लेखे शामिल हैं , का अधिक 
फटकर व्यापार और छोटे कारोबार 280 37 1922 711-18 

हिस्सा बना रहा, अर्थात् व्यक्तिगत लेख्ने कुल लेखों के 88 प्रतिशत थे । 
स्वयं नियोजित 4223322233 656 

31 मार्च 1969 को मभाप्त हुए वर्ष में बैंकों के पास बकाया रहने वाली 
शिक्षा ! 47 1035 

नगा राणियों की रकम गं 52 ? यगेट उपयों की वृद्धि हुई जिसमें रो 

रोक्तिगत लेना में अद्धि 25 करोड़ रुपये थी । इगके विपरीत, 1963 
नोट : - - ये आकर मलीने के अन्तिम शयार 

में जमागशियों में हुई 45 1 करोष्ट्र झायों की कुल वृद्धि में से व्यक्तिगत 
स्त्रांत : - बैंकों से प्रान विशप विवरणियां । 

लखा में हुई वृद्धि का ग्रंश 275 करोड़ रुपये था । इसके फलस्वरूप , कुल 
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जमाराशियों में व्यक्तिगत जमाराशियों का अनुपात मार्च 1969 के 57 . 3 बैंकों के (कराधान की यारा करने के बात, परंतु अन्य विनियोजन करने 
प्रनिशन गे वार गार्न 1 9 5:) में 516. , प्रलिणा हो गया । प्रति लेखा का पले) लाभ की मांग 1 ) is को i. , कगेर भागों में बढ़ कर 
प्रोसत रकम भी 1, 612 रुपयों से घट कर 1,586 रुपये हो गई । इसके 1969 में 6 . 42 करोड़ रुपये हो गई । इन बैंकों की आय में हुई वृद्धि की 
विपरीन , कारोबारी लेखों की संख्या और जमाराशियों में 1968 की अपेक्षा दर 1969 में 14 . 3 प्रतिशत रही जब कि वह 1968 में 18 . 5 प्रतिशत 
काफी अधिक वृद्धि हुई । इस प्रकार , कारोबारी लेग्यों की संख्या में जहां थी । इमका प्रमुम्न कारण यह है कि 1968 की अपेक्षा 1969 में बैंक 
1967- 68 में 56, 000 की वृद्धि हुई थी वहां 1968- 69 में 94,(000 ऋण में धीमी गति से वृद्धि हुई । व्यय के वो महत्वपूर्ण घटकों अर्थात् जमा 
की वृद्धि हुई, जमकि इन लेखों को जमाराशियों में 1967- 68 में हुई 25 

राशयों तथा उधारों पर अदा किए गए ब्याज और स्थापना व्यय में भी 
करोड़ रुपयों की वृद्धि की अपेक्षा इस वर्ष 130 करोड़ रुपयों की वृद्धि 

1968 की अपेक्षा 1969 में कम वृद्धि हुई । इस प्रकार, ब्याज की अदा 
हुई । फिर भी , बैंकों की कुल जमाराशियों में कारोबारी जमाराशियों के यगियों में जहां 1968 में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी यहां 1969 में 
हिस्से में मामूली बृद्धि हुई । अर्थात् यह 23. 10 प्रतिशत से बढ़ कर 23. 2 

वट घट कर 16 प्रतिशत हो गई, जब कि स्थापना व्यय में हुई वृद्धि 
प्रतिशत हुआ । कारोबारी लेखों की सभी श्रेणियों ( उद्योग , व्यापार आदि ) 

1968 के 19. 2 प्रतिशत से कम होकर 1969 में 14. 0 प्रतिशत हो 
के लेखों की संख्या और जमाराशियों में इस वर्ष जो वृद्धि हुई वह कारो 

गई । इसके फलस्वरूप , इन बैंकों के कुल व्यय में 1968 के 19 . 0 प्रति 
बारी कार्यकलाप के पुनर्विकाम का परिचायक हो सकती है । 

शन की तुलना में 1969 में 14 . 8 प्रतिणन की यूमि हुई । छोटे उधार 
112. अनुसूचित बाणिज्य बैंकों द्वारा किए आने वाले निवेशों के स्वरूप कर्ताओं को संख्या में भारी वृद्धि हो जाने के फलस्वरुप लेखों के पर्यवेक्षण 
में परिवर्तन पाया गया । इस वर्ष अन सुचित वाणिज्य बैंकों का झुकाव अन्य के वर्ष में वृद्धि होने के बावजूद 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों को 1968 की 
न्यासी प्रतिभूतियों ( नगरपालिकाओं, पसन न्यासों, बिजली बोडौं, प्रौद्योगिक अपेक्षा 1960 में ममग्र रूप से अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त हुआ । 
वित्त निगम , राज्य वित्तीय निगमों, भूमिबन्धक बैंकों प्रादि की प्रतिभूतियों ) 
में निवेश करने की ओर अधिक रहा है । बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की 

__ 114. 31 विमम्बर 1969 को विदेश स्थित भारतीय बैंकों की संख्या 
अनेक्षा अन्य न्यासी प्रतिभूतियों में अपने निवेण को तेजी से बढ़ा रहे हैं ; 

में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वह 7 ही बनी रही परंतु उगांडा बैंकिंग 
इग़के फलस्वरूप , कुल निवेशों में सरकारी प्रतिभूतियों का हिस्सा जहां मार्च 

संशोधन अधिनियम , 1969 और नाइजीरिया को संघ सरकार द्वारा जारी की 
1967 में 82 प्रतिशत था यहां यह घट कर मार्च 1968 में 80 प्रतिशत 

गई कम्पनी फिकी सं० 51 के उपबंधों के प्रन सार उगांडा में स्थित बैंक 
और मार्च 1969 में प्रौर घट कर 79 प्रतिशत हो गया । इसके साथ ही , 

प्रॉफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया की 5 शाखाओं और नाइजीरिया में 
कुल निवेशों में अन्य न्यागी प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों का प्रतिशत 

स्थित बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा को सहायक कम्पनियों के रूप में 
जहां 1967 में 11 . 9 था वहां वह 1968 में बढ़ कर 14 . 9 और 

परिवर्तित कर देने और बैंक प्रॉप इंसिया की प्रवन शाखा का राष्ट्रीयकरण 
1969 में और बढ़ कर 16 . 1 हो गया । बैंकों के कुल निवेशों में इन दो 

कर देने के परिणामस्वरूप उनके कार्यालयों की संख्या पाकिस्तान स्थित 
प्रकारों की प्रतिभूतियों का हिस्मा बराबर अधिक रहा ; कुल निवेशों में 

कार्यालयों को छोय कर 60 से घट कर 56 हो गई । यदि देशवार देखा 
उनका अनुपात जहां मार्च 1967 में 94 प्रतिशत था यहां वह मार्च 1969 

जाय तो दिसम्बर 1969 के अंत में भारतीय बैंका के कार्यालयों की संख्या 
में बढ़ कर 95. 2 प्रतिशत हो गया । शेष में से , कम्पनियों के शेयरों और 

मलेशिया में सबसे अधिक अर्थात् 11 थी और उसके बाद केन्या , ब्रिटेन 
रिमेंघरों में किए गए निवेशों का प्रतिशत जहां मार्च 1967 के अंत में 

और सिंगापुर का स्थान प्राता है जहां वह मन्या क्रमश : 10, 9 और 6 
2 . 3 था यहां यह मार्च 1969 के अंत में 2 . 7 प्रमिशत हो गया । 

श्री । मुख्यत: नाइजीरिया , उगांडा और प्रवन में भारतीय बैंकों को प्रभावित 

करने वाली जो पूर्योल्लिखित घटनाएं हुई उनके कारण विदेश स्थित भारतीय 
बैंकों को प्रामनियाँ, खर्ष और लाम 

बैंकों की कुल देयताएं / आस्तियां 1969 में 211 करोड़ रुपयों में घट कर 
113. 1969) के वर्ष के लिए बैंकों की प्रामदनियों , उनके खर्ध और 205 करोड़ रुपये हो गई अर्थात् उनमें 3 प्रतिशत की कमी हुई, विदेश 
लाभ की पूरी जानकारी अब तक प्राप्त नहीं हुई है । फिर भी , स्टेट बैंक स्थित भारतीय बैंकों की कुल जमाराशियां 1969 के अंत में 158 करोड़ 
आफ इंडिया और उसके सात महायक बैंकों के प्रकाशित लेखों से यह पता रुपये हो गई जबकि ये पिछले वर्ष 161 करोड़ रुपये थीं । मुख्यतः ब्रिटेन 
लगता है कि वाणिज्य बैंकों की आय और व्यय में 1968 की अपेक्षा में दिए गए अग्रिमों में कमी हो जाने के कारण ऋणों और अग्रिमों में 
1969 में कम वृद्धि हुई है । स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके पहायक भी तेजी से कमी हुई और वे 6 8 करोड़ रुपयों से घट कर 51 करोड़ 
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सारणी 19 - भारत में अनुसूचित वाणिज्य अंकों के कार्यालयों, जमाराशियों और ऋण में वृद्धि 

( करोड़ रुपयों में ) 
- -- - - - - - - - -. - - . ..-- - . - -. -- - . .. - - . .. . . . - - ... - - - - - - -- - -- --.. - - - - -- .. - - - .. - . - . 

कार्यालय जमाराशियां ( अन्तम क जमाराशियों को छोड़ कर ) 

ऋण 
- -- - - -- - - -- -- - 

. - - .. - -- 

. . -- - - - . - . . . - . - -. . -- - - - 
जोड़ वार्षिक वृद्धि मांग जमा - मावधि -जमा कुल जमा वार्षिक वृद्धि प्रतिणत वृद्धि बैंक ऋण वार्षिक वृद्धि प्रतिशत वृद्धि 

राणियां राशियां राशियां । 
अन 1965 के अंत में 5727 + 498 1275 . 1 1433 . 0 2708 . 1 + 3 23. 4 + 13. 6 2068 . .! + 294. 6 + 16 . 6 
जुन 1966 के अंत में 6138) 

+ 412 1477 . 3 1645 ,9 3123. 2 + 415 . 1 15 . 

3 2271 . 4 203. 0 9 . 8 
जून 1967 के अंत में 66200 + 481 1664 . 6 1852 , 1 3517. 0 + 393 . 8 + 12. 6 26.31 . 1 + 359 . 7 + 15 . 8 
जून 1968 के अंत में 7041 + 424 1874 . 8 2094, 2 3969 , 0 + 452 . () 12 . 

9 3 10 2 . 9 + 471 . 8 + 17. 9 
जून 1969 के अंत में 8045 - 1001 2103, 

5 2542 ,3 645 . 8 + 676 . 8 - 17. 

0 3598 , 8 + 195 . ) 16. 0 
जन 19710 के अंत में * 9938 + 1993 2307 . 

3 2932. 

5 5239 . 9 + 594. 0 + 12 . 8 1227 . 6 + 628 . 8 + 17 . 5 
-- - , . - - - - - - - .. - .. - - . . - - - . - - - - . . . . .. - - . . . - . - .. .. . . -- - - - - " - . - .. - - " - " 
" अनान्सिग 
नोट : कार्यालयों की संख्या को छोड़ कर, ये आंकड़े रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम , 1934 की धाग 42( 2 ) के अधीन बैंका वारा भेजी गई 

माप्ताहिका विवरणियों पर आधारित है । 
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सारणी 20 - वाणिज्य बैंक व्यवसाय की प्रवृत्तियों का विहंगावलोकन 

( जूम के अंतिम शुक्रवार को ) 


( करोड़ रुपये ) 
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249 


31 


19 


6620 


8045 


9938 


61389 
240 


7044 
203 


216 


217 


193 


3969. 1 


31 23 . 2 

25 . 0 


3517 . 0 

21. 5 


4645 . 8 

28. 0 


5239 . 8 

23. 5 


26 . 2 


1664 . 6 


1874 . 8 


2307 . 3 


1477 . 3 

9 . 1 


2103. 5 

11 . 7 


10. 2 


10 . 6 


1645 . 9 

15 . 9 


1852 . 4 
___ 15 . + 


2094 . 3 

16 . 0 


2542 . 3 

16 . 3 


2932. 5 

12 . 9 


14 . 1 


14 . 6 


14. 1 


15. 20 


16 . 6 @ 


कों की संख्या 
( i) अनुसूचित 

( ii ) गैर अनुसूचित बैंक 
II क्यालयों की संख्या 
( i) अनुसूचित मैक 

-1250 
( ii ) गैर अनुसूचित बैक 

776 
III कुल जमाराशियों 
( i) अनुसूचित बैंक 

1775 , 8 
( ii ) गैर अनुमूचित बैंक 

43 . 4 
IV माग जमाराशियों 
(i ) अनुसूषित बैंक 

725 . 3 
( ii ) गैर अनुसूचित बैंक 

12 . 6 
सावधि जमाराशियां 
( i) अनुसूचित बैंक 

1050 . 5 
( ii ) गैर अनुसूचित बैंक 

30 . 8 
VI राष्ट्रीय प्राय में जमाराशियों का प्रतिशत 12 . 6 
VII कुल बैंक ऋण 
(i ) अनुसूचित बैंक 

1282 . 8 
( ii ) गैर अनुसूचित बैंक 

27 . 6 
VIII पण जमा अनुपात 
H( i) अनुसुचित बैंक 

72 . 2 
( ii ) गैर अनुसूचित बैंक 

63 . 6 
Ix सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश 
( i ) अनुसूचित बैंक 

548. 8 
( ii ) गैर अनुसूचित बैंक 

11 . 0 
x निवेश जमा प्रमुपात 
( i) अनुसूचित्त बैंक 

30 . 9 
( ii ) गैर अनुसूचित बैंक 

25 . 3 
XI नकवी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बकाया 
( i ) अनुसूचिस बैंक 

144. 6 
( ii ) गैर अनुसूचिम रैफ 
XII नकवी जमा प्रमुपात 

(i ) अनुसूचित बैंक 
(ii ) गैर अनुसूचित बैंक 

7 . 4 


2271 . . 


2631 , 1 

15 . 1 


3102 . 9 

12 . 8 


3598 . 8 

16 . 4 


4227 . 6 

11 . 3 


15 . 0 


79 . 7 
60 . 0 


74. 8 
61 . G 


78 . 2 
48 . 9 


77 . 5 
58. 6 


80 . 7 
48 . 1 


918. 8 

5 . 6 


922 . 6 

5 . 4 


973 . 6 

6 . 6 


1126 . 3 

6 . 7 


1187. 8 

6 . 0 


29 . 4 
12 . .. 


26 . 2 
22 . 0 


21, 6 
25 . 2 


24 . 2 
23 . 9 


22. 7 
25. 3 


195 . 3 

1 . 7 


258 . 8 

1 . 9 


269 . 5 

2 . 1 


380 . 3 

2 . 5 


340 . 8 

2 . 0 


3 . 2 


8 . 1 


7 . 4 


8 . 2 


6 . 8 
8 . 0 


6 . 5 
8 . 6 


7 . 8 


8 . 9 


-.. 


- - - - ... . - - 


-. .- - - - ..- . .. . 


. 
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मोट : 1. 1961 के प्रांकरें अनुसूषिस बैंकों के हैं । 

2. अंतिम संभ में दिए गा गैर अनुसूचित बैंकों के प्राकडे प्रस्तूबर , 1969 के हैं । 
3 . जुन , 1970 के प्रांफड़े अन्तिम है । 

@ वर्तमान मूल्यों के अनुसार राष्ट्रीय आय पर आधारित हैं ( अनुमानित ) । 
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रुपये हो गए । इसके विपरीत, खरीदे और भुनाए गए बिलों की राशि 37 देश की प्रारक्षित आस्तियों के एक घटक के रूप में रहने वाले ड्यूश मार्फ 
ककरोड़ रुपयों में बन कर 40 करोड़ रुपये हो गई, निवेशों की राशि 25 में हुई मूल्य वृद्धि को छोड़ देने पर 1969- 70 में प्रारक्षित निधियों में 
रोड़ रुपयों मे बन कर 31 करोड़ रुपये हो गई और मांग प्रौर अल्प 3,470 लाख डालरों की वृद्धि हुई जबकि 1968 - 69 में उनमें 2, 61 () 
सूचना पर प्रनिदेय राशि 19 करोड़ रुपयों से बढ़ कर 22 करोड़ रुपये हो लख ग़लरों की वृद्धि हुई । 
गई । चल आस्तियों में इस वर्ष 8 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई अर्थात् वे 
बत कर 85 करोड़ रुपये हो गई और जमाराशियों में उनका अनुपात बढ़ कर 54 

116. भारत के भुगतान शेष की स्थिति और प्रारक्षित विदेशी मुद्रा 
प्रतिशत हो गया अर्थात् उक्त अनुपात में 6 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई । 

निधि में सुधार होने के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उसे परिवर्तनीय 

मुद्राओं के बदले में विशेष प्राहरण अधिकार योजना के अन्य सहभागियों से 
भुगतान शेष 

पाहरण के विशेष अधिकार स्वीकार करने योग्य घोषित किया । जुलाई 

1970 के प्रारंभ में कोष ने यह निश्चय किया कि जुलाई - -सिप्तम्बर 1970 
__ 115. अालोच्य वर्ष में विदेशी प्रदायगियों की स्थिति में और सुधार 

की तिमाही के लिए 140 लाख डालरों के घराबर की अधिकतम विशेष 
होता रहा । प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधि में जहां 1968- 69 ( जुलाई- जून ) 

पाहरण अधिकार राशि के लिए भारत को अधिकृत किया जा सकता है । 
में 1, 180 लाख छालरों की वृद्धि हुई यहां 1989-70 ( जुलाई- जून ) में 

इस प्रकार , भारत ने अगस्त के प्रारंभ में अन्य सहभागियों से 15 लाख 
2, 780 लाख डालरों की वृद्धि हुई । अंतर्राष्ट्रीय समझौते के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय 

डालरों के बराबर की विशेष प्राहरण अधिकार राशि स्वीकार की । 
बलमुद्रा के उद्देश्यपूर्ण निर्माण के उपाय के रूप में 28 जुलाई 1969 को 
अमल में लाई गई विशेष प्राहरण अधिकार योजना के अधीन पहले वितरण 

117. चालू और पूंजी लेखों से संबंधित भुगतान शेष के उन लेनदेनों 
के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1 जनवरी 1970 को भारत के लिए का विवरण अब तक उपलब्ध नहीं है जिनके अंतिम परिणाम के रूप में 
विशेष प्राहरणार्थ 1, 260 लाख डालर नियत किए ; इस कारण इस वष जुलाई 1969 - - जून 1970 में देश की प्रारक्षित विवेणी मुद्रा निधि में 
प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधि में वृद्धि हुई । इसके विपरीत, इस वर्ष प्र . मु . उल्लेखनीय सुधार हुप्रा । भुगतान शेष के प्रयतन विस्तृप्त संकलन 1969 के 
कोष को जो 1870 लाख डालर वापस अवा किए गए वे पिछले वर्ष की कैलेण्डर वर्ष से ही संबंधित हैं । 
अपेक्षा 590 लाख डालर अधिक थे । प . म . कोष के साथ हुए लेनदेनों , 
विशेष ग्राहरण अधिकारों और कोष को की गई यापसी प्रदायगियों -- * इनमें नकदी, केन्द्रीय बैंक के पास बकाया राशि, अन्य बैंकों में बालू लेखे में 
अंतर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बैंक की विशेष जमाराशियों की वापसी बकाया राशि , मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि और खरीदे और भुनाये 
अवायगी और अक्तूबर 1969 में ड्यूक मार्क का पुनर्मूल्यन होने के बाव गयें बिल शामिल हैं । 
सारणी 21 - - भारत का भुगतान प्रेष ( प्रारम्भिक ) 

( करोड़ रूपयों में ) 
जनवरी -मार्च अप्रैल - जून जुलाई-सितम्बर अक्तूबर-दिसम्बर जनवरी-विसम्बर जनवरी-दिसम्बर 
1969 1969 1969 1969 1969 

1968 
( क ) चालू लेखा 

पायात -लागत बीमा और भाड़ा सहित 
( अ ) गैर- सरकारी 

147 . 9 149 . 8 157 . 9 152 . 6 608 . 2 

672 . 5 
( ग्रा ) सरकारी 

245 . 9 203 . 3 272 . 5 233. 3 

955 . 0 1153 . 7 
कुल पायात ( अ + प्रा ) 

393. 8 353. 1 430 . 4 385 , 9 1563. 2 

1826 . 2 
निर्यात- जहाज तक नि : शुल्क 

313 . 7 343 . 1 

352 . 5 

358. 7 1398 . 0 1349 . 7 
व्यापार शेष 

- 50 . 1 -- - 10 . 0 - - 77 . 9 - 27 . 2 - - 165 . 2 -~ -- 476 . 3 
मुद्रेतर सोने की आवाजाही ( वास्तविक ) 
सरकारी अंसरण अदायगी ( वास्तविक ) __ + 24 . 3 + 7 . 3 + 7 . 8 __ + 4 , 0 + 43 . 4 + 11 . 9 
तूसरे अदृश्य लेन - देन ( वास्तविक ) -- - 20 . 0 - - 1 . 4 - - 17. 6 

11 . 9 -- - 50 . 9 

- - 33 . G 
चालू लेखा ( वास्तविक ) - - 45 . 8 - 4 . 1 . - 87 . 7 

35. 1 - 172. 7 -~ 498 . 2 
( ब ) भूल - चूक ( यास्तविक ) + 6 . 2 -- 32 . 4 

10 . 6 -- - 30 . 4 

-- -- 143 . 6 
( ग ) पूंजी लेखा गैर सरकारी पूंजी ( वास्तविक ) + 1 . 6 - 16 . 2 

- - 9 . 7 - - 27 . 1 - - 9 . 8 
( अ ) दीर्घावधि 

0 . 6 17 . 2 - - 3 . 0 

- - 29 . 4 - - 13 . 0 
( प्रा ) अल्पाधि 

+ 1 . 0 + 1 . 0 + 0 . 2 + 0 . 1 + 2 . 3 + 3 . 2 
मेक व्यवसाय को पूंजी ( वास्तविक ) - 16 . 9 + 4 . 6 + 14. 8 - 6 . 2 - 3 . 7 

+ 12 . 9 
सरकारी पूंजी ( वास्तविक ) 

+ 120 . 1 + 99 . 9 + 129 . 8 + 60 . 5 + 410 . 3 + 653. 5 
( अ ) ऋण 

+ 347 . 9 + 164, 5 + 130 . 8 + 134 . 7 + 777 . 9 + 886 . 51 
( आ ) प्र . मु . कोष - - 28 . 5 --- 37 . 5 

-- - 45 . 1 - -- 111 , 1 -- -- 73 . 2 
( ६ ) ऋण परिशोधन 

- - 36 . 2 -- 29 . 6 - 47 . 5 - - - 72 . 6 -- - 185 , 9 - - 166 . 7 
( ई ) विविध - - 163. 1 + 2 . 5 + 46 . 5 + 43 . 5 

+ 6 . 9 
पूंजी लेखा ( वास्तविक ) 

+ 104, 8 + 88. 3 + 141 . 8 + 44 . 6 + 379 . 5 + 636 . 6 
( घ ) प्रारक्षित निधि में घटषक ( क + ख + ग ) 
वृद्धि ( ) कमी (- - ) + 65 . 2 + 51 . 8 + 39 . 3 + 20. 1 + 116. 4 * 

14. 8 
अंशप्तः शोधित 

* इनमें मूल्य -वृद्धि के कारण हुए परिवर्तन शामिल नहीं है । 
39 G of India / 72 - 6. 
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118. 1969 के कैलेण्डर वर्ष के भुगतान शेष के प्रांकड़ों के अनुसार, 
कुल पायात बिल में , विशेषकर पायात संमंधी मुक्त विदेशी मुद्रा परिव्यय 
में , भारी कमी हुई । निर्यातों में भी वृद्धि हुई परंतु उमका योगवान साधा 
रण था । 1968 की अपेक्षा विदेशी सहायता की मात्रा के कम होने पर 
भी आरक्षित निधि पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में उसका भी योग 
दान था । यद्यपि पाता देश राहत देने के कतिपय उपाय गरायर करते रहे , 
फिर भी ग्याज प्रादि चुकाने का योग बना ही रहा । 


समम प्रवृत्तियाँ 

_ 119. इस वर्ष कु.ल पायात बिल में 263. 0 करोड़ रुपयों की कमी 
हुई जबकि निर्यातों में 48 . 3 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई और व्यापार 
संबंधी घाटे में 311 . 3 करोड़ रुपयों की कमी हुई अर्थात् व्यापार घाटे की 
राणि 165 . 2 करोड़ रुपये हो गई । इसके अतिरिक्त सरकारी अंतरण 
अवायगी लेनदेन सहित अदृश्य लेखे के पाटे में 11 . 2 करोड़ रुपयों की 
कमी हुई । इसके परिणामस्वरूप चालू लेने के घाटे में भारी कमी सई और 
बह 498 . 2 करोड़ रुपयों से घट कर 172 . 7 करोड़ रुपये हो गया । 
चालू लेखे और भूल- सूक को मिला कर देखा जाए तो 1969 में कुल 
पाटे की राशि 203 . 1 करोड़ रुपये हो गई जो 1968 के कुल घाटे की 
लगभग एक -तिहाई के बराबर थी । पूंजीगत लेनदेनों से वास्तविक प्राप्ति की 
मात्रा अपेक्षाकृत कम थी । 
प्रायात 

120. जैसा कि पहले कहा गया है, कुल प्रायास मिल की राशि 
1, 563 . 2 करोड़ रुपये थी जो 1968 की राशि की तुलना में 26 3 . 0 
करोड़ रुपये कम थी । इस कमी में से आधे से अधिक कमी निजी वित्तीय 
साधनों से प्रायात किए जाने के कारण हुई और पोष कमी विदेशी सहायता 
से किए जाने वाले पायाप्तों की माता के कम हो जाने के कारण हुई । कुल 
आयात बिल में हुई कमी के लगभग आधे हिस्से का कारण यह था कि 
अनाजों की देशी पूर्ति की स्थिति में सुधार होने के फलस्वरूप अनाओं के 
पायात पर कम परिव्यय किया गया था । इसके अतिरिक्त , हई और प्रलोह 
धातुओं के आयात पर किए गए परिव्यय में भी कमी हुई । इसके अलावा , 
प्रायात प्रतिस्थापन में बराबर प्रगति होती रही और साथ ही, निवेश कार्य 
में सामान्य रूप से उत्साह बना रहा, इन कारणों से मशीनों और परिवहन 
उपस्कर के मायातों पर किए गए परिष्यय में कमी हुई । 

121. यदि क्षेत्रवार देखा जाए तो गैर सरकारी और सरकारी लेनों 
पर किए गए प्रायातों में 1988 की अपेक्षा कमी हुई । गैर सरकारी क्षेत्र 
के प्रायातों में 64. 3 करोड़ रुपयों की कमी हुई अर्थात् उनकी राशि 
608 . 2 करोड़ रुपये हो गई । यद्यपि सभी प्रमुख मदों के आयातों में कमी 
हुई परंतु हई और मशीनों के प्रायासों में हुई कमी विशेष रूप से महत्वपूर्ण 
थी । सरकारी प्रायातों में 198. 7 करोड़ रुपयों की कमी हुई मौर उनकी 
राशि 955 . 0 करोड़ रुपये हो गई; इस कभी में से लगभग तीन-चौथाई 
कमी निजी वित्तीय साधनों से पौर विदेशी सहायता से खरीदे जाने गले, 
दोनों प्रकार के अनाजों के मायातों में हुई कमी के कारण हुई । 
निर्यात 

122. 1966 में निर्यातों में पाई गई फमी के गाव उनमें जो मुदि 
होने लगी वह क्रमिक रूप से तीसरे वर्ष अर्थात् 1969 में भी जारी रही 

और इस वर्ष निर्यातों की राशि बढ़ कर 1398 . 0 करोड़ रुपयों तक पहुंच 
गई । फिर भी , इस वर्ष हुई 48 . 3 करोड़ रुपयों, या 4 प्रतिशत , की वृद्धि 
1968 के 10 प्रतिशत की अपेक्षा बहुत कम थी । 1969 में निर्यातों में 
हुई धीमी वृद्धि का कारण मुख्यतः कतिपय पण्यों के विश्व मूल्यों में हुई 
गिरावट और अंशत: निर्यात के लिए माल की कम उपलब्धि है । कुल 
निर्यात में जो साधारण वृद्धि हुई यह परम्परेतर मदों, विशेषकर इंजीनियरी 
माल , चमड़े से मनी चीजों और समुद्री उत्पादों के कारण हुई । निर्यातों की 


परम्परागत मदों में जो कमी हुई वह मुख्यत: बाय , जूट से बनी चीजों और 
वनस्पति तेलों के निर्यातों में हुई कमी के कारण हुई । 
अवश्य लेन -देन 
___ 123. प्रवृश्य लेनदेन के लेखे में , सरकारी अन्तरण प्रदायगी संबंधी 
लेनदेनों के फलस्वरूप 1968 के 11 . 9 करोड़ रुपयों की तुलना में इस 
वर्ष 43 . 4 करोड़ रुपयों का प्रक्षिशेष रहा ( सारणी 21 ) । यह सुधार 
मुख्यतः अन्न -सहायता और व्याज राहत अनुदानों तथा पी . ए. 480 प्रतिश्प 
निधियों से अनुवानों के रूप में हुई अधिक प्राप्तियों के कारण हुमा । अन्य 
अदृश्य लेनदेनों के संदर्भ में , चूंकि बहुत अधिक मात्रा में राशि बाहर गई , 
अत: घाटा 33 . 6 करोड़ रुपयों से पढ़ कर 50 . 9 करोड़ रुपये हो गया । 
कुल प्रदायगियों की राशि 43 4 . 7 करोड़ रुपये थी जो 1968 की अपेक्षा 
21, 2 करोड़ रुपये अधिक थी ; निवेश आय लेखे पर अधिक मात्रा में ओ 
राशि बाहर गई वह इस वृद्धि के अधिकांश भाग का कारण थी । इन लेन 
देनों के संदर्भ में जो राशि बाहर गई उसका प्राधे से अधिक भाग निवेश 
प्राय लेखे में की गई अवायगियों से सम्बन्धित था ; उनमें इस वर्ष 15 . 1 
करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई और इस प्रकार यह 248 . 3 करोड़ रुपये हो 
गई ; केवल ऋणों और साय के संदर्भ में भवा किए गए ब्याज की राशि 
इस वर्ष 186 . 8 करोड़ रुपये थी जग कि वह 1968 में 178 . 4 करोग 
रुपये थी । इसके अतिरिक्त , बीमा और फुटकर सेवा संबंधी लेनदेनों के 
संदर्भ में जो राशि बाहर गई उसमें भी वृद्धि हुई परंतु गैर सरकारी अंतरण 
प्रदायगियों के संदर्भ में बाहर गई राशि में कमी होने के कारण कुछ सीमा 
तक इस बुद्धि का समायोजन हो गया । विवेशों में प्रचलित उच्चतर ब्याज 
दरों और गैर सरकारी एकपक्षीय अंतरणों के कारण निवेश - प्राय की जो 
अधिक प्राप्ति हुई उससे पुल प्राप्तियों में इस वर्ष 6 . 99 करोड़ रुपयों की 
वृद्धि हुई अर्थात् वे 403 . 8 करोड़ रुपये हो गई । 
पूंजीगत लेनदेन 

___ 124. जैसा कि पहले कहा गया है, पूंजीगत लेनदेनों के संवर्भ में 
379 . 3 करोड़ रुपयों की वास्तविक प्राप्ति हुई जबकि 1968 में 656 . G 
करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे । इस वर्ष तीनों क्षेत्रों से सम्बन्धित वास्तविक 
प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । इस वर्ष बड़ी मात्रा में ऋणों की वापसी 
अवायगी की गई और तेल कम्पनियों ने निधियों को स्वदेश भेजा ; इन 
कारणों से गैर सरकारी पूंजी की आवाजाही से सम्बन्धित लेने में बाहर 
भेजी जाने वाली वास्तविक राशि 9 . 8 करोड़ रुपयों से बढ़ कर 27 , 1 
करोड़ रुपये हो गई । बैंक पूंजी के अधीन जहां पिछले वर्ष 12 , 9 करोड़ 
रुपयों की वास्तविक प्राप्ति हुई वहां इस वर्ष 3 . 7 करोड़ रुपयों की 
वास्तविक राशि बाहर गई । जो वास्तविक राशि बाहर गई उसके लगभग 
समूचे अंश का कारण अधिकृत व्यापारियों की विदेशी मुद्रा प्रास्तियों में 
हुई वृद्धि थी । इसके विपरीत , 1968 में उनकी विदेशी मुद्रा देयतामों में 
कमी होने के बावजूद उनकी विदेशी मुद्रा आस्तियों में जो भारी कमी हुई 
यह वास्तविक प्राप्ति का कारण यो । 

125. सरकारी क्षेत्र के अधीन 410 . 3 करोष्ट रुपयों की जो वास्तविक 
राशि प्राप्त हुई वह 1968 की अपेक्षा 243. 2 करोड़ रुपये कम थी । इस 
क्षेत्र को प्राप्त होने वाली राशि का सबसे बड़ा घटक विदेशी सहायता ऋण 
है; उसके उपयोग की राशि 1968 के 891 . 4 करोड़ रुपयों से घट कर 
इस वर्ष 780 . 6 करोड़ रुपये हो गई क्योंकि पी . एल. 480 प्रतिरूप निधि 
से प्राप्त होने वाले ऋणों के वितरण में कमी हो गई थी । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोष से की गई पुमर्खरीदों ( 111 . 1 करोड़ रुपये ) और ऋण परिशोधन 
प्रदायगियों ( 188 . 1 करोड़ रुपये ) के रूप में जो राशि बाहर गई वह भी 
1968 की अपेक्षा अधिक थी । फुटकर पूंजीगत लेनदेनों के कारण जाह 
1988 में 6 . 9 करोड़ रुपयों की वास्तविक प्राप्ति हुई थी यहां इस वर्ष 
70 . 6 करोड़ रुपयों की वास्तविक राशि बाहर गई । इस क्षेत्र को प्राप्त 
होने वाली वास्तविक राशि पर इन सभी का प्रतिकूल प्रभाष पड़ा । 
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सारणी 22 - - बालू लेखे में भारत का क्षेत्रवार भुगतान शेष ( प्रारंभिक ) 


( करोड़ रुपयों में ) 


जनवरी-मार्च 


अप्रैल- जून 


जुसाई-सितम्बर 


अक्तूबर-दिसम्बर जनवरी-दिसम्बर 


जमपरी-दिसम्बर 


1969 


1969 


1969 


1969 


1969 


1968 


-- - - - - . . 


- ... - -- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- . . 
स्टालग क्षेत्र 


63. . 


66 . 6 

89 . 0 
+ 22 . 4 


64. 5 
85 . 2 
+ 20 . 7 


61. 0 

86 . 0 
+ 25 . 0 


91 . 2 
+ 27 . 9 


255 . 4 

351 . 4 
+ 96 . 0 


300 . 0 
388 , 8 
+ 88 . 8 


पायात -- जागत बीमा और भाषा सहित 
निर्यात -- जहाज तक निःशुल्क 
व्यापार शेष 
मुद्रतर सोने के लेन- देन ( वास्तविक ) 
सरकारी अंतरण प्रदायगी ( वास्तविक ) 
दूसरे प्रवृश्य लेन- देन ( वास्तविक ) 


+ 4 . 5 
+ 4 . 5 


+ 0 . 2 
+ 1 . 6 


- - 0 . 1 
+ 6 . 0 


+ 2 . 7 
- 1 . 3 


+ 7 . 3 
+ 10 . 8 


+ 2 . 5 
+ 20 . 4 


+ 31 . 4 


+ 22. 5 


+ 30 . 9 


+ 20 . 3 


+ 114. 1 


+ 111 . 7 


125 . 0 

78 . 9 
-- - 46 . 1 


122 . 2 
. 71. 1 

- - 51 . 1 


144 . 8 

71 . 1 
• - - 73 . 7 


102 . 3 

69. 
-- - 32 . 8 


494 . 3 

290 . 6 
-- - 203 . 7 


680 . 5 

262 . 3 
- - 418 . 2 


+ 8 . 7 


+ 41 . 9 


+ 22 . 3 
+ 6 . 5 


5 . 1 
+ 7 . 5 


+ 5 . 8 
- - 4 . 3 


+ 


+ 25 . 2 . 
+ 22 . 0 


+ 10 . 3 


+ 17 . 3 


- 38 . 5 


-- - 72 . 2 


- 23. 5 


- - 151 . 5 


- - 371 . 0 


53. 7 


48 . 7 
34 . 8 


43. 6 

30 . 1 
- 13. 5 


48 . 4 

32 . 8 
- - 15 . 6 


34 . 6 
-- - 19 . 1 


194 , 4 

132 . 3 
--- 62. 1 


23.4 . 1 

131 . 8 
- -- 102 . 3 


- - 13 , 9 


+ 2 . 2 


+ 9 . 9 


+ 0 . G 


+ 0 . 6 
- - 7 . 9 


+ 3 . 1 
---- 6 , 9 


+ 4 . 0 
- - 9 . 9 


-- - 9 . 6 


- - 34 . 3 


- - - 41 . 0 


चालू लेगा ( वास्तविक ) 
मालर क्षेत 

पायात - लागत बीमा और भाड़ा सहित 
निर्याप्त -- - जहाज तक निःशुल्क 
व्यापार शेष 
मुद्रतर सोने के लेन -देन ( वास्तविक ) 
सरकारी अंतरण अदायगी ( वास्तविक ) 
दूसरे प्रदूषय लेन-देन ( वास्तविक ) 

चालू लेखा ( वास्तधिक ) 
प्राधिक सहयोग और विकास संगठन के देश 

प्रायात - - लागत बीमा और भाड़ा सहित 
निर्यात - जहाज तक निःशुल्क 
व्यापार शेष 
मुद्रतर सोने के लेन- देन ( वास्तविक ) 
सरकारी अंतरण प्रदायगी ( वास्तविक ) 
दूसरे अदृश्य लेन-देन ( वास्तविक ) 

जास्तू सेवा ( वास्तपिक ) 
रोष गैर स्टलिग क्षेत्र 

आयात- लागत बीमा और भाड़ा सहित 
निर्यात - - जहाज तम निःशुल्क 
व्यापार-शोष 
मुद्रतर सोने के लेन-देन ( वास्तविक ) 
सरकारी अंतरण अदायगी ( वास्तविक ) 
दूसरे प्रदृश्य लेन- देन ( वास्तविक ) 

चालू सेवा ( वास्तविक 
अन्तराष्ट्रीय संस्थाएं 

प्रायात - सागस मोमा और भाड़ा सहित 
निर्यात - - जहाज तक नि : शुल्क 
व्यापार शेष 
मुद्रतर सोने के लेन - देन ( वास्तविक ) 
सरकारी अंतरण प्रदायगी ( वास्तविक ) 
दूसरे अदृश्य लेन- देन ( पास्तविक ) 
चालू लेखा ( मास्तविक ) 


- - 21 . 2 


-- 20 . 8 


- - 19 . 4 


- - - 25 . 0 


- - 86 . 5 


-- 143 . 9 


153 . 5 
141 . 0 
- 12. 5 


122 . 8 
156. 7 
+ 33. 9 


176 . 2 
16 2 . 6 
- 13 . 0 


166 . 6 

163 . 4 
--- 3 . 2 


619 . 1 
623. 7 
+ 4 . 6 


611. 6 
566 . 8 
1 - 44 . 8 


- - 13 . 1 


+ 9 . 1 


+ 


6 . 0 


- -- 0 . 7 


--- 2 . 1 
- ~ 15 . 7 


- 0 . 1 
+ 4 . 5 


-- 23 , 6 


+ 43 . 0 


+ 2 . 8 


- - 45 , 7 


0 . 2 


5 . 7 


- - 3 . 1 
-- 10 . 0 


---- 1 . 0 
- -- 10 . 3 
--11 . 3 


---- 10 . 1 


--- 11 . 4 
- 7 . 3 
-- 18 . 7 


- - 15 . () 
- - 34 . 3 


---- 37 . 7 
--- 3 . 4 


-- - 13. 1 


-- 10 . 3 


- 49 . 3 
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क्षेत्रीय 

_ 126. सभी दोनों से सम्बन्धित हमारी चालू लेखा स्थिति में सुधार 
हमा । स्टलिंग क्षेत्र संबंधी अधिशेष में 2 . 4 करोड़ रुपयों की मामूली वृद्धि 
हुई ; साथ ही , समग्र गैर-स्टलिंग क्षेत्र संबंधी घाटे में 327 . 1 करोड़ रुपयों 
झी उल्लेखनीय कमी हुई । अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों में 5 3. 4 करोड़ रुपयों का 
हमारा घाटा था जो 1968 की अपेक्षा कुछ अधिक था । निवेश प्राय लेने 
पर जो अधिक राशि बाहर गई वह इसका प्रमुख कारण थी । 

127. सभी क्षेत्रों में विद्यमान हमारे व्यापार शेष में सुधार हुमा । 
स्टलिंग क्षेत्र के हमारे व्यापार अधिशेष में वृद्धि हुई, डालर क्षेत्न और आर्थिक 
सहयोग और विकास संगठन के देशों के हमारे व्यापार घाटों में कमी हुई 
और " शेष गैर- स्टलिंग क्षेत्र का हमारा घाटा अधिशेष में बदल गया । 
" शेष गैर स्टलिंग क्षेत्र " से किए जाने वाले प्रयासों को छोड़ कर अन्य 
सभी क्षेत्रों से किए गए आयातों में पर्याप्त कमी हुई । समग्र गैर स्टलिंग 
क्षेत्र से किए गए प्रायातों में कमी हुई सभी प्रायातों में हुई कुल कमी के 
80 प्रतिशत से अधिक थी । स्टलिंग क्षेत्र को किए गए निर्यातों में कमी 
हुई परंतु गैर स्टलिंग क्षेत्र को , विशेषकर “ोष गैर- स्टलिंग क्षेत्र " और 
डालर क्षेत्र को , किए गए निर्यातों में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाने से उस कमी 
का बहुत कुछ समायोजन हो गया । 
____ 128.. सरकारी अन्तरण प्रवायगी संबंधी लेनदेन सहित अदृश्य लेमयेनों 
के लेखे में स्टलिंग क्षेत्र संबंधी अधिशेष में कमी हुई और व्यापार शेष में 
हुई बुधि से उसकी मोशिक पूर्ति हो गई । इसके विपरीत, इन लेनदनों के 
कारण गैर -स्टलिंग क्षेत्र संबंधी अधिशेष में वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप घालू 
लेखे की स्थिति में और सुधार हुआ । 
____ 129. वाणिज्यिक सूचना और मंक संकलम महानिदेशालय द्वारा संक 
लिस 1969- 70 के वित्तीय वर्ष ( अप्रैल -मार्च) के लिए उपलब्ध विदेशी 
व्यापार संबंधी प्रांकड़ों के अनुसार व्यापार संबंधी घाटे की राशि 1968 . 
69 के 7340 लाख डालरों से कम होकर 2060 लाख डालर रह गई है । 
1969- 70 में प्रतिकूल व्यापार संतुलन में जो कमी हुई यह पायातों में हुई 
4550 लाख डालरों की कमी और निर्यातों में हुई 730 लाख डालरों की 
वृद्धि के कारण हुई । 

___ 130. 1969- 70 ( अप्रैल-मार्च) में 18, 840 लाख मालरों के निर्यात 
( वाणिज्यिक सूचना प्रौर अंक संकलन महानिदेशालय के प्रांकड़े ) ठुए अर्थात् 
निर्याप्तों में 1968-69 के 13 प्रतिशत की तुलना में 4 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई । पहली तिमाही ( अप्रैल - जून 1969 ) के निर्यातों की स्थिति संतोषजनक 
थी क्योंकि निर्यातों में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । परंतु अपने पांच 
महीनों में जो निर्यात हुए उनकी मात्रा असंतोषजनक थी , प्रतः 1969- 70 
के पहले पाठ महीनों की अवधि ( अप्रैल-नवंबर ) में वृद्धि की दर कम होकर 
माता 1 प्रतिशत रह गई । निर्यातों की वृद्धि दर से होने वाली कमी को 
फाबू में लाने के लिए एक निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम बनाया गया । इस 
प्रोत्साहन कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं : (i ) पुराने स्टॉकों 

और नियत उत्पादन में से निर्यातों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना और 
( ii ) देशी और आयात की गई कच्ची सामग्नी और अन्य मूल वस्तुओं की 
पर्याप्त सप्लाई द्वारा बेकार रहने वाली क्षमता का निर्यातों के संदर्भ में पूर्ण 
उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देना । उक्त कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 
निर्यातों को सुरंस प्रोत्साहन देना था ताकि योजना आयोग द्वारा निर्यातों के 
लिए स्थूल रूप से निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में जो कमी रह गई हो उसे 
1969- 70 में जहां तक हो सके, पूरा किया जा सके । चूंकि कार्यक्रम के 
अंतर्गत किए गए अधिकांश उपाय दीर्घकालीन स्वरूप के थे प्रतः नियत्तिों पर 
उनका प्रभाव केवल 1970- 71 में पड़ सकता था । फिर भी , 1969- 70 
को अंतिम तिमाही ( जनवरी -मार्ष 1970 ) में निर्यातों में 11 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई । यह वृद्धि अंशतः प्रोत्साहन कार्यक्रम को सफलता थी । 1970 
71 के पहले दो महीनों ( अप्रैल और मई 1970 ) में किया गया निर्यात 


1960- 70 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक था । फिर 
भी , कलकत्ता बंदरगाह के नाविकों की हड़ताल के कारण जून 1970 में 
निर्यातों में जो पड़ी भारी कमी हुई ( जून 1969 के स्तर की तुलना में 18 
प्रतिशत ) उससे अप्रैल - जून 1970 में निर्यातों की मात्रा में कमी हुई जो 
अप्रैल - जून 1969 में किए गए निर्यातों के स्तर से 3 प्रतिशत कम थी । 
____ 13 1. पश्चिमी यूरोप को छोड़ कर अन्य सभी क्षेत्रों को किए गए 
निर्यातों में 1969- 70 में वृद्धि हुई । अफ्रीका ( 21 प्रतिशत ), एशिया और 
प्रोशिमानिया ( 10 प्रतिशत ) और पूर्वी यूरोप ( 15 प्रतिशत ) को किए गए 
निर्यासों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । एशिया और प्रोशियानिया के अंतर्गत 
प्रमुख रूप से जापान को किए गए निर्यातों में 13 प्रतिशत की वृद्धि होने 
के कारण एशिया और सुदूरपूर्घ देशों के प्राधिक आयोग के देशों को किए 
गए निर्यातों में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई । अमेरिका को किए गए निर्यासों 
में भी थोड़ी- सी वृद्धि ( 1 . 5 प्रतिशत ) हुई । फिर भी , पश्चिमी यूरोप को 
किए गए निर्यातों में 13 प्रतिशत की कमी हुई जिसका कारण यह था कि 
श्रिटेन को किए गए निर्यातो में 18 प्रतिशत की और यूरोपीय आर्थिक 
समुदाय के देशों को किए गए निर्यातों में 10 प्रतिशत की कमी हुई थी । 

132. 1969- 70 में निर्यातों की वृषि-दर में जो कमी हुई उसका 
फारण यह था कि चाय , जूट से बनी वस्तुओं, तिलहनों, तेलों और खलियों, 
काजू की गिरी और फच्ची मैगनीज जैसे माल के निर्यासों में कमी हुई । 
पाय, काजू की गिरी, तिलहनों , मेलों और खलियों और झमची मैगनीज के 
निर्यातों में यूनिट मूल्य और परिमाण दोनों ही दृष्टियों से कमी हुई । चाय 
के निर्यातों से प्राप्त होने वाली प्रामदमी में पिष्ठले घर्ष 320 लाख डालरों 
फी कमी हुई थी और 1969- 70 में उसमें 430 लाख डालरों की पौर 
कमी हो गई । बहुत अधिक मात्रा में चाय की उपलब्धि के कारण 1989-70 
में चाय का यूनिट मूल्य कम होकर रु० 7 . 15 प्रति कि , ग्रा . हो गया जब कि यह 
1968- 69 में रु. 7 . 79 प्रति कि . ग्रा . पीर 1967- 68 में स. 8 . 86 प्रति कि . 
ग्रा . था । शूट से बनी वस्तुओं के निर्याप्तों में पिछले वर्षों के समान कमी 
की प्रवृत्ति पाई गई यद्यपि 1969- 70 में हुई कमी ( 5 प्रतिशत ) की मात्रा 
पिछले वर्ष में हुई फमी ( 7 प्रतिशत ) की तुलना में कम ही थी । मंदी के 
कारण अमेरिका से प्राप्त होने वाले प्रार्डरों में कटौती किए जाने और 
प्रतिस्थापित माल तथा पाकिस्तान की तरफ से होने वाली प्रतिस्पर्धा के 
परिणामस्वरूप पिछले चार वर्षों में जूट से बनी वस्तुओं में 28 प्रतिशत की 
संचयी कमी हुई । खलियों, तिलहनों और तेलों के निर्यातों पर उनकी 
अपर्याप्त देशी सप्लाई का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । सूती धागे और उससे बनी 
वस्तुओं के मामले में सूती धानो के निर्यातों में हुई कमी की पूर्ति सूप्ती धागे 
के निर्यातों में हुई वृद्धि से की गई । सूती थामो के निर्यातों में पाकिस्तान , 
हांगकांग और आपान की प्रतिस्पर्धा पौर मिटेन में लागू आयात प्रतिबंधों के 
कारण कमी हुई । सूती धागे के निर्यातों में 127 प्रतिशत की जो विहई 
उसका मुख्य कारण यह था कि बर्मा, युगोस्लेषिया , चेकोस्लोवाकिया और 
संयुक्त परम गणतंत्र को मधिक मात्रा में निर्यात किए गए थे । 

133. इस्पात के कतिपय वर्गों में होने वाली कमी और कतिपय इंजी 
नियरी उद्योगों में उत्पादन को प्रभावित करने वाले दूसरे प्रतिबंधों के बाय 
जूद इंजीनियरी माल के निर्याता में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई । देश में 
इस्पात की भारी कमी होने के कारण लाहे और इस्पात के निर्यातों की 
मात्रा में कमी हुई परंतु अधिक मूल्य के कारण नियांतो से प्राप्त प्रामदमी 
में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इरा वर्ष खनिज लोहे, रासायनिक पदार्थों, 
खाल, छाल , चमड़े और उससे बनी वस्तुओं मसालों, मछली और उससे बनी 
वस्तुओं के निर्यातों से प्राप्त आमदनी में भी पर्याप्त पनि हुई । 

13.1. 1966- 67 से 1969- 70 तक के चार वर्षों में निर्याप्तों में 11 
प्रतिशत की वृद्धि हुई । इससे यह पता चलता है कि समग्र निर्यातों की 
वार्षिक वृद्धि पर 2 . 7 प्रतिशत थी । दो प्रमुख परम्परागत वस्तुपों प्रति 
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सारणी 23 - ~ भारत के मुख्य निर्यात 


( घस लाख अमेरिकी डालरों में ) 


19969- 70 में प्रतिशत परिवर्तन 


1965- 66 


1968- 69 


1969 - 70 


1965-66 की 
तुलना में 


1968- 69 की 

तुलना में 


- - - -- -- - -- - - - - - - 


- 


- . 


. 


( क ) मदें जिनमें वृद्धि हुई 


148 


134 


154 


+ 


+ 15 


118 


126 


+ 12 


+ 


सूती धागा और उससे बनी वस्तुएं 
खनिज लोहा 
इंजीनियरी माल 
खाल , छाल और चमड़ा तथा उनसे यमी वस्तुएं 
लोहा और इस्पात 


92 


120 


+ 


+ 


104 


119 


224 
+ 51 
+ 346 


+ 


116 


+ 


+ 


मसाले 


+ 


+ 74 
+ 200 


42 


+ 


384 


291 


276 


। 


। 


241 


209 


166 


| 


81 


77 


+ 


रासायनिक पदार्थ 

मछली और उससे बनी वस्तुएं 
( ख ) मदें जिनमें कमी हुई 

जूट का धागा और उससे बनी हुई वस्तुएं 
चाय 
कान की गिरी 
तिलहम , तेल और खली 
मोती, तराशे गए/ न तराशे गए 

बहुमूल्य प्रौर मध्यम बहुमूल्य पत्थर कच्ची मैगनीज 
( ग ) जोड़ 

- - - - - - - - . - ~ - . .. - - 
• स्रोत : - - याणिज्यिक सूचना और ग्रंक संकलन महानिदेशालय 


। 


91 


73 


| 


। 


60 


56 


+ 


। 


18 


15 


। 


। 


1693 


1811 


1884 


+ 


+ 


जुट की वस्तुओं और चाय के निर्यातों में जहां क्रमशः 8 प्रतिशत और 9 
प्रतिशत की मिश्रित कमी हुई यहां नई मदों के निर्यातों में काफी अधिक 
वृद्धि हुई । लोहे और इस्पात के निर्यात में सबसे अधिक मिश्रित वृद्धि ( 45 
प्रतिशत ) हुई ; उसके बाद इंजीनियरी वस्तुप्रो ( 34 प्रतिशत ), मछली और 
उससे बनी वस्तुमों ( 32 प्रतिशत ) और रासायनिक पदाथों ( 15 प्रतिशत ) 
के निर्याता में वृद्धि हुई । 


होने के कारण इस वर्ष किये गये उर्वरकों के प्रायात का परिमाण 1968 
69 के पायात परिमाण के प्राधे से भी कम था । परन्तु मुख्य रूप से 
दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों के भारी आयातों के कारण खनिज तेलों के 
पायासों में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई । अारिष्कृत तेल फ प्रायातों में 
कोई परिवर्तन नहीं हुआ । ऊन, पशु, पीर वनस्पति सेलो, नथा कागज और 
कागज के घोडों के प्रायात पिछले वर्ष को अपेक्षा अधिक थे । मशीनों और 
परिवहन उपकरणों के प्रायातों में 1969- 70 में 24 प्रतिशत की कमी हई ; 
इस से आयात प्रतिस्थापनों में की गयी और प्रगति का पमा चलता है । 
इस कमी के एक अंश का कारण पिछले वर्षों में उद्योगों में पायी गयी 
मंदी का विलंब से मड़ा प्रभाव हो सकता है । 


135. याणिज्यिक सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय के प्रांकड़ों 
के अनुमार 19) 6 9- 7 () ( अप्रैल-मार्च) में किए गए प्रआयातों की राशि 
2(), 900 लाख डालर थी , इससे पता चलता है कि इस वर्ष पायातों में 
1958- 69 के प्रायात स्तर की तुलना में 17 प्रतिशत की कमी हुई । 


13[6. इस वर्ष कुल आयातों में जो कमी हुई वह अनाजा और 
अनाजेतर पदार्थों की कमी के कारण हुई जमविः पिन वर्ष अनाजेतर 
पदार्थों के आपातों में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । ( दालों से भिन्न ) 
अनाजों के आयातों में 1969- 70 में 2 3 प्रतिशत की कमी हुई । इसका 
मुख्य कारण यह था कि अच्छी फसल के कारण सप्लाई की स्थिति 
संतोषजनक हो गयी थी । मुख्यत: उर्वरकों के देशी उत्पादन में वृद्धि 


1 37. 1966- 67 से 1969- 70 तक के चार वर्षों में समन प्रायातों 
प्रायातों में 29 प्रतिशत की कमी शुई ; यह कमी प्रमुख रूप से प्रमाजों 
पटसन और मेस्ता , मशीनों और परिवहन उपकरण , लोहे और इस्पात 
सथा अलोह धातुओं के क्षेत्रों में हुई । अनाजेतर पायातों को प्रर्याप्त 
मात्रा में कम करके 1965-66 की तुलना में 1969- 70 में प्रौद्योगिक 
उत्पादन का जो स्तर उच्चतर बनाये रखा गया उससे संभवत: भारती 
अर्थव्यवस्था पर पड़े आयात प्रतिस्थापन के प्रभाव का परिचय मिलता है । 


- . 


. 


- - - 


- 


___ 


तुलना में 


- 


- 


32 


143 


177 


28 


73 


70 


48 


55 


21 
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सारणी 24 - भारत के मुख्य प्रायात 

( वस लाख अमेरिकी डालरों में ) 

1969- 70 में प्रतिशत परिवर्तन 
पण्य 1965- 66 1968- 69 

1969 - 70 
1965- 66 की 1968- 69 की 

सुलना में 
1. अन ( काजू को छोड़ कर ) 

712 495 

391 
उनमें से दालों से भिम अनाज और उनसे पनी चीजें 

676 449 

348 
2. रूई 

97 120 

110 
3. पटसम और मेस्ता 

53 22 

___ 7 
4. काजू 

42 37 

16 
5. खनिज सेल 

183 
उनमें से 
( क ) अपरिष्कृत और अंशतः परिष्कृत पेट्रोलियम 

128 128 

75 
( ख ) दूसरे 
6. रासायनिक पदार्थ 

378 

246 
उनमें से 
( क ) उर्वरक 

82 186 

90 
( स ) दूसरे 

139 192 156 

12 
7. मशीनें और परिवहन उपकरण 

1031 685 

524 
उनमें से 
( क ) बिजली की मशीनों को छोड़ कर अन्य मशीनें 

701 488 

372 
( ख ) बिजली की मशीने 

184 

51 
( ग ) परिवहन उपकरण 

149 

88 
8. लोहा और इस्पात 

206 115 

108 
9. अलोह धातु 

145 

119 
10. कच्चा रबड़ ( कृत्रिम और सुधारे गए रबड़ को मिला कर ) 

13 

30 
11. ऊन और दूसरे पशुमों का रोम । 

15 

109 
12. पशु और वनस्पति तेल और पर्मी 
13. कागज , कागज के बोर्ड पौर उनसे बनी चीजें 

32 

14 
14. मोती और तराशे न गए/ तराशे गए बहुमूल्य और मध्यम बहुमूल्य पत्थर 

38 

I167 
15. दूसरे 

232 283 

240 
जोड़ 

2959 2545 2090 

29 


221 


11 


10 


109 


85 


ENN 


67 


99 


32 


. 


c- 


7 


.- 


39 


८८ 


22 


13w 


. 


37 


15 


18 


- 


अण 


91 


35 


254 


स्रोत : - वाणिज्यिक सूचना और अंक संकलन महानिदेशालय । 
सारणी 25 -विवेशी सहायता * 

( वस लाख अमेरिकी डालरों में ) 
- - - - --- - - -- --- - 

अनुदान पी . एल . 480 

सहायता @ ( 1 + 2 + 3 ) 
( 1 ) 

( 2 ) 
1. मार्च 1966 के अंत तक वितरित न की गई रकम 

2 , 235 

115 22611 

2, 576 
2. प्राधिकृत 
( क ) 1966- 67 में 

1, 469 

106 524 

2 . 099 
( ख ) 1967-68 में 

603 

22 32.1 

919 
( ग ) 1968- 69 में 

1 . 088 

66 

1 , 275 
( घ ) 1969- 70 में 

697 

98 

830 
3, 857 

1 ,042 

5, 153 
3. प्रयुक्त 
( झ ) 1966- 67 में 

903 126 480 

1 . 509 
( ख ) 1967 - 68 में 

1 , 074 

81 415 

1 , 570 
( ग ) 1968-69 में 

888 

113 

1 , 088 
( घ ) 1969- 70 में 

1 , 026 

34 143 

1, 203 
3, 891 

328 1 , 131 

5, 370 
4. मार्च 1970 के अंत तक वितरित न की गई रकम 

2 ,1861 

42f 

108 @ @ 2, 330 
- - . 

- - - 
* इसमें ( क ) अमेरिकी पी. एल. 180 शीर्षक II और II के अधीन दिए गए अनुदान प्रौर 
. ( स ) 1967- 68 में अंतर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बैंक द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखी गई विशेष जमा राणियां शामिल नहीं 

है । इन जमा राशियों में से सरकार को दिया गया 150 लाख डालरों का ऋण भी 1968-69 के ऋणों में शामिल किया गया है । 
* * इसमें पी . एल . 180 परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा प्राणों की अधिकृत मौर प्रयुक्त रफमें शामिल हैं । 
@ इससे अमेरिकी पी . एल . 480 शीर्पक I कार्यक्रम के अधीन माल के प्रायात के लिए रखी गई श्पया जमा राशियों का पता लगता है , अतः इन 

निधियों से ऋणों और अनुदानों के रूप में वितरित की गई राशि स्संभ 1 और 2 में शामिल नहीं की गई है । 
जगतावधिक करारों के लिए 1, 840 लाख अमेरिकी डालरों का समायोजन किया गया । 
निवम्बर 1967 में डेनिश क्रोनर और पौंड स्टलिंग और अगस्त 1969 में फ्रेंच फ्राक के अवमूल्यन के लिए तथा प्रसूबर 1969 में ज्युश मार्क के 

पुनर्मूल्यन के लिए समायोजित किया गया । 
@ @ गताबधिक फरारा के लिए 90 लाख डालरों का समायोजन किया गया । 


87 


- - - 


- - - 


- 
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सारणी 26-- विवेशी सहायता की उपलब्धि 

कुल और वास्तविक 


( दस लाख अमेरिकी डालरों में ) 


- .. -- 


-. - 


. . - 


. - . . 


- ..-- .. - .. -- . - -- . . 


- - 


- 


___ वर्ष 


प्रयुक्त फुल 
सहायता 


ऋण परि 
शोधनार्थ 
अवायगियां 


व्याज की 
अवायगियां 


फुल ऋण 

भार 
( 2 + 3 ) 


उपलब्ध 
सहायता की 

वास्तविक 
रकम ( 1 - - 4 ) 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- . 


- - 


-. . 


نم 


5 


- - - 


- 


. 


- 


- - - .. - 


- 


- 


1961- 62 


711 


121 


191 


520 


101 


182 


751 


113 


96 


209 
255 


. 


145 


110 


162 


303 


1962- 63 
1963- 64 
1964- 65 
1965- 66 
1966- 67 
1967- 68 
1968- 69 
1969- 70 


933 
1 , 239 
1 , 520 
1, 622 
1, 509 
1, 570 
1 , 088 
1 , 203 


1, 030 
1 , 265 
1, 319 
1 , 146 
1 , 132 
630 


363 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


141 
153 
163 
182 @ 
189 @ 


210 * 
275* 
276 * 
317 * 


438 


458 


. 


506 


697 


* इसमें नीचे दिये गये पुनर्पवस्थित स्थगित ऋणों के प्रांकडे शामिल नहीं हैं । 


1966- 67 1967- 68 1968- 69 


1969- 70 


17 


19 


15 


जापान 
अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बैंक 
अमेरिका 
कानाडा . 


जोग 


41 


-- 


- - --- - 


अमेरिका द्वारा 1968- 69 और 1969- 70 में प्रतिवर्ष 10 लाख डालरों का जो व्याज स्थगित किया गया वह इसमें मामिल नहीं है । 


विवेशी सहायता 

___ 138. विदेशी सहायता के प्राधिकार दूसरी योजना अवधि के 
10,600 लाख डालरों के वार्षिक प्रोसत से बढ़कर तीसरी योजना 
अवधि में 12, 200 लाख सालर और 1966- 67 में 20, 990 लाख 
डालर हो गये । परन्तु बाद में प्राधिकारों में पर्याप्त मात्रा में कमी हुई 
और उनमें काफ़ी घट -बढ़ भी हुई । 1967- 68 ( अप्रैल -मार्च ) में उनकी 
राशि तेजी से घटकर 9, 490 लाख डालर या उसक पिछले वर्ष 
के स्तर क 45 प्रतिशत तक पहुंच गयी । 1968-69 में उमस प्राधिकार 
राशि मढ़कर 12, 750 लाख डालर हो गयी । किन्तु पुन : 1969- 70 में 
1967-68 के स्तर से भी कम होकर 8, 300 लाख डालर हो गयी । 
1968-69 की तुलना में 1969- 70 में प्राधिकारों में हुई लगभग 88 
प्रतिशत की कमी ऋणों की कमी के कारण हुई । अमेरिका से मिलने 
वाले प्राधिकारों में तेजी से कमी हो जाने के कारण ऋणों में एक वर्ष 
की अवधि में 3, 910 लाख डालरों की कमी हो गयी थी । अधिकृत 
अनुदानों में भी 1968-69 की तुलना में 560 लाख डालरों की कमी 
हई । केयल पी० एल० 480 शीर्षक I के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सहायता 
पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी सी अधिक ( 20 लाख डालर ) थी । 

139. फिर भी , 1969- 70 के वित्तीय वर्ष में उपयोग की गयी 
विदेशी सहायता राशि में थोड़ा सा सुधार हुमा । यह राशि 12,030 


लाख डालर थी अर्थात् 1968- 69 की तुलना में 1, 150 लाख डालर 
या 11 प्रतिशत अधिक थी । किसी अवधि में उपयोग की जाने वाली 
राशि सामान्यतः पिछली अवधियों में प्राधिकृत की गयी राशि पर निर्भर 
करती है । पालोच्य वर्ष के उच्चतर स्तर से प्रायोजनेतर ऋणों के 
अधिक उपयोग का पता चलता है । अधिकृत सहायता की ब्याज - अदायगी 
के संवर्भ में विदेशी मुद्रा का जो परिष्यय होता है उसकी राशि भी 
1968-69 के 4, 580 लाख डालरों * से बढ़कर 1969- 70 में 5, 060 
लाख डालर* हो गयी । इसमें इस वर्ष की हमारी निर्यात प्रामदनियों का 
27 प्रतिशत और उपयोग की गयी कुल विदेशी सहायता राशि का 42 
प्रतिशत सम्मिलित है । फिर भी फि यह वृद्धि प्रयुक्त राशि में हुई 
वृधि से कम थी प्रतः सहायता कार्यक्रमों के अधीन प्राप्त विवेशी वित्त की 


* इसमें अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बैंक , अमेरिका , जापान 
और कनाडा ने देय ऋणों को पुनर्व्यवस्थित कर या उनकी प्रदायगियों 
को स्थगित कर जो राहत प्रदान की वह शामिल नहीं है । अन्यथा , 
ऋणों के लिये जो ग्याज आदि चुकाने पडसे उनकी राशियाँ 
1968-69 और 1969- 70 में क्रमशः 5, 000 लाख डालर मोर 
5, 500 लाब डालर हो गयी होती । 


. 


- - - - 


- - - 


. 
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- 
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- 


- 


- 
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- 
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- 
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सारणी 27 -- कुल विदेशी सहायता 

( दस लाख अमेरिकी राल रों में ) 
- -. . -. -. - . -- . - .. -- - -- . . - - -- --. . . .. . .---..- ... - . - ... . .. .. - -- 

पी०एल० 

480/ 665 

सहायता और अन्य 
ऋण अनुदान देशों की मुद्रा जोड़ 

के रूप में सहायता । 

.. . 4 5 
प्राधिकृत 
1. दूसरी योजना तक 

3, 145 515 

6 , 101 
2 . तीसरी योजना की अवधि में 

4, 887 

278 947 6, 112 
3 . 1966-67 में 

1 , 469 

524 

2,099 
4. 1967- 68 में 

603 

321 

949 
5 . 1968- 69 में 

1 , 088 

96 

1, 275 
6. 1969- 70 में 

697 

830 
____ जोष . . 

11, 889 1 ,077 

4, 400 

17, 366 
प्रयुक्त 
1 . दूसरी योजना तक 

1 ,788 

485 1 , 155 3, 428 
2. तीसरी योजना की अवधि में 

4,()09 

223 1, 793 

6,025 
3 . 1966- 67 में 

126 

1, 509 
4 . 1967- 68 में 

1 , 074 

415 1 ,570 
5. 1968-69 में 

888 

87 113 1 ,088 
6 . 1969- 70 में 

1,026 

143 

1 , 203 
_ __ _ 

9, 688 1 , 036 4 ,099 14, 823 
नोट :-- - कृपया मारणो 25 की पाव टिप्पणियां देखें । 


. 106 


22 


35 


903 


480 


81 


मा 


34 


सारणी 28- - स्रोत के अनुसार कुल विदेशी सहायता 


- - - 


- - - - 


( घस लाख डालरों में ) 
मार्च 1970 तक प्रयुक्त राशि 


-.-.- . - 


। -- 


- 


- 


मार्च 1970 तक प्राधिकृत राशि 


-- 


. - 


. 


. 


. 


- . 


- - 


पी०एल० 
480/ 665 
सहायता और 
अन्य देशों की 
मद्रा के रूप 
में सहायता 


प्रण 


अनुदान 


जोष 


पी०एल० 

480/ 665 
सहायता और 
अन्य देणों की 
मुद्रा के रूप 
में सहायता 


ऋण 


अनुदान 
अनुदान 


जोर 


2,191 


- 


4 , 076 


362 


16 


91 


23 


ग्रं०पू०वि० बैंक / वि०संघ . . 2 , 191 

2,191 1 , 938 

( 12 . 6 ) 
अमेरिका . . . . 

8, 838 3, 589 

( 50. 9 ) 
मोवियत समाजवादी जनतंत्र संष . 

1 , 362 

____ 1, 378 

( 8 . 0 ) 
पश्चिम जर्मनी 

1, 214 

1 , 042 

( 7 . 0) 
ब्रिटेन . . . . 
1 , 172 

1 ,186 1,024 

( 6 , 8 ) 
जापान 
जापान . .. . 488 

___ 489 

( 2 . 8 ) 
दूसरे . . . 1, 409 

661 - 

2, 070 

( 11 . 9 ) 
जोड़ . . . . 11, 889 1,0774 , 400 17, 3669 , 688 

( 100 . 0 ) 
नोट : - - कृपया सारणी 25 की पाव -टिप्पणियां देखें । कोष्ठकों में दिये हुए आंकड़े कुल राशि के प्रतिशत हैं । 


1 , 938 

( 13 . 1 ) 
4, 0009 8,(041 

( 54 . 2 ) 

858 
( 5 . 8 ) 

1, 064 
( 7 . 2 ) 
1, 034 
( 7 . 0 ) 
____ 430 
( 2 . 9 ) 

1,458 

( 9 . 8 ) 
4, 099 14, 823 

( 100 . 0 ) 


14 


488 


429 


661 


822 


1 , 036 
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बास्तविक राशि 6, 970 लाख डालर थी जो एक वर्ष पहले की राशि कुल प्राधिकृत और उपयोग की गयी राशि का लगभग 13 प्रतिशत 
की तुलना में 670 लाख डालर अधिक थी । 

अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बैन्क पोर अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ 
___ 140. पिछले वर्ष की तरह 1069- 70 में ऋण की राणि अधिकृत 

से प्राप्त हुआ था । माफ़ी अधिक मात्रा में वित्तीय सहायता देने वाले 
सहायता से अधिक थी । उनकी मात्रा कुल सहायता प्राधिकारों का 84 

पग्य देश क्रमशः सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ , पश्चिम जर्मनी और 
प्रतिशत थी , जिसमें पी० एल० 480 सहायता @ और अनुदामों का अंश 

प्रिटेन थे । 
क्रमशः 12 प्रतिशत और 4 प्रपणित था । 1969- 70 में अधिकृत 

___ 143. भारत को दी गयी कुल अमेरिकी सहायता का लगभग प्राधा 
किये गये ऋणों का लगभग 45 प्रतिशत ( 3,150 लास डालर ) प्राण 

भाग पी०एल० 480 शीर्षक [ कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त हुा । 1968 
प्रायोजनेतर कार्यों की सहायता के लिये और 9 प्रतिशत ( 610 लाख 

70 में इस कार्यक्रम के अधीन प्राधिकृत राशि 2, 480 लाख डालर थी ; 
गलर ) ऋण राहत के लिय नियत था और शेष 46 प्रतिशत ऋण विशिष्ट 

इसका पधिकांश भाग अनाजों अर्थात् गेहूं ( 1, 450 लाख डालर ) , चावल 
प्रायोजनामों के लिये लिया गया था । प्रायोजनाओं के लिये , लिये गये 

( 180 लाख डालर ) और ज्वार ( 140 लाख डालर ) खरीक्ने और शेष 
ऋण की मात्रा पिछले वर्ष के 17 प्रतिशत से बढ़कर 1969- 70 में 

राशि सूत ( 400 लाम्ब डालर ) और सोयाबीन तेल ( 280 लाख डालर ) खरी 
46 प्रतिशत हो गयी क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक , 

दने के लिये नियत किया गया था । समुद्री भाडा- खों के एक अंश की वित्तीय 
मन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ , पसरष्ट्रिीय विकास की अमेरिकी एजेन्सी पौर 

सहायता करने के लिये 30 लाख डालर की राशि दी गयी थी । पी० 
अमेरिकी एक्जिम बैंक द्वारा दी गयी सारी राशि और इटली तथा कनाडा 

एल० 480 सहायता का अधिकांश भाग ( 1, 500 लाख डालर ) या 60 
से प्राप्त सहायता का अधिकांश भाग विशिष्ट प्रयोजनामों के लिये 

प्रतिशत ) ऋणों के रूप में दिया गया । मार्च 1970 के अन्त तक प्राधि 
नियत पा । जापान, नीदरलैंस और मैल्जियम द्वारा दी गयी सारी प्राधिकृत 

कृत की गयी पी० एल० 480 सहायता की कुल राशि 46,370 लाख 
सहायता की तरह ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी द्वारा दी गयी प्राधिकृत 

डालर पी जिसमें से रुपया जमाराशियों पर 43, 250 लाख डालर मौर 
सहायता का अधिकांश भाग भी पहले की तरह विशिष्ट प्रयोजनाओं से 

परिवर्तनीय मुद्रा ऋणों के रूप में 3,120 लाख डालर दिये गये थे । 
संबंध नहीं किया गया था । इसके अलावा पश्चिम जर्मनी , नीदरलैस 

उक्त कार्यक्रम के अधीन पण्यों के प्रायात से प्रोद्भूत रुपया प्रतिरूप 
पौर मेल्जियम ने , सामान्य रूप से ही सही , अपने प्राधिकारों को शतों 

निधियों का बंटवारा नीचे लिये अनुसार किया गया हैं : - - 
को लचीला बना दिया था । पश्चिम जर्मनी द्वारा दिये गये ( ऋणों की 
सहायता के लिये दिये गये ऋणों से भिन्न ) ऋणों को व्याज पर 1968 

___ पो० एल० 480 प्रतिल्प निधियों का पारा 
69 में प्राधिकृत किये गये ऋणों की वार्षिक 3 प्रतिशत की व्याज पर से 
1/ 2 प्रतिशत कम थी और 1969- 70 में दिये गये प्राधिकारों की 

कुल राशि में 

( 10 लाख प्रतिशत . 
अनुग्रह अवधि पिछले वर्ष से अधिक यो । जहाँ पिछले वर्ष 7 वर्ष की 

डालरों में ) 
अनुग्रह अवधि दी गयी थी यहां इस वर्ष 8 वर्ष की अवधि निर्धारित की 
गयी थी और उनकी समाप्ति की अवधि भी जहां पिछले वर्ष 25 वर्ष 

1. भारत सरकार को दिये गये ऋण 2, 643 

61 . 1 
पी वहां इस वर्ष उसे बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया गया । नीदरलैंड 

2. भारत सरकार को दिये गये अनुदाम 

839 
ने मी म्याज दर में इसी प्रकार की कटौती की और ऋणों की सामप्ति 

3. कुल परिणोधन के प्रधीम गैर 
भवधि को 26 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया । मैल्जियम ने अपने 

सरकारी उपमों को दिये गये 
द्वारा प्राधिकृत किये गये ऋणों की व्याज दर को बहुत कम कर दिया 

281 

6 . 5 
मर्थात् उक्त पर को वार्षिक 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत 

4. अमरिकी सरकार के उपयोग के 
कर दिया और साथ ही , अनुग्रह और समाप्त अवधियों को भी 

लिए 
क्रमश: 7 से 10 वर्ष तक और 24 से 29 वर्ष तक बढ़ा दिया । किन्तु 

4, 325 100 . 0 
इसके विपरीत , मालोच्य वर्ष में पी०एल० 480 सहायता की शर्तों को 
और कड़ा कर दिया गया । दिसम्बर, 1968 करार में परिवर्तनीय 

144. पिछले वर्ष की तरह भारत सहायता संघ ने 1969- 70 में 

नये पुनर्वित ऋण प्रदान कर देय ऋणों की प्रदायगियों को स्थगित कर, 
स्थानीय मुद्रा ऋणों के 40 प्रतिशत का जो अंश निर्धारित था उसे 

ऋणों के कार्यक्रम में परिवर्तन कर, अथवा ब्याज को र / कम कर के 
बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया । 

ऋण राहत -सहायता प्रदान की । इस वर्ष प्राप्त ऋण राहत -सहायता की 
___ 141. 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1970 तक प्राधिकृत की 

राशि 1, 110 लाख डालर थी जो पिछले वर्ष की राशि की अपेक्षा 180 
गमी विदेशी सहायता की कुल राशि 1, 17, 660 लाख डालर थी जिसका 

लाख डालर अधिक थी । क्योंकि ब्रिटेन ने इस वर्ष ऐसी ऋण राहत 
68 प्रतिशत ( 1, 18, 890 लाख डालर ) ऋणों के रूप में , 28 प्रतिशत 

सहायता प्रवान की जो सामान्यत: 1970- 71 में ही प्रदान की जाती । 
( 44, 000 लाख डालर ) पी०एल० 480/ 665 और अन्य देशों की मुद्रा के रूप 
में अमेरिका से प्राप्त सहायता के रुप में और शेष 6 प्रतिशत ( 10, 770 

145. भारत सहायता संघ ने मई 1970 में पेरिस में हुई प्रपमी 
लाख डालर ) अनुदानों के रूप में थे । मार्च 1970 के अन्त तक मैठक में 1970- 71 के लिए 6, 000 लाख डालरों की प्रायोजनेसर सहायता 
उपयोग में लायी गयी सहायता की राशि 1, 48, 230 लाख डालर थी और 1, 000 लाख डालरों की ऋण राहत- सहायता देना स्वीकार किया 
जिसमें 98, 880 लाख डालर ऋणों के रूप में , 40, 990 लाख डालर पौर इसके अलावा, 4,000 लाख डालरों की प्रायोजना सहायता की 
पी० एल० 480 और उसी प्रकार की सहायता के रूप में और 10, 360 प्रावश्यकता को भी स्वीकार किया । पंरतु पिछले अनुभव के प्राधार 
लाख डालर अनुदानों के रूप में प्राप्त हुए थे । 

यह कहना कठिन है कि क्या मास्तविक प्राधिकार इन सीमानों तक पहुंचेंगे । 
142. कुल प्राधिकृत राशि का लगभग 51 प्रतिशत और उपयोग 

यतर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थिति 
की गयी फुल राशि का लगभग 54 प्रतिशत अमेरिका से प्राप्त हुमा था । 

146. मालोच्य अवधि में डयूश मार्क और फ्रेम फांक का पुनर्मूल्यम 
इसमें ऋणों के अन्तर्गत माने वाले पी० एल० 480 परिवर्तनीय हो जाने, दक्षिण मफीकी सोमे की बिक्री की समस्या के संबंध में अंत 
स्थानीय मुद्रा ऋण शामिल नहीं है । 

राष्ट्रीय मुद्रा निधि और दक्षिण अफ्रीकी के बीच करार हो जाने मोर 
39 G of India / 72 - 7 , 
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सारणी 29 --- ऋण राहत संबंधी सहायता 

में कमी पायी । 1970 के प्रारंम से विनिमय बाजारों में कनाडा के गलर 
( 10 लाख अमेरिकी डालरों में ) 

की बहुत मजबूत स्थिति और कनाडा की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों 

में वृद्धि की बढ़ती हुई गति के कारण कनाडा के अधिकारियों ने 31 
1968- 69 1969- 70 

मई 1970 को कनाडा के डालर के वर्तमाम सम मूल्य को रद्द कर दिया । 
प्राधिकृत प्रयुक्त प्राधिकृत प्रयुक्त इसका विनिमयों पर तुरंत प्रभाव यह पड़ा कि वे बाजार में अधिक बलन 

में आ गये । निधि के सदस्यों ने विशेष प्राहरण अधिकार योजना को 
( क ) पुनर्षित भणों में 

स्वीकार कर निधि में अंतर्राष्ट्रीय करार के प्राधार पर एक विशेष 
रूप में 

माहरण अधिकार खाता खोल कर अंतर्राष्ट्रीय पलमुद्रा का विशेष निर्माण 
1 प्रास्ट्रिया ____ 0 . 9 0 . 9 1 . 1 1. 1 

किया । इस कदम से सोने के सट्टेबाजों की प्रत्याशाएं असफल 
2 बेल्जियम ___ 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 

हो गयीं और इस कारण जिन अल्पावधि निवेशकों ने सोने के आधिकारिक 
3 फ्रान्स 

5 .0 3 . 7 - 1 . 3tt 

मूल्य में वृद्धि होने की प्रतिक्षा में सोने का संग्रहण किया पा 1060 
4 . जर्मन (पश्चिम ) 14. 6 14 . 4 16 . 5 17 . 2 

के मध्य से अपने संग्रह को बाहर निकालने लग गये । दक्षिण अफ्रीकी 
5 . इटली ___ 5 . 5 -- 7 . 3 - 

सोने की भावी बिक्री का करार होने की प्रत्याशा से बाजार में और 
6 . प्रिटेन 

18. 0 18 .0 38 . 0 36 . 0 

गिरावट आयी । सोने का संग्रह करने के काम में लायी जाने वाली मिधियों 
जोड़क 

45 . 1 38 . 1 61 . 0 56 . 7 से उधार लेकर उसकी सहायता से संग्रह किये गये सोने के मूल्य में 
( ब ) प्रवायगी के स्थान 

होने वाली बुद्धि के कारण सोने का अंतर्राष्ट्रीय मुफ्त बाजार मूल्य , प्रारंभ 
के रुप में 

में जहां प्रति मौंस 43 अमेरिकी डालर पा वहां विसंबर 1969 में 
1. म.पु. वि. बैंक 15 . 0 15 . 0 15 . 0 15 . 0 

षटकर प्रति प्रौंस 35 अमेरिकी डालर के प्राधिकारिक स्तर पर पहुँच 
2. अमेरिका ___ 8 . 

78.78.78. 7 

गया । 1958 के बाद पहली बार सोने का मूल्य इस स्तर पर पहुंचा 
3. कनाड़ा 

0 .90.90.90. 9 

था । 
जोड़प 24. 6 24 . 6 24 . 6 24. 8 

147. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी मूल्य के संदर्भ में इस वर्ष पिछले वर्ष की 
( ग ) वायगी के कार्यक्रम 

तुलना में स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई यद्यपि 1969 के अंत में प्रमुख प्रौद्यो 
में परिवर्तन के रूप 

गिक देशों के मायातों की वृद्धि दर में मंत्री के कुछ लक्षण दिखाई देने 

लगे थे । यह वृद्धि दर 1968 के 12 प्रतिशत की तुलना में 1969 
1. जापान 16 . 8 18 . 8 19 . 6 

में 14 प्रतिशत थी । पहले की तरह कम विकसित देशों के व्यापार में 
19 . 6 

वृद्धि की दर कम ही थी । यद्यपि उसमें 11 प्रतिशत की कमी पायी गयी 
जो ग 16. 8 16. 8 19 . 8 19 . 6 

फिर भी यह 1968 के स्तर की तुलना में 1.5 प्रतिशत अधिक ही थी 
( ) अनुवानों के रुप में 

मुख्यतः ब्रिटेन, अमेरिका , और फास की स्थिति में अनुकूल परिवर्तन आने 
( भ्याण में राहत ) 

और पश्चिम जर्मन की स्थिति में प्रतिकूल गतिविधियों के कारण केवल 
1. कनामा ___ 1 . 1 1 . 1 --- - -- 

अंशत: संतुलम होने के परिणामस्वरुप प्रौद्योगिक देशों की समन्वित समग्र 
2. जर्मन (पश्चिम ) 4. 8 4. 

8 4 ,85. 0 भुगतान स्थिति में सुधार हुआ अर्थात् 1968 में जहां उसमें 26 अरब 
जोडप 

5 .95. 9 4 .85, 0 डालरों का घाटा था वहां 1969 में लगभग उतनी ही राशि बकाया 

थी । प्रौद्योगिक देशों की भारी मांग के कारण हुए निर्यातों से अधिक 
( 1 ) प्याज में कटौती 

प्रामवनी हुई और उससे कम विकसित देशों के चालू लेखे घाटे की राशि 
1. पौस्ट्रिया ___ 0 .5 0 . 5 . 0 . 5 0 . 5 

68 अरब डालरों से घटकर 61 अरब डालर हो गयी । पूंजीगत लेखे 
2. नीदरलैण्ड 0 . 

6 0 . 6 0 . 6 0 . 7 में कम उपलब्धि होने से उसकी राशि 79 अरब डालरों से थोड़ी- सी 
जोड़ 

___ 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 कम होकर 78 अरब डालर हो गयी ; इससे कम विकसित देशों की 

93 . 5 * 
कुल जोड़ 86 . 5 

समग्र प्रदायगी अधिशेष की राशि 1968 के 11 अरब डालरों से बढ़ 
111 . 1 107 . 0 

कर 17 अरब डालर हो गयी । 
* इसमें 1968 - 69 और 1969 - 70 में प्रतिवर्ष प्राप्त 80 . 0 लाख 
डालर की नकदी सहायता शामिल नहीं है । 

148. अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आलोच्य वर्ष में यमपि काफ़ी सुधार हुमा , 

फिर भी कतिपय मुख्य समस्याएँ वैसी ही बनी रहीं । अमेरिका के चालू 
अप्रैल 1970 में 1969 - 70 के लिए 50 . 0 लाख डालरों की राशी के 

लेने में कमी हुई, जिससे अधिशेष की राशि 14 अरब डालरों से कम 
लिए फ्रेंच वायदों के करार पर हस्ताक्षर किये गये । 

होकर 9 अरब डालर हो गयी । गैर सरकारी पूंजी भी काफी मात्रा में 
यह 1988- 89 के ऋणों की प्रयुक्त राशी का घोतक है । 

बाहर गयी और इन दोनों कारणों से लगभग 70 प्ररण शालरों का घाटा 

हुमा जब कि 1968 में लगभग उतनी राशि बकाया थी । फिर भी , 
पिछली रिर्पोट में उल्लिखित विशेष प्राहरण अधिकारों की योजना का देश की मुद्रा स्फीति की स्थिति तथा भुगतान शेष संबंधी समस्यामों का 
कार्यान्वयन किये जाने के परिणामस्वरुप प्रतर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थित में काफ़ी सामना करने के लिए अमेरिकी मुद्रा अधिकारियों ने जो कड़ी मुद्रा नीति 
मच्छा सुधार हुमा । अगस्त 1969 में फ्रेंच फाव में 11 . 1 प्रतिशत का प्रव अपनायी उसके परिणामस्वरुप अमेरिका को पर्याप्त मात्रा में विवेशी 
मूल्यन हो जाने और अक्तूबर 1989 में उयूश मार्क में 9. 3 प्रतिशत अल्पावधि निधियां प्राप्त हुई और अमेरिकी बैंकों को विदेशों से भारी 
का मधिमूल्यन हो जाने के बाद सट्टेबाजी की भारी प्रतिविधियों और मात्रा में ऋण लेने के लिए प्रोत्साहन मिला । इस प्रकार उपलब्ध निधियां 
उसके परिणामस्वरुप उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय विनिमयों की प्रस्त अयस्त स्थिति घाटे को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं और 1969 में अमेरिकी भगन 
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संतोषजनक प्रतीत होती है , परंतु मम विकसित देशों को दी जानेवाली 
कुल सहायता राशि की मात्रा को , विशेषकर म्याज प्रवायगी के उनके 
बढ़ते हुए भार को देखते हए बढ़ाना भावश्यक है । 


शेष के समग्र अधिशेष की राशि 28 अरब डालर हो गयी थी जब कि 
1968 में यह राशि 14 अरब डालर थी । कुल मिलाकर अमेरिका 
के भुगतान शेष को स्थिति विश्व -मुद्रा व्यवस्था की उल्लेखनीय शोचनीय 
स्थिति बनी रही । 

149. पिछले छो वर्षों में अंतराष्ट्रीय मुद्रा स्थिति और समायोजन 
प्रणाली के संबंध में काफी विचार विमर्श किया गया है । किसी समय 
इस संबंध में ऐसा लगा कि निर्धारित सम मूल्यों की वर्तमान प्रणाली 
के अधीन विनिमय दरों में जो लचीलापन विद्यमान है उसे प्रौर बढ़ाने 
के पक्ष में राष्ट्रों का मत रहा हो । परंतु आलोच्य वर्ष के अंतिम भाग 
में ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ प्रभावशाली राष्ट्रों का दृष्किोण अधिक 
लचीलापन लाने के विरोध में था । इन विपरीत परिणामों के कारण यह 
चिता उत्पन्न हुई कि बाजार विनिमय दरों को अधिक लचीला बनाने से 
राष्ट्रीय प्राधिकारियों पर दूसरे मेतों में सुधारात्मक कार्रवाइयां करने 
का वायत्यि प्रा पड़ेगा और वे अकाया डालर को रोके रखना चाहेंगे । 
इबके अलावा यूरोप के मुख्य प्रौद्योगिक देश यह महसूस करते हैं कि 
निर्धारित वर्तमान सम मूल्यों में यदि परिवर्तन किया जाए तो उससे 
सामान्य बाजार व्यवस्थाओं की स्वस्थ कार्यप्रणाली को और साथ ही 
सामान्य बाजार मुद्रा बनाने के उनके दीर्घकालीन उद्देश्य को खतरा 
होगा । 


____ 150. अंतर्राष्ट्रीय व्याज दरों की स्थिति भी पहले की तरह शोचनीय 
रही । जहां अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के एक वर्ग की यह प्रत्याशा थी कि इस 
वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहकारिता और यूरोपीय चलमुद्रा संबंधी 
पुननिर्धारण से संबंधित व्यवस्थानों में परिवर्तन होंगे, वहां उसके विपरीत 
अंतर्राष्ट्रीय घ्याज दरें पिछले वर्ष के उच्च स्तरों से कम नहीं हो सकी । 
देश की मुद्रा स्फाति की स्थिति को रोकने और भुगताम शेष के ह्रास 
की स्थिति का सामना करने के लिए अमेरिका में जिस मुद्रा मीति का प्रयोग 
किया उससे व्याज दरों में सामान्यतः वृद्धि हुई और यूरोपीय डालर बाजार 
में शीघ्र अंतर्राष्ट्रीय पारेषण की प्रणाली की व्यवस्था की गयी । 
प्रमुख उधारकर्ताओं के लिए यूरोपीय डालर ऋण पर वाणिज्य बैंकों 
द्वारा जो व्याज लिया जाता है उसको दर जन 1970 के अंत में 9. 9 
प्रतिशत थी और मुख्य प्रौद्योगिक देशों में देशी कंपनी बांडों को व्याज 
पर 8. 4 प्रतिशत और 11. 5 प्रतिशत के बीच थी । पिछले कुछ समय 
से अंतरराष्ट्रीय ब्याज दरें प्रत्याधिक उच्च स्तर पर रही हैं और उनसे 
यह पाभास मिलता है कि राष्ट्रीय निवेश के प्रयरनों , विशेषकर पूंजी 
रहित विकासशील देशों के ऐसे प्रयत्नों के सामने गंभीर कठिनाइयां 
उपस्थित होंगी । 


15 2. अगस्त 1988 में विश्व बैंक द्वारा गठित किये गये पियर्सन 
प्रायोग ने जिसका उल्लेख पिछली रिपोर्ट में किया गया था सितंबर 1969 
में विश्व बैंक को विकास में सामेदार नामक रिपोर्ट पेश की जो विकास 

और अंतर्राष्ट्रीय सहायता की प्राधिकारिक छानबीन प्रस्तुत करती है । 
पिछले वर्षों के रिकार्ड के विश्लेषण के प्राधार पर पियर्सन प्रायोग इस 
निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि अधिक संपन्न देश विश्व के गरीब देशों को 
पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करें तो अधिकांश गरीब देश 30 वर्षों 
में प्रगति कर प्रात्मनिर्भर हो सकते हैं । आयोग ने इस बात पर जोर 
दिया कि यद्यपि विकास का रिकार्ड मिश्रित था , फिर भी यह सामान्यतः 
प्रपेक्षित स्तर से काफ़ी अच्छा था । आयोग ने इस बात की ओर संकेत 
किया “ हाल ही के वर्षों में सहायता प्रवरुद्ध हो गयी है, तत्संबंधी नियम 
कठोर हो गये हैं और शर्ते अधिक प्रतिबंधक हो गयी हैं । प्रायोग ने 
यह सिफ़ारिश की है कि मुख्यत : मार्थिक विकास कार्य के आधार पर 
निर्धारिस अधिक स्पष्ट मानदेष के अनुसार नियत की जानेवाली विकास 
सहायता को बढ़ाने और अधिक स्पष्ट रुप से निर्धारित किये गये मार्थिक 
लक्ष्यों की दिशा में साझेदारी के साथ संयुक्त प्रयत्न किया जाना चाहिए । 
अन्य बातों के साथ साथ आयोग ने यह सफ़िारिणें की हैं कि ( क ) 
आधिकारिक विकास सहायता की मात्रा को कुल राष्ट्रीय उत्पाद के 
1968 के औसत 0. 39 प्रतिशत से बढ़ाकर 1975 तक और किसी भी 
परिस्थिति में 1980 के पहले प्रत्येक पाता वेश के कुल राष्ट्रीय उत्पाव 
फा 0. 7 प्रतिशत कर दिया जाए, ( ख ) आधिकारिक सहायता के बहु 
देशीय षटको की मात्रा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 1075 तक कम से 
कम 20 प्रतिशत कर दिया जाए ; ( ग ) सहायता निधियाँ कम से कम 
3 वर्षों की प्रवधियों के लिए दी जाएँ ( प ) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ 
सहायता में भी पर्याप्त वृद्धि की जाए ; विकसित देश अपने लिए नियत 
किये गये विशेष प्राहरण अधिकारों के एक अंश को अंतर्राष्ट्रीय विकास 
संष को प्रवान कर उक्त सहायता में अपेक्षित यह वृद्धि कर सकते हैं । 
ब्याज दरों में कटौती करने , ऋण की पुगाई अवधि को बढ़ाने और 
क्रमश: ऋण को निबंध बनाने की भी प्रायोग ने सिफ़ारिशें की हैं । यह 
प्राशा की जाती है कि सहायता के वर्तमान असंतोषजनक राष्ट्रीय वाता 
वरण में मूलतः परिवर्तन लाने और विश्व के गरीम देशों की शीघ्र प्रगति 
के लिए मार्ग तैयार करने में पियर्सन पायोग की रिपोर्ट से सहायता 
मिलेगी । 


मूल्यांकम और संभावनाएं 


. 151. प्रालोच्य वर्ष की दूसरी छमाही में निधि के विशेष प्राहरण 
अधिकारों के रुप निर्मित अंतर्राष्ट्रीय पलमुद्रा का बड़े पैमाने पर उपयोग 
किया गया है । यद्यपि विशेष भाहरण प्राधिकार योजना गरीब देशों के 
विकास कार्यों की आवश्यकतामों के अनुसूल निधि का वितरण नहीं करती 
है , फिर भी यह स्पष्ट है कि ऐसे देशों द्वारा जो कुल निधि उपयोग में 
लायी गयी थी यह उक्त योजना के अधीन वितरित की गयी प्रारंभिक 
निधि का तीसरा अंश थी । संपन्न राष्ट्रों द्वारा राष्ट्रहित तथा वातावरण 
संबंधी कार्यक्रमों के संदर्भ में प्रपनायी गयी राष्ट्रीय मोतियों तथा उनकी 
प्रवृत्तियों को देखते हुए और साथ ही , उन देशों द्वारा की गयी 
अंतर्राष्ट्रीय विकास संभ निधियों की संपूर्ति पौर गरीय राष्ट्रों को दी गयी 
द्विराष्ट्रीय सहायता के संदर्भ में उनके द्वारा किये गये कार्य को भी देखते 
हुए यह वांछनीय प्रतीत होता है कि निर्मित चलमुद्रा और विकास संबंधी 
पावश्यकताओं के बीच सुनिश्चित रूप से ताल-मेल बठाया जाए । जुलाई 
1970 में की गयी स्वीकृति के अनुसार अगले 3 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय 
विकास संघ निधि में की गयी 5, 000 लाख डालरों की राशि की संपूर्ति 


_ 153. पिछले पैराग्राफ़ों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुई प्रगति फा 
जो विश्लेषण किया गया है उससे पिछले 12 महीनों में उत्पादन को 
बढ़ाने और विकास के लिए वित्तीय साधन जुटाने के संदर्भ में अर्थ 
व्यवस्था को जो सफलता प्राप्त हुई उसका परिचय मिलता है । उमस 
प्रवधि इसलिए भी उल्लेखनीय है कि इस अवधि में प्राधिकारियों ने 
बैंकिंग, प्रौद्योगिक नीति और समाज कल्याण नीति के क्षेत्रों में अनेक 
महत्त्वपूर्ण कदम उठाये । उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कदम एक वर्ष पहले 
14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना है जिसकी भूमिका 
में यह उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की विकास संबंधी 
आवश्यकतानों को राष्ट्रीय नीति और अग्रताओं के अनुरुप पूर्ति की जाए । 
इसका तत्काल परिणाम यह हुमा फि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के प्रमुख 
यूनिटों के बीच परिचालन संबंधी उनकी समस्यामों के संदर्भ में अधिक 
मात्रा में सहयोग स्थापित हुआ । दूसरा महत्त्वपूर्ण कदम अग्रणी बैंक योजना 
है जिसके अंतर्गत बैंकों के लिए जिले नियत किये गये जहाँ उन्हें बैंक 
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[ PART II 


हानियों में कमी करने और राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय साधन जुटाये 
जाने से इस लक्ष्य तक तक पहुँचने में बहुत कुछ सहायता मिल सकती 


म्पवसाय के विकास की क्षमता का सर्वेक्षण, सांस्थानिक मिधि और ऋण 
के भीय विधमान अंसर की जांच और उम अंतर को दूर करने के लिए 
सक्रप प्रयत्न करने होंगे । इन प्रयत्नों का परिणाम यह होना चाहिए कि 
बैंकिंग प्रणाली क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाये और इस प्रकार प्रार्थिक विकास 
की प्रक्रिया में अपने योगदान में वृद्धि करे । इसके साथ ही , वाणिज्य 
पौर सहकारी बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रमों की गति को भी बढ़ाया 
गया है और बैंकों ने अधिक जमाराशियाँ जुटाने और कृषि तथा लघु 
उपोगों को ऋण प्रदान करने के लएि विभिन्न योजनाओं की घोषणा 
की है । भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक ने लघु मौर मझौले उद्योगों के 
विकास के लिए विशेष रुप से सापेक्षतः कम विकसित क्षेत्रों पर ध्यान 
देते हुए अपनी तरफ़ से अनेक कदम उठाये हैं । अल्पावधि और मध्यावधि 
ऋणों के सांस्थानिक स्वरूप को इस प्रकार पुमर्व्यवस्थित किया गया है 
कि वह पहले की अपेक्षा प्रायोजना प्रक्रिया के अधिक निकट हो । जहाँ 
तक उद्योग के क्षेत्र का संबंध है प्रौद्योगिक लाइसेन्सीकरण नीति में 
विभिन्न व्यापक परिवर्तन घोषित किये गये हैं और मझौली और छोटी 
प्रायोजनाओं के संदर्भ में लाइसम्सीकरण मीति को पर्याप्त मात्रा में उदार 
बना दिया गया है । इसके अलावा , मूल , नाक और समस्यास्पद 
उद्योगों के लए भग्रता के प्राधार पर मावण्यक मूल सामग्री उपलब्ध 
करायी जाएगी । भारत सरकार के चालू वित्तीय वर्ष के बजट में विभिन्न 
प्रकार की विसीय मास्तियों के रुप में बचत की राशि बढ़ाने के लिए 
उल्लेखनीय प्रोत्साहन दिये गये हैं । अर्थ व्यवस्था की कम सुविधाओं वाले 
क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए विभिन्न विशेष योजमानों की भी घोषणा 
की गयी है । इन सभी प्रयत्नों से एक ऐसा अनुकूल वातावरण निर्मित 
हो जाता है जिससे अर्थव्यवस्था बराबर विकास की दिशा में अप्रसर हो 
सके । 


156. अर्थव्यवस्था के घरेलू क्षेत्र की बचत में भी दिई है । 
वित्तीय प्रास्तियों के रूप में की जानेवाली बचतों के लिए दी गयी विभिन्न 
कर संबंधी रियायतों तथा छोटी बचतों की नयी योजनाओं से निश्चित 
रुप से इस संबंध में पर्याप्त सहायता प्राप्त होगी । परंतु बैंकिंग प्रणाली 
को प्राधिक मात्रा में जमा राशि जुटाकर महत्वपूर्ण योगदान देना होगा । 
विशेषकर बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में जमा राशि जुटाने के लिए सुनिश्चित 
प्रयत्म करना होगा । कृषि संबंधी टेक्नोलाजी में सुधार कर प्राय में वृद्धि 
कर देने से कृषि क्षेत्र की बचत की क्षमता अवश्य ही तेजी से योगी । 
फिर भी , इस क्षेत्र में बचत की प्रवृत्ति काफी कम है । यह क्षेत्र अपनी 
चल पास्तियां अधिकांशतः चल-मुद्रा के रुप में ही बनाये रखता है और 
कृषि व्यवसाय में निवेश की गयी राशि को टोड़फर यह क्षेत्र शेष राशि 
को अधिकांशतः गहनों में लगता है और साथ ही प्रसंगठित मुद्रा याफार 
में निवेश करता है । ऐसा प्रतीत होत है कि जमाराशि जुटाने संबंध 
में बैंकों में जो विभिन्न योजनाएं घोषित की उनका अभी इन प्रवृत्तियों 
पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है । प्रत: # कों को इस क्षेत्र में बचत 
को बनाने के लएि जमाराशि जुटाये जाने के संबर्भ में क्रांतिकारी कदम 
उठाने होंगे । ग्रामीण क्षेत्रों में जमाराशि जुटाने में जो सफलता मिली 
है उसका प्रमुख कारण बैंकों द्वारा इस क्षेत्रों में आर्थिक कार्यकलापों के 
लिए अधिक मात्रा में दी गई ऋण - सुविधाएं हैं । यदि बैंक ग्रामीण क्षेत्रों 
से बचत की राशि को एकत्र कर उसे शहरी केन्द्रों में अंतरित करनेवाली 
संस्थानों के रुप में ही काम करते रहे तो जमाराशि जुटाने के उनके 
प्रयत्नों को केवल सीमित मात्रा में सफलता मिलने की संभावना है । 
अग्रणी बैंक योजना के अन्तर्गस किये जानेवाले सर्वेक्षणों से इन क्षेत्रों में 
संस्थानिक निधि और ऋण के बीच विद्यमान अंतर का पता लगाने में 
पर्याप्त सहायता मिलेगी । सर्वेक्षणों के बाद इस अंतर को दूर करने के 
लिए वाणिज्य और सहकारी दोनों बैंकों को शीघ्र योजनामा प्रयत्न 
होंगे । 
____ 157. जैसा कि पहले देखा जा चुका है, अर्थव्यवस्था की पूर्ति के 
सदर्भ में भी कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाने की 
विशा में अच्छी प्रगति की गयी है । जहाँ तक कृषि का संबंध है , 
मानसून की अब तक की स्थिति संतोषजनक रही है और यह प्रत्याशा की 
जा सकती है कि अप्रतीक्षित प्रतिकूल परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यत: 
मागामी वर्ष अनाजों और कृषि से प्राप्त फम्ची सामग्री की सप्लाई की 
दृष्टि से संतोषजनक वर्ष सिद्ध होगा । परंतु वर्तमान कैलेण्डर वर्ष की 
पहली तिमाही में प्रौद्योगिक क्षेत्र में उत्पावन की वृमि की घर में कमी 
होने से कुछ संकेत प्राप्त हुए हैं । विशेषकर पूजीगत माल के उपोगों के 
उत्पादन में पिछले वर्ष की तदनुरुपी अवधि की तुलना में बहुत अधिक 
कमो हुई है । पालोच्य वर्ष में प्रौद्योगिक स्थिति का एक दूसरा प यह 
था कि उस क्षेत्र के उत्पादन की वृद्धि -घर में बहुत अधिक असमानताएँ 
थों । सीनों वर्गों के उद्योगों में वास्तव में ऐसे अनेक उद्योग है जिनके 
उत्पावन में पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक कमी हुई है । 


___ 154. फिर भी , अर्थव्यवस्था संमंधी कतिपय चिन्ताजनक पहलुमी 
पर ध्यान देना प्रावश्यक है । इनमें से प्रत्याधिक महत्त्वपूर्ण पहलू मूल्यों 
की पुन: बढ़ती हुई प्रवृत्ति है जिससे पालोच्य वर्ष के पहले के दो वर्षों 
के दौरान मूल्य स्थायिता पर बाधा पड़ी है । वाणिज्य फसलों के उत्पावनों 
में हुई ममी और कम अवधि में पायातों की व्यवस्था करने में होनेवाली 
कठिनाइयां कुछ सीमा तक इस मूल्य वृधि के कारण हैं । इस कारण इस 
मात की अधिक आवश्यकता हो जाती है कि अनाजों की ही तरह वाणिज्य 
फसलों की कृषि संबंधी टेक्नोलाजी में भी प्रगति की जाए । परन्तु मुल्य 
स्पिति का अधिक गभीर पहलू यह है कि भनाजों के उत्पावन मौर 
पोयोगिक उत्पादन जैसे उन क्षेत्रों में भी जहाँ सप्लाई में मुधार हुआ 
है, मूल्य बराबर बढ़ते ही रहे हैं । 
____ 155. भारी मांग के कारण मूल्यों पर जो वजाब पड़ा उसे कुछ 
हव सक कम किया गया । इस तथ्य का संकेत मुद्रा पुति पौर मीयादी 
जमाराशियों में हुई कम वृधि से मिलता है । यद्यपि वाणिज्यिक क्षेत्रों 
को को वारा दिये जाने वाले ऋण में पिछले वर्षों की दर पर ही वि 
होती रही फिर भी मुद्रा विस्तार की दर में कमी हुई । सरकार को 
बैंकों द्वारा दिये गये वास्तविक ऋण से घाटे की वित्तीय व्यवस्था का जो 
परिमाण मालूम होता है उसमें पालोच्य वर्ष में पर्याप्त मात्रा में कमी 
विखाई पड़ी । इसके कारण इस प्रकार ये; अधिक वित्तीय साधन 
जुटाये गये भौर सरकारी व्यय में कुछ कमी हुई जिससे सरकारी क्षेत्र 
के कार्यकलापों के कम होने का पता चलता है । फिर भी सरकारी क्षेत्र 
में और अधिक मात्रा में बचस करने के लिए मुंजाइश है । फिलहाल 
राष्ट्रीय प्राय में सरकारी बसों का अनुपात 1 प्रतिशत के प्रासपास 
है । बचतों की अनुमानित मात्रा तक पहुँचमे के लिए चौथी योजना के 
अं सफ इस भमुपात को 3. 8 प्रतिशत तक बड़ा देने की प्रावश्यकता 
है । मरकारी क्षेत्र के उद्यमों की कार्यप्रणाली में सुधार करने, वाणिज्यिक 
गिधाई कार्यों और विपित्रोद्देश्यषाली नदी घाटी योजनामों में होनेवाली 


158, कृषि- प्राय में पशि होने और इस कारण विभिन्न वर्गों के 
उपभोक्ता माल की मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए यह पावश्यक 
होगा कि प्रौद्योगिक उत्पादन बढ़ती हुई मांग के अनुरुप बहुत अधिक 
वृद्धि की आए । पर्याप्त मात्रा में कच्ची सामग्री की व्यवस्था कर जहां 
कहीं मावश्यक हो वहाँ पायात करके भी उनकी पूर्ति कर और साथ ही 
खेती में काम भाने वाली दूसरी चीजों की भी व्यवस्था कर वर्तमान 
उत्पादन ममता के उपयोग की मात्रा को बढ़ाने पर ही इस लक्ष्य की 
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शीघ्र पूर्ति हो सकती है । यदि दीर्घकालीन पृष्ठभूमि में देखा जाए तो 
अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन को बराबर बलामे की क्षमता तभी हो सकेगी 
जब सरकारी और गैर- सरकारी दोनों क्षेत्रों में उचित मात्रा में निवेश 
किये जाएं । चूंकि चौथी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दे दिया गया 
है प्रतः सरकारी क्षेत्र में किये जानेवाले निवेश के संमंध में यह प्रत्याशा 
को आ सकती है कि उस में उत्पादन की वृद्धि की बर के अनुरुप बुद्धि 
होगी । परतु गैर- सरकारी क्षेन को स्थिति शोचनीय ही है । कृषि प्रौर 
लघु उद्योग में किये जाने वाले निवेश में जहां युद्धि हो रही है , वहां 
ऐसा मालूम होता है कि बड़े उद्योग क्षेत्र में किये जानेवाले निवेश को 
बुद्धि में कमी हो रही है । इंग संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि निवेश 
के लिए वित्तीय सहायता करने वाली संस्थाएं अब पहले की तरह वित्तीय 
साधनों की कमी का नहीं . परंतु उचित निषेश योग्य योजनाओं की कमी 
का सामना कर रही हैं । यदि यही स्थिति जारी रही तो उसका निश्चित 
ही घेश के भायी प्रार्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । कृषि -प्राय 
में पर्याप्त वृद्धि होने की संभावना तथा इस कारण विभिन्न वर्गों में स्थाई 
और प्रस्थायी उपभोक्ता माल , कृषि संबंधो मशीनों और उपकरणों की 
मांग में भी पर्याप्त मात्रा में वृधि होने को प्रत्याशा से मुद्रा स्फति के 
दबाव सेजी से बढ़ते रहेंगे यदि उद्योग क्षेत्र आवश्यक क्षमता का निर्माण 
कर उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए अपने पापको सशक्त न बना 
ले । यदि दीर्घकालीन पृष्टभूमि में निवेश की संतोषजनक स्थिति को बनाये 
रखना है तो लंधी निर्माण अवधिमाली प्रायोजनाओं पर तत्काल ध्यान देना 
होगा । प्रौद्योगिक लाइसेंसीकरण की नीति में महत्वपूर्ण उद्योगों को अग्रता 
के माधार पर सभी प्रावश्यक मूल सामिग्री उपलब्ध कराने के संबंध में 
जो बल दिया जाता है उससे इस दिशा में पर्याप्त सुविधा होगी । 

159. पिछले बारह महीनों की अवधि में अर्थव्यवस्था की गति 
विधियों में जो महत्त्वपूर्ण विशेषता पायी गयी वह पारक्षिस विदेशी मुद्रा 
निधियों में हुई पर्याप्त वृद्धि है । इसका प्रमुख कारण मुख्यमः पायातों 
में की गयी भारी कटौती है ; यह कटौती अंशतः अनाजों के उत्पादन 
में हुई वृद्धि और उद्योग क्षेत्र में पायात की जानेवाली मशीनों के स्थान 
पर देशी मशीनों के उपयोग में की गयी प्रगति के कारण और अंशतः 
निवेश कार्य में की गई पूर्वोल्लिखित कमी के कारण वर्तम न संकेतों के 
अनुसार प्रायातों में पागी जाने वाली कमी की प्रवृत्ति में शीघ्र ही 
परिवर्तन होने की संभावना है और इस कारण यह भी संभव है कि 
प्राभित निधियों पर फिर एक बार दबाव पड़े । पिछले पारह महीनों में 
निर्यासों की वृद्धि दर में जो कमी पायी गयी वह इस संवर्भ में चिता का 
कारण है । इस स्थिप्ति से इस बात का भी संकेत मिलता है कि अगले 
दस वर्षों में ऐमी विकास नीति के लिए, जिसका उद्देश्य पात्मनिर्भरतापूर्ण 
प्रगति करना हो , म्यूनतम आवश्यकता के रूप में स्वीकृत प्रोसतन वार्षिक 
7 प्रतिशत तक निर्यातों को बढ़ाने के लिए कितना प्रयत्न करता 
होगा । 


को जारी रखने के अतिरिक्त भारतीय विकास बैंक ( भा . 
प्रो . वि . बैंक ) ने ऐसी भीतियो निर्धारित की जिनका उद्देश्य विशेषकर 
देश के अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों में छोटे और छोटे -मझोले उद्योगों 
के विकास को प्रोत्साहन देना है । मियाँदी प्राण देनेवाली मम्य संसथामों 
के सहयोग से भा . प्रौ . वि बैंक ने पिछड़े क्षेत्रों की प्रौद्योगिक क्षमता 
का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण -कार्य भी प्रारंभ किया है । 
___ 161 . भा , प्रो. वि . बैंक द्वारा 1069- 70 के दौरान मंजूर की 
कुल सहायता ( गारंटियों को छोड़ कर ) की राशि 66 . 6 करोड़ रुपये 
थी जो 1968- 69 की तत्सम्बन्धी राशि के बराबर थी । प्रत्यक्ष प्रौद्यो 
गिक ऋणों और निर्यात ऋणों के पुनर्वित्त को छोड़कर अन्य सभी 
श्रेणियों के अधीन दी गई सहायता में वृद्धि हुई इस वर्ष भा . भो . 
वि. बैंक के कार्यकलापों का एक विशेष पहलू यह रहा कि प्रास्पगित प्रवायगी 
के आधार पर पूंजीगत और इंजीनियरी सामानों तथा सेवामों का निर्यात 
करने वालों को प्रत्यक्षको ऋण देने और गारंटी सुविधा प्रवान करने के 
उद्देश्य से दिसंबर 1968 मैं प्रारम्भ की गई योजना के अधीन निर्यातों 
के लिए दी जाने वाली वितीय सहायता में वृद्धि की गयी । निर्यातों 
के लिए मंजूर किये गये प्रत्यक्ष ऋणों और गारंटियों की कुल राशि 
1968- 69 के 7 . 1 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1969- 70 में 11 . 2 
करोड़ रुपये हो गयी जबकि वर्ष के अंत में कुल मंजूरियों की राशि 
18 . 4 करोड़ रुपये थी । इस वर्ष जिन वस्तुओं के निर्यात के लिए 
सहायता मंजूर की गई वे हैं : वस्त्र उद्योग की मशीनें . इस्पात की 
पटरिया. मोटर चेसिस पारेषण लाइन स्तंभ, सबि के तथा एसी० एस० 
पार० संवाहक और किवाड़मंदी एवं पाबंदी का सामान । साथ ही 
मध्यावधि निर्यात ऋणों के पुनर्षित में फी मंजरियों में उल्लेखमीय कमी 
हुई और उनकी राशि 1968- 69 के 7 . 3 करोड़ रुपयों से घटकर 
1969-70 में 1 . 3 करोड़ रुपये रह गई । इस प्रकार की सहायता 
के लिए आनेवाले प्रावेदनों का सिलसिला कुछ ढीला पड़ गया है क्योंकि 
निर्यातक संभवत : व्याज की कम प्रौसत -वर का लाभ उठाने के लिए 
उस योजना को अपनाने लगे हैं जो निर्यात के लिए प्रत्यक्ष रूप से पण 
और गारंटियां देने के लिए चलाई गई है । निर्यात को छोड़कर प्रौद्योगिक 
संस्थानों को दी गई प्रत्यक्ष सहायता ( ऋण व हामीदारी सहायता ) 
की राणि 1988-69 के 18 . 4 करोड़ रुपयों से घटकर 1969- 70 में 
13 . 8 करोड़ रुपये हो गई । प्रत्यक्ष सहायता मंजूर करते समय भा . 
प्रो . वि . क अनेक छोटी तथा मझौली प्रायोजनामों तथा मध्यवर्गीय 
तकनीशियन-उगमकर्ताओं द्वारा प्रवर्तिद और/ या अल्प-विकसित क्षेत्रों में 
स्थित प्रायोजनाओं की मोर बराबर ध्यान देता रहा । बैंक द्वारा दी गई 
अप्रत्यक्ष सहायता भी पिछले वर्ष की अपेक्षा छोटे पोर मध्यवर्गीय 
उधारकर्तामों को अधिक प्राप्त हुई । इस प्रकार 1969-70 में प्रौद्योगिक 
ऋणों के लिए 966 प्रावेदनों पर 15. 7 करोड़ रुपयों का पुनर्वित्त मंजूर 
किया गया अब कि 1988- 69 में 321 पायेवनों पर 14 . 1 करोड़ 
रुपये का पुनर्वित्त मंजूर किया गया । इस राशि में से 89 5 प्रावेवमों 
पर 6 . 8 करोड़ रुपयों का पुनर्वित्त लघु उद्योग इकाइयों और छोटे 
सड़क परिवहन चालकों को विये गए अणों के लिए मंजूर किया गया । 
जिन मशीन निर्मातामों को बैंक की पुनभीजन योजना का लाभ पहुंचा 
उनकी संख्या 1968- 69 के 104 से बढ़कर 1969-70 में 121 हो 
गई तथा उपभोक्ता-खरीदारों की संख्या 335 से बढ़कर 455 हो गई । 
1969-70 में पुमर्भाजन किये गये बिलों की राशि 24 . 1 करोड़ रुपये 
थी जो पिछले वर्ष की राशि से 8 . 6 करोड़ रुपये अधिक है और इस 
प्रकार योजना के प्रारंभ से लेकर इसका कुल जोड़ 61 . 4 करोड़ रुपये 
हो गया है । जुलाई 1969-जून 1970 की अवधि में भा . श्री . वि . 
मैंक ने अपनी निधियों में से भारतीय पौधोगिक ऋण पौर निवेश निगम 
( भा . भी . ऋ . नि . निगम ) के पिधेचरों में 0 . 5 करोड़ रुपयों का अभियान 
किया । इस वर्ष के कार्यकलाप की एक विशेषता यह रही कि सहायता 


II . औद्योगिक वित्तकी गतिविधियां 


भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक और मियादी 

पण देनेवाली प्रम्य संस्थाएं 
160. संगठिस प्रौद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए तया पूंजीगत 
और इंजीनियरी सामान के निर्माप्त को बढ़ावा देने के लिए प्रात्यक्ष 
रूप से मध्यावधि एवं वीर्षावधि सहायता प्रदान करने तथा पुनित/ पुम 
जिम की सुविधाएँ उपलग्ध कराने के लिए चलाई गई अपनी योजनामों 
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के वितरण में वृमि हुई और उसकी राशि 1988-89 के 48 . 7 करोड़ 
रुपयों से बढ़कर 1969-70 में 52 . 3 करोड़ रुपये हो गयी । 


की शेयर-पूजी में अपेक्षाफत अधिक मात्रा में अभिवान करेगा । इस योजना 
के अधीन आम तौर पर उम प्रायोजनामों के मामलों में रियायतें दी 
जायेंगी जिनकी लागत एक करोड़ रुपयों से अधिक म हो ; गृहत्तर 
प्रायोजनामों के लिए चयनात्मक माधार पर रियायती वित्त दिया जाएगा । 


162. इसके विपरीत मियादी प्रण घेनेवाली अन्य अखिल भारतीय 
संस्थानों के कार्यकलाप में 1969- 70 ( अप्रैल - मार्च ) के दौरान हासोन्मुख 
प्रवृत्ति दिखाई दी । इस प्रकार भा . प्रौ . ऋ नि . निगम की मंजूरियों 
( रुपया और विदेशी मुद्रा मृण हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिवान ) की 
जो राशि 1969- 69 में 37. () करोड़ रुपये थी वह 1967- 70 में 
षटकर 22 . 4 करोड़ रुपये रह गई यद्यपि इसके द्वारा वितरित की गई 
19 . 8 करोड़ रुपये की राशि 1968-69 ( 16 , 2 करोड़ रुपये ) की 
प्रपेक्षा अधिक थी । मंजूरियों में हुई लगभग सारी कमी विदेशी मुद्रा 
प्राणों के अधीन हुई । भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ( भा , प्रो . वि 
निगम ) की कुल मंजूरियों ( पिया और विदेशी मुद्रा ऋण हामीवारी 
व प्रत्यक्ष अभिदान ) की राशि भी जो 1969- 70 - 21 . ) करोड 
रुपये थी 1968- 69 के 22 . 7 करोड़ रुपये के मुकाबले में कम है 
साथ ही इसके वितरण की राशि भी 1968- 69 के 10 . 5 करोड़ 
रुपयों से कम हो कर 1969- 70 में 17. 5 करोड़ रपये के बराबर 
रह गई । 


___ 163. अप्रैल -मार्ष की अवधि में ( मद्रास प्रौद्योगिक एवं निवेश 
निगम सहित ) 18 राज्य वित्तीय निगमों ( रा. वि . निगमों ) द्वारा मंजूर 
किये गये कुल ऋणों की राशि में 68 . 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई मौर 
यह 1968- 69 के 19 . 3 करोड़ रूपयों से बढ़कर 1969- 70 में 32 . 5 
करोड़ रुपये हो गई । उसी अवधि में विरित की गई राशि 21 . 5** 
करोड़ रुपये पी ओ पिछले वर्ष के 17 . 4 करोड़ रुपयों से अधिक थी । 
31 मार्च 1970 को बकाया रहने वाले ऋणों की राशि 104 . 6 
करोड़ रुपये थी जो 31 मार्च 1969 को बकाया रहनेयाली राशि से 
12. 7 करोड़ रुपये अधिक थी । 1969- 70 की 32 . 5 करोड़ रुपयों 
को कुल मंजूरियों और 21 . 5 करोड़ रुपयों की वितरित राशियों में 
लघु उद्योगों का अंश क्रमश : 19. 8 करोड़ रुपये ( 60 . 9 प्रतिशत ) 

और 12 , 1 करोड़ रुपये ( 56 . 3 प्रतिशत ) था । प्रायः सभी रा . 
वि . निगमों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों के ब्याज की प्रभावी 
वर वार्षिक 7 प्रतिशत और 9 प्रतिशत के बीच रही प्रौयर उक्त वर 
दूसरे उद्योगों के संदर्भ में वार्षिक 8 प्रतिशत और 9 प्रतिशत के बीच 
रही ; तथापि भा . प्रो . वि . बैंक से रियायती पुयित लिये जाने की 
हालत में यह दर 8 प्रतिशत और 8 1/ 4 प्रतिशत के बीच रही । 
कुछ रा. वि . निगमों ने ठंडे गोदाम होटल और परिवहन जैसे उद्योगों को 
विये गए ऋणों पर थोड़ी सी अधिक दर लगाई । । 


_ 165. पिछड़े क्षेत्रों के प्रौद्योगिक विकास के संवर्भ में रा . वि . मिगमों 
और बैंकों की रूचि को बढ़ाने तथा ऐसे क्षेत्रों को अधिक मात्रा में 
संस्थागत वित्त प्रधान कराये जाने के उद्देश्य से भा . प्रो . वि . बैंक ने 
अप्रैल 1970 में यह निश्चय किया कि सभी बैंकों और राष्ट्रीय वि . 
निगमों को निर्दिष्ट पिछड़े जिलों। क्षेत्रों में स्थिति छोटी और मझौली 
इकाइयों को उनके द्वारा दिये जानेवाले 20 लाख रुपयों तक के सभी 
योग्य ऋणों के सिलसिले में पूर्ण रूप से 3 1/ 2 प्रतिशत की रियायती 
दर पर पुनर्वित्त प्रदान किया जाए बशर्ते कि प्राथमिक ऋणदाता द्वारा 
लगाई गई ब्याज की प्रभावी घर 6 प्रतिशत से अधिक न हो । पुनर्षित 
की शर्ते निश्चित करते समय भा . औ. वि . बैंक पायदा प्रभार का विसर्जत 
वापसी अवायगी की दीर्घतर अवधि और 2 या 3 वर्ष से अधिक की 
प्रारंभिक अधिस्थगन प्रवधि प्रारंभिक वर्षों में मलघन और ब्याज की 
किस्तों की अवायगी का आस्थगम आदि उन प्रोत्साहनों को भी ध्यान 
रखेगा जो वित्तीय संस्थाओं द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में छोटे और मझोले 
आकार की प्रायोजनामों को दिये जायेंगे । भारतीय प्रौद्योगिक विकास 
मैक ने रा . वि . निगमों तथा बैंकों को अधिक संख्या में लघु इकाइयों की 
सहायता करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से 13 मई 1970 से छोटे 
उद्योग संस्थानों को दिये जानेवाले उन ऋणों की न्यूनतम राशि को जो 
पुनर्वित पाने के योग्य हों और जो ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत पाते 
ह रु. 20, 000 से घटाकर ८. 10, 000 कर दिया है । मशीनी मिलों 
के पुमर्भाजन के क्षेत्र में , राज्य बिजली बोडों को उनके भारी पूंजी लागतवाले 
विस्तार कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए अनुपूरक वित्त उपलब्ध कराने 
के उद्देश्य से भा . पौ . वि . बैंक ने 24 मार्च, 1970 से राज्य बिजली 
बोर्डो के संदर्भ में उस अधिकतम वार्षिक सीमा को जहां तक कोई 
उपभोक्ता-खरीदार इस योजना के अधीन सुविधाएँ प्राप्त कर सकता है , 
. . 50 लाख से बढ़ा कर रु. 100 लाख कर दिया है अपने विकासात्मक 
कार्यों के अंतर्गत भा . औ. वि . बैंक ने पिछड़े क्षेत्रों को प्रौद्योगिक क्षमता 
का पता लगाने और वहां उद्योग की मूल प्रावश्यकताभों से संबंधिस 
सुविधाओं की प्राप्यता तथा कच्चे माल की सप्लाई की स्थिति को 
आंकने और उन उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक उस क्षेत्र की विपणन 
क्षमता का निर्धारण करने के लिए , जो ऐसे क्षेत्रों में लाभप्रद रूप से 
प्रारंभ किये जा सकते हैं , सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया है । इस प्रकार के 
दो सर्वेक्षण असम राज्य और त्रिपुरा के संघ- शासित क्षेत्र में जून 1970 
में किये जा चुके थे । अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे सर्वेक्षणों को योजना बनाई 


164. भा . पौ . वि . बैंक मे कम विकसित क्षेत्रों में प्रायोजनाओं की 
स्थापना के लिए सुगमतर शतों पर प्रत्यक्ष सहायता देने की योजना 
जुलाई 1970 में घोषित की । इस योजना के अधीन बैंक ने यह निश्चय 
किया है कि निर्दिष्ट पिछड़े जिलों/ क्षेत्रों की प्रौद्यागिक इकाइयों को व्याज 
की वर्तमाम 8 प्रतिशत की सामान्य दर के बजाय 7 प्रतिशत की रियायती 
दर पर प्रत्यक्ष ऋण दिया जाए, माण की वापसी अदायगी की प्रारंभिक 
भनुग्रह भवधि को 3 वर्ष से बढ़ा कर 5 वर्प फर दिया जाए, ऋण 
को प्रवायगी के लिए 15- 20 वर्ष की पीर्घतर अवधि की इजाजत दी 
आए और ऋण के अनाहरित बकायों पर लिये जानेवाले वायदा प्रभार 
को घटाया जाए । हामीदारी के मामलों में बैंक अपने हामीदारी 
कमीशम को घटा देगा और इसके अतिरिक्त पिछले क्षेत्रों की प्रायोजनाओं 


166. इस वर्ष भा . पौ . वि . बैंक ने कलकत्ता , मद्रास और नई 
दिल्ली में अपने क्षेत्रीय कार्यालय खोले । ये कार्यालय लगभग 20 
लाख रुपये तक की प्रत्यक्ष एवं पुनविप्त सहायता के आवेदनों पर विचार 
करने के साथ- साय मास्थगित अदायगी पर की गई मशीमों की बिक्री 
से उद्भूत होनेवाले थिलो। यचनपत्रों के प्रत्येक सेट का 5 लाख रुपये तक 
पुनर्भाजन भी करेंगे । इसके अतिरिक्त , मंबई में स्थित प्रभान कार्यालय 
में एक अलग अनुभाग स्थापित किया गया है जो उपर्युक्त सीमामों तक 
के पुनर्वित्त और पुनर्भाजन की सहायता के लिए पश्चिमी क्षेत्र से प्राप्त 
होनेवाले प्रायवनों पर विचार करेगा । बैंक ने क्षेत्रीय कार्यालयों की 
सहायता और मार्गदर्शन के लिए तथा सहायता की मंजूरियों के संबंध 
में निर्णय लेने के लिए क्षेत्रीय समितियों का गठन करने का भी निश्चय 
किया है । कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय के लिए क्षेत्रीय समिति का गठन किया 


* इसमें दोनों वर्षों में प्रतिवर्ष 0 . 5 करोड़ की गारंटियों पर जो राशि 
वितरित की गई बह शामिल नहीं है । 
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जा चुका है । भा . प्रो . वि . बैंक ने राज्य और केन्द्रीय सरकारों की 
एजेंसियों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों तथा प्रौद्योगिक हितों के 
निकायों के साथ संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से अन्य राज्यों की 
राजधानियों में छोटे शाखा कार्यालय खोलने का निश्चय भी किया है । । 


लघु उद्योगों के लए वित्त स्पषस्या 
___ 167. ऋण गारंटी योजना में समुचित संशोधन करने के सुझाव 
देने के लिए बैंक ने जो कार्यकारी वल नियुक्त किया था उसने प्रक्सूबर 
1969 में अपनी रिपोर्ट देते हुए बीमा सिद्धान्तों पर प्राधारित स्वयस 
रक्षा राशि को प्रणाली लागू किये जाने की सिफारिश की थी । सरकार 
ने उक्त दस द्वारा योजना के संदर्भ में सिफ़ारिश किये गए संशोधनों 
को स्वीकार कर लिया है और संशोधित उपबंध 1 फरवरी , 1970 से 
लागू कर दिये गये हैं । संशोधित योजना के अधीन , प्रत्येक अनुमोदित 
ऋण संस्था द्वारा गारंटी संगठन के साथ करार निष्पादित किये जाने पर 
सभी योग्य अग्रिमों को स्वचल अधार पर गारटी उपलब्ध कराई जाती है । 
जो ऋण सस्थाएँ इस योजना में शरीक होती हैं उनको एक मासिक 
विवरणिका के रूप में अपने सभी योग्य अग्रिमों के विषय में रिपोर्ट 
देने की प्रावश्यकता है जिसके प्राधार पर उनसे हर तिमाही में वार्षिक 
एक प्रतिशत के 1/ 10 की दर से गारंटी शुरुक लिया जाता है । व्यवस्था 
में किये गये इस परिवर्तन से ऋण संस्थानों के कार्यभार में पर्याप्त कमी 
होने तथा लघु उद्योगों को शीघ्र ऋण मिलने की प्राशा है । अब तक 
( सभी प्रमुख वाणिज्य बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों को मिलाकर ) 
117 अनुमोदित ऋण संस्थाएं संशोधित योजना में पारीक हो चुकी है । ऋण 
संस्थानों को गारंटियां उपलब्ध कराने में स्वचलता के उक्त तत्य का समावेश 
किये जाने के कारण यह आवपरयफ हो गया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई 
विवरणिकानों को सत्यता की जांच कराने के लिए उनकी शाखामों /कार्यालयों 
के नमूना-परीक्षण किये जाएँ । यह काम गारंटी संगठन ने अपने हाथ में 
ले लिया है । 


है कि वे चुकाये महीं गये हैं, ( मर्थात् ऋण संस्थानों द्वारा वापस मांगे 
गए ऋण जिनके लिए अभी वाये पेश नहीं किये गये हैं ) उनकी संख्या 

और राशि क्रमशः 351 और 103. 13 लाख रुपये थी । ऐसे मामलों 
में , यदि गारंटी संगठन की राय में बातों के अनुपोषण द्वारा कमजोर 
इकाइयों के पुनर्जीवित होने की संभावना हो तो वर्तमान ऋण सुविधामों 
को जारी रख कर अथवा श्रावश्यक होने पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता 
प्रदान कर उन इकाइयों को प्रदान किये गये अग्रिमों का अनुपोषण किये 
जाने की बांछनीयता का महत्व अण संस्थानों को समझाने के प्रयत्न 
किये जाते हैं । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जहां तक गारंटी संगठन का 
संबंध है वह ऐसे प्रयोजनों के लिए दिये गये /जारी रखे गये अग्रिमों के 
संभ में गारंटी भान्छादन बराबर देता पा रहा है । इस वर्ष इस 
योजना के कार्यक्षेत्र को कस्टम सेवा इकाइयों ( अर्थात ऐसे संस्थान जो 
कृषि की मशीनें , जैसे कालर, पहियोंवाले ट्रैक्टर, गाहने की मशीनें , कटाई 
की संयुक्त मशीनें और नलकूपों की खुवाई तथा संयंत्रों के संरक्षण के 
उपकरण प्रादि किराये पर देने का काम करते हैं ), खदान इकाइयों और 
समुद्री डीजल इंजनों की सेवाई और मरम्मत करने वाली इकाइयों के 
लिए भी लागू कर दिया गया । 

170. मैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 
में अप्रैल 1970 को समाप्त हुए दस महीनों की अवधि में महत्वपूर्ण 
वृशि हुई । अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा लघु उद्योगों के निमित्त मंजूर 
की गई ऋण सीमानों की राशि में 161 . 7 करोड़ रुपयों की वृद्धि 
हुई और वह अप्रैल 1970 के अंतिम शुक्रवार को 745 . 2 करोड़ रुपये 
थी, जब कि 1968-69 की उसी अवधि में मंजूर की गई ऋण सीमानों 
में हुई वृद्धि की राशि 170. 9 करोड़ रुपये थी । जिन इकाइयों को 
वित्तीय सहायता दी गई उनकी संख्या में 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई 
और वह 56,983 से बढ़कर 83, 805 हो गई । अप्रैल 1970 के 
अंतिम शुक्रवार को बकाया रहनेवाले अग्रिमों की कुल राशि 397. 7 
करोड़ रुपये थी जो जून 1969 के अंत के स्तर से 112. 1 करोड़ 
रुपये अधिक थी । स्टेट बैंक प्राफ इंडिया और उसके सहायक बैंकों 
द्वारा मंजूर की गई ऋण सीमानों की राशि अप्रैल 1970 के अंत में 
281 . 1 करोड़ रुपये थी और इससे 37, 982 इकाइयों को लाभ 
पहुंचा । उक्त राशि और इकाइयों की संख्या में जून 1969 के अंत में 
रहनेवाली स्थिति की अपेक्षा क्रमश: 32 प्रतिशत और 47 प्रतिशत की 
पद्धि हुई । स्टेट बैंक आफ इंडिया समूह द्वारा लघु उद्योगों को दिये 
गये कुल ऋण की जो राशि अप्रैल 1970 के अंत में 154 . 8 करोड़ 
रुपये थी वह जून 1960 के अंत के स्तर से 51 . 8 करोड़ रुपये 
अधिक थी । यह वृद्धि पिछले वर्ष की उसी अवधि में हुई वृद्धि से लगभग 
डेढ़ गुनी है । स्टेट बैंक आफ इंडिया और उसके सहायक बैंकों द्वारा 
प्रदान की गयी वित्तीय सहायता का अधिकांश भाग उनकी "उवारीकृत 
योजना के अंतर्गत पाता है । स्टेट बैंक आफ इंखिया और उसके सहायक 
बैंकों द्वारा इस योजना के अधीन मार्च 1970 के अंत तक मंजूर की 
गई कुल सीमानों ( कार्यकारी पूंजी और मीयादी वित्तीय सहायता ) 
की राशि 260 . 6 करोड़ रुपये थी जो मार्च 1969 के अंत की तस्संबंधी 
राशि से 80 , 0 करोड़ रुपये अधिक थी । मार्च 1970 के अंत में 
146 . 9 करोड़ रुपयों की जो फुल बकाया राशि थी यह मार्च 1969 
के अंत के स्तर से 54 . 8 करोड़ रुपये अधिक थी । मालोच्य अवधि में 
स्टेट बैंक आफ इंडिया और उसके सहायक बैंकों द्वारा कारीगरों तथा 
योग्य उगमकर्ताओं को वित्तीय सहायता देने के लिए 1967 में तैयार 
की गयी योजना में और प्रागे प्रगति हुई । मार्च 1970 के अंत तक जिन 
इकाइयों को चित्त प्रदान किया गया उनकी संख्या 297 थी और उन्हें 
दी गई सहायता की कुल राशि 3. 35 करोड़ रुपये थी ; इसके विपरीत 
मार्च 1969 के अंत सक ऐसी 98 इकाइयों को 0 . 90 करोड़ रुपये का 
वित्त प्रवान किया गया था । स्टेट बैंक आफ इंडिया समूह ने लघु उद्योग 


168. योजना में किये अन्य मुख्य परिवर्तन इस प्रकार हैं , (i ) 
साखपनों, ऋण तथा प्रास्थगित प्रवायगियों की गारंटियों और लघु 
उद्योग की इकाइयों की तरफ़ से खोले गये स्वीकृति सास्थपत्रों की पहली 
मार गारंटी योजना क्षेत्र के अंतर्गत लाना , इससे निष्पादन गारंटियों को 
छोड़कर शेष सभी प्रकार की ऋण सुविधाएँ इस गारंटी योजना के अंतर्गत 
मा जाती हैं ; ( ii ) गारंटी पाच्छादन की उस सीमा के बदले में , जो 
पहले मंजूर की गई सीमा , उसके उपयोगीकरण और किसी उधारकर्ता 
की अंतिम बाकीदारी राशि पर निर्भर करती थी , अब बाकीयारी राशि 
या गारंटीकृत राशि में से जो भी कम हो उसके 75 प्रतिशत के निर्धारित 
प्रापछावन की व्यवस्था करना ; ( iii ) गारंटीकृत अग्रिमों के संदर्भ में 
गारंटी संगठन से वसूल की जा सकने वाली अधिकतम राशि को कार्यकारी 
पूंजी अग्रिमों के संबंध में 2 लाख रुपये प्रति खाते से बढ़कर 7 . 5 लाख 
रु . प्रति खाता किया जाना और मयिादी ऋणों के संबंध में प्रति उधारफर्ता 
2 . 50 लाख रुपये की अतिरिक्त वृद्धि किया जाना । 

169. पिछले वर्षों में इस योजना ने काफी प्रगति की है । मार्च 
1970 के अंत में बकाया रहनेवाली गारंटियों की राशि 567 करोड़ 
रुपये ( मनन्तिम ) थी जब कि वह 30 जून, 1969 को 241 करोड़ 
रुपये थी । 164 अग्रिमों के संबंध में गारंटी देयताएं उत्पन्न हुई और 
योजना के प्रारंभ से 30 जूम , 1970 तक बाकीदारियों में सरकार के 
अंश की राशि 20 . 81 लाख रुपये थी । गारंटी संगठन ने अब तक 
वाया चुकाये गए खातों के संदर्भ में 5 . 95 लाख रुपये की राशि 
वसूल की है जो योजना के प्रारंभ से दिसंबर 1969 सफ 39 अग्रिमों 
के संदर्भ में की गयी 3 . 77 लाख रुपये की पूरी वसूली को वर्शाती है । 
दिसंबर 1989 के अंत में जिन अग्रिमों के बारे में यह सूचित किया गया 
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की इकाइयों को दिये जाने वाले ऋण के संबंध में अपनी क्रियाविधि ___ 174. लघु उद्योगों की ऋण संबंधी एवं अन्य मावश्यकतामों की 
को पर्याप्त रूप से मरल कर दिया है । इस प्रकार उन सभी लघु पूर्ति करने वाली विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधियों को एक ही मंच 
इकाइयों को , जिनकी कार्यकारी पूंजी संबंधी प्रावश्यकताएँ 50, 000 पर लाने के उद्देश्य से यह जरूरी समझा गया कि राज्य सरकारें अपमे 
रुपयों से प्रधिक न हो , ताला और चाबी तथा मंडी और फैक्ट्री किस्म के अपने राज्य में लघु उद्योगों के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति का 
खाते , बिलों पर प्रोवरडापट, मार्जिनों के लिए भोवराफ्ट , आदि कई गठन करें । बैंक की सहलाह पर असम, रियाणा , मध्य प्रदेश, पंजाब , 
बातों के बजाय एक ही खाते में दृष्टिबंधम के आधार पर ऋण सुविधाएं उड़ीसा , राजस्थान , उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों 
दी जाएगी । साथ ही , ग्रामीण उद्योग परियोजनामों के क्षेत्रों में स्थित तथा दिल्ली प्रशासन ने एसी समितियों का गठन कर दिया है । बिहार 
वस्तकारों/कारीगरों/ लघु इकाइयों को शीघ्रता से ऋण विलाने के उद्देश्य सरकार में उद्योग के लिए समग्र रूप से एक समन्वय समिति का गठन 
से एक विशेष योजना प्रारंभ की गई है जिसके अनुसार ऐसे क्षेत्रों में किया है । 
स्थित इकाइयों को 5, 000 रुपयों की सीमा तक रियायती व्याज वर पर 
पित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है । 

भूमिट एस्ट ग्राफ इंडिया 
___ 171. जिन 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण जुलाई 1969 में 

___ 175. 1969 - 70 के दौरान यूनिट ट्रस्ट मॉफ़ इंडिया की यूनिटों 
किया गया था उनसे वित्तीय सहायता प्राप्त करनेवाली लघु उद्योग इकाइयों 

की बिक्री में और ज्यादा वृद्धि हुई । 30 जून 1970 को समाप्त हुए 
की संख्या विशष रूप से उल्लेखनीय है । जून 1969 के अन्त से अप्रैल 

वर्ष में 22 , 83 करोड़ रुपयों के यूनिट बेचे गये जबकि पिछले वर्ष 17.16 
1970 के अन्त तक इन बैंकों द्वारा वित्तपोषित इकाइयों की कुल संख्या 

करोड़ रुपयों के यूमिट बेचे गये थे । पुनः खरीदे गये यूनिटों की राशि 
में 13 145 की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में यह 

पिछले वर्ष के 1 . 67 करोड़ रूपयों की तुलना में इस वर्ष 2. 04 करोड़ 
पृद्धि 6, 787 थी । अप्रैल 1970 को समाप्त हुए दस महीनों में इन 

रुपये पी । बेचे गये और बकाया युनिटों के कुल मूल्य की राशि 30 जून 
बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों की बकाया राशि 1968 - 69 को सदमुरूपी 

1970 को 77. 44 करोड़ रुपय थी पौर ट्रस्ट के यूनिटधारियों की 
भवधि के 38. 7 करोड़ रुपयों की तुलना में 52 . 2 करोए रुपये पी । 

कुल संख्या 3, 33, 000 से अधिक थी । यूनिटों की बिक्री में जो बराबर 

वृद्धि हुई है उससे निवेश के माध्यम के रूप में उनकी मदती हुई लोकप्रियता 
____ 172. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सहायक बैंकों से अनुपरित 

का संकेत मिलता है । 
होकर सेन्ट्रल बैंक प्रॉफ़ इंडिया , पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ़ इंडिया , 
बैंक ऑफ़ बड़ोवा, युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया , 

176. समाज के विभिन्न वर्गों में बपत को बढ़ावा देने के अपने 
सिंडीकेट बैंक और मैक प्रोफ़ महाराष्ट्र समेत कई बैंकों ने उन योग्य मूल उद्देश्य के अनुसरण में यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया ने 1 जुलाई 1970 
उद्यमझानों को वित्तीय सहायता देने के लिए विशष योजनाएं बनाई है 

से बाल- उपहार योजना प्रारम्भ की । इस योजना में नाबालिग बच्चे 
जिनके पास आवश्यक तकनीकी योग्यता और लघु उद्योग की ठोस योजनाएं 

के माता-पिता, रिपतेदार अथवा किसी अन्य म्यक्ति को एक ऐसी सुविधा प्रदान 
तो हैं किन्तु अपने निजी वित्तीय संसाधनों का प्रभाव है । बहुत से बैंकों 

करने की व्यवस्था की गयी है जिसके अधीन उस नाबालिग बच्चे के 
ने लघु उद्योगों को वित्त दिलाने के लिए मार्जिन, जमानत , व्याज 

नाम यूनिट जारी किय जाएंग जो उनका एकमात्र हिताधिकारी हो । 
को वर प्रादि के संबंध में अपनी शर्तों को उबार बना विया है । कुछ बैंकों 

इसके अतिरिक्त जिस बच्चे के नाम यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया गया 
ने लघु उद्योग क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम संभालने हो वह केवल 21 वर्ष की प्रायु प्राप्त करने पर उन यूनिटों का लेन 
के लिए अलग से विभाग/ अनुभाग खोल दिए हैं जबकि सभी प्रमुख बैंकों देन कर सकेगा । तब तक इस प्रकार से खरीदे गय यूनिटों से होनेवाली 
ने अपने अधिकारियों को लघु उद्योगों के प्रभावी वित्तपोषण के संबंध में प्राय का नये यूनिटों में अपने प्राप भिवश होता रहेगा और जब वह 
प्रशिक्षण देने के लिए भी योजनाएं बनाई है । 

बच्चा 21 वर्ष का होगा तब उसके नाम यूनिटों के रूप में सुविधापूर्वक 

पंजी का संचयन हो गया होगा जो विवाह , शिक्षा प्रादि उसकी प्रमुख 
173. मार्च 1969 में लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों के साथ 

पावश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध होगा । 
साथ छोटे सड़क परिवहन चालकों को दिये गये प्रग्रिमों तथा लघु उद्योगों 
के लिए उद्योग प्रास्थाम स्थापित करने के निमित्त दिये गये ऋणों को ____ 177. निवेश करनेवाली जनता के बीच यूनिटों की बिक्री का प्रचार 
भी राष्ट्रीय ऋण परिषद द्वारा निर्धारित लक्ष्यो की पूर्ति के उद्देश्य के करने के लिए एजेंटों का जो जाल बिछाया गया है उसमें और विस्तार 
लिए सहायता योग्य ऋणों की श्रणी में सम्मिलित कर लिया गया । इसी हमा । पिछले वर्ष के 1,775 अनुमोदित एजेंटों की तुलना में 30 जून 
प्रकार फरवरी 1970 में जल परिवहन चालकों को दिये गये अग्रिमों 1970 को अनुमोदित एजेंटों की संख्या 2, 303 थी ; अनुमोदित स्टॉक 
को भी इम लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्य के लिए सहायता योग्य ऋणों दलालों की तदनुरूपी संख्या क्रमशः 286 प्रौर 315 थी । ट्रस्ट के 
की श्रेणी में सम्मिलित किया गया । जून , 1969 के अन्त में अनुसूचित काउंटरों में यूनिटों की जो बिक्री होती है उसके अलावा ट्रस्ट की 
वाणिज्य बैंकों द्वारा छोटे सड़क पर जल परिवहन चालकों प्रारंभिक पूंजी में अभिदाम करने वाले प्रमुख बैंकों की सभी शाखामों 
के लिए मंजूर की गई ऋण सीमाएं मार्च, 1970 के अन्तिम शुक्रवार और देश भर के 15, 000 से भी अधिक डाक -घरों में भूमिट बेचे जाते 
को जून 1969 के अन्त में रहनेवाली स्थिति की तुलना में तिगुनी से 
भी अधिक थीं । अप्रैल 1970 के अन्तिम शुक्रवार तक 10, 669 इकाइयों 
के संबंध में दी गई मंजूरियों की कुल राशि 34 , 4 करोड़ रुपय थी ; 

__ 178. 31 मार्च 1970 को ट्रस्ट के निवेश की कुल राशि 84 . 61 
इसके विपरीत जून , 1969 के अन्त में 3, 091 इकाइयों के संदर्भ में करोड़ रुपये थी । इसमें से निगमित उपक्रमों के साधारण शेयरों में 
उक्त राशि 11 . 1 करोड़ रुपय थी , जबकि इन वो प्रवधियों में बकाया 29. 23 करोड़ रुपये ( 34. 5 प्रतिशत ) अधिमान शेयरों में 11 . 40 
रहने वाली राशि क्रमशः 28 , 3 करोड़ रुपये तथा 8 . 2 करोड़ रुपये थी । करोड़ रुपये ( 13. 5 प्रतिशत ) रिचरों में 34. 35 करोड़ रुपये ( 40 . 6 
जहाँ तक उद्योग प्रास्थानों का प्रश्न है, अप्रैल , 1970 के अन्तिम शुक्रवार प्रतिशत ) मोर सरकारी प्रतिभूतियों तथा वित्तीय निगमों और बिजली 
तक 8 अनुसूषित वाणिज्य बैंकों ऐसे प्रास्थान स्थापित करने के लिए मो ? के गांडों में 4 . 88 करोड़ रुपये ( 5 . 8 प्रतिशत ) लगाये गये । 
1 . 15 करोड़ रुपय के ऋण मंजूर किय पे मोर इसके अन्तर्गत 31 4. 75 करोड़ रुपये ( 5 . 6 प्रतिशत ) की बाकी राशि ऐसे डिबेंचरों और 
खाते पाये , इस संदर्भ में बकाया रहनेवाली राशि 36 लाख रुपये थी । पधिमान शेयरों के निमित्त दी गई पप्रिम जमाराशि जिनकी हामीवारी 


है । 
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के लिए ट्रस्ट ने स्वीकृति दी थी नथा गेयर परीवने के लिए दिये गये 1969 को रख कर दिया किन्तु अधिनियम के विरुद्ध फिर से वायर की 
प्रादेवन- शुल्क खजाना बिलों पोर अग्रिम मोली जमाराशि की परिचायक गई प्रादेग- याचिकाओं के कारण 8 सितम्बर 1969 को एक नया रोक 

प्रादेश जारी कर दिया । इस दूसरे रोक प्रादेश ने मरकार को सलाह 

कार बोर्डों की नियुक्ति करने से तो नहीं रोका, फिर भी , अभिरक्षकों 
III . बैंक विधान और संगठन 

को पद से हटाने और 14 बैंकों में से किसी को भी हिदायतें जारी करने 

से संबंधित पहले के प्रतिबन्धों को फिर से लगा दिया । 
179. जिम घटना-श्राम ने बैंक ध्यवमाय को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभा 
विप्त किया है वह ह ! : जलाई 1969 से 14 भारतीय बैंकों * का राष्ट्रीयकरण 

182 सर्वोच्च न्यायालय ने 10 फ़रवरी 1970 को , बैंकिंग कंपनियों 
किया जाना । भारत सरकार ने 19 जुलाई, 1969 को बैंकिंग कंपनी के अर्मन के संबंध में संसद की वैधानिक क्षमता की हिमायत करते 
( उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण ) अध्यादेश , 1969 के नाम से एक हुए भी यह निर्णय विया कि प्रथमतः 14 बैंकिंग कंपनियों के साथ भेदभाव 
अध्यादेश जारी करके उन 14 मड़े भारतीय बैंकों के कारोबार को बरता गया है क्योंकि उपक्रमों के प्रजन के बात उन्हें बैंक म्यवसाय 
अपने हाथ में ले लिया जिनकी जमाराशियां जन 1969 के अन्तिम जलाने से प्रतिमिस कर दिया गया है जब कि दूसरे बैंकों को ऐसा करने 
शुक्रवार को 50करोड़ रुपयों से कम नहीं थीं । इस अभिग्रहण के पश्चात् की इजाजत है । साथ ही सरकार द्वारा दी जानेवाली प्रस्तावित क्षतिपूर्ति 
प्रत्येक बैंक का कारोबार उसको प्रास्तियों, देयतानों, अधिकारों प्रादि के साथ एक की रकम निर्धारित करने के लिए अधिनियम में विहित सिति और 
मये साविधिक निगमित निकाय के रूप में गठित किये गये तादमुरूप नये बैंक में तरीके अवैध हैं । चूंकि न्यायालय द्वारा अवैध करार दिये गये उपबन्धों 
अंतरित किया गया और उसके अधिकार में लाया गया । प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक को मुख्य अधिनियम से पृथक नहीं किया जा सकता था प्रतएव समूचे 
का सामान्य अधीक्षण एवं कार्य संचालन एक अभिरक्षक ( कस्टोडियन ) के सुपुर्द अधिनियम को को रद्द कर दिया गया । 
किया गया और उसे उन सब शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर 
दिया गया जो बैंक द्वारा प्रयोग में लाई जा सकती हों । राष्ट्रीयकरण से 

___ 183. केन्द्रीय सरकार ने जिन 14 बैंकों के कारोबार को उक्त 
तत्काल - पूर्व जो व्यक्ति प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के अध्यक्ष पद पर पासीन थे 

अधिनियम के प्राधिकार के अधीन 19 जुलाई, 1989 को अपने हाथ 
उन्हें तदनुरूप नये बैंक का अभिरभक नियुक्त कर दिया गया । 

में ले लिया था ये इस अधिनियम के अवैध करार दिये जाने के कारण 

फिर से अपनी पूर्वस्थिति में पहुंच गये । 14 फ़रवरी 1970 को एक 
180. अध्यादेश जारी किय जाने के तुरल पश्चात् सर्वोच्च न्याया नया अध्यादेश जारी किया गया जिसमें पहले के अधिनियम के प्रापत्ति 
मय में कुछ प्रावेश याचिकाएं दायर की गई और 22 जुलाई 1969 जनक उपबन्ध नहीं थे । इस अध्यादेश के मधीन सरकार ने इममें से 
को 12 न्यायाधीशों के एक पूरे बेंच मे अध्यादेण के तीन विषयों के प्रत्येक बैंक के कारोबार को मूल तिथि अर्थात् 19 जुलाई, 1989 से 
संबंध में दायर की गई प्रादेश याचिकाओं का निपटारा होने तक, एक फिर से अपने हाथ में ले लिया । इस अध्यादेश में उन 14 लिमिटेड कंपनियों 
पंतरिम रोक मादेश जारी कर दिया । इस रोक आदेश के अधीन केन्द्रीय में से प्रत्येक को जिनके कारोबार को अधिकार में ले लिया गया था , 
सरकार पर ये प्रतिबंध लगाये गये फि 14 बैंकों में से किसी के लिए भी वी जानेवाली क्षतिपूर्ति को निर्धारित करने के लिए कोई मियांस प्रस्तुत 
सलाहकार बोई नियुक्त न किया जाए, बकों के उन 14 अध्यक्षों में नहीं किया गया जैसा कि अवैध करार हो गये अधिनियम में किया गया 
से , जिन्हें मन्त्र अभिरक्षक का पत्र सौंपा गया था , किसी को भी उनके था बल्कि 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से प्रत्येक के लिए क्षतिपूर्ति की 
पद से न हटाया जाए और उम 14 मैंकों में से किसी को भी वर्तमाम राणि निर्धारित कर दी गई जो संबंधित बैंकिंग कंपनी से तविषयक 
बैंफ विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के खिलाफ कोई हिदायत न की ग्रावेदन प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर उसे दे दी जानी 
जाए । 

थी । इन बैंकिंग कंपनियों को इस संबंध में तीन विकल्प विये गये अथवा 

इन में से किन्हीं को समन्वित रूप से भी वे स्वीकार कर सकते 
18 1. इस अध्यादेण के स्थान पर 25 जुलाई, 1969 को एक थे । वे विकल्प इस प्रकार हैं -- नकदी , सम- मूल्य पर वार्षिक 
विधेयक पेश किया गया जो कुछ संशोधम! के माथ संसद के दोनों सदनों द्वारा 41 प्रतिशत ब्याजवाली केन्द्रीय सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूतियां 
पारित किय जाने पर 9 अगस्स् 1969 को अधिनियम बन गया । अध्या मौर सममूल्य पर वार्षिक 5 प्रतिशत ब्याजवाली केन्द्रीय सरकार की 
देश के स्थान पर अधिनियम के पाने के तुरन्त पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय 

30 वर्षीय प्रतिभूतियां । चौवह बैंकों में से दो बैंकों ( इलाहाबाद बैंक 
में अध्यादेश के संदर्भ में जारी किय गये रोक पादेश को 11 अगस्त लि . और दि इंडियन प्रोवरसीज बैंक लि . ) ने क्षतिपूर्ति की समूची 

रकम की अवायगी के लिए नकवी के विकल्प को चुना और शेष 
* दि सेन्ट्रल बैंक प्रॉफ़ इंडिया, लिमिटेड, 

गारह बैंकों ने प्रशस्त : नकदी के रूप में तथा अंशतः सरफारी 
दि बैंक पॉफ़ इंडिया लिमिटेड, 

प्रतिभूतियों के रूप में क्षतिपूर्ति की अदायगी की मांग की । पहले दो 
वि पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड , 

बैंकों को क्षतिपूर्ति की पहली किस्त प्रवा की जा चुकी है तथा शेष बैंकों 
दि बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड , 

को समूधी क्षतिपूर्ति की प्रवायगी की जा चुकी है । 
दि युनाइटड कशियल बैंक लिमिटड , 
कनारा बैंक लिमिटेड, 

___ 184. 14 फरवरी 1970 को जारी हुए उपर्युक्त अध्यादेश के 
युमाइटष्ट बैंक ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, 

स्थान पर बैंकिंग कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण ) विधेयक 27 
देमा बैंक लिमिटेड, 

फ़रवरी 1970 को संसद में पेश किया गया और मार्च 1970 के समाप्त 
सिंडीकेट बैंक लिमिटेड, 

होने से पहले ही दोनों सदनों ने इसे बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया । 
वि यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया लिमिटेड , 

31 मार्च 1970 को इस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल 
वि इंडियन बैंक लिमिटेड , 

गई । 
इलाहाबाद बैंक लिमिटेड , 
वि बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड, और 

185. इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन केन्द्रीय सरकार को 
दि इंडियन ग्रोवरसीज बैंक लिमिटेड 

रिजर्व बैंक से मलाह करके इस अधिनियम के उपबन्धों को लाग करने 
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के लिए एक योजना तैयार करने का प्राधिकार प्राप्त है जिसमें अन्य जिनका उल्लेम्न अन्याय । में किया गया है स्थानीय कानुनी व्यवस्था 
माता के साथ-साथ, तदनुरूप नये बैंकों के निदेशक -मोर्ड के गठन , उनको का पालन करते हुए गहायक कंपनियां गठित कर दी हैं । उगांडा 

जी के स्वरूप, पुननिर्माण और ममामेलन की भी व्यवस्था होगी । अधि को मरकार ने उन महायक कंपनियों के अधिकांश शेयर मुरीद लिये हैं । 
मियम द्वारा यह निर्धारित किया गगा है कि प्रत्येक निदेशक-बोर्ड में राष्ट्रीयकृत बैंकों की मलेशिया में जिन शाखानों के संबंध में जहां मर 
बैंक के मर्मचारियों तथा जमाकर्ताओं के प्रतिनिधियों और किसानों , कारी प्रथया मरकार भरा नियंत्रित बैंकों को बैंक कारोबार चलाने की 
श्रमिकों और वस्तकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करनेवाले अन्य व्यक्तियों अनुमति नहीं है , सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया बरावर ध्यान 
का सम्मिलित किया जाना आवश्यक होगा । केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति 
प्राप्त है कि वह उमस योजना में निरूपित व्यापक निदेशक -बोर्ड का गठन 
होने तक इन 14 मैंकों में से प्रत्येक के लिए एक पहला निदेशक -बोर्ड नियुक्त 

189. जैसा कि बैंकिंग कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण 
करे जिसके सदस्यों की संख्या मान में अधिक न हो और वे सदस्य तब 

अधिनियम , 1970 के प्रमुख में कहा गया है, मैंकों के राष्ट्रीयकरण 
तक कार्य करेंगे जब तक योजना के अधीन व्यापक निदेशक बोर्ड का 

के उद्देश्य मोटे तौर पर इस प्रकार है - "अर्थ व्यवस्था के उतार-चढ़ाव 
गठन नहीं होता । इस अधिनियम से सरकार को रिजर्व बैंक के गवर्नर 

पर नियंत्रण रखना और राष्ट्रीय नीतियों तथा लक्ष्यों के अनुरूप अर्ध 
में सलाह करके ऐसे नीतिविषयक मामलों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों को हिदायतें व्यवस्था के यिकास की आवश्यकतानों की अधिक अच्छे ढंग में पुति करना । 
जारी करने की शक्ति भी प्राप्त है जिनमें जनता का हित निहित हो । 

राष्ट्रीयकृत बैंक उधारकर्ता के स्वरूप और समाजिक स्थिति पर विचार किये बिना 

उत्पादन संबंधी विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों , विणेषकर फिमानों, लघु उद्योगों 
_ 186. प्रादेश याचिकाओं से उत्पन्न हुई अनिश्चितता की स्थिति को और बनियो-जित व्यावसायिक वर्गों की अावश्यकताओं की अधिक मात्रा 
दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए निवेशक -बोरों की में पूर्ति करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे । नये और प्रगतिणील उधमकर्ताओं 
नियुक्ति करना उचित नहीं समझा । रिजर्व बैंक प्रॉफ़ इंडिया ने की अभिवृद्धि को सक्रिय प्रोत्माहन देना और देश के विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों 
सितम्बर 1969 में सभी 14 बैंकों को सलाह दी कि नियमित के लिए नये अवसर पैदा करना भी राष्ट्रीयकृत बैंकों का एक प्रमुख 
निदेशक-बोडों की नियुक्ति होने तक ये वरिष्ठ अधिकारियों की एक प्रति लक्ष्य होगा । 
रिक प्रबन्ध समिति का गठन करें जिसके पाम थे सभी मामले भेजे 
आ मके जो सामान्यतः निदेशक -बोर्ड के पास भेजे जाते हों । अंक ने 

____ 190. इन लक्ष्यों के संदर्भ में बैंकों के दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली 
प्रत्येक प्रांतरिक प्रबंध समिति के लिये अपना एक अधिकारी 

में अनेक परिवर्तन करने की आवश्यकता थी । विशेष मप से उनके लिए 

यायश्यक हो गया कि वे ऋणों की जमानत संबंधी अपनी धारणाओं को 
मनोनीत किया और इसकी मैठक महीने में दो - चार बार होती 
थी । निदेशक-बोर्ड के अभाव में अभिरक्षकों पर जो जिम्मेदारी प्रा गई 

पुननिर्धारित करें ; उन क्षेत्रों की स्थानीय विकास क्षमता और विकास 
थी उसे ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने 22 जनवरी 1970 को एक 

प्रावरपकतानों की प्रोर विशेष ध्यान में जहां उनकी शाखाएं स्थित हैं ; 
विधिक निवेश आरी किया जिसके अनुसार सभी 14 बैंकों को कुछ लेन 

कम विकसित क्षेत्रों और पिछये वर्गों की अावश्यकताओं को प्रोर अधिक 
देनों के संबंध में रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना प्रावश्यक 

ध्यान में ; विकासात्मक एवं मीयादी वित प्रदान करनेवाली संस्थानों के 

बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करें ; यह सुनिश्चित करें कि बैंक की निधियों 
हो गया । इम में से कुछ महत्वपूर्ण लेनदेन इस प्रकार थे:--- ( 1 ) 25 

में से बड़े उधारकर्तामों को उत्पादक उपयोग के लिए वास्तव में आवश्यक 
लाख रुपयों से अधिक कुछ विणेष प्रकार के अग्रिम प्रदान करना , ( 2 ) 

राशि से अधिक राशि उपलब्ध न हो ; और सट्टे बाजी तथा दूसरे अनु 
मिश्रित पूंजी कम्पनियों के शेयरों और डिबेंचरों में 1 लाज रुपये से अधिक 

सादक प्रयोजनों के लिए ऋणों का उपयोग कियेजाने पर रोक लगाएं । 
निवेश करना अथवा उन पर 5 लाम्य रुपयों से अधिक अग्रिम प्रदान करना , 

एमके साथ-साथ उनसे यह अपेक्षा भी की गई कि वे एक मामस्थित शाखा 
( 3 ) वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारियों की नियुक्ति करना और उनके सेवा 

विस्तार कार्यक्रम के जरिए देण गे हर भाग से और धनाढय व्यापारियों 
काल को बढ़ाना , ( 4 ) भूमि/ भवनों पर निर्दिष्ट राशियों से अधिक व्यय 

से लेकर उत्पीडित गहिणियों तक के समाज के सभी वर्गों से जमाराशि 
करना और 1969 के लाभ में मे प्रावधान करना । 14 फ़रवरी 1970 

जुटाने के अपने प्रयत्नों को गहन बनाएं । 
को अध्यादेश जारी होने और 31 मार्च 1970 को अधिनियम के पारित 
होने पर भी रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये उपर्युक्त विधिक निदेश 

191. जब तक उपर्युक्त मामला न्यायालय के विचाराधीन रहा 
बराबर लागू रहे । * 

तब तक सरकार ने 14 बैंकों को न तो कोई हिदाय ने दो मोर न कोई 

ऐमा कदम उठाया जिसे बैंकों के प्रोतरिक प्रसन्ध्र में हस्तझा माना जा 
187. केन्द्रीय मरकार ने रिजर्व बैंक के परामर्श के ग़ाथ 18 

मकना हो । प्रधान मंत्री ने 30 सितम्बर , 1969 को स्टेट बैंक के 
जुलाई 1970 को प्रत्येक राष्ट्रीयकुन बैंक के पहले निदेशक -बोर्ड का गठन 

अध्यक्ष और 11 अभिरक्षकों के माय हुई एक बैठक में उन्हें सरकार 
किया । पहले निवेशक -बोर्ड के प्रत्यक निदेशक का कार्यकाल सय तफ 

का सामान्य दृष्टिकोण मममाया । इसके अतिरिकन बार-बार किये गये 
होगा अब तक धारा 9 के अधीन तैयार की गई योजना के अन्तर्गत 

अनौपचारिक विचार-विमर्गों के जरिए सरकारी अधिकारियों के बीच 
म्यापक निवेशक- बोर्ड का गठन नहीं हो जाता । सरकार रिजर्व बैंक के 

अनेक विषयों पर मतैक्य लाया गया । रिकर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी 
परामर्श के साथ व्यापक निदेशक - बोर्ड के गठन की योजना बना रही 

समय -समय पर अपनी मनाह और सेवाएं प्रशन को । ऐसे सभी प्रती 

पचारिक उपाय अमफल नहीं हुए हैं । राष्ट्रीयकरण के स्वीका लक्ष्यों 
___ 188. राष्ट्रीयता बैंगों को या निदेश भी दिया गया है कि 

और उद्देश्यों को ध्यान में रखने प राष्ट्रीयकृत बैंकों ने जनता के माथ 
वर्तमान बैंकों के विदेशी कारोबार को तानुम प नये बैंकों को अंतरित सपने संपर्क को बढ़ाने और अधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार के विकाम 
करने की यथोचित व्यवस्था करें । इस प्रकार का अंतरण अधिवांण कार्य के अपने प्रयासों को बराबर जारी रखा । 
मामलों में किया जा चुका है किन्तु उगोडा में स्थित दो ऐसे राष्ट्रीय 

192. उन्होंने संगठनात्मक परिवर्तन करके लघु उद्योगों तथा कृषि 
कृत मकों अर्थात् बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक प्रौफ़ इंडिया ने 

अग्रिम मंथंधी प्रस्तायों पर कार्रवाई करने के लिए अलग-अलग विभाग 

. . - - - - -- .. . - - 
" ये मिवेश 14 अगस्त , 1970 को वापस ले लिये गये । 

या अनुभाग खोले । इस कार्य को चलाने के लिए प्रशिक्षिन कर्मचारी 


. .. -- - - . - - .. 
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वर्ग को नियुक्ति की गई है तथा परामर्श के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं करने के पुहरे उद्देश्य को पूर्ति को विशा में एक महत्वपूर्ण कदम 
प्राप्त की गई हैं । क्षेत्रीय अधिकारी भी भरती किये गये हैं जिनका है । यह स्मरण होगा कि प्रर्य व्यवस्था में विद्यमान ऋग संबंधी अन्तर 
प्रमुख कार्य संभाव्य ग्राहकों की खोज करना , उनसे संपर्क स्थापित करके की समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयुक्त संगठन को रूपरेखा बनाने 
उनको प्रावश्यकताओं को प्रांकना, निर्यामत म्प से प्रस्ताव तैयार करना के प्रश्न पर विवार करने की दृष्टि से अक्तूबर 1968 में राष्ट्रीय ऋण 
और उन्हें अनुभागों के सामने पेश करना पोर आवश्यक होने पर उन्हें परिषद् के अनुमोदन के साथ प्रोफेसर की० पार० गाडगोल को अध्यक्षता 
प्रधान कार्यालयों में भिजवाने का प्रबन्ध करना होगा । वे यह भी में एक अध्यन दल का गटन किया गया था । प्राबर 1969 में प्रका 
सुनिश्चित करेंगे कि ओ प्रग्रिम दिये गये हैं उनका समुचित उपयोग शित उक्त अध्ययन दल को रिपोर्ट में को गपो महसपूर्ण सिफारिशों में 
होता है तथा ऋणों के प्रतिवेय होते हो उनकी वसूली करवाने को से एक यह थी कि स्थानीय समस्याओं का पता लगाने पोर उसका अध्ययन 
व्यवस्था भी ये करेंगे । बैंकों से प्राप्त होनेयालो विभिन्न प्रकार की करके उस क्षेत्र के लिए एक समन्विा ऋग योजना तैयार करने के लिए 
मबिधानों का क्षेत्रीय भाषाओं के समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के जरिए धाणिम्प बैंकों को क्षेत्रीय दृष्टिकोण प्रानाने को प्रावस्यकता है । इस 
प्रचार करने के लिए भी व्यवस्थाएं की गयी हैं । शाखामों के मैनेजरों पल को यह विचार था कि चूंकि जिला देश को प्रमुख प्रशासनिक 
को उच्चस्तर अधिकारियों से पूछे बिना ही यथासंभव अधिकाधिक प्रस्तावों 

इकाई है प्रतएव यह नितान्त प्रावश्यक हो जाता है कि क्षेत्रोप दृष्टिकोण 
पर मंजूरियां देने की शक्ति प्रदान कर दी गयी है । 

के अन्तर्गत जिले को ही सब से निचली इकाई बनाया जाए । रिजर्व 
193. सरकारी क्षेत्र के मैका के मुन्थ्य कार्यपालकों ने प्रानो क्रिया 

बैंक ऑफ़ इंडिया के गवर्नर ने भी इस बात का सुनिश्चित करने के लिए 
विधि में सुधार करने और अपने ही बोच तथा जनता और राज्य मरकारों 

कि देश के कम बैंक सुविधामाले जिलों में पर्याप्त बैंक सुविधानों को 
के साथ पहले से अच्छा मसैक्य स्थापित करने के उद्देश्य से एक समन्वय 

व्यवस्था हो , एक ममन्वित कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से प्रास्त 
ममिति का गठन किया है जिसमें ऐसे मामलों पर विस्तारपूर्वक विचार 

1969 में श्री एफ० के० एफ० नरोमन को अध्यक्षता में बैंकरों को एक 
किया जाता है जिनमें उनकी परस्पर विनत्रस्पी हो और जो जनता के 

समिति नियुक्त की थी । इम सनिमि ने पानी रिपोर्ट में , अन्य बातों 
हित में हो । 

के साथ साथ इस बात की सिफारिश की थी कि बैंकों के लिए जिले 

निविष्ट कर दिए जाएं जहां ये पानी शाखामों को बढ़ाने और ऋग 
___ 101. छोटे उधारकर्ताओं के यिमित वर्गों को ऋग देने में बैंकों 

सुविधाओं का विस्तार करने के संदर्भ में बैंक व्यवसाय के विकास की 
और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा उठाये जानेवाले जोखिम से उन्हें बचाने 

क्षेत्रीय मिता का सर्वेक्षण करने में अग्रणी रहेंगे । रिजर्व बैंक ने इन सिद्धांतों 
के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के उद्देण्य से मरकार ने एक 

को स्वीकार करके अग्रणी बैंक योजना बनाई जिसके अधीन स्टेट बैंक 
समिति का गठन किया है जो ऐसे ऋणों के यीम के लिए समुचित 

( समह और उसके सात सहायक मेक ) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों और 
योजना तैयार करेगी । ममिति ने मरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है 

दो अन्य भारतीय बैंकों के लिए जिले नियत कर दिये गये । वस्तुतः वृहा 
और सरकार ने एक नये ऋण गारंटी की स्थापना के प्रस्ताव को स्वी 

बम्बई, कलकत्ता और मद्रास तथा विल्लो चंडीगढ़ मोर गोमा के संव 
कार कर लिया है । 

शासित क्षेत्रों को छोड़कर शेष सारे देश को इस योजना के प्रति 

लाया जा चुका है । अग्रणी बैंक की यह जिम्मेवारी होगी कि वह अपने 
195 . सरकारी खजाने के कारोबार तथा उसस संबंधित अन्य कारोबार 

लिए नियन किंग गये जिलों की ऋण संबंधो पात्रश्यकताओं का सर्वेक्षण 
को जो इस समय उन स्थानों पर, जहां रिजर्व बैंक के कार्यालय नहीं 

करने , शाखा बैंकिंग का विकास तथा ऋण सुविधाओं का विस्तार करने 
हैं , स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया और उनके महायक का द्वारा किया आता 

के संबंध में अग्रणो के भर में अपना योग प्रदान करे । किसो जिले के 
है , ऋमिक रूप से राष्ट्रीयकृत बैंकों के सुपुर्द करने के उद्देश्य से एक समिति 

अग्रणी बैंक से विशेष रूप से यह पोशा को जाएगो कि वह ( 1 ) पाने 
का गठन किया गया जो इस संबंध में योजना तैयार करेगी । सरकारी 

जिले के संसाधनों और मैंकिंग विकास को संभाव्यता के संबंध में 
खजाने के कारोबार तथा उससे संबंधित अन्य कारोबार को राष्ट्रीयकृत 

सर्वेक्षण-कार्य करे , ( 2 ) ऐसी प्रौद्योगिक तथा वाणिज्यिक इकाइयों और 
बैंकों के सुपुर्द किये जाने की योजना को अब अंतिम रूप दिया जा रहा 

दूसरे ऐसे संस्थानों तथा फार्मों की संख्या का सर्वेक्षण करे जिन्होंने बैंकों 

में खाते नहीं खोले हैं अथवा जो अनिवार्यतः साहकारों पर निर्भर रहे 
19 6. रिजर्व बैंक ने इन बातों पर विचार करने के लिए एक 

हैं , ( 3 ) जिले में कृषि एवं प्रौद्योगिक उत्पावनों के विपणन, और गोदामों 
विशेषज्ञ समिति का गठन किया कि क्या मरकारी क्षेत्र के गैंकों की तथा भंडार घरों की उपलब्धि की सुविधाओं तथा ऋण से विपणन के सयोजन 
सभी विदेशी शाखामों को अपने अधिकार में लेकर उनका कारोबार 

की व्यवस्था की जांच करे, ( 4 ) उर्वरकों तथा कृषि के काम 
संभालने के लिए एक संस्था की स्थापना करना बांछनीय होगा तथा 

पानेवाले अन्य वस्तुओं के संग्रहण और उपकरणों की मरम्मत तथा 
क्या ऐसी संस्था को भारतीय बैंकों के समुचे विदेशी मुद्रा संबंधी कारो 

सेवाई से संबन सुविधाओं का सर्वेक्षण करे , ( 5 ) छोटे उधारकर्तामों 
बार को सौंप दिया जा सकता है । इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे और किसानों को परामर्श देने और ऋगों के प्रतिम उपयोग के अनु 
दी है और उस पर विचार किया जा रहा है । 

परीक्षण और निरीक्षण के लिए कर्मचारियों की भरती करे और उन्हें 

प्रशिक्षण दे, ( 6 ) ऋग वेनेवाली अन्य प्राथमिक एजेंसियों को सहायता 
197. अमम पुनर्गठन ( मेघालय ) अधिनियम , 1969 की धारा करे , तथा ( 1 ) शेष मामलों में सरकारी और पर्व सरकारी एजेंसियों 
75 के अनुसार रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम , 1934 में संशोधन से संपर्फ पोर मेलजोल बनाये रखे । यद्यपि अन्य बैंकों को शाखाएं 
करके इसकी धारा 21क को मेघालय के स्वायत्त राज्य के लिए भी लागू खोलने से रोका नहीं जाता तथापि अग्रणी बैंक से यह प्राशा 
कर दिया गया । 

की जाती है कि वह सहयोगी समह के नेता के रूप में कार्य करे 

और जिले में जमाराशि जुटाने तथा यहां की वास्तविक एवं संभाष ऋण 
अग्रणी बैंक योजना और माखा-बिस्सार 

प्रावश्यकताओं का पता लगाने और उनकी पूति फरने में उस जिले में 
1199. रिजर्व धंक द्वारा दिसम्बर 1959 में बताई गई अग्रणी बैंक काम करनेवाले दूसरे बैंकों का सहयोग प्राप्त के करे । जिलों को नियत 
योजना वेश - भर में बड़े पैमाने पर जमाराशि जुटाने पीर प्रर्थ करने में बैंक ने निम्नलिखित अनेक महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा 
ध्ययस्था क कमजार क्षलों को वियं आनेवाले प्राण में वृद्धि है ; जिने प्रागपाग हो नाकि कामकाज लाभप्रद मिद्ध हो सके , विकास कार्यों और 


है । 
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साबा पर्यवेक्षण के लिए नियंत्रण स्थलों की व्यवस्था हो और संबंधित जिलों की नई शाखाएं खोलने के लिए शहरी केन्द्र पुनते समय व्यापारिक एवं 
संख्या और उनके संसाधन- प्राधार के संदर्भ में संबंधित बैंकों को सौंपी गई जिम्मे प्रौधोगिक गतिविधियों में हुई वृद्धि तथा उपनगरीय रिहायशी क्षेत्रों में 
पारी के बीच व्यापक अनुरूपता लायी जाए । रिजर्व बैंक ने संबंधित बैंकों तेजी से होने वाली प्रगति के कारण अधिक मात्रा में जमा राशि जुटाये 
पारा किये जानेवाले सर्वेक्षण के लिए एक विशद प्रारूप तैयार किया है और जाने के लिए उत्पन्न होनेवाले अवसर पर ध्यान दें । बैंकों से इस सम्बन्ध 

आवश्यक प्रकिड़े इकट्ठे करने के लिए उसे उन बैंकों में घुमा दिया है । में अपने प्रस्ताव रिजर्व बैंक के पास मार्च 1970 के अन्त तक भेजने 
कुछ जिलों का सर्वेक्षण बैंकों द्वारा किया जा चुका है और सत्संबंधी के लिए कहा गया था । विभिन्न बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार 
रिपोर्ट रिजर्व बैंक को दी जा चुकी हैं । 

करने और प्रत्येक बैंक के लिए नियत किये जानेवाले कार्यालयों की संख्या 

को अतिम रूप से निर्धारित करने के बाद रिजर्व बैंक ने यह निश्चय 
___ 199. रिजर्व बैंक ने विसम्बर 1969 में शाखा विस्तार कम नया किया है कि जैसे ही बैंक शहरी केन्द्रों में कार्यालय खोलने के लिए योग्य 
कार्यक्रम बमाया जिसके अन्तर्गत सरकार क्षेत्र के 22 बैंकों और गैर हो आते हैं , उन्हें लाइसेंस दे दिये जाए । शहरी केन्द्रों में नये कार्यालय 
सरकारी क्षेत्र के 8 बैंकों को 1970 के दौरान 1350 कार्यालय खोलने खोलने के लिए निम्नलिखित अनुपात में लाइसेंस जारी किये आएंगें ; 
होंगे जिन में से 1186 कार्यालय बैंक सुविधारहित केन्द्रों में होने चाहिए । उन बैंकों के मामले में , जिनके लिए 60 प्रतिशत से अधिक कार्यालय 
सरकारी क्षेत्र के 22 बैंकों को कुल 1350 कार्यालयों में से 1300 31 दिसम्बर , 1969 को ग्रामीण और कस्बेवाले केन्द्रों में थे, दिसम्बर 
कार्यालय बोलने होंगे । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत न केवल बैंक सुविधा 1969 के बाद प्रामीण और कस्बैयाले केन्द्रों में खोले गये हर दो कार्या 
रहित 453 शहर ( 1961 की जनगणना के वर्गीकरण के अनुसार लयों के पाछे शहरी केन्द्र में एक कार्यालय ; अन्य बैंकों के संदर्भ में यह 
भाते हैं परन्तु अन्य ऐसे बैंक सुविधारहित केन्द्र भी पाते हैं जिनके बारे अनुपात कस्बेवाले और ग्रामीण केन्द्रों में खोले गये हर तीन कार्यालयों 
में रिज़र्व बैंक की यह राय हो कि वहां के बढ़ते हुए कृषि संबंधी कारा के पीछे शहरी केन्द्र में एक कार्यालय होगा । 
मार की क्षमता के कारण या सरकारी खजाने का काम संभालने के लिए 
ऐसे स्थानों पर बैंक कार्यलय होने चाहिए । जिन स्थानों पर खजाने अथवा 

202. वाणिज्य बैंकों ने 1969- 70 में कुल 1873 नये कार्यालय 
उप- खजाने स्थित हैं वहाँ विभागीय रूप से चलाये जानेवाले खजानों / उप 

खोले जबकि 1968- 69 तथा 1967- 68 में क्रमश: 1, 024 और 425 
खजानों को बैंकिग खजानों/ उप- खजानों में बदलने की नीति के अनुसरण 

मये कार्यालय खोले गये थे । इनमें से 425 कार्यालय स्टेट बैंक प्रॉफ 
में बैंक यथासमय सरकारी मकदी के कारोबार को संभाल लेंगे । 

इंडिया और उसके सहायक बैंकों ने खोले और 14 राष्ट्रीयकृत भारतीय 

बैंकों ने 1185 कार्यालय खोले । इस वर्ष खोले गये 187 3 कार्यालयों 
200. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पानेवाले 30 बैंकों को ऐसे 3फ में से 1271 कार्यालय बैंक सुविधारहित केन्द्रों में खोले गये जिनमें स्टेट 
सुविधारहित शहरों केन्द्रों , सजामा केन्द्रों आदि के नामों की एक सूची बैंक प्राफ और उसके सहायक बैंकों का अंश 312 है और 14 राष्ट्रीय 
वी गई है जहां उन्हें कार्यालय खोलने की प्रावश्यकता है और प्रत्येक कृत बैंकों का अंश 821 है । 
बैंक से यह कहा गया है कि वह उन केन्द्रों के नाम सूचित करे जहां 

20 3. समामेलन , विलयन , मास्तियों और देयतामों के प्रसरण , 
बह 1970 के पूर्वार्ध में कार्यालय खोलने का विचार रखता हो । रिजर्व 

कार्यालयों के समापन, प्रावि से कार्यालयों की संख्या में हुए परिवर्तन 
बैंक ने यह लक्ष्य निर्धारित किया था कि 1970 के पूर्वार्ध ( जनवरी -जून ) 

के कारण अनुसूचित कणिज्य बैंकों के कार्यालयों की संख्या में 1893 
में सम्बन्धित बैंक सुषिधारहित शहरों/ केम्मों में कम से कम 400 कार्या 

की वृद्धि हुई । फिर भी इस अवधि में गैर- अनुसूचित बैंकों के कार्यालयों 
लय अवश्य खोले । यह संख्या उन बैंक मुविधारहित केन्द्रों के अतिरिक्त 

की संख्या में 24 की कमी हुई है । अन 1970 के अन्त में अनुसूचित 
है जो कार्यालय खोलने के उद्येश्य से बैंकों द्वारा या तो स्वेच्छा से चुने 

और गैर - अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों की कुल संख्या 10, 000 
गये हों या जो प्रप्रणी मैक योजना के अन्तर्गत उनके लिए नियत किये 

को पार कर गई जिसमें अनुसूचित और गैर- अनुसूचित बैंकों के कार्यालयों 
गये ऐसे जिलों में हों जहां वे अपने कार्यालय खोलना चाहते हों । साथ 

की संख्या क्रमश: 9938 और 193 थी । जून 1969 के अन्त में 
ही , इस अवधि में 200 कार्यालय ऐसे केन्द्रों में भी खोले जाने थे जहां 

तदनुरूपी संख्याएं क्रमश : 8045 और 217 थीं ( सारणी 31 ) 1. 
अतिरिक्त बैंक सुविधानों की प्रावश्यकता है । इस प्रकार 1970 के 
पूर्वार्ध में कुल मिलाकर 600 कार्यालय खोले जाने का लक्ष्य था । 

सारणो 30 : — भारत में वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों की संख्या 

- .. - - .. 
रिजर्व बैंक में ऐसे प्रत्येक बैंक को उसके लिए मियत किये गये केन्द्रों 

30 जून 30 जून 
के संदर्भ में भारी पैमाने पर लाइसेंस जारी किये हैं । वस्तुतः, जून 1970 

1969 को 1970 को 
की समाप्ति तक 875. कार्यालय खोलकर, जिनमें से 741 कार्यालय बैंक 
सुविधारहित केन्द्रों में है बैंक निर्धारित किये गयें लक्ष्य से भी आग बम 1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया . 

1569 
गये हैं । 

2. स्टेट बैंक पॉफ इंडिया के सहायक बैंक 

893 1060 
__ 201 . रिजर्व ने वाणिज्य बैंकों से यह भी कहा है कि ये वर्ष 1970 

3. 14 राष्ट्रीयकृत बैंक . . 1133 5318 

4 . विदेशी बैंक 
के लिए महानगरों तथा पत्तन शहरों के साथ बैंक सुविधायुक्त केन्द्रों में 

. . . 

130 131 
कार्यालय खोलने का कार्यक्रम तैयार करें । बैंक ने शहरी केन्द्रों में 

5 . प्रम्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक 

1320 
शाखामों का विस्तार करने के कार्यक्रम पर विचार करते समय एक और 

6 . गैर अनुसूचिस बैंक 

217 
प्रामीण और कस्बेवाले केन्द्रों तथा दूसरी और शहरी केन्द्रों में बैंकों 

मभी वाणिज्य बैंक 
द्वारा नये कार्यालय खोले जाने के उत्तरदायित्व का सम्यक् बंटवारा करने 
की प्रावश्यकता को ध्यान में रखा है । यदि बैंकों ने पहले से ही भारी 
पैमाने पर दिये गये लाइसेंसों के अनुसार तथा अग्रणी बैंक योजना के 

संगठनारमक मामले 
मन्तर्गत अधिक संख्या में ग्रामीण तथा कस्बेवाले केन्द्रों में अपने कार्यालय 
खोल दिये हों तो उन्हें शहरी कन्द्रों में कार्यालय खोलने के लिए पर्याप्त 

204. प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए निवेशकबोर्ड का गठन किये 
अबसर प्रदान किया जाना चाहिये । बैंकों से यह भी कहा गया कि वे जाने का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है । बैंक विनियमन अधिनियम , 


- - -- - - - - . - - . - - .. 


- - 


--- - - - - - 


1875 


1554 


193 


8262 


10131 


SEC. 3( ii ) 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 3, 1973 /MAGHA 14 , 1894 


411 
" ... .. .....- - : - - .- - - . -. - -- . 


. - . 


- .. - - . - - -.--. . - - ... :: - : 


" - - - . .. 


- --- - - - 


- - --- - 


- - - . - - - " - - .... -- - - 


- 


1949 की धारा 10 क जो 1 फरवरी 1969 को लागू हुई, निदेशक 
बोर्ड के स्वरूप से संबन्ध रखती है । गैर- सरकारी क्षेत्र के उन नौ भार 
सीय बैंकों में से जिनकी जमाराशियां दस करोड़ रुपये और इससे अधिक 
थीं , 8 बैंकों ने विधिक उपबन्धों का पालन किया तथा एक बैंक के निदेशक 
बोर्ड का गठन विधिसंगत नहीं है । संबन्धित बैंक द्वारा प्रावश्यक उप 
बन्धों के पालन की व्यवस्था की जा रही है । 


20 5. बम करोड़ रुपये से कम जमाराशियों वाले बैंकों के संदर्ध 
में भारत सरकार ने उन्हें संबद्ध उपबन्धों का पालन करने के लिए पहले 
1 फरवरी 1970 तक का समम दिया था जिसे अब 1 अगस्त , 1970 
तक बढ़ा दिया गया है । इस समय इस श्रेणी में 39 बैंक पासे 
है जिनमें से 20 बैंकों ने अपने निदेशक-बोडों का पुनर्गठन कर लिया है 
और बाकी 17 बैंकों से इस मामले में बातचीत की जा रही है । इस 
श्रेणी के अन्य वो बैंकों में से एक बैंक अपनी प्रास्थियों तथा वेयसानों 
को किसी अन्य बैंक में अन्तरित कर देने की व्यवस्था कर रहा है तथा 
दूसरा बैंक इस ममय स्वयं -परिसमापन की प्रक्रिया में हैं । 


206. गैर-सरकारी क्षेत्र के 29 भारतीय बैंकों ने बैंक विनियमन 
अधिनियम , 1949 की धारा 10 ख के अनुसार रिजर्व बैंक के अनुमोदन 
से पूर्णकालीन अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है । रिजर्व बैंक ने 6 अन्य 
बैंकों के मामले में पूर्णकालीन अध्यक्षों की नियुक्ति के प्रस्ताव को सिद्धान्त 
रूप से स्वीकार कर लिया है तथा 5 अन्य बैंकों के प्रस्ताब विचाराधीन 
हैं । जिन शेष 8 बैंकों ने अभी तक इस धारा के उपबन्धों का पालन 
नहीं किया है उन्हें इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए कहा 
गया है । इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने उन बैंकों के लिए जिनकी 

माराशियां 1 फरवरी 1969 को 25 करोड़ रुपयों में कम थी , इस समय 
सोना को 1 प्रस्त, 1971 तरु मढ़ा दिया है । 


पौर विकास कार्य जैसी विभिन्न विशानों में प्रत्येक बैंक द्वारा किये गये 
कार्यो का समग्र मूल्यांकन होना चाहिये । बैंकों की अलग -अलग श्रेणियों 
अर्थात्, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया समूह, राष्ट्रीयकृत बैंकों, गैर -सरकारी क्षेत्र 
के भारतीय बैंकों और विदेशी बैंकों पर एक जैसे मानक लागू नहीं किये 
जाने चाहिये । किसी बैंक की प्रान्तरिक नियंत्रण व्यवस्था में मजबूती 
लाना भी इन निरीक्षणों का ध्येय होना चाहिये जिससे कि मिरीक्षण 
की वर्तमान प्रक्रिया में विद्यमान लेखा परीक्षण तत्व को यथासमय उन्हें 
मन्तरित किया जा सके । इस बात पर भी सामान्यतः सहमति व्यक्त 
की गई कि निरीक्षण की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर एक ऐसी प्रणाली 
लागू की जाए जिसमें उनकी कार्य-पद्धति एवं प्रगति के परीक्षण और 
उनकी वित्तीय स्थिति के मूल्यांकन के साथ साथ उनके तवर्थ निरीक्षण 
तथा शाखामों के निरीक्षण के लिए भी व्यवस्था की गई हो । निरीक्षण 
की नई प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए यह प्रावश्यफ समझा गया 
कि विभाग के अधिकारियों को प्रावश्यक होने पर भारतीय प्रबन्ध संस्थान , 
फलकत्ता/ अहमदाबाद, राष्ट्रीय बँक-प्रमन्ध संस्थान, बम्बई और वाणिज्य 
बैंकों के प्रशिक्षिण संस्थानों के साथ - साथ अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में 
प्रशिक्षण देकर सक्षम बनाया जाए । बदलती हुई परिस्थितियों के परि 
प्रेक्ष्य में निरीक्षण की वर्तमान नियम-पुस्तिका में परिशोधन करने की 

आवश्यकता भी समझी गई । यह काम बैंक परिचालन और विकास 
विभाग में खोले गये एक विशेष प्रमुभाग को सौंपा गया है । इस 
अनुभाग को जल्दी से निरीक्षण की कार्यवाही को पूरा करने के लिए 
यथोचित उपाय निकालने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है । अन्य राज्यों 
में ( जहां इस समय विभाग का , कोई कार्यालय नहीं है ) विभाग के कार्या 
लय खोलने का निश्चय भी किया गया है ताकि स्थानीय क्षेत्रों से घनिष्ठ 
संपर्क स्थापित किया जा सके , उनकी प्रावश्यकप्तानों के बारे में अधिक 
अच्छी आमकारी प्राप्त करके उनका मूल्यांकन किया जा सके और साथ ही , 
पर्याप्त वियफेन्द्रीकरण के द्वारा मामलों को शीघ्रता से निपटाया जा सके । रिजर्व 
मैक के निदेशों पर कार्य करने वाले और उसके प्रौपचारिक प्रेक्षण के प्रधीन 
रहने वाले बैंकों में मैक विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 38कख 
के अधीन अतिरिक्त निदेशकों के रूप में नियुक्त किये गये रिजर्व बैंक के 
अधिकारियों को ये हिदायत दी गई है कि वे इन बैंकों को दिये गये 
निदेशों को कार्यान्वित करने में हुई प्रगति पर निगरानी रखने के अलावा 
इन बैंकों द्वारा विकास कार्यो के क्षेत्र में की । ई प्रगति पर भी 
विशेष निगरानी रखें । उपर्युक्त निर्णयों के अनुसरण में केन्द्रीय बैंक 
परिचालन एवं विकास विभाग में खोले गये विशेष अनुभाग ने वाणिज्य 
बैंकों की शाखामों का केन्द्रवार निरीक्षण करने के लिए मावश्यक हिदायतें 
जारी कर दी है और क्षेत्रीय कार्यालयों से कुछ चुने हुए केन्द्रों म प्रयोगात्मक 
रूप से ऐसे निरीक्षण करने के लिए कह दिया है । 


बैंकों का निरीक्षण 


207. बैंकों की विसीय स्थिति तथा उनकी कार्यविधि का मूल्यांकन 
करने के उद्देश्य से सभी बैंकों का प्रावधिक निरीक्षण करने की रिजर्व 
बैंक की नीति के अनुसरण में बैंक विनियमन अधिनियम , 1949 की 
धारा 35 के अधीन जुलाई 1969 से जून 1970 तक की अवधि में 
29 मम सूचिप्त वाणिज्य बैंकों तथा 7 गैर-अनुसूचित बैंकों का निरीणक्ष 
किया गया । तीन बैंकों के सम्बन्ध में इस बात का पता लगाने 
के लिए अधिनियम की धारा 45 4 के अधीन निरीक्षण किया गया 
कि क्या उनकी समापन कार्रवाइयों में कोई वास्तविक अनियमितताएं 
मरती गई हैं । इनके अतिरिक्त, बैंक विनियमन अधिनियम , 1949 की 
धारा 44 ( 1 ) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन से वो बैंकों 
फा निरीक्षण किया गया था । 


208. सौदह बड़े वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण उनकी 
मढ़ी हुई जिम्मेदारी के परिप्रेक्ष्य में यह मावश्यफ समझा गया कि बैंकों 
के निरीक्षण की वर्तमान प्रणाली को नया रूप दिया जाए । मार्च 1970 
में बम्बई में हुए बैंक परिचालन और विकास विभाग के अध्यक्षों के 
सम्मेलन में बैंकों के निरीक्षण के उद्देश्यों और तम्त्र पर विचार किया 
गया । इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि बैंकों के निरीक्षण का 
उद्देश्य उनके प्रत्येक लेन- देन की संवीक्षा मान करने के बजाय श्रमशक्ति 
के नियोजन तथा प्रशिक्षण, निवेश एवं ऋण संबन्धी कार्यक्रमों के प्रबन्ध , 
लाभ नियोजन, साख- मूल्यन , प्रौद्योगिक संबन्ध ,नियंत्रण एवं सूचना प्रणाली 


209. प्रालोच्य अवधि में पिछले साल के 9 बैंकों को मिलाकर 
39 बैंकों से टिप्पणियां/ अभियेवन/ मन प्राप्त हुए । इन टिप्पणियों/ अभि 
वेदनों/मतों की जांच करने के बाद 11 मामलों में निदेश जारी किये 
गये और 7 मामलों में प्रावधिक प्रगति-रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया । 
सात मामलों में विशिष्ट कदम उठाने की सलाह दी गई । पांच बैंकों 
के मामलों में कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं समझी गई । बाकी 9 मामले 
विचाराधीन थे । कुछ मामलों में बैंकों के प्रतिनिधियों को संगन्धित 
संस्थानों की कार्यप्रणाली में पाये गये प्रमुख दोषों की प्रोर उनका विशेष 
ध्यान आकर्षित करने तथा उन्हें संबन्धित बैंक की कार्यप्रणाली में पाये 
गये मुख्य दोषों का शीघ्रता से निराकरण करने की प्रावश्यकता को 
ममलने की दुष्टि मे अनौपचारिक विचार विमर्ण के लिए बुलाया गया । 
जिन मामलों में निरीक्षण के निष्कर्ष के प्राधार पर संबन्धित बैंकों के 
कार्यकलाप पर कठोरतर मियंत्रण की आवश्यकता अनुभम की गई , उन 
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सारणी 31 - - भारत में अनुचित और गैर अनुसूचित बैंकों के कार्यालयों की संख्या में हुई घर - मई 

अनुसूषित वाणिज्य बैंक 
___ 1967 

1968 


. .. . 


. . 


. --. 


- - - . 


. .. . . 


. - . 


- . -- - . 


....--. - 


.. -- 


- . .. 


. - - . 


जनवरी - 
जून 


जुलाई- 
दिसम्बर 


जनवरी 

जून 


जुलाई 
दिसम्बर 


. ... . .. - . . . 
1969 

1970 * 
. - - ... ... . .. -- . . . - 
जनवरी• जुलाई- जनवरी 
जुन दिसम्बर जुन 
-- ---- . . . . . . . 


- - 


. .. 


- - 


. 


___ 1 . कितने नये कार्यालय बाल गये . 
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2. मनामेला, विलयन, अस्निया और वेयताओं के अंतरण 

और रिज़र्व बैंक प्रॉफ़ इंडिया अधिनियम, 1934 की 
दूसरी अनुसूची में जाइ जाने प्रोर उमसे निकाले जाने के 

कारण हुए परिवर्तन . . . 
3. कितो बनान कार्यालय बन्द किये गये . 
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+. कार्यालयों को संस्बया में घर-घर 
5 . अपधि के प्रांत में कार्यालयों की संख्या 
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1 . कितने नये कार्यालय खोले गये 
2. मनाना, विनयन, प्रास्तियों और देयनामों के अन्तरण 

पोर रिजर्व बैंक प्राऊ इंडिया अधिनियम , 1931 की 
दूसरी अनसूची में जोड़े जाने और उससे निकाले जाने के 

कारण हुए परिवर्तन . 
3. कितने वर्तमान कार्यालय बन्द किये गये . 
4. कार्यालयों की संख्या में घट -बढ़ 
5 . अवधि के अन्त में कार्यालयों की संख्या 
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1. कितने नये कार्यालय खोले गये . 
2. समामेलन , विलयन , प्रास्तियों और देयताओं के अन्मरण 

और रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम , 1931 की दूसरी 
अनुसूची में जोड़े जाने और उससे निकाले जाने के कारण 
हुए परिवर्तन 
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3 . कितने वर्तमान कार्यालय बन्द किये गये . 

----- 7 - - 7 ---- ---- 3 
4. कार्यालयों की संख्या में घट - अ . . 

+ 199 + 189 

+ 222 

+ 442 + 573 + 789 
5. अवधि के अन्त में कार्यालयों की संख्या . 

683670257247 766982629051 

. - - - .. .. . . -- - . . - . - - . - - - - - . -. - - . 
___ नोट : 1. कोष्टकों के किले स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के हैं । 
. इन प्रांकड़ा में प्रशासनिक , प्राधिक प्रस्थायी गैर बैंकिग कार्यालय और भारत के बाहर स्थित कार्यालय शामिल नहीं है । 

निम । 


+ 1080 
10131 


- . 


. .. . 


- . 


. . 


- . - 


- . . - . - - 


- 
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सारणी 32 - अंकों का विलयम, समामेलन तथा प्रास्सिएँ और येवतानों 

का अंतरण 


में संबन्धित बैंकों को उचित निदेश दिये गये और उनमें उनका पालन 
करने के लिए कहा गया । जो बैंक पिछले निरक्षणों के आद दिये गये 
निदेशों के अधीन पहले से ही काम कर रहे हैं उनके सम्बन्ध में वर्तमान 
निदेशों को समुचित हेर-फेर के बाद जारी रखा गया । निरीक्षण के पूर्ण 
होने और उसके प्राधार पर प्रतिम कार्रवाई किये जाने के बीच के 
समयान्सर को कम करने के उद्देश्य में निरीक्षण रिपोर्टो की प्रतियां भेजत 
समय 3 बैंकों से विणेष कदम उठाने और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भेजने 
के लिए कहा गया । इस ममय 29 बैंक ( 2 ) अनुमूचित भश्रा 9 गैर 
अनुसूचित ) रिजर्व बैंक द्वारा किये गये निदेणों के अधीन कार्य कर रहे 
हैं और प्रावधिक प्रगति रिपोर्ट भेज रहे हैं । इन में से 19 मैका के 
मामलों में उनके उनकी बोर ममिति की बैठकों में भाग गन के लिए प्रेक्षकों 
की प्रतिनियुक्ति की गई है । निदेणों के अधीन कार्य करने बाल 
बैंकों के अतिरिका इस ग़मय 32 अन्य बैंक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भेजा 
करते हैं । 


बैंक विनि - क विनि - दुसरे 
यमन अधि - यमन अधि - विलयन * 
नियम , 1949 नियम , 1949) 
की धाग की धारा 
44फ के 45 के अधीन 

प्रधीन अनिवार्य 
स्वैच्छिक विलयन 
समामेनन 


कम्पनी . 
अधिनियम जोष्ट 
1955 की 

भाग 293 
( 1 ) ( क ) 
के अधीन 

ग्राम्नियों 
और देय 
तानों का 
अन्तरण 


। 


1960 


। 


1961 


36 


1962 


- 


1963 


- 


1964 


210 मालोच्य अवधि में निवेशों के अधीन कार्य करने वाले और 
औपचारिक प्रेक्षण के अधीन रहने वाले राष्ट्रीयकृत न किये गये 23 
बैंकों के सम्बन्ध में बैंक अविनियमन अधिनियम, 19499 की धारा 36 कग 
के अधीन अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति की गई । छ: येवों के मामलों 
में उन्हें जारी किये गये निदेशों को वापस ले लेने के परिणामस्वरूप 
अतिरिक्त निदेशकों को हटा सिया गया । 


T 


! 


1965 
1966 
1967 
जनवरी 1968 
जून 1969 
जुलाई 1969 
जून 1970 
जोड़ 


- 
20 


2 
4 9 


- 
17 


2 
126 


212 


211. बैंकों के संघटन और उनकी कार्यप्रणाली में पाय गये दोषों 
का निराकरण करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा की गयी प्रगति जुलाई 
1969 से जन 1970 तक के वर्ष के दौरान बनाये रखी गयी । बैंक 
ने हम अवधि में 9 को के मामलों में उनकी कार्यप्रणाली में किये गये 
सुधारों को देखते हुए तथा 5 बैंकों का अन्य बैंकों से समामेलन हो जाने 
के फलस्वरूप लनके नाम जारी किये गये निदणों को वापम से लिया । 
परिणामतः रिज़र्व बैंक के निवंशों के अधीन कार्य करने वाले बैंकों की 
संख्या 43 से घटकर 29 हो गयी । इसी प्रकार आलोच्य अवधि में 
रिजर्व बैंक के प्रौपचारिक प्रयना अनौपचारिक प्रेक्षण में रहनेवाले को 
की संख्या भी 12 से घटकर 27 हो गई । एक और बैंक के मामले 
में निदेशों को प्रापम ले लेने और उसके कार्यकलाप के प्रेक्षण की व्यवस्था 
को समाप्त कर देने का प्रस्माव है । बैंकों ने प्राम तौर पर अपनी 
कार्य प्रणाली में पाये गये दोषों का निराकरण करने के लिए प्रावण्यक 
कदम उठाये हैं । 


* स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और या उसके महायक बनों द्वारा अधिकार 
में ले लिये गये बैंक । 
__ 214. आलोच्य अवधि ( जुलाई 1979- जन 107 ) ) में बेन्द्रीय 
भरवार ने रिजर्व बैंक प्रॉफ इंष्टिया के प्रावेदन पर बैक बिनियमन 
प्राधिनियम , 1949 की धारा 45 के अधीन और 2 बैंको " के अधिस्थगन 
के प्रादेश जारी किये । एमसे मितम्बर 1960 से अब तक अधिस्थगन 

आदेश के अन्तर्गत रहनेवाले बैंकों की संख्या 60 हो गई है और इन 
बैंकों की कुल जमाराशियों 49. 95 करोर रूपये हैं । अधिस्थगन आदेश 
के अधीन ग्ये गये दोनों बैंकों अर्थात् बैंक प्रीफ बिहार लिमिटेड तथा 
नेशनल बैंक ऑफ लाहौर लिमिटेड का श्रमणः ) नवम्बर, 1964) तथा 
23 फरवरी 1970 से स्टेट बैंक प्रॉफ इंडिया के माथ ममामेलन किया 
जा चुका है । 


बैंकों का विलयम 


212. देश के बैंक संघटन को मजथत बनाने के उद्देश्य से बैंक ने 
कमजोर बैंकों के समामे नन अथवा उनकी प्रास्थियों मथा देयताओं के 
अन्तरण की नीति को जारी रखा । जुलाई 1969 मे जुन 1970 तब 
की अवधि में । वाणिज्य बैंकों का इस प्रकार अन्तर्मयन कर दिया गया , 
अन 1970 के अन्त में देश में काम करने वाले वाणिज्य बैंकों की कुल 
संख्या 86 थी जिसमें से 72 अनसुचिन बैंक थे । 


25. जिन 60 बैंकों के नाम अधिस्थगन आदेश जारी किये गये 
थे उनमें से 49 का अम्य बैंकों के साथ गमामेलन कर दिया गया । इनमें 
से 30 बैंकों के जमाफर्तानों के नाम ममामेलन की मंबन्धित योजनाओं 
के प्रारंभ में ही अंतरक बैंकों को बहियों में उनके नाम रहनेवाली पूरी 
बकाया जमाराशियों को जमा कर दिया गया । दूसरे । । बैंकों के जमा 
कतत्रिों के मम्मन्ध में अंतरी बैंकों की बहियों में तत्काल पमूली योग्य 
प्रास्थियों के अनुपात में राशि जमा की गयी ; रामके अलावा प्रत्येक 
अमाकर्ता को उसके नाम जमा रहनेवाली राशि या 10 250/ - -, इनमें 
मे मो भी कम हो , की अधिमान्य प्रवायगी की गयी । इन 11 अंकों में 
रो ! बैंकों के जमाफर्तानों को अब पूरी अदायगी को जा चुकी है । 


213. पालोच्य वर्ष में बैंक विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 
45 के अधीन को बैंकों का समामेलन किया गया तथा दो अन्य बैंकों 
ने कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 293 ( 1 ) ( क ) के अधीन 
स्वीकृत प्रास्थियों और देयनाए दूसरे बैंकों में अन्तरित कर दी । ( सारणी 
32) । 


. 


- 


. 


. . .. - - - 


___ * ( 1 ) बैंक ऑफ़ बिहार लिमिटेड और ( 2 ) नेशनल बैंक प्रॉफ 
लाहोर लिमिटेप । 
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1962 में जमा बीमा निगम की स्थापना होने के माप जिन 8 बैंकों कर रहा है । हिमालय बैंक लि . के नयी निधि संबन्धी कारोबार को 
का दूसरे बैंकों के साथ विलयन किया गया था उनके जमाफर्माणों को स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ने अपने अधिकार में ले लिया है । पुरानी 
अंतरफ बैंक की तत्काल वाली योग्य प्रास्तियों की सीमा तक प्रानुपातिक निधि के मभी लेनदारों को 6 प्रतिशत की दर पर यथानुपात अदायगी 
राशि प्राप्त हुई; जिम मामलों में प्रानुपातिक जमा राशि ० 1500/ की गयी है ; इस से मंजूर की गयी योजना के अनुसार लेनदारों को 
प्रथवा जमाकर्ता के खाते की बकाया जमाराशि, इममें से जो भी कम देय 14, 16 033 रुपयों में से उन्हें प्रदा की गयी कुल राशि की मात्रा 
हो , से कम श्री उनमें जमा बीमा निगम ने अपनी संबन्धित योजनामों 76 प्रतिशत हो गयी है । मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा मंजूर की 
के अन्तर्गत ऐसे अन्तर को पूरा कर दिया । 

गयो व्यवस्थागत योजना के अधीन कार्य करने वाले दि बैंक प्रोफ़ भोपाल 

लि . भोपाल ने योजना के उपबन्धों के अनुसार भावश्यक निधियों को 
216. अधिस्थगन प्रादेश के अधीन रहने वाले परम्तु दूसरे बैंकों में 

युनाइटेड फशियल बैंक के नाम अन्तरित कर दिया है ताकि जमाकर्ताओं 
समामेलित न किये गये शेष 1 । बैंकों में से दो विदेशी बैंकों अर्थात हनीय 

को पूरी राशि की अदायगी की जा सके । उच्च न्यायालय ने योजना को 
बैंक लिमिटेड और नेशनल बैंक ऑफ़ पाकिस्तान , जिनकी जमाराशियो 

विघटित करने का प्रादेश दिया है और बैंक ने मब स्वैच्छिक परिममा 
भारत के शत्रु परिसंपत्ति अभिरक्षक के अधिकार में रख दी गयी थीं , 

पन करने का विचार किया है । 
के संबध म भारत मरकार ने ( जैसा फि पिछली रिपोर्ट में कहा गया 
था ) प्रबन्ध की योजनाएं तैयार की । इन योजमात्रों के अनुसार जमा बैंको का लाइसेंसीकरण 
कर्तामों / लेनदारों को निर्धारित दरों पर प्रवागियों की जा रही हैं । 
एक बैंक को स्वैश्विक परिसमापन की अनुमति प्रवान की गई तथा 

___ 219. पालोच्य वर्ष में बैंक विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 
रिपर्व मैक ऑफ़ इंडिया द्वारा प्रावेदन किये जाने पर तीन बैंकों को 

22 के अधीन चार बैंकों को लाइसेंस दिये गये । मैंकिंग कम्पनियों को 
प्रतत: बैंक विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 38 के अधीन परि 

पहले दिये गये लाइसेंसों में से कोई लाइसेंस रद्द नहीं किया गया परन्तु 
समाप्त कर देने का आदेश दे दिया गया । एक बैंक को बैंक विनियमन 

एक बैंक को लाइसेंस देने से इंकार किया गया । इस प्रकार जिन बैंकों 
अधिनियम , 1949 की धारा 41 क के अधीन एक दूसरे बैंक के साथ 

के लाइसेंस रद्द किये गये उनकी संख्या 36 ही रह गयी पौर जिन बैंको 
स्वेच्छा से समामेलन करने की अनुमति दी गई तथा एक अन्य बैंक के 

को लाइसेंस देने से इंकार किया गया उनकी संख्या बढ़कर 281 हो 
मामले में उच्च न्यायालय द्वारा उसकी व्यवस्था की योजना मंजूर की 

गयी । इस वर्ष लाइसेंसीकृत बैंकों की संख्या 5-4 से पढ़कर 38 हो गयी 
गयी और उसके विघटन के लिए प्रादेश जारी किया गया । दो बैंकों 

जिसमें से 56 बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंक थे । इन 58 बैंकों ( 14 
के मामलों में सरकार में उनके निवेशकों द्वारा इस बात का जिम्मा लेने 

राष्ट्रीयकृत बैंकों को मिलाकर ) जिन्हें लाइसेंस प्रदान किया गया है और 
की गारंटी देने पर कि यदि मावश्यक छमा तो ये अपनी निजी प्रास्तियों 

8 अनुसूचित बैंकों ( स्टेट बैंक प्रॉफ़ इंडिया और उसके 7 सहायक 
में से भुगतान कर देंगे, अधीस्थगन भावेश को समाप्त हो जाने दिया गया 

बैंक ) जिनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है के पास जून , 1970 
और एक बैंक के सिलसिले में अधीनस्थगन पादेश की अवधि समाप्त 

के अन्त में सभी वाणिज्य मंकों की कुल जमाराशियों का 98 . 9 प्रतिशत 
होने पर उसे समाप्त हो जाने दिया गया और इसके साथ ही संबंधित 
बैंक को बैंक विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 22 के अधीन 

परिसमापन कार्रवाइयो 
लाइसेंस दिये जाने से इंकार किया गया । 

220. प्रालोच्य वर्ष में गार गैर अनुसूचित बैंक उच्च न्यायालय द्वारा 

विषटित कर दिये गये । यो बैंकों ने बैंक विनियमन अधिनियम , 1949 
217. बैंक विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 45 के अधीन 

की धारा 41 (1 ) के अधीन रिजर्व बैंक से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के 
की गयी समामेलन योजना के अनुसार जमाकर्ताओं को पूरी प्रदायगी 
करने के बाद अंतरी बैंकों के पास रहनेवाली अतिरिक्त राशि को अन्तरिक 

बाद स्वैशिछक परिसमापन कर दिया और दो बैंकों का परिममापन न्याया 

लय द्वारा किया गया । बैंक विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 
बैंकों के शेयरधारियों को प्रदा कर देना होगा । 10 अन्तरक बैंकों के शेयर 
धारियों को पूरी प्रदायगी की जा चुकी है और दूसरे 10 अन्तरक बैंकों 

44 ( 1 ) के अधीन चार गैर अनुसूचित बैंकों को प्रमाणपत्र दिये गये 

साकि वे स्वैग्छिक परिसमापन कर सकें । रिजर्व बैंक में विनियमन अधि 
के शेयरधारियों को प्रामुपातिक प्रवायगी की जा रही है ? 

मियम , 1949 की धारा 452 के अधीन बैंकों के परिसमापकों द्वारा 
218. वि कशियल बैंक लिमिटेड कोल्हापुर ने बम्बई के उम्भ 

पेश की गयी 198 विवरणियों की जांच पड़ताल की ताकि यह सुनिश्चित 
भ्यायालय में एक याचिका दायर करके प्रार्थना की कि व्यवस्था योजना 

हो सके कि कानूनी प्रावश्कतामों का पालम किया गया है या नहीं और 

परिसमापन की कार्रवाइयों में प्रमुचित विलम्ब तो नहीं हुमा है । पालोच्य 
के अधीन 1 अप्रैल , 1968 को या उसके पहले जमाकर्तामों को पांचवों 
और अन्तिम किस्त की जो शेष राशि ( 5 प्रतिशत ) अदा करनी है उसे 

अवधि में परिसमाप्त होनेवाले 8 बैंकों के सम्बन्ध में बैंक विनियमन 
अदा करने की अवधि को प्रोर बढ़ाया जाय । दि बैंक प्रॉफ़ कराए लि . 

अधिनियम 1949 को धारा 45 4 के अधीन निरीक्षण रिपोर्टों की 
ने विकर्माशियल बैंक लि . के नयी निधि संबन्धी कारोबार को हाथ 

एक -एक प्रति केन्द्रीय सरकार और मम्बन्धित उच्च न्यायालयों को भेजी 

गयी । 
में ले लिया है । दि कमशियल मैफ लि० अब पुरानी निधि संबन्धी 
अपमे कारोबार को भी वि० बैंक ऑफ़ कराड लि० को अन्तरित कर देने 

हण प्राधिकरण योजना 
की कार्रवाई कर रहा है और तत्संबन्धी आवश्यक प्रौपचारिकतामों का 
पालन किया जा रहा है । भूतपूर्व पूर्वी पंजाब के उच्च न्यायालय द्वारा 

221. नवम्बर 1965 से रिजर्व बैंक की ऋण नीति के एक अन्श के 
मंजूर की गयी व्यवस्थागत योजना के प्रधीन कार्य करने वाले वि साहु रूप में ऋण प्राधिकरण योजना अमल में रही है । इस योजना के अनुसार 
कारा बैंक लि . के सम्बन्ध में यह माशा की जाती है कि वह जब्त किये सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को चाहिये कि वह जमानती और / या 
गये शेयरों की 1. 10 लाख रुपयों की बिक्री राशि से बन्द निधि को गैर जमानती प्राधार पर किसी एक पार्टी को । करोड़ रुपये या उससे 
समाप्त कर देगा । यह बैंक नयी मिधि संबन्धी अपने कारोबार को न्यू बैंक अधिक राशि की कोई नयी ऋण सीमा ( वाणिज्य बिल सम्बन्धी बट्टों 
पॉफ़ इंडिया के नाम अन्तरित करने के सम्बन्ध में उस बैंक से बातचीत को मिलाकर परन्तु ऋण पत्रों और गारन्टी सीमानों को छोड़कर ) या 


पा । 
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कोई ऐसी सीमा जिससे ऐसी पार्टी द्वारा संपूर्ण बैंक संघटक ( महकारी 
क्षेत्र को मिलाकर ) से प्राप्त की गयी कुल ऋण सीमा एक करोड़ रुपया 
या उस से अधिक हो जाए मंजूर करने के पहले रिजर्व मक से पूर्व 
अनुमोक्ति प्राप्त कर ले । इस वर्ष बैंक ऋण को योजनागत प्राथमिकताओं 
के अनुरूप मनाने के प्रयत्न के एक अंश के रूप में इस योजना को एक 
नया रूप दिया गया है । प्रायेदक जिस उद्देश्य के लिए ऋण प्राप्त करना 
माहता हो वही उद्देश्य अब सक प्राधिकरण का मुख्य मानक रहा है । 
ऋण के अन्तिम उपयोग को अधिक स्पष्ट रूप से निर्धारित करने और 
बैंक ऋण के उचित उपयोग और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए 
ऋण के मूल्याकन की एक ऐसी व्यापक प्रणाली बनायी जा रही है जिसमें 
प्रधिक स्टाक संचित किये जाने, कम्पनियों को परस्पर ऋण दिये आने , 
उनमें परस्पर निवेश किये जाने , दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए अल्पावधि 
निधियों का उपयोग किये जाने प्रादि पहलुत्रों का भी मूल्याकन शामिल 
है । इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ऋण संबन्धी प्रस्तावों का उचित 
मूल्याकन करने और उनका वित्तीय निर्धारण करने के संबन्ध में प्रावश्यक 
जानकारी एकत्र करने के लिए बैंक कतिपय फार्म अमल में लाया है । 


होनेवाली फतिपय शिकायतों की जांच करे । क्ल ने अपनी रिपोर्ट पे 
कर दी है और उसको सिफारिशें विचाराधीन हैं । 
गैर मैकिंग कंपनियों पर नियंत्रण 

226. निगमित गैर मैंकिंग क्षेत्र में जमाराशि के विनियमन और 
नियंत्रण के सम्बन्ध में इस वर्ष कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई । फिर 
भी कुछ वर्षों के चिट फंडों की संख्या में थोड़ी- सी वृद्धि हुई है और 
अभी -अभी अनेक विसीय निगमों की भी स्थापना हुई है जो वास्तव 
में सामेवारी के फर्म हैं और जनता से जमाराशि स्वीकार करते हैं । 
में संस्थाएं अधिकांशतः मैसूर राज्य तक ही सीमित है परन्तु उनमें से 
कुछ संस्थाएं भान्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी कार्य करती हैं । 

227. पिट -फंडों के अभिवातानों के हितों की सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्न 
पर सम्बन्धित राज्य सरकारों से विचार विमर्श किया गया । रिजर्व 
मेक के अनुरोध पर तमिलनाडु सरकार ने स्थानीय चिट-फंड अधिनियम 
1961 को उस राज्य के सभी जिलों के लिए लागू कर दिया है । 
आन्ध्र प्रदेश और मैसूर इस उद्देश्य के लिए स्थानीय अधिनियम बनाने 
के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और केरल में जहाँ चिट-फंड और कुरी 
फंड परम्परागत रूप से अधिक प्रचलित और लोकप्रिय रहे हैं राज्य की 
दूसरी गैर-सरकारी कम्पनियों और अलग -अलग व्यक्तियों के साथ प्रति 
स्पर्धा करते हुए चिट-फेस और कुरी फंस चलाने के उद्देश्य से नवम्बर 
1969 में एफ सरकारी निगम स्थापित किया गया । 


222. इस वर्ष योजना के अधीन ऋण सीमानों के प्राधिकरण के 
लिए मैकों से 908 प्रावेदन प्राप्त हुए ; पिछले वर्ष ( 1968-69 ) प्राप्त ए 
30 प्राधेदन भी विचाराधीन थे । अधिकांश पावेदमों में मांगी गयी ऋण 
सीमाएं कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने और रक्षा निर्यात 
कार्य में लगी हुई संस्थानों और दूसरे मधिमान्य उद्योगों के विस्तार 
प्राधुनिकीकरण प्रावि की वित्तीय सहायता के संदर्भ में अपेक्षित थीं । 
कुल मिलाकर इस वर्ष 871 प्रावेदनों को निबटाया गया और 41 प्रावे 
बनों के संबन्ध में बैंकों से मांगे गये विवरणों की प्रतीक्षा थी और 26 
प्राधेदनों की जांच पड़ताल की जा रही थी । 


22 . गैर बैंकिंग कम्पनी विभाग द्वारा जमाराशियों के सम्बन्ध 
में आरी किये गये मिदेशों के उपबन्ध फिलहाल साझेदारी के फर्मों के 
लिए लागू नहीं हैं और साथ ही यह भी वैधानिक रूप से सम्भव नहीं 
है कि बैंक किसी ऐसे फर्म के नाम कोई निदेश जारी करे जिसकी अभि 
दत्त पूंजी एक लाख रुपया या उससे कम है । फिर भी “वित्त निगम " 
सम्बन्धित जिलों में अमल में रहने वाले साहूकार अधिनियमों के नियंत्रण 
में प्राते है । इन अधिनियमों के उपबन्धों को उन पर लागू करने के 
प्रश्न पर राज्य सरकारों के परामर्श के साथ विचार किया जा रहा है । 


223. रिजर्व बैंक का ऋण-सूचना विभाग बैंकों और दूसरी प्रधि 
सूचित वित्तीय संस्थानों से उनके द्वारा ग्राहकों को दी जानेवाली ऋण 
सुविधानों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित करता रहा । जिन संस्थाओं 
ने ऐसी जानकारी मांगी उन्हें अलग - अलग ग्राहकों के सम्बन्ध में समेकित 
रूप में आवश्यक जानकारी दी गयी । जुलाई 1969 से जून , 1970 तक 
की अवधि में इस विभाग ने 30 पायेवक बैंकों को 1, 938 आवेदनों 
के संबन्ध में ऋण-संबन्धी जानकारी प्रदान की । 


समाशोधन -पह- सुविधाएं 

224. देश में बैंक सुविधानों को बढ़ाने की रिजर्व बैंक की नीति 
के एक अंश के रूप में मालोच्य वर्ष में समाशोधन- गृह सुविधाओं को 
और बढ़ाया गया । इस अवधि ( जून -जुसाई ) में छ: समाशोधन गृह 
स्थापित किये गये ; इससे देश में कार्य करने वाले कुल समाशोधन गृहों 
की संख्या 105 हो गयी । इनमें से रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया , स्टेट बैंक 
ऑफ़ इंडिया और स्टेट बैंक प्रॉफ़ इंडिया के सहायक बैंकों द्वारा क्रमशः 
9 , 78 और 18 समाशोधन गृहों का प्रबन्ध किया आता है । 


जमा बीमा निगम 

229. इस वर्ष दो बैंको की जमा देयताएं और उनके समान ही 
आस्तियां दूसरे बीमाकृत बैंकों में अन्तरित की गयीं और दो बैंकों का 
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समामेसन किया गया । इस कारण बीमा 
कुत बैंकों की संख्या जहां जून, 1969 के अन्त में 87 थी यहां जून , 
1970 के अन्त में घटकर 93 हो गयी । इस वर्ष कोई नया मैंक 
मीमाकृत बैंक के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया । दो समामेलित 
भैको अर्थात् नेशनल बैंक प्राफ लाहौर और बैंक आफ बिहार की बीमा 
कृत जमाराशियों के संदर्भ में निगम की देयता उत्पन्न हुई । इनमें से 
एक बैंक के मामले में निगम की देयता को निर्धारित कर अदा कर 
दिया गया जब कि एक अन्य बैंक के मामले में बैंक के अमाकर्ताओं की 
सूची की जांच करने के बाद देयता निर्धारित की जाएगी । 1962 
में निगम की स्थापना हो जाने के बाद जून , 1970 के अन्त तक उसके 
द्वारा प्रदा किये गये वाबों की राशि 10 3 . 44 लाख रुपये है जबकि 
सम्बन्धित बैंकों से प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त राशि 36 . 1 1 लाख रुपये 


भूट उद्योग संबंधो अध्यपन बल 
___ 225. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि उत्पा 
बन और निर्यात के संदर्भ में जूट उद्योग की अल्पावधि ऋण संबन्धी 
मावश्यकतामों की समस्यामों का अध्ययन करने के लिए मार्च, 1969 
में एक अध्ययन दल का गठन किया गया । उसके बाद दल से यह भी 
प्रार्थना की गयी कि बह जूट के पक्के वितरण प्रादेशों के माध्यम से जूट 
की वस्तुओं का व्यापार करने की प्रणाली पर प्रारोपित वोषों और उन 
पर बैंकों से प्राप्त की जानेवाली ऋण सुविधानों के सम्बन्ध में प्राप्त 
39 G of India , 72 — 9 . 


230. सरकार के पूर्व अनुमोवन के साथ मिगम ने 1 अप्रैल , 1970 
से किसी रजिस्ट्रीकृत वाणिज्य बैंक के किसी एक जमाकर्ता को वेय राशियों 
के सम्बन्ध में बीमा रक्षा की सीमा को रु . 5, 000 से बढ़ाकर 10, 000 
कर दिया है । इस वृद्धि के परिणामस्वरूप अनुमान है कि जमा लेखों 
को मुल संख्या में पूर्णत: प्रतिरक्षित जमा सेवों का प्रतिशत 90 . 8 
से बढ़कर 96 . 8 हो गया है मौर कुल निर्धारणीय जमाराशियों में 
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बीमाकृत जमाराशियों का प्रतिशत 50 . 8 प्रतिशत से बढ़कर 61 . 0 प्रतिशत 
हो गया है । बैंकों द्वारा वेय प्रीमियम की घर में कोई परिवर्तन नहीं 
हुमा अर्थात् उसकी दर बीमाकृत जमा राशि के प्रत्येक 100 रुपये पर 
वार्षिक 5 पैसे थी । 19 जुलाई, 1969 को 14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों 
का राष्ट्रीयकरण हो जाने के फलस्वरूप बैंकिंग कम्पनी ( उपक्रमों का 
मर्जन और अन्तरण ) अधिनियम , 1970 में उन नये बैंको को बीमाकृत 
बैंकों के रूप में जारी रखने की व्यवस्था की गयी है । 

231. पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लिखित जमा बीमा निगम 
( संशोधन ) अधिनियम 1968 के उपबन्ध अमल में नहीं लाये गये ; 
क्योंकि विभिन्न राज्यों ने अब तक आवश्यक भधिनियम नहीं बनाया 
है जिससे कि सम्बन्धित राज्यों के सहकारी बैंकों को जमा बीमा -रक्षा 
के योग्य बनाया जा सके । भान्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश 
तथा गोवा , दमन और दीव राज्यों ने अब मावश्यक विधान पारित कर 
दिये हैं और रिजर्व बैंक प्रॉफ इंडिया अब दूसरी राज्य सरकारों के 
साथ इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार विमर्श कर रहा है । 


द्वारा की गयी सिफारिशों का उल्लेख किया गया था । सामाजिक 
उद्देश्यों के कार्यान्वयन की संघटनात्मक रूपरेखा का अध्ययन करने के लिए 
गठित अध्ययन दल ( प्रो० डी० आर० गाडगील दल के अध्यक्ष हैं ) 
ने अर्थ व्यवस्था में भौगोलिक और परिचालनात्मक दृष्टि से विद्यमास 
ऋण सम्बन्धी विभेदों की पोर ध्यान आकृष्ट करते हुए अक्तूबर , 1969 
में अपनी रिपोर्ट पेश की । दल ने प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों की ऋण सम्बन्धी 
मावश्यकताओं का स्थूल मूल्यांकन करते हुए उन अावश्यकताओं की पूर्ति 
करने के लिए जिस सीमा तक सांस्थानिक ऋण सुविधाएं उपलब्ध नहीं 
है उसका निर्धारण किया और भनेक मामलों के अध्ययनों के आधार 
पर इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि कतिपय वर्गों के उधारकर्ताओं 
विशेषकर छोटे उधारकर्ताओं और समाज के कमजोर वर्गों को सास्थानिक 
ऋण बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं हो रहा है । विभिन्न राज्यों तथा किसी 
राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच किये जाने वाले ऋण वितरण में विद्यमान 
प्रसमानता को मोर ध्यान आकर्षित किया गया और स्थानीय स्थितियों 
के प्राधार पर देश में ऋण तथा बैंक संघटन का विकास करने की 
विस्तृत योजनाएं बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया । इस 
उद्देश्य के लिए दल ने क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की । 
दल के मतानुसार क्षेत्रीय दृष्टिकोण के संदर्भ में जिला निम्नतम यूनिट 
होना चाहिये क्योंकि इसी यूनिट के आधार पर फिलहाल सहकारी ऋण 
का विन्यास किया जाता है । 


मक प्रायोग 


235. तैयार की जाने वाली प्रत्येक जिला योजना के निम्नलिखित 
तीन पहलू होंगे: (i ) विशिष्ट स्थानों में शाखाएं या नये यूनिट स्थापित 
करना ( ii ) ऋण संघटन के अन्तर्गत या विभिन्न संघटनों के बीच सम्बन्ध 
स्थापित करना और ( iii ) उचित नीतियां और क्रियाविधियां बनाना । 


232. पिछली रिपोर्ट में बैंक आयोग की नियुक्ति और उसके 
विचारणीय विषयों का उल्लेख किया गया था । उक्त प्रायोग ने मार्च 1969 में 
पपना कार्य प्रारम्भ किया और पाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंको , राज्य सरकारों 
और संघ शासित क्षेत्रों, मझौले और लघु उद्योगों के उधारकर्ताओं और 
वेशी तथा विदेशी व्यापार में लगे हुए व्यापारियों को विभिन्न चरणों 
में प्रश्नावलियां भेजी । प्रायोग ने बैंक संघटन पर रिपोर्ट पेश करने के 
लिए निम्नलिखित पांच अध्ययन दल नियुक्त किये हैं । ( क ) बैंक संघटन 
के वर्ष ( ख ) बैंक संघटन को प्रभावित करने वाला विधान ( ग ) वेशी 
बैंकर ( प ) बैंक प्रणालियो और ( ) गैर बैंकिंग वित्तीय बिचौलिये । 
इम प्रध्ययन दलों में सम्बन्धित क्षेत्रों के विशेषज्ञों और व्यवसायिक 
बैंकरों को सम्मिलित किया गया है । बैंक संघटन को प्रभावित करने 
वाले विधान से सम्बन्धित कार्यकारी पल ने अपनी प्रश्नावलियों के वो 
सेट जारी किये हैं । जमाकर्ताओं को बैंको से प्राप्त होने वाली सेवाओं 
का सर्वेक्षण कार्य राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् को 
सौंपा गया है और लघु उद्योगों तथा छोटे उधारकर्तामों का सर्वेक्षण 
फार्य बैंक आयोग की तरफ से विश्वविद्यालयों और दूसरी शैक्षणिक 
संस्थाओं ने देश भर के 21 केन्द्रों में प्रारम्भ किया है । आर्थिक विकास 
संस्थान बैंकों की विभागीय गतिविधियों का अध्ययन कर रहा है । 
रिजर्व बैंक प्रॉफ इंडिया के प्रार्थिक विभाग के ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था प्रभाग 
ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध बैंक -सुविधाओं का एक नमूना सर्वेक्षण कार्य 
समाप्त किया । इसी प्रकार के वो और अध्ययन कार्य दो विश्वविद्यालयों 
ने प्रारम्भ किये हैं । राष्ट्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान ने कर्मचारी प्रबन्ध 
सहित सहकारी बैंकों के परिचालन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन 
प्रारम्भ किया है । 


__ 236. पहलू (i ) के सम्बन्ध में बल ने यह सिफारिश की कि 
राष्ट्रीयकृत या राष्ट्रीयकृत न किये गये बैंकों तथा सहकारी बैंकों को 
चाहिए कि वे नयी शाखाएं खोलें । इसके अलावा ग्रामीण तथा शहरी 
क्षेत्रों में जहां स्थितियां अनुकूल हों नये बैंक यूनिट प्रारम्भ किये जाने 
चाहिए । प्राथमिक सहकारी समितियों के अलावा योजना में विपणन 
और संसाधन समितियों के गठन के कार्यक्रम को भी शामिल करना चाहिए 
और जहां प्राथमिक सयितिया सक्षम म हों यहां इन समितियों को संक्रांति 
कालीन उपाय के रूप में उत्पादन के लिए ऋण प्रदान करने की अनुमति 
वी जानी चाहिए । 


237. दल के अनुसार योजना के पहलू (ii ) के सम्बन्ध में सामान्य 
सत्व यह होना चाहिए कि जहां सरकारी संघटन के उचित यूनिट पर्याप्स 
रूप से मजबूत हों वहाँ सहकारी संघटन के भीतर सामान्य सम्बन्ध 
बनाये रखे जाएं । महो ऐसी स्थिति न हो वहाँ अस्तिस्वरहित या कमजोर 
सहकारी संस्थानों से अपेक्षित कार्य वाणिज्य बैंक यूनिटों द्वारा किये जाने 
लाहिए । इसके अलावा जहाँ आवश्यक समझा जाए जिला सहकारी 
बैंको को अन्तरिम उपाय के रूप में तय तक अलग अलग व्यक्तियों के 
साथ कारोबार करने की अनुमति दी जानी चाहिए जब तक वाणिज्य 
बैंकों या सक्षम प्राथमिक समितियों की स्थापना न हो जाए । किसी 
जिले के लिए निर्धारित ऋण योजना में ऋण और बैंक व्यवसाय को 
अन्य कार्यकलापों के साथ समन्वित कर देने के सम्बन्ध में ध्यान दिया 
जाना चाहिए । 


233. आयोग ने अब तक तमिलनाडु, केरल, आन्ध्र प्रदेश , उड़ीसा , 
प्रसम , मेघालय , मैसूर, पंजाब , हरियाणा और मध्य प्रदेश राज्यों और 
हिमाचल प्रदेश के संघ शासित क्षेत्र का दौरा किया है और राज्य सरकारों 
वाणिज्य और सहकारी बैंकों वाणिज्य मंडलों बड़े और छोटे उद्योगों 
के प्रतिनिधियों और बैंक संघटन से सम्बन्धित दूसरी संस्थानों के साथ 
विचार विमर्श किये हैं । अपनी असम -यात्रा के दौरान आयोग ने नागा 
सैड की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की । 
राष्ट्रीय ऋण-परिषद 

234. पिछली रिपोर्ट में राष्ट्रीय ऋण परिषद् द्वारा 5 अध्ययन 
दलों के नियुक्त किये जाने और जमाराशि जुटाने तथा सड़क परियन 
चालकों को दी जाने वाली ऋण - सुविधाओं के सम्बन्ध में अध्ययन दलों 


238. पहलू ( iii ) के सम्बन्ध में दल ने इस बात पर जोर दिया 
कि प्रागे सभी ऋण संस्थाएं गोचर जमानत के बदले कार्य क्षमता पर 
शोर दें । दल ने जिला योजनानों की रूपरेखा बनाने और उसको 
कार्यान्वित करने में राष्ट्रीयकृत बैंकों के विशेष दायित्व पर भी जोर 
दिया । 
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239. बड़ी मात्रा में और कमजोर क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने 
के लिए प्रावधयक घो पूर्व- शा इस प्रकार है: (i ) उधार देने के कार्य 
को बिक्री , उत्पादन और विपणन सम्बन्धी गतिविधियों के साथ समन्वित 
कर देना , और (ii) भविष्य निधियों , बीमा , संभाव्य बोनस या बचत 
जमा योजनाओं के रूप में , जिनके आधार पर प्रारम्भिक अग्रिम दिया जा 
सकता हो , प्रत्येक व्यक्ति के किसी न किसी प्रकार की न्यूनतम वित्तीय 
मास्ति का निर्माण करने में समर्थ बनाना । 


इस प्रकार अपने कार्यकलापों को जारी रखने के लिए यूनिटों को स्थायी 
रूप से कार्यकारी पूंजीगत अग्रिमों के अधिकांश भाग की आवश्यकता 
होती है । इसलिए , उधारकर्ता-यूनिट की वितीय योजना बनाते समय 
इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि पूर्ण अस्थायी आवश्यकताओं 
से भिन्न कार्यकारी पूंजी के रूप में उसकी कितनी निधियां स्थायी रूप 
से बन्द पड़ी हैं और इसके साथ ही , मीयादी विस की व्यवस्था करना 
भी इस घातं पर आवश्यक हो जाता है कि उचित श्रण- ईक्विटी अनुपात 
को बनाये रखा जाए । पल का यह विचार था कि यदि दीर्घकालीन 
आस्तियों को प्राप्त करने के लिए बैंक ऋण का उपयोग करने की इस 
प्रवृत्ति को नियंत्रण में रखने का प्रयत्न नहीं किया जाए तो अगले कुछ 
वर्षों में यह प्रवृत्ति और बढ़ जाएगी ; अतः इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए 
पल ने निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की : 


240. पल का यह विचार था कि उसकी सिफारिणों को कार्यान्वित 
करने के लिए तत्काल एक संत्र का गठन किया जाए । इस उद्देश्य के 
लिए विशेष रूप से राज्य सरकारों के प्रयत्न से जिला या क्षेत्रीय समितियां 
गठित की जानी चाहिए । इसके साथ ही एक अखिल भारतीय तंत्र भी 
गठित किया जाना चाहिए जिसे ऋण सहायता सम्बन्धी स्थायी सलाहकारी 
समिति का नाम दिया जा सकता हो । उसमें वित्त मंत्रालय , रिजर्व 
बैंक , योजना आयोग , राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों और सहकारी बैंकों 
के वरिष्ठ प्रतिनिधि , छोटे उधारकर्तामों तथा अन्य उधारकर्तामों को 
सम्मिलित करना चाहिए । रिजर्व बैंक इस समिति का कार्यकारी संत्र 
होगा और इस उद्देश्य के लिए दल ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया में ऋण 
योजना सम्बन्धी एक विशिष्ट विभाग के गठन किये जाने की सिफारिश 


की है । 


241. जैसे की पहले कहा जा चुका है , रिजर्व बैंक ने दिसम्बर 
1969 में अग्रणी बैंक योजना बनाते समय दल की सिफारिशों को ध्यान 
में रखा । जिन क्षेत्रों में केन्द्रीय सहकारी मैक वित्तीय रूप से कमजोर 
हों उन क्षेत्रों को प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को वाणिज्य बैंकों द्वारा 
वित्तीय सहायता प्रघाम कराये जाने की दल की सिफारिण के संदर्भ 
में रिजर्व बैंक ने पांच राज्यों अर्थात् प्रान्ध्र प्रदेश , मैसूर, उत्तर प्रदेश , 
हरियाणा और मध्य प्रवेश के 52 जिलों में एक योजना प्रारम्भ की है । 
ऋण सम्बन्धी विभेवों को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ने एक ऋण 
योजमा और बैंक-विकास अनुभाग का भी गठन किया है । 


242. स्वर्गीय श्री बी० टी० दहेजिया की अध्यक्षता में एक अध्ययन 
बल इन बातों का अध्ययन करने के उद्देश्य से गठित किया गया कि 
उद्योग और व्यापार क्षेत्रों की प्रण सम्बन्धी प्रायश्यकतानों के कहां तक 
मढ़ने की सम्भावना है और ऐसी प्रतियों को किस प्रकार नियंत्रित 
किया आए । उक्त दल ने सितम्बर 1969 में अपनी रिपोर्ट पेश की । 


( क ) ऋण के लिए प्राप्त आवेदनपत्नों का मूल्यांकन उधारकर्तामों 

द्वारा पेश किये जाने वाले नकदी की प्राधाजाही के विश्लेषण 
और सत्सम्बन्धी पूर्वानुमानों से विदिप्त होने वाली यर्तमान 
और प्रायोजनागत कुल वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया 

जाना चाहिए । 
( ख ) नकदी ऋण लेखों में रहने वाले बकायों को (i) उत्पादन 

के निर्धारित स्तर को बनाये रखने के लिए कच्ची सामग्री , 
निर्मित सामग्री सथा अन्य यस्तुओं का जो अनिवार्य न्यूनतम 
स्तर किसी उद्योग को अपने पास रखना है उसके , और 
( ii ) लेखे के घटने -बढ़ने घाले अंश के रूप में विद्यमान 
नितांत अल्पावधि अंश के बीच विभाजित कर देना चाहिए । 
लेखे का उक्त दूसरा अंश सामग्री , कर , लाभांश तथा बोनस 
सम्बन्धी प्रदायगियों प्रावि में होने वाली अल्पकालीन वि 
जैसे अस्थायी उद्देश्यों के लिए निधियों की प्रावश्यकतामों 
का परिचायक है । इसके सिलसिले में जिये जाने वाले उधारों 
को कम समय में बिक्रियों की राशि से समायोजित किया 
जाता है । जहाँ कम्पनी की ऋण चुकाने की क्षमता अच्छी 
है और उसके अन्य अनुपात शोचनीय नहीं हैं यहां नकदी 
ऋण उधारों में से अनिवार्य न्यूनतम पावश्यकताओं के अंश 
को अलग किया जा सकता है और उसे वापसी प्रदायगी के 
निश्चित कार्यक्रम के अधीन सामान्य मीयादी ऋण के रूप 
में रखा जा सकता है । जहाँ कम्पनी की वित्तीय स्थिति 
बहुत अच्छी नहीं है और उसकी अनिवार्य न्यूनतम पावश्यताओं 
का अंश बड़ा है वहां उस स्थिति में निम्नलिखित संभाष्य 
समाधानों का प्रयास किया जा सकता है: अतिरिक्त ईक्विटी 
और अधिमान्य पूंजी जारी करना , लम्बी अवधि वाले डिबेंचर 
जारी फरना , प्रवर्तकों और उनके मित्रों द्वारा दीर्घावधि जमा 
राशियों और गैर-जमानती ऋण प्राप्त करना । जहा अनिवार्य 
न्यूनतम पावश्यकताओं के अंश को सामान्य मीयादी ऋण 
के रूप में रखा जाना है वहां ऐसे प्रस्ताय का व्यापक मूल्यांकन 
किया जाना चाहिए । ऋण के अन्तिम उपयोग , न्यूमतम 
वित्तीय अनुपातों को बनाये रखने, बापसी अदायगी के दायित्व , 
शेयरों और डिबेंचरों में किये जाने वाले निवेशों पर प्रति 
बन्ध आदि से सम्बन्धित करारों को दस्तावेजों में जोड़ देना 
चाहिए । नकदी ऋण लेखे के अनियार्य न्यूनतम प्रावश्यकता 
सम्बन्धी तत्व को निर्धारित करने में बैंको को कुछ व्यावहारिक 
कठिनाइयां हो सकती है । अतः माल के न्यूनतम स्तरों के 
मानकों का उद्योगवार अध्ययन करना उपयोगी होगा । 
कार्यकारी पूंजी के लिए मीयादी आधार पर इस स्वरूप के 
ऋण देने के सुझाव देने का यह प्राशय नहीं है कि विस्तार 


243. अध्ययन घल का एक प्रमुख निष्कर्ष यह था कि अधिकांश 
मौद्योगिक यूनिटों में गैर चालू प्रास्तियां प्राप्त करने के लिए अल्पावधि 
बैंक ऋणों और दूसरी चालू देयतामों का उपयोग करने की प्रवृत्ति रहती 
है । दल के मतानुसार, पूंजीगत बाजार में 1962 से होने वाली सामान्य 
मंदी की प्रवृत्ति और मध्यावधि ऋणों की तुलना में अल्पायधि ऋणों 
के आवेदन पत्रों के मुल्यांकन के सीमित स्वरूप और मध्यावधि ऋणों 
के लिए मियत वापसी अदायगी की शर्स इस प्रवृत्ति के कारण हैं । 
दल के मसानुसार बैंकों की ऋण देने की वर्तमान प्रणाली के कारण 
उद्योग क्षेत्र के कतिपय यूनिटों को अपने गैर चालू निवेशों की वित्तीय 
सहायता के लिए अल्पावधि ऋण पर अधिक मात्रा में निर्भर रहना 
पड़ता है । बैंक नकदी ऋण सीमाओं के रूप में कार्यकारी पूजीगत अग्रिम 
प्रदान करते हैं जिन्हें मांग पर हो वापस प्रथा किया जा सकता है । 
बैंकों द्वारा जमामत के पक्ष पर जोर दिये जाने के कारण यह प्रणाली 
सुविधाजनक पायी गयी । चालू प्रास्तियों की जमानत पर दिये जाने 
के बावजूद इन अल्पावधि अग्रिमों का अनिवार्यतः अल्पावधि उद्देश्यों 
के लिए उपयोग नहीं किया गया । इसका परिणाम यह हुमा कि नकवी 
ऋण अग्निम अब अल्पावधिक या स्वयं परिसमाप्त होने वाले नहीं रहे । 
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शील प्रौद्योगिक यूनिटों को ऋण सहायता न दी जाए या 
बैंकों द्वारा उद्योग को दिये गये ऋण के वर्तमान स्तर को 
तत्काल कम कर दिया जाए । उधारकर्ता को केवल अधिक 
वित्तीय अनुशासन में रहना होगा और ऐसे ऋणों की वापसी 
प्रदायगी निश्चित अवधि में करनी होगी । इससे बैंक की 
निधियों का अधिक प्रभावकारी उपयोग हो सकेगा । बैंकों 
के सफदी ऋण , ओवरड्राफ्ट लेखों से सम्बन्धित इन प्रस्तावित 
परिवर्तनों का निगम क्षेत्र के अधिकांश यूनिटों पर बहुत 
कम प्रभाव पड़ेगा । लेबल उन यूनिटों पर ही प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ने की सम्भावना है जिनके वर्तमान अनुपात घटकर शून्य 
अनुपात या 1 . 5 और उससे कम अनुपात तक पहुंच गये 
हैं । मैकों द्वारा दिये आने वाले अतिरिक्त ऋणों में होने 
बाली वृद्धि पर रोक लगाने के एक सहायक उपाय 
के रूप में यह वांछनीय होगा कि नकदी ऋण लेखों में उपयोग 
न की गयी सीमानों पर वायदा प्रभार लगाया जाए और 
यदि आवश्यक हो तो न्यूनतम ब्याज सम्बन्धी शतं भी जोड़ी 
आए । इसके अलावा, बैंकों को चाहिए कि वे मीयादी बिल 
जारी कर उधार मिक्रियों को बहुत अधिक बढ़ाने का प्रयत्न 
करें । इससे न केवल खरीददार को वित्तीय अनुशासन में 
रहने की विवशता होगी , परन्तु पूर्ति करने वाले या उत्पादक 
को भी अपने वित्तीय वायवों को वास्तविक रूप से योजना 
बद्ध करने में सहायता मिलेगी । हुंडी बाजार के विकास 
को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार को चाहिए 
कि वह मीयादी बिलों पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क में कमी 

करने के सम्बन्ध में विचार करे । 
244 . सरकारी क्षेत्र के बैंकों की समन्वय समिति ने 13 जनवरी 
1970 और 20 मार्च 197 ) की अपनी बैठकों में ऋण सीमाभों पर 
वायदा प्रभार लगाये जाने के प्रश्न पर विचार किया और इस बात से 
समिति की सामान्य सहमति थी कि ऋण सीमाओं पर यायदा प्रभार 
लगाये जाने की प्रावश्यकता है । 28 मार्च 1970 को रिजर्व बैंक ने 
अनुसूषित वाणिज्य बैंकों के नाम यह निदेश जारी किया कि वे 1 
अप्रैल 1970 से 10 लाख और उससे अधिक पयों को ऋण सीमा 
के उपयोग न किये गये अंगों पर वार्षिक 1 प्रतिशत की दर पर वायवा 
प्रभार लगायें (जिसका उल्लेख अध्याय I में किया गया है ) । रिजर्व बैंक 
की ऋण प्राधिकार क्रियाविधियों को इस प्रकार सरल और कारगर बना 
दिया गया है कि ऋण का अन्तिम उपयोग सही रूप से हो ; इसके विवरण 
पहले दिये जा चुके हैं । फ़रवरी 1970में इस उद्देश्य से वाणिज्य बैंकों 
और रिजर्व बैंक के अधिकारियों के एक अध्ययन दल का गठन किया गया 
कि व्यापार और उद्योग क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने के माध्यम के 
रूप में इंडियों के उपयोग को व्यापक बनाने के प्रश्न पर विचार किया 
जाए । अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और रिजर्व बैंक उस 
पर विचार कर रहा है । यह भी प्रस्ताव है कि प्रत्येक प्रमुख उद्योग 
के लिए एक अध्ययन दल की नियुक्ति की जाए जो उद्योग के प्रतिनिधि 
संगठनों के परामर्श के माय स्टाक संबंधी मानक निर्धारित करे । इन अध्य 
यन दसों का गठन किया जा रहा है । 

245. याणिज्य बैंकों द्वारा कृषि को ऋण प्रवाम किये जाने से 
संबंधित योजनाओं को कार्यन्वित करने के लिए क्षेत्रगत / प्रायोजनागत 
दृष्टिकोण अपनाये जाने के संबंध में गठित अध्ययन दल ( अध्यक्ष : श्री पी० 
एन० डामरी ) ने कृषि को वित्तीय सहायता देने के संदर्भ में एक क्षेत्रीय 
जिलावर दृष्टिकोण की सिफारिश की है मौर उक्त दल ने यह भी कहा 
है कि वाणिज्य बैंकों को चाहिए कि वे ऋण के अन्तरालों का पना लगान 
के लिए एम अंत्र की अन्य ऋणदाता संस्थाओं के साथ मिलकर समन्वित 


रूप से योजना बनायें । वल ने पट्टेवारी और कास्तकारी के सुधार भूमि , 
धारण की उच्च सीमानों , कृषि ऋण भी राहत , साहूकारी के विनियमन 
आदि से संबंधित राज्य अधिनियमों का परीक्षण करने के बाद यह कहा 
है कि इन अधिनियमों के कुछ उपबंध कृषि- अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्राव 
श्यकतानों के संवर्भ में पुराने हो चुके हैं और उसने यह सिफारिश की 
कि इन अधिनियमों का परीक्षण करने और सुझाव देने के लिए एक विशे 
षज्ञ दल का गठन किया जाये ताकि कृषि को वाणिज्य बैंक अधिक सह 
योग प्रदान कर सके । वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि के लिए वी जाने वाली 
वित्तीय सहायता पर रिजर्व बैंक द्वारा दिसम्बर 1968 में प्रायोजित 
विचार गोष्ठी के बारे में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया जा चुका 
है ; उक्त विचार गोष्ठी ने भी इसी प्रकार की सिफारिश की थी । इस 
सिफ़ारिश के अनुसार , राज्य सरकारों के अधिनियमों का परीक्षण करने 
के लिए रजर्व बैंक के गवर्नर ने श्री प्रार० के० तलवार की अध्यक्षता 
में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया ; वाणिज्य बैंकों , सहकारी बैंकों , 
रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि उक्त बल के 
सदस्य थे । 

IV सहकारी बैंक व्यवसाय को गतिविधियां 
246 . सरकारी बैंक व्यवसाय के स्वरूप को वित्तीय और मार्थिक 
दृष्टि से सक्षम बनाने की अपनी नीति के अनुसार बैंक घराबर (i ) सह 
कारी ऋण-व्यवस्था में विद्यमान कमजोर यूनिटों को पुन: प्रतिष्ठित करने 
और पुनः सक्षम बनाने की ओर विशषे ध्यान देता रहा , ( ii ) कमजोर 
केन्द्रीय सहकारी बैंकों के क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को वाणिज्य 
बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता विलवाकर कृषि को दिये आने वाले उत्पादन मौर 
निवेश ऋण की मात्रा को बनाये रखने की संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं 
करता रहा , ( iii ) भूमि और विकास बैंकों सहित सहकारी ऋण संस्थानों 
की ऋण मोतियों और कार्यक्षमता में अधिक मात्रा में अनुशासन और सुधार 
लाने का प्रयत्न करता रहा, ( iv ) सहकारी ऋण संस्थानों को रिजर्व बैंक 
द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के क्षेत्र को व्यापक बनाता रहा 

और ( v ) राज्य केन्द्रीय शहरी बैंकों के कर्मचारियों के लिए रजर्व बैंक के 
सहकारी बैंकर प्रशिक्षण कालेज में अनेक विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का 
प्रायोजन करता रहा । 
__ 247 , पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लिखित अखिल भारतीय ग्रामीण 
ऋण पुनरीक्षण समिति को अन्तरिम सिफारिशों के प्राधार पर छोटे 
कृषकों के विकास अधिकरण , ग्रामीण बिजली निगम प्रौर कृषि पुषित 
निगम से संबंधित प्रस्तावों को चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित 
किया गया है । ग्रामीण बिजली निगम अन्य संस्थाओं के साथ -साथ ग्रामीण 
बिजली सहकारी संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रवान फरेगा ; उसकी 
स्थापना जुलाई 1969 में हुई और चार राज्यों में छोटे कृषकों के पाठ 
विकास अभिकरणों की स्थापना से संबंधित योजनामों को भी अनुमोदित 
किया गया है । 

248 . पुनरीक्षण समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट जुलाई 1969 
में प्रस्तुत की । समिति ने इस बात की भावश्यकता पर जोर दिया कि 
ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में रिज़र्व बैंक अपनी भूमिका को बराबर जारी रखे 
मौर उसने यह सिफारिश भी की कि रिजर्व बैंक की इस क्षेत्र से संबंधित 
नीतियों के निर्धारण , पुमरीक्षण और शंशोधन का कार्य समुचित प्राक्ति 
युक्त एफ उच्च निकाय को सौंप दिया जाना चाहिए । जब तक इस संबंध 
में रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम में संशोधन न किया जाये तब तक 
ग्रामीण और सहकारी ऋण से संबंधित स्थायी सलाहकारी समिति को 
प्रस्तावित कृषि ऋण मोर्ड के रूप में समुचित रूप से पुनर्गठित करने की 
प्रापण्यकता थी । तदनुसार, फरवरी 1970 में उक्त समिति को रिजर्व 
बैंक के कृषि ऋण बोर्ड के रूप में पुनगठित किया गया ; उक्त बोर्ड 
के अध्यक्ष गवर्नर , उपाध्यक्ष ग्रामीण ऋण के प्रभारी उप गवर्नर कृषि 
ऋण विभाग के मुख्य अधिकारी सवस्य- सचिव पौर ग्यारह सदस्य हैं । 
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यह प्रस्ताव है कि समिति की अन्य बातों के साथ-साथ समय पर और 
पर्याप्त मात्रा में कृषि के लिए आवश्यक उत्पादन और निवेश ऋण उपलब्ध 
कराने के लिए रिजर्व बैंक और विकास संबंधी अन्य अभिकरणों द्वारा 
विभिन्न प्रगतिशील उपायों के प्रपनाये जाने से संबंधित दूसरी सिफारिशों 
फो भी ऋषि ऋण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ पेश किया जाए । 

249 , महकारी बैंकों के माध्यम से प्रौद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय महा 
यता प्रदान करने से संबंधित कार्य-कारी दल की जिन सिफारशों का उल्लेख 
पिछले वर्ष की रिपोर्ट में किया गया था , उनके अनुसरण में राज्य और 
केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि ( i) सहकारी संसाधन 
ममितियों को प्रवरुद्ध पूंजी ऋण देने के लिए वे अपने स्वायस दीर्घावधि 
वित्तीय साधनों के 15 प्रतिशत अथवा अपने कुल जमाराशि- साधनों के 
5 प्रतिशत में से जो भी अधिक हो , उसका निवेश कर सकते हैं और ( ii ) 
वे विपणन -ब -संसाधन समितियों तथा संसाधन समितियों को प्रतिभूतिरहित 
अग्रिम देने के संबंध में समितियों को निजी निधियों से संबंधित मानदंडों 
को उदार बना दें । कार्यकारी दल की सिफारिश के प्रमुसार वर्तमान 
औद्योगिक सहकारी समितियों को लाभप्रद इकाईयां बनाने की दृष्टि 
से उनका पुनर्गठन करने के निमित्त उपयुक्त क्षेत्रीय अध्ययनों का प्रारंभ 
कर आवश्यक उपाय भी किये गये हैं । खादी और ग्रामोद्योग भायोग से विचार 
विमर्श करने के पश्चात् यह स्वीकार किया गया कि सहकारी खादी और 
ग्रामोद्योग समितियों को केन्द्रीय सहकारी बैंको के माध्यम से कार्यकारी 
पूंजी दिलाने की योजना महाराष्ट्र में प्रयोगात्मक रूप से लागू की जाए । 
कृषि ऋण के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं 

250 . सहकारी ऋण पदसि की कमजोरियों के कारण , प्रमुख रूप से 
देश के कुछ भागों में बहुत से किसानों को विशेषकर कृषि उत्पादन में 
टेक्नोलाजी के विकास के संदर्भ में ऋण के प्रभाव का सामना करना 
पड़ा । इस कारण यह अनुभव किया जाने लगा कि जब तक सहकारी 
ऋण पद्धति ऋण संबंधी कमियों को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम न हो जाये 
सब तक अस्थायी प्रवधि के लिए ही सही, अन्य सांस्थानिक स्रोतों के माध्यम 
से उनकी ऋण पावश्यकताओं की पूर्ति किये जाने की प्रावश्यकता है इस । 
कारण प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक 
योजना चलाने के लिए बाणिज्य बैंकों की सहायता प्राप्त करने कीकार्यवाही गयी । 
पाणिज्य बैंकों पारा प्रापमिक कृषि अण समितियों को वित्तीय सहायता 
___ 251 . जिन क्षेत्रों में केन्द्रीय सहकारी बैंक वित्तीय दृष्टि से कम 
पोर थे और उत्पादन तथा निवेश ऋण की भारी मांग की पूर्ति करने में 
मसमर्थ थे उन क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को वाणिज्य बैंकों 
द्वारा विसीय सहायता प्रधान कराने की एक योजना रिजर्व बैंक ने प्रस्ता 
वित की जो पांच राज्यों अर्थात् मांध्र प्रवेश , हरियाणा, मध्य प्रदेश , मैसूर और 
उत्तर प्रदेश के कतिपय जिलों में लागू की जाएगी । इस प्रस्ताव का राष्ट्रीय ऋण 
परिषद् के अध्ययन दल और राष्ट्रीयकृत बैंको के कार्यकारी वल ने अनुमोदन 
किया तथा राज्य सरकारों और संबंधित सहकारी बैंकों ने इस योजना 
को कार्यान्वित करने की सहमति दी । इस योजना के अन्तर्गत चुने हुए 
जिलों के वाणिज्य बैंकों की शाखाएं शाखा कार्यालयों के 10 से 15 मील 
सफ के क्षेत्रफल में स्थित एक संघटिस क्षेत्र में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों 
को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी । यद्यपि इस योजना का तात्कालिक 
उद्देश्य यह है कि जहां तक हो सके , इस क्षेत्र में विद्यमान ऋण के भारी 
अन्तराल को समाप्त किया जाये , तथापि इसका वीर्षकालीन उद्देश्य यह 
सुनिश्चित करना है कि जब इस योजना में वाणिज्य बैंक सक्रिय भाग लेते 
हैं तब सहकारी पति किसी भी दशा में कमजोर न पड़े । इसलिए राज्य 
सरकारों से कहा गया है कि ये केन्द्रीय सहकारी बैंकों को पुन : प्रतिष्ठित 
फरने और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को पुम: मझम बनाने के लिए 
एक निश्चित कार्यक्रम बनाएं । इस कार्यक्रम को उपर्युक्त योजना के 
मनन्य अंग के रूप में एक साथ लागू किया जाना चाहिए । जून 1970 


तक स्टेट बैंक प्रॉफ इंडिया समुदाय पोर 12 प्रम्य सरकारी क्षेत्र के 
बैंकों सहित 20 वाणिज्य बैंकों ने अपनी 326 शाखाओं के माध्यम से पांच 
राज्यों के 50 जिलों में 2, 121 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को चुन 
लिया है । कुछ मामलों में इस योजना के अधीन बैंक खरीफ़ 1970 कार्य 
क्रम की वित्तीय सहायता करने लगे हैं । योजना के अधीन समितियों 
की विसीय सहायता करने वाले अनुसूचित बाणिज्य बैंकों को रिजर्व बैंक 
से 41 प्रतिशत ब्याज की रियायती दर पर पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त हो सकती है । 
सहकारी विकास 

252 . चूंकि उपर्युक्त उपाय कृषि उत्पादन के व्यापक हित में केवल 
संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं के रूप में थे, इसलिए दीर्घावधि लक्ष्य यही था 
कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों को पुन : प्रतिष्ठित करने और प्राथमिक ऋण 
समितियों को पुर्नगठित करने तथा पुनः सक्षम बनाने की योजनाओं को 
गति प्रदान करने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम बनाफर उसी समय उसे 
लागू कर दिया जाए । राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे प्रत्येक 
केन्द्रीय बैंक के लिए विशेष योजनाएं बनाएं ताकि अन्य मातों के अलावा 
विशेष रूप से निम्निलिखित व्यवस्थाएँ की जा सकें : ( i ) प्रधिदेय राशियों 
की वसूली के लिए राज्य सरकार के मार्ग-दर्शन में एक सम्मिलित अभि 
यान चलाना, ( ii) ऋणों की वसूली समय पर किये जाने के लिए 
प्रशासनिक और पर्यवेक्षी व्यवस्थानों को मजदूत करना ( iii ) ऋण देने की 
नीतियों और प्रणालियों में सुधार करना ( iv ) जहां-कहीं भी उचित हो वहां 
अण प्रौर जमा राशि जुटाकर और राज्य सरकार से अतिरिक्त शेयर पूजी का 
अपांवान प्राप्त कर के बैंक के साधनों को सुदढ़ बनाना और (v ) शाखा विस्तार 
के कार्यक्रम के द्वार, जमा राशि जुटाने के कार्य को गति देने के लिये कारवाई 
करना । बैंकों ने यह स्वीकार कर लिया है कि वह सहकारी क्षेत्र में प्रवचन 
विकास वाले इलाकों के केन्द्रिय सहकारी बैंकों और प्रथमिका कृषि ऋण समितियों 
की शेयर पूजी में प्रशंदान करने से समबन्धित राज्य सरकारों 
के ऐसे ऋण आवेदन पत्रों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा । 
जैसा फि रिपोर्ट में अन्यत्र बताया गया है बैंक यह भी प्रयत्न 
करता पा रहा है कि सहकारी बैंकों की जमा राशियों को भी बीमे की 
सुविधा दी जाये । इससे जमा राशि जुटाने के कार्य को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन 
मिलने की प्राशा है । सहकारी बैंकों को पुनः प्रतिष्ठित करने और पुनर्गठित 
करने के उनके अपने प्रयत्नों में सहायता पहुंचाने के लिए बैंक के कृषि ऋण 
विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों की सेवाएँ भी उपलब्ध की गयीं । 

253. जनवरी और जून, 1970 के बीष ग्रामीण ऋण के प्रभारी 
उप गवर्नर ने सहकारी प्रांदोलन और सहकारी विकास से सम्बन्धित 
समस्याओं के सभी पहलुओं पर आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार , गोवा, गुजरात , 
हरियाणा , जम्मू और काश्मीर, केरल , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र, मणिपुर , 
मैसूर, पंजाब , राजस्थान , तमिलनाडु, त्रिपुरा और उसर प्रदेश राज्यों 
के प्रतिनिधियों के साथ वाषिक विचार-विमर्श किया । वाणिज्य बैंकों 
द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की वित्तीय सहायता की योजनाओं 
के संदर्भ में और इस बात का सुनिश्चय करने के लिए फि कृषि ऋण 
के क्षेत्र में सहकारी बैंकों पौर वाणिज्य बैंकों के कार्यकलापों में उत्तम 
पौर निकट समन्वय स्थापित हो , इस वर्ष कुछ राज्यों के संबंध में वाणिज्य 
बैंकों के प्रतिनिधियों को भी उप गवर्नर के विचार-विमर्शों में भाग लेने 
के लिए प्रामंत्रित किया गया । इस विचार- विमर्शों में लगातार पायी 
आने वाली जिन कमजोरियों का उल्लेख किया गया और उनके उपचार 
संबंधी जो उपाय सुमाये गये थे निम्नलिखित बातों से सम्बन्धित थे ; 
सहकारी बैंकों द्वारा जमाराशि जुटाया जाना , बढ़ती हुई अधिदेय राशियाँ 
फसल ऋण प्रणाली को स्थानीय परिस्थितियों के संदर्भ में प्रावश्यक समझे 
जाने वाले संशोधनों के साथ लागू करना, प्राथमिक ऋण समितियों के स्वरूप 
को स्वीकार किये गये स्वरूप के अनुरूप पुनर्गटित करना , कृषि क्षेत्र की 
विसीय सहायता के क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों द्वारा अधिकाधिक भाग लेने के संदर्भ में 
सहकारी बैंकों और बाणिज्य बैंकों के कार्य के बीच समन्वय स्थापित करना मादि । 
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सहकारी ऋण : नोति, प्रणाली और परिचालम 

254. मौसमी कृषि सम्बन्धी कार्यों और फसलों के विपणन की वित्तीय 
सहायता करने के लिए राज्य सहकारी बैंकों को अल्पावधि विसीय सहायता 
प्रदान करने के संबंध में इस वर्ष बैंक की जो मूल नीति थी वह पिछले 
वर्ष की नीति के समान ही रही । मौसमी कृषि सम्बन्धी कार्यों और 
फसलों के विपणन की वित्तीय सहायता करने के लिये बैंक 
ने राज्य सहकारी बैंकों के लिए बैंक दर से 2 प्रतिशत कम ब्याज की 
रियायती दर पर जो कुल ऋण सीमाएँ मंजूर की ये 1968- 69 के 337 . 52 
करोड़ रुपयों से बढ़कर 1969-70 में 370 . 16 करोड़रुपये हो 
गयीं । उन में से आहरित कुल राशि 1968- 69 के 411 . 15 करोड़ 
रुपयों की तुलना में 425 . 09 करोड़ रुपये थी जब कि वापसी प्रवायगी 
की कुल राशि 1968- 69 के 365 . 23 करोष रुपयों की तुलना में 
394 . 08 करोड़ रुपये थी । बकाया राशि 30 जून , 1969 के 
18 3. 09 करोड़ रुपयों की तुलना में 30 जून, 1970 को 214. 11 
करोड़ रुपये पी । वो राज्य सहकारी बैंकों के लिए रुई प्रौर कपास के 
विपणन की वित्तीय सहायता के निमित्त मंजूर की गयी विशेष अल्पावधि 
ऋण सीमाएँ 1968- 69 के 8 . 35 करोड़ रुपयों की तुलना में 1969- 70 
में 7. 75 करोड़ रुपये थीं । उनमें से प्राहरित राशि 9 . 33 करोड़ 
रुपये, वापसी प्रदायगियों की राशि 8 , 24 करोड़ रुपये और 30 जून, 1970 
को बकायों की राशि 1 . 99 करोड़ रुपये थी । 1968- 69 की तदमूरूपी 
राशियों क्रममा: 7. 20 करोड़ रुपये , 7. 50 करोष्ट रुपये और 0. 90 
करोड़ रुपये थीं । मौसमी कृषि संबंधी कार्यों और फसलों के विपणन 
की वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने के अतिरिक्त बैंक ने दो राज्य 
सहकारी बैंकों को सामान्य बैंकिंग के उद्देश्यों के लिए बैंक दर पर 23. 46 
करोड़ रुपयों की अल्पावधि वित्तीय सहायता प्रदान की जब कि 1968-69 
में 23. 5 करोउ रुपये की सहायता प्रदान की थी । इस शीर्ष के प्राधीन 
30 जून , 1970 को बकाया राशि 0 . 23 करोड़ रुपये थी । रासायनिष 
खादों के स्टॉक रखने और वितरण करने की वित्तीय सहायता करने के 
लिए बैंक रिजर्व बैंक प्रॉफ इंछिया अधिनियम की धारा 17 ( 4) (ग ) 
के अधीन सरकारी गारंटी पर बैंक दर पर ऋण सीमाएँ मंजूर करता रहा । 
1969 के कैलेंडर वर्ष के दौरान मंजूर की गयी सीमानों , माहरणों और 
वर्ष के अन्त में बझायों की राशि क्रमशः 31 . 00 करोड़ रुपये, 40 . 57 
करोड़ रुपये और 14 . 06 करोड़ रुपये थी । 1970 की तदनुरूपी राशि 
जून, 1970 के अंत तक क्रमश: 11 , 00 करोड़ रुपये, 2 . 35 करोड़ 
रुपये और 2 . 35 करोड़ रुपये थी । कृषि के काम आने वाली वस्तुओं 
के वितरण के लिए आवश्यक ऋण की वित्तीय व्यवस्था करने में वाणिज्य 
बैंक जब अपमा योग देने लगे तब दिसंबर 1969 में बैंक ने सहकारी 
बैंकों और विपणन महासंथों को रासायनिक खादों के कारोबार की वित्तीय 
सहायता के लिए वाणिज्य बैंकों से संपर्क स्थापित करने की सलाह 
वी । बैंक ने इस कार्य के लिए केवल उन्हीं मामलों में अग्रिम घेना जारी 
रखा जहां वाणिज्य बैंकों से प्रावश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त करने में किसी 
विशिष्ट कठिनाई का सामना करना पड़ा हो । रिपोर्ट के वर्ष के दौरान 
बैंक ने कृषि पुवित्त निगम के लिए रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया अधिनियम 
की धारा 17( 43 ) के अधीन न्यासी प्रतिभूतियों पर बैंक दर पर पहली 
बार 2 करोड़ रुपयों की अल्पावधि ऋण सीमा मंजूर की । उसमें से 
निगम ने 1 . 65 करोड़ रुपये तक की राशि का उपयोग किया और अप्रैल , 
1970 में उस राशि का पूरा भुगतान कर दिया जिससे 30 जून, 1970 
को कोई राशि बकाया नहीं रही । 

25 5. मध्यावधि कृषि ऋण के क्षेत्र में बैंक द्वारा अपनायी गयी सामान्य 
नीति यह थी कि कुओं, पम्प सेटों जैसे स्पष्ट उद्देश्यों के लिए दिये जाने 
वाले ऋणों को प्रोत्साहित किया जाए और मेढ़यंदी, भूमि सुधार, बैलों 
की खरीद जैसे उद्देश्यों के लिए दिये जाने वाले प्राणों की अनावश्यक वृद्धि 
को विशेषकर उन संदर्भो में जहाँ ऋण के उपयोग की जांच-पड़ताल की 


संतोषजनक व्यवस्था न हो , रोका जाए । विभिन्न कृषि कार्यों के लिए 
मध्यावधि वित्त के मानकों के औचित्य का निर्धारण करने के संदर्भ में 
बैंक ने मध्यावधि निवेशयाली योजनाओं की प्रार्थिक और तकनीकी 
संभावना के संबंध में कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा किये गये उपलब्ध 
उपयोगी अध्ययनों का लाभ उठाया । ग्रामीण और सहकारी ऋण की 
स्थायी सलाहकार समिति की सिफारिशों का पालन करते हुए कृषि 
कार्यों के लिए बैंक से प्राप्त की गयी निधियों में से प्रधान किये गये 
मध्यावधि ऋणों की जमानत के संबंध में अगस्त , 1969 में कतिपय 
छूटें दी गयी । तदनुसार विजलीचालित पम्प सेटों, तेल इंजिनों की खरीद 
और कुमों की खुदाई के लिए 1, 501 रुपयों और 3, 500 रुपयों के बीच 
के मध्यावधि ऋण भूमि को बंधक रखने की शर्त पर जोर दिये बिना 
ही दिये जा सकते थे, लेकिन इसके लिए दृष्टिबंधक , मार्जिन राशि प्रावि 
कुछ अन्य शर्तों का पालन करना आवश्यक था । बैंक ने इस घर्ष अधि 
नियम की धारा 46क ( 2 ) ( ख ) के साथ पठित धारा 17 ( 4फक ) 
के अधीन राज्य सहकारी बैंकों को वी गयी मध्यावधि अग्रिम सुविधा को 
सहकारी विपणन समितियों /महासंधों के शेयर खरीदने में कृषकों की वित्तीय 
सहायता करने के लिए भी प्रकार किया जिससे ये कपास की धुनाई 
और दबाई करने वाले जैसे संसाधन यूनिटों, मूंगफली के तेल की मिलों 
और चावल मिलों की स्थापना कर सकें या उनके शेयर प्राप्त कर सकें । 
चीनी के कारखामों के पूंजीगत परिव्यय में वृधि होने और परिणामप्तः 
सदस्यों के अधिक अंशदान की आवश्यकता उत्पन्न होने के कारण अक्तूबर, 
1969 में बैंक ने यह निश्चय किया कि सहकारी चीनी कारखानों के शेयर 
खरीदने के लिए ऋण की व्यक्तिगत उच्चत्तम सीमा को कतिपय शर्तों के 
अधीन रु० 1, 125 से बढ़ाकर रु० 2, 250 कर दिया आए । रिजर्व बैंक 
द्वारा बैंक दर से 1 प्रतिशत कम की रियायती दर पर इस वर्ष 
मंजूर किये गये मध्यावधि ऋणों की राशि पिछले वर्ष मंजूर किये गये 
19 . 00 करोड़ रुपये की तुलना में 18 . 30 करोड़ रुपये थी । उनमें से 
प्रारित राशि पिछले वर्ष के 9 . 02 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 
11 . 48 करोड़ रुपये थी । बैंक घर पर कोई मध्यावधि ऋण मंजूर नहीं 
किया गया । 30 जून, 1970 को 20 . 45 करोड़ रुपये बकाया थे जिनमें 
बैंक दर पर मंजूर की गयी मध्यावधि सीमाएं ( 0 . 08 करोड़ रुपये ) भी 
शामिल है जब कि 30 जून, 1969 को यह राशि 17 . 60 करोड़ रुपये 
थी । 

256 . उद्योगों के 22 मुख्य वर्गों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रधि 
नियम की धारा 17 ( 2 ) ( खख ) के अधीन उनके अपने उत्पादन और 
विपणन संबंधी कार्यकलापों को वित्तीय व्यवस्था के लिए बैंक दर पर 
वित्तीय सहायता प्राप्त करने के निमित्त अनुमोवित कुटीर और लघु 
उद्योगों की सूची में सम्मिलित किये जाने पर किसी जिला प्रौद्योगिक 
सहकारी बैंक या प्राथमिक ( शहरी ) सहकारी बैंक के लिए इस उद्देश्य के 
निमित्त मंजूर की जा सकने वाली ऋण सीमा की अधिकतम राशि को 
उसकी निजी पूंजी के चार गुने तक बढ़ा दिया गया । रिजर्व बैंक प्रॉफ 
इंडिया अधिनियम की धारा 17 ( 2 ) ( खख ) अथवा ( 4 ) ( ग ) के अधीम 
प्राथमिक ( शहरी ) सहकारी बैंकों को अलग - अलग फर्मों और मिश्रित 
पंजी कम्पनियों आदि के स्वामित्ववाले अनुमोदित कुटीर और लघु उद्योगों 
के उत्पादन और विपणन संबंधी कार्यकलापों की वित्तीय व्यवस्था के लिए 
वित्तीय सहायता प्रवान करने से संबंधित शर्तों को रिपोर्ट के वर्ष के दौरान 
अंतिम रूप दे दिया गया और उनके संबंध में परिपत्र जारी किये गये । 

257 . 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में रिजर्व बैंक 
प्रॉफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 ( 2 ) (खख ) अथवा 4 ( ग ) के 
अधीन हथकरघा बुनकरों को सहकारी समितियों ( सूती, रेशमी पौर ऊनी ) 
तथा पावरलूम समितियों के उत्पादन और विपणन संबंधी कार्यकलापों 
की वित्तीय सहायता करने के निमित्त बैंक दर से 11 प्रतिशत कम की 
दर पर ग्यारह राज्य सहकारी बैंकों के लिए 8 . 18 करोड़ रुपयों की ऋण 
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सीमाएँ मंजूर की गयी जबकि पिछले वर्ष 9 राज्य सहकारी बैंकों के लिए के 11 प्रतिशत के बारावर थे । राज्य सहकारी बैंक और राज्य भूमि 
7 . 37 करोड़ रूपये की ऋण सीमाएँ मंजूर की गयी थीं । उनमें से पारित विकास बैंक जैसी सहकारी ऋण संस्थानों के लिए और उनकी और से 
राणि पिछले वर्ष के 8 . 12 करोड़ रुपयों की तुलना में 9 . 49 करोड़ राज्य सरकारों द्वारा दी आने वाली गारंटियों के संबंध में गारन्टी शुल्क 
रुपये थी और वित्तीय वर्ष 1969- 70 के अन्त में बकाया राशि 8 . 42 लगाने से उन संस्थानों द्वारा लिये जाने वाले उधार अधिक मंहगे पड़ेंगे 
करोड़ रुपये थी जबकि पिछले विसीय वर्ष के अन्त में यह राशि 5. 63 जिससे अंतिम उधारकर्तासे लिये जाने वाले व्याज की दर अधिक हो जाएगी । 
करोड़ रुपये थी । रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 ( 2 ) इसलिए मैफ ने राज्य सरकारों को सलाह दी कि वे सहकारी संस्थाओं 
( क ) अथवा ( 4 ) ( ग ) के अधीन शिखर हथकरघा बुनकर समितियों के की ओर से दी जाने वाली गारन्टियों के संबंध में किसी प्रकार का गारंटी 
वाणिज्य और व्यापार संबंधी लेन- देनों की वित्तीय सहायसा के निमित्त शुल्क न लें । इस सलाह को ध्यान में रखते हुए 10 राज्य सरकारों मे 
चार राज्य सहकारी बैंकों के लिए 0 . 69 करोड़ रुपये की त्राण सीमाएँ सूचित किया है कि किसी प्रकार का गारंटी - शुल्क लगाने का उनका इरादा नहीं है 
मंजूर की गयीं जबकि पिछले वर्ष 1 . 02 करोड़ रुपयों की राशि मंजूर की 
गयी थी । उनमें से आहरित राशि 0 . 11 करोड़ रुपये थी और वित्तीय 

261. राज्य सहकारी बैंकों के गारंटी सम्बन्धी कारोबार में हुई 
वर्ष के अन्त में 0 . 06 करोड़ रुपये की राशि बकाया पी । बैंक को 22 

वृद्धी को देखते हुए बैंक ने दिसंबर 1989 में इस प्रकार के 

कारोबार के लिए कतिपय विशा-निर्देश जारी किर्य । किसी 
अनुमोदित वर्गों के अधीन आने वाले प्रौद्योगिक यूनिटों की वित्तीय सहायता 

राज्य सहकारी बैंक द्वारा निष्पादित की जानेवाली गादियों की 
करने के निमित्त राज्य सहकारी बैंकों के लिए मण सीमाएँ मंजूर करने 

कल राशी के लिए एक उच्चतम सीमा का सुझाव दिया गया । 
का कोई अवसर अब सक नहीं मिला । 

ऐसी कल राशी उस बैंक की निजी निधियों के दुगने से अधिक 
258 . 1 फरवरी 1970 से परिशोधित ऋण गारन्टी योजना के नहीं होनी चाहिए, किंतु, प्रतिभूतिरहित गारंदियों का योग 
लागू हो जाने पर मैक ने राज्य और केन्द्रीय और सहकारी बैंकों को उसकी निजी निधियों के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना 
परिशोधित योजना के अधीन उपलब्ध गारन्टी सुविधामों का लाभ उठाने 

चाहिए । 
की सलाह दी । 

282. 1989 -70 के वित्तीय वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ 
259 . देश के कुछ भागों में देवी प्रकोप से उत्पन्न परिस्थितियों के इंडिया की राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि में 
कारण बैंक ने 5 राज्य सहकारी बैंकों के लिए बैंक दर से 11 प्रतिशत से राज्य सरकारों को दिये जानेवाले ऋणों के क्षेत्र का विस्तार कर 
कम की दर पर 11 . 40 करोड़ रुपये तक की मध्यावधि ऋण सीमाएँ 

उसके अंतर्गत प्राथमिक भूमि विकास बैंकों और नितांत चयनात्मक 
मंजूर की । ये ऋण सीमाएँ अधिनियम की धारा 46 व ( 2 ) के साथ पठित 

आधार पर प्राथमिक ( शहरी) सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी में 

राज्य सरकारों द्वारा किरा जानेवाले योगदान को भी सम्मिलित 
धारा 17 ( 4फक ) के अधीन अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित 

किया गया । केवल ही प्राथमिक ( शहरी) सहकारी बैंक शेयर 
करने के लिए राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि में मंजूर की गयीं । 4 

पूजी अंशदान के योग्य थे जिन्होंने पहले से ही लघु उद्योगों की 
बैंकों द्वारा उनमें से ली गयी राशि 3 . 01 करोड़ रुपये थी और 30 जून 

वित्तीय सहायता करना शुरू कर दिया था अथवा जो इस संबंध 
1970 को 4 . 35 करोड़ रुपये बकाया थे जब कि 30 जून 1960 को 

में निश्चित कार्यक्रम बना चुके थे । यह निर्णय प्राथमिक भूमि 
यह राशि 5 . 18 करोड़ रुपये थी । इसके अतिरिक्त 2 राज्य सहकारी 

विकास बैंकों के संबंध में प्रामीण और सहकारी श्रण की स्थायी 
बैंकों के लिए धारा 17-( 4 ) ( क ) के अधीन उनके कृषि ऋणस्थिरीफरण 

सलाहकार समिति की सिफारिश पर तथा शहरी बैंकों के संबंध 
निधियों के निवेशों का प्रतिनिधित्व करने याली सरकारी और न्यासी में सहकारी बैंकों द्वारा उद्योगों को वित्तीय सहायता दिये जाने से 
प्रतिभूतियों पर बैंक दर पर 1 . 88 करोड़ रुपये की ऋण सीमाएँ मंजूर सम्बन्धित कार्यकारी दल की सिफारिश पर लिया गया । रिजर्व 
की गयीं जिनसे वे केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वेय अल्पावधि ऋणों बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 46क ( 2 ) ( क ) के साथ 
को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित कर सकें । राज्य सहकारी बैंकों की पठित धारा 17 (4 ) ( कक) के अधीन राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घ 
स्थिरीकरण निधियों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को 75 प्रतिशत अनु 

कालीन क्रियाएं ) निधि में से 1969-70 के वित्तीय वर्ष में 14 
वान और 25 प्रतिशत ऋण के रूप में सहायता दिये जाने के जिस तरीके 

राज्य सरकारों के लिए 7.29 करोड़ रुपयों ( 0.20 करोड़ रुपयों के 
का पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था उसे पालोख्य वर्ष 

नवीकरण को छोड़कर) के ऋण मंजूर किये गये ताकि वे 2 राज्य 
में भी जारी रखा गया । 1969- 70 के वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य 

सहकारी बैंकों, 70 केंद्रीय सहकारी बैंकों, 2,624 प्राथमिक कृषि 
सरकारों को केन्द्रीय सरकार की सहायता के रूप में भारत सरकार ने 

ऋण समितियों , 8 केंद्रीय विकास बैंकों, 254 प्राथमिक भूमि 

विकास बैंकों और 4 प्राथमिक ( शहरी) सहकारी बैंकों की शेयर 
2 . 01 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की जब कि 1966- 69 में यह राशि 

पूजी में अंशदान कर सके । उक्त राशि में से 1989-70 के 
5 . 00करोड़ रुपये थी । मध्यावधि ऋणों की किश्तों के मामले में और 

वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा आहरित की गयी कल 
कुछ परिस्थितियों में दैवी प्रकोप के समय पर, परिवर्तन की सुविधाएँ राशि 6.80 करोड़ रुपये थी जय कि 1988-69 में वह 3.92 करोड़ 
प्रदान करने के लिए राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों की स्थिरीकरण रुपये थी । इस मद में राज्य सरकारों के नाम कल बकाया राशि 
निधियों का उपयोग करने की अनुमति दी गयी लेकिन इसके लिए बैंक की 31 मार्च 1970 को 33. 83 करोड़ रुपये थी जब कि 31 मार्च 1989 
राष्ट्रीय निधि का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी । सभी राज्य सरकारों को यह राशि 31.19 करोड़ रुपये थी । 
ने कृषि ऋण ( राहत और गारन्टी ) निधियों की स्थापना कर ली है । 
1968 - 74 की चौथी योजना में राज्य योजनाओं के लिए कुल 1 . 98 

263. पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष बैंक ने 1970- 71 के लिए 
करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी । 1969- 70 के दौरान निधियों में 

भूमि विकास बैंकों के डिफेंचर कार्यक्रम के बारे में चर्चा और निर्णय 
किये गये अंशदान की राशि 0 , 10 करोड़ रुपये थी और 31 मार्च 1970 

करने के लिए जनवरी 1970 में केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों , भारत सरकार 

आदि के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलायी । 1969-70 के लिए अनु 
की निधियों में कुल 1 . 66 करोड़ रुपयों की राशि जमा श्री । 

मोदित 113 . 00 करोड़ रुपयों के कार्यक्रम की तुलना में 1970- 71 
260 . मुछ राज्य सरकारों ने सहकारी संस्थानों की प्रोर से अपने के लिए 141 . 20 करोड़ रुपयों के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया । यह 
पारा दी गयी गारन्टियों पर गारन्टी कमीशन/ शुल्क लगाने का प्रस्ताव परिकल्पना की गयी कि सरकारी क्षेत्र की संस्थानों तथा भारत सरकार से 
रखा था । कुछ अग्रिमों के मामले प्रस्तावित में शुल्क गारन्टी की राशि मिलने थाले सहायता की राशि 44 करोड़ रुपये होगी । यह प्राशा की 
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गयी है कि उिचर कार्यक्रम के लिए वाणिज्य बैंक 30 करोड़ रुपयों की नियम , 1949 की धारा 53 के अधीन भारत सरकार ने पांच सहकारी 
व्यवस्था करेंगे । भूमि विकास बैंकों के रिचर कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त बैंकों को बैंक विनियमन अधिनियमम की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों का पालन 
सहायता प्राप्त कराने के लिए की गयी व्यवस्थानों को दृष्टि में रखते करने के संबंध में 28 फरवरी 1970 तक एक वर्ष के लिए छुट प्रदान की । 
हुए बैंक भूमि विकास बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर और साथ इसी प्रकार से छूट 6 सहकारी बैंकों को एक मार्च 1969 से 2 वर्ष 
ही उन बैंकों की वित्तीय सपा परिचालन संबंधी सुवृढ़ता पर भी बल के लिए दी गयी । जिन 28 सहकारी बैंकों को दी गयी छूट की अवधि 
देता रहा । 90 प्रतिशत ऋण उत्पादक कार्यों के लिए दिए जाएँ जिनमें 28 फरवरी 1970 को समाप्त हो गयी थी उनमें से 3 बैंकों को 1 
से 70 प्रतिशत ऋण सहज प्रत्यक्ष उत्पादक कार्यों के लिए दिए जाएं मार्च 1970 से एक और वर्ष तक के लिए छूट दी गयी । अब तक 
पौर सहायता की योग्यता उनके वसूली कार्य पर निर्भर होगी - -पिछले 7 सहकारी बैंकों ने बैंक विनियमन अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) के उप 
वर्ष निर्धारित की गयी इन दोनों शतों को 1969- 70 के लिए भी जारी बंधों का पालन किया है और एक बैंक का समामेलन कर दिया गया है 
रखा गया । प्राथमिक स्तर पर ( या जहां प्राथमिक बैंक न हो यहां शिखर सया एक दूसरे बैंक का परिसमापन होने वाला है । छ: सहकारी बैंकों के 
स्तर पर ) वे भूमि विकास बैंक पूरी सहायता प्राप्त करने योग्य थे आवेदन पत्रों के संबंध में भारत सरकार से छूट के लिए सिफारिश की 
जिनकी मांग संबंधी बकाया राशि 15 प्रतिशत या उससे कम थी जबकि गयी है और शेष प्रावेदम पर बैंक के विचाराधीन है । 
मधिक बकाया राशि वाले बैंक क्रमिक रूप से फम सहायता प्राप्त करने 

266 . पिछले वर्ष की रिपोर्ट में राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों 
योग्य थे । 1969- 70 के वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय भूमि विकास 

को हाई और कापस की जमानत पर विये आने वाले अग्रिमों पर सीमित 
बैंकों ने 113 . 75 करोड़ रुपयों के सामान्य डिवेंचर जारी किये जिनमें 

नियंत्रण रखने के संबंध में जारी किये गये एक निदेश का उल्लेख किया 
वाणिज्य बैंकों से प्राप्त अंशदान की राशि 31 . 84 करोड़ रुपये थी 

गया था । रिपोर्ट के वर्ष के दौरान उक्त निदेश परिशोधित किया गया । 
जबकि 1968- 69 में यह राशि 22. 86 करोड़ रुपये थी । सामान्य 
सिधेचरों में बैंक के अंशदान की राशि 4 . 20 करोड़ रुपये थी और भारत 

तदनुसार ऋण के समग्र स्तर का संगठन पहले की तरह मक्तूबर 1968 

के मंतिम शुक्रवार के बजाय अम अक्तूबर 1989 के मंतिम शुक्रवार को 
सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और राज्य 

भारत में रहने वाली देयताओं में एक निश्चित प्रतिशत के अनुसार की 
सरकारों के अंशदानों की राशि 52 . 36 करोड़ रुपये थी । 1969- 70 

जाती है । 
के विसीय वर्ष में केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों ने 5 . 10 करोड़ रुपयों के 
ग्रामीण डिबेंचर आरी किये जिनमें बैंक का अंशदान 1 .16 करोड़ 

267 . पिछले वर्ष की रिपोर्ट में जमा बीमा निगम ( संशोधन ) 
रुपये था । सामान्य और ग्रामीण डिचरों में बैंक द्वारा किये गये अधिनियम, 1968 के अधिनियमन के संबंध में उल्लेख किया गया था । 
अंशदानों की कुल राशि 30 जून 1970 को क्रमशः 30 . 80 करोड़ रुपये मोध्र प्रदेश , महाराष्ट्र , मध्य प्रवेश और गोमा , दमन व दीव राज्यों के 
और 9 . 57 करोड़ रुपये थी जब कि 30 जून 1969 को यह राशि सहकारी समिति अधिनियम इस उद्देश्य से संशोधित किये गये कि सह 
कमश : 28 . 52 करोड़ रुपये और 8 . 97 करोड़ रुपये थी । 

कारी बैंकों के अघिलघन , पुनर्गठन , समामेलन और परिसमापन प्रावि से 

संबंधित अधिकार रिजर्व बैंक को प्राप्त हो सकें । मैफ अन्य राज्य सर 
264 . हाल ही के वर्षों में भूमि विकास बैंकों के कार्यों मोर परि 

कारों के साथ सहकारी समितियों के अधिनियमों के संशोधन के संबंध में 
बालमों में पर्याप्त वृद्धि हुई थी । अत : बैंक ने उन बैंकों के निरीक्षण 

बातचीत कर रहा है ताकि उम राज्यों के सहकारी बैंकों को भी जमा बीमा 
क्षेत्र को भी व्यापक बना दिया ताकि उनके कार्यों और परिचालनों पर 

का लाभ प्रदान किया जा सके । 
कड़ी निगरानी रखी जा सके । इस दिशा में जारी किये गये विस्तृत 
दिशा-निर्देशों के लक्ष्य इस प्रकार थे; ऋण देने से संबंधित उनकी नीतियों 

268 . पालोच्य अवधि में बैंक विनियमम अधिनियम, 1949 की धारा 
में सुधार किया जाए, साधनों का उत्तम प्रबंध हो , पर्यवेक्षण के लिए 35 के अधीन 13 राज्य सहकारी बैंकों , 24G केंद्रीय सहकारी बैंकों , 2 राज्य 
समुचित कर्मचारी -वर्ग की नियुक्ति की जाए, तकनीकी विभागों की स्थापना औद्योगिक सहकारी बैंकों, 9 जिला प्रौद्योगिक सहकारी बैंकों और 568 प्राथमिक 
की जाए मादि । 

सहकारी बैंकों का निरीक्षण किया गया । 568 प्राथमिक सहकारी बैंकों में से 101 

बैंकों का निरीक्षण बैंक विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 35 ( 1 ) 
सहकारी बैंक विनियमन 

के अधीन रिजर्व बैंक की ओर से राज्य सहकारी बैंकों के अधिकारियों द्वारा 
265 . 30 जून 1970 को बैक विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत किया गया । 18 केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों, 4 शिखर सहकारी हयभारषा 
मानेबाले सहकारी बैंकों की कुल संख्या 1317 थी ; उनमें से 28 राज्य बुनकर समतियों और एक शिखर सहकारी विपणन समिति का निरीक्षण 
सहकारी बैंक , 366 केन्द्रीय बैंक और 923 प्राथमिक सहकारी बैंक थे ; 

स्वैशिष्ठक आधार पर किया गया । 17 राज्य सहकारी बैंकों, 391केंद्रीय 
वर्ष के प्रारम्भ में उनकी संख्या 1, 348 थी । सहकारी बैंकों की संख्या 

सहकारी बैंकों, 3 राज्य प्रौद्योगिक सहकारी बैंकों और 19 जिला प्रौद्यो 
में जो कमी हुई वह मुख्य रूप से झतिपय कृष्येतर ऋण समितियों को प्राथ - गिक सहकारी बैंकों को निरीक्षण रिपोर्टों की प्रतियां संबंधित बैंक को दी गई 
मिक सहकारी बैंकों की सूची से हटा देने के कारण हुई । 1969- 70 के दौरान रिपोर्ट के वर्ष के दौरान 18 मेन्द्रीय भूमि विकास बैंकों , 3 राज्य स्थ 
बैक विनियमन अधिनियम , 1949 ( सहकारी समितियों पर लागू ) की धारा 

करषा बुनकर समितियों और 3 शिखर विपणन ममितियों की निरीक्षण 
22 के अधीन 10 सहकारी बैंकों -- 2 केन्द्रीय और 8 प्राथमिक सहकारी बैंकों रिपोर्ट भी संबंधित संस्थानों को दी गयीं । 
को भारत में मैक कारोवार शुरू करने के लिए लाइसेंम दिये गये । इस प्रकार 
लाइसेंस-प्राप्त सहकारी बैंकों की कुल संख्या बढ़ाकर 24 हो गयी । 30 जून 

कृषि पुनर्षित निगम 
1969 को सहकारी बैंकों के कार्यालयों की संख्या 4,137 थो ; यह 

___ 269. 1969- 70 के दौरान निगम ने कृषि विकास की निम्नलिखित 
संख्या 31 मार्च 1970 तक बढ़कर 4,399 तक पहुंच गयी । 1 जुलाई 

142 योजनाओं के लिए पुषित मंजूर किया : लषु सिंचाई ( 62 ) , 
1969 से 1 जून 1970 तक की अवधि में राज्य और प्राथमिक सह भूमि विकास ( 11) , खेतों का मशीनीकरण ( 7 ), बागाम और बागबानी 
फारी बैंकों को नये कार्यालय खोलने के लिए 5 1 लाइसेंस दिये गये जबकि का विकास ( 54) , मुर्गीपालन ( 1 ), डेरी ( 1 ) और मछली उद्योग ( 3 ) 
1968- 69 में 35 लाइसेंस दिये गये थे । इस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य सह का विकास और गोवामों का निर्माण ( 3 ) । इन योजनाओं के कुल 
कारी पैक को एक लाइसेंस दिया गया जिससे वह अपने प्रधान कार्यालय को विसीय परिव्यय की राशि 92 . 78 करोड़ रुपये थी जमकि मिगम के 
जगलपुर से हटाकर भोपाल में स्थापित कर सके । बैंक विनियमन अधि वायदों की राशि 70 . 92 करोड़ रुपये थी । इनमें वे पांच योजमाएं 
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शामिल नहीं है जिनके लिए वर्ष के दौरान मंजूरी तो नहीं दी गयी थी 
लेकिन बाद में वित्तीय सहायता बग्वाली संस्थानों द्वारा वह मंजूरी वापस 
ले ली गयी थी । 


27 ). ग्रातीच्य अवधि में मंजूर की गयी 142 योजनाओं में मे 
55 मोजनाओं का कार्यान्वयन केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों द्वारा किया 
जाना है । उनके मामलों में संबंधित बैंकों द्वारा जारी किये जाने याल 
विशेष थिकाम उिमघरों में अंगदान के रूप में पुनर्वित्त की व्यवस्था की 
गयी है । नात योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य महकारी बैंकों द्वारा और 
गोष 50 योजनाओं का कार्यान्वयन अनुसुचित वाणिज्य बैंकों द्वारा किया 
जाना है और उनके मामलों में ऋण के रूप में पुर्वित्त की व्यवस्था की 
गयी है । 


परियोजना के लिए भारत सरकार को 130 लाख डालर ( 9 . 75 करोड़ 
रुपये ) के ऋण प्रदान करेगा जिसमें से 6 . 75 करोड़ रुपयों की राशि 
निगम द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी । प्र०वि०संघ भारत सरकार को गुज 
रात परियोजना के लिए 350 लाख डालर ( 26 . 2 5 करोड़ रुपये ) और 
पंजाब परियोजना के लिये 275 लाख डालर ( 20 . 63 करोड़ 
रुपये ) के ऋण प्रदान करेगा और निगम मारा उपहाब्ध करायी जानेवाली 
राशि प्रमश: 26. (03करोड़ रुपये और 20.(63 करोड़ रुपये होगी । निगम 
को ये राशियां भारत मरकार मे ऋण के रूप में नियमित शो पर प्राप्त 
होंगी । 


275 , इस वर्ष पुनर्वित्त की मंजूरी से संबंधित नीति और कार्य 
विधि में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये : 


( क ) लघु सिंचाई योजनामों के मंबंध में केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों 

द्वारा जारी किये गयेविशेष विकास डिबेंचरों में राज्य सर 
यारों ने 10 प्रतिणत अंशदान करने की जो विशेष रियायत 
दी थी उसे 30 जून 1971 तक बढ़ा दिया गया । 


2.71. इस वर्ष निगम ने पहले मंजूर की गयी कुछ योजनाओं के 
वित्तीय परिव्ययों में कटौती करने और विशेष विकास डिबेंचरों के जारी 
किये जाने की अवधि को बढ़ाने के लिए कुछ योजनाओं को पुनर्व्यवस्थित 
करने की स्वकृति दी । पुनर्व्यवस्था आदि के कारण पहले से मंजूर की 
गयो कुछ योजनामों के परिव्यय में होने वाले परिवर्तनों पर यदि ध्यान 
दिया जाये तो 30 जून 1970 को समाप्त हुए सात वर्षों के अपने कार्य 
काल के दौरान निगम द्वारा मंजूर की गयी योजनानों की कुल संख्या 
371 है और निगम के कुल परिव्यय और वायदों की राशि क्रमशः 
259 . 51 करोड़ रुपये और 2 1 4 . 6.9 करोड़ रुपये है । 

272 . इस वर्ष निगम ने 28 . 60 करोड़ रुपयों की राशि का वित 
रण किया जिससे जून 1970 के अन्त तक वितरित की गयी कुल राशि 
59 . 00 करोड़ रुपये हो गयी । इस वर्प वितरित किये गये 28 . 60 करोड़ 
रुपयों में से 26 . 75 करोड़ रुपये केन्द्रीय भूमि विकाग बैंकों, 1 . 29 
करोड़ रुपये राज्य सहकारी बैंकों और 0 . 56 करोड़ रुपये अनुमूधित 
वाणिज्य बैंकों में वितरित किये गये । इस वर्ष सीन अनुसूत्रित वाणिज्य 
बैंकों और 1 राज्य सहकारी बैंक ने क्रमशः 1.88 लाख रुपयों और 
19 , 11 लाख रुपयों के मूल धन की वापसी अदायगी की । 5 जनवरी 1970 
को निगम ने पहली बार 10 करोड़ रुपयों के लिए 5 % कृषि 
पुनर्वित्त निगम बाँड, 1932 की पहली सीरीज जारी की जिसमें 10करोड़ 
रुपयों से अधिक 10 प्रतिशत तक प्राप्त अभिवान राशि को रख लेने 
की व्यवस्था थी । इन बांडों के लिए 11 करोड़ गायों की अभिवान राशि 
प्राप्त हुई जिसमें से विभिन्न भविष्य निधि न्यासों से प्राप्त 6, 23,0000 
रुपयों के प्रभिदान की राशि उन्हें इस लिए लौटा दी गयी कि उन पाये 
दन पन्नों के संबंध में न्यासियों या उनके बैंकरों के निजी नाम पर मांउ 
जारी करने की जो मांग की गयी थी उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता 
था । अन्तिम नियसन की राशि 10, 93, 77, 000 रुपये थी । 

273. 1 जुलाई, 1969 से 30 जून 1970 तक की अवधि के दौरान 
निगम ने भारत सरकार से 19 . 00 करोड़ रुपयों के ऋण लिये जिससे 
उसके द्वारा लिये गये ऋणों की कुल राशि 44 . 75 करोड़ हो गयी । 


( ख ) 14 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् यह 

निर्णय किया गया कि इन बैंकों को कृषि पुनर्वित्त निगम की 
प्रोर से रखी गयी उपबंधक , उप - दृष्टिबंधक जैसी जमानतों को 
अब पंजीकृत नहीं कराना होगा जैसा कि पहले कंपनी अधिनियम , 
1956 की धारा 125 और 135 के अनुपालन में कराना 

पड़ता था । 
( ग ) वाणिज्य बैंकों को शीघ्र- से-शीघ्र पुनर्वित्त प्राप्त हो सके , इस 

दृष्टि से उनकी सहायता करने के लिए निगम ने वाणिज्य बैंकों 
से प्राप्त योजनाओं की जांच-पड़ताल में कार्य को विकेन्द्रित कर 
दिया । नवम्बर 1969 से ऐसी योजनाओं की जांच -पड़ताल निगम 
के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाने लगी हैं जिनमें निगम से 
प्राप्त की जानेयाली पुनर्वित्त सुविधाओं की राशि 5 लाख 
रुपयों से अधिक न हो । चाय , काफ़ी , रबड़ और इलायची 
के बागानों के विकास से संबंधित 5 लाख्न रुपयों या उनसे 
कम राशि वाली योजनाओं के संबंध में भरे जाने वाले फार्म 
को भी सरल बनाया गया है ताकि छोटे बागान मालिकों की 
आयश्यकताओं की पूर्ति प्रासानी से हो सके । 


274 . इस वर्ष निगम के कार्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण विशेषता 
यह थी कि कृषि के आधुनिकीकरण और उसको उत्पादन क्षमता को बढ़ाने 
के लिए किये जानेवाले पूंजी निवेश की वित्तीय सहायता करने के लिये 
उसने अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बैंक ( अं०पु०वि० मक ) तथा 
उससे संबध विकास संघ ( मं०वि० संघ ) के साथ सक्रिय सम्पर्क स्थापित 
किया । तीन परियोजनाओं अर्थात् तराई बीज परियोजना (अं०पु०वि० बैंक ) 
गुजरात कृषि ऋण परियोजना ( अं०वि०संघ ) और पंजाब कृषि ऋण परि 
योजना ( अं०वि०संघ ) को अनुमोदन प्राप्त हो चुका है । प्र०पु०वि० बैंक 
अं०वि० संघ , भारत सरकार, निगम और समधिप्त वित्तीय सहायता करने 
याली संस्थानों के बीच हुए समझौते के अधीन प्र . पु०वि० क तराई 
39 G of India / 72 - 10 . 


( घ ) जुलाई 1968 से निगम ने क्षेत्रीय विकास दृष्टिकोण का आग्रह 

किये बिना कतिपय शर्तों के अधीन पम्प सेट ट्रैक्टर आदि 

खेती के काम पानेवाले उपकरणों की खरीद के लिए अनुसूचित 
याणिज्य बैकों द्वारा उनके विभिन्न कार्यालयों के माध्यम से 
दिये जाने वाले छुट -पुट अग्रिमों के लिए भी पुनर्वित्त देना शुरू 
कर दिया था । यह सुविधा अस्थायी उपाय के रूप में उस 
समय दी गयी जब वाणिज्य बैंकों को क्षेत्रीय विकास दृष्टिकोण 
के प्राधार पर योजनाएँ तैयार करने का अनुभव बिल्कुल नहीं 
था ताकि वे निगम द्वारा प्रदान की जानेयाली पुनर्वित्त सुवि 
धानों में अधिक रूचि ले सक । चूंकि वाणिज्य बैंक प्रम परि 
योजना के प्राधार पर योजनाएं तैयार करने के क्षेत्र में पर्याप्त 
अनुभव प्राप्त कर चुके हैं प्रतः मार्च 1970 में निगम ने खेती 
के काम पाने वाले उपकरणों आदि की खरीद के लिए वाणिज्य 
बैंकों द्वारा दिय आने वाले छूट -पुट अग्रिमों के लिय पुनर्विस 
प्रदान करने की सुविधा को समाप्त कर देने का निश्चय किया । 
याणिज्य बैंकों द्वारा क्षेत्रीय विकास दृष्टिकोण के आधार पर 
बनायी गयी योजनामों के लिए निगम पहले की तरह पुनर्वित्त 
प्रवान करता रहेगा । 
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( ४ ) बैंकों द्वारा अनुभव को आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए 

282. अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी अपने कुछ सहायक बैंकों 
निगम ने यह निश्चय किया है कि वह प्रतिभूति के रूप में से कार्यालयों में अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा प्रदान करने का अधिकार 
रखे जाने वाले उन पम्प सेटों के संबंध में उधारकर्ता द्वारा विया गया है । 
सम्पूर्ण बीमा पालिसी लिये जाने का प्राग्रह नहीं करेगा 

283. होटलों को विदेशी मुद्रा के परिर्वतन के लिए लाइसेंस देने 
जिनके लिए निगम से प्राप्त पुनर्वित्त सहायता के अधीन 

से सम्बन्धित नीति को भी इस वर्ष उदार बनाया गया है । अब विदेशी 
वित्तीय व्यवस्था की गयी हो । 

मुद्रा के परिवर्तन के लिए प्रतिबन्धित लाइसेंस उसके लिए आवेदन करने 
276. बंगलूर, कलकत्ता , चण्डीगढ़ , कोयम्बतूर ( अब मद्रास में स्था 

वाले किसी भी होटल , ( या बाई० एम० सी० ए . प्रथया बाईक उब्लक 
नान्तरित ), हैदराबाद , कानपुर और नई दिल्ली में स्थित सात क्षेत्रीय सी० ए० जैसी किसी भोजन और निवासयुक्त स्थापना ) को न्यूनतम 
कार्यालयों के अलावा निगम ने 1 जुलाई 1989 से 30 जून 1970 तक ग्यापार के प्राशवासन या गारंटी पर जोर दिये बिना ही दिये जायेंगे । 
की अवधि में अहमदाबाद , भोपाल , भुवनेश्वर, जयपुर, पटना और 
त्रिवेन्द्रम में क्षेत्रीय कार्यालय खोले सथा महाराष्ट्र की योजनाओं की देख 

2 84. इस वर्ष गैर-रिहायशी (विदशी ) लेखे के नाम से एक 
भाल करने के लिए बम्बई में एक अलग यूनिट मी स्थापना की । 

नये प्रकार का गैर-रिहायशी लेखा चालू किया गया । गैर-रिहायशी 
(विदेशी ) लेने की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्राधिकृत व्यापारी इग 

प्रकार के लेने में रहनेवाली निधियों को लेखाधारी का अनुदेश प्राप्त होने 
V . विदेशी मु नियंत्रण की गतिविधियां 

पर बिना रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया में अनुमोदन के ही बाहर भेज सकते 
277 . विदेशी मुद्रा नियंत्रण के क्षेत्र में पिछले वर्ष याना, अध्ययन हैं । लेखे में रहने वाली निधियों पर अजित ब्याज की राशि भारतीय 
प्रादि से संबंधित नियमों को उदार बनाने की जो प्रक्रिया शुरु की गयी प्राय मार से मुक्त है । 
थी उसे पालोम्य वर्ष के दौरान और आगे बढ़ाया गया । 1 मार्च 1970 

___ 285. मस्कट और अोमान की सल्तनत ही फारस की खाड़ी का 
से लागू की गयी विदेश यात्रा योजना , 1970 के अधीन अब भारत के 

एक मात्र ऐसा राज्य था जहां 1966 के बाद भी भारतीय रुपये के 
निवासी पी फार्म को प्रौपचारिकतामों का पालन किये बिना ही विशेष नोट प्रचलित थे और अब 8 मई, 1970 से उसने रियाल 
अपनी इच्छा के अनुसार एक बार विदेश यात्रा कर सकते हैं बशर्ते कि 

सदी नाम को अपनी मुद्रा जारी कर दी है । इसलिए उस सल्तनत में 
ऐसी यात्रा करने की तारीख से तीन वर्ष पहले की अवधि में उन्होंने भारत 

पहले प्रचिलित भारतीय मुद्रा नोटों को वापस ले लेने की व्यवस्था 
से बाहर के किसी देश ( नेपाल , सीलोन और मारीशस को छोड़कर ) 

की गयी है । मस्कट पोर प्रोमान में नयी मुद्रा के जारी हो जाने के 
की यात्रा नहीं की हो । इस योजना के अधीन यात्रा के लिए किसी भी 

पश्चात् भारतीय रुपया अब भारत से बाहर कहीं भी प्रचलित नहीं है । 
हयाई कम्पनी या जहाजरानी कम्पनी से टिकट प्राप्त किये जा सकते हैं , 

286. जून 1970 को समाप्त हुए वर्ष में विभिन्न उद्देश्यों के निमित्त 
लेकिन जो व्यक्ति एयर इंडिया या भारतीय जहाजरानी निगम और मुगल 

विदेश यात्रा के लिए दी गयी विदेशी मुद्रा और पी फार्म से सम्बन्धित 
लाइन ( हज यात्रियों को छोड़कर ) के किसी भी जहाज से यात्रा करेंगे 

प्रांकड़े निम्नलिखित सारणी में दिये गये हैं । 
उन्हें 100 अमेरिकी डालरों की विदेशी मुद्रा मिल सकेगी । जून 1970 
तक लगभग 11,000 व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा चुके थे । 

i. विदेशी मुद्रा परमिट 
278. सम्मेलनों में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा करने के संबंध 

यात्रा का उद्देश्य 

परिमिटों की विदेशी मुद्रा 
में पागे से उन मामलों में सबस्यों की संख्या पर पाबंदी नहीं लगायी 

संख्या फी मंजूर 
जायेगी जहां विदेश में रहने के वर्षों के संदर्भ में किसी संस्था से सहायता 

की गयी 

राशि । 
मिलती हो । 

( लाग्य र पयों में ) 
279, अब यह भी निण्यच किया गया है कि चाहे बैंक द्वारा दी गयी 

कारोबार 

9, 840 634 
रकम किसी भी मुद्रा में क्यों न हो अथवा परमिट में उल्लिखित यात्रा 

उच्च शिक्षा प्रशिक्षण 

6 , 578 
के देश कोई भी क्यों न हो , यदि यात्री अमेरिकी डालर ट्रेवलर चेक लेना 

चिकित्सा 

479 
पाहें तो उन्हें कुछ अपवादों को छोड़कर प्राधिकत व्यापारी ऐसे चेक दे सकते 

अध्यायन दौरे 
सम्मेलनों में भाग लेना 

848 
___ 280. विदेशों में अध्ययन करने के लिए दी जानेयाली विवेशी 

वियिध 

7 , 893 

136 
मुद्रा से सम्बन्धित नियमों को उदार मनाया गया है । अब तक भारत की 

जोड़ 

26, 305 

1, 773 
डिग्री परीक्षा में प्राप्त 60 प्रतिशत अंक इस उदश्य के लिए योग्यता 
अंक निर्धारित थे; अब उन्हे घटाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है । शिक्षा 

ii " पी " फार्म 
के उन सभी क्षेत्रों में जिनके लिए भारत में न तो डिग्री कोर्स की व्यवस्था 

यात्रा का उद्देश्म 

अनुमोदित पों 
है और न ही कोई उपयुक्त डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध है इस बात पर 

फार्मों की संख्या 
जोर पिये बिना ही विदेशी मुद्रा प्रदान की जाएगी कि सम्बन्धित छात्र 

परिवार के मुख्या से मिलना 

10, 753 
का ग्रेजुएट होना जरूरी है । 

रिश्तेदारों/मित्रों से मिलना 

14, 003 
28 1. जहां किसी छात्र द्वारा प्राप्त की गयी विवेशी छात्रवृति का निर्यात वृद्धि 

369 
वार्षिक मूल्य 300 पौंड या उसके बराबर या उससे कम हो वहां छात्र 

नौकरी 

4 , 675 
को प्राप्य विदेशी मुद्रा के कोटे में कोई समायोजन नहीं किया उत्प्रवास 

6, 557 
जायेगा जैसा कि पहले किया जाता था । किंतु जहाँ छात्रवृत्ति का मूल्य 

अध्ययन/ प्रशिक्षण 

5 , 873 
300 पौंड या उसके बराबर की मुद्रा में अधिक हो वाहों केवल 300 

विविध 

15, 865 
पौंड से अधिक राशि के संबंध में समायोजन किया जायेगा । 

जोड़ 

58, 095 
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VI , रिजर्व बैंक द्वारा प्रायोजित विचार गोष्ठियां और सर्वेक्षण 

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाराष्ट्र , गुजरात , आन्ध्र प्रदेश , तामिलनाडू , 
287. फ़रवरी 1970 में रिजर्व बैंक ने व्यवसाय और विकास 

पंजाब और मध्य प्रदेश राज्यों में भी विशेष अध्ययन किये गये । 
पर एक चार दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी आयोजित की । उक्त 

292. अगस्त 1968 में सांख्यिकी विभाग ने वर्तमान प्रौद्योगिक 
विचार गोष्ठी में विकसित और विकाशशील देणों के अनेक केन्द्रीय बैंकों स्थिति और निकट भविष्य में संभाश्य गतिविधियों का एक सर्वेक्षण 
के गवर्नरों, उप गवर्नरों , कई वरिष्ठ अधिकारियों बैंकरों और अर्थ 

किया । उक्त अध्ययन पर प्राधारिस रिपोर्ट बैंक के बुलेटिम के अप्रैल , 
शास्त्रियों ने भाग लिया । विचार गोष्ठी का यह उद्देश्य था कि विचारों 1969 के अंक में प्रकाशित की गयी । इसी प्रकार का अध्ययन पुन: 1969 में 
का आदान- प्रदान हो और विकासशील देशों के वैध व्यवसाय 

किया गया और इस दूसरे अध्ययन की रिपोर्ट बैंक के बुलेटिन के मार्च 
और वित्तीय प्रणाली को विकास सम्बन्धी नयी और विभिन्न प्रात्रश्यकतामों 

1970 के अंक में प्रकाशित की गयी । 
के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया में उत्पन्न समस्याओं और उस संदर्भ में 
प्राप्त अनुभवों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए । विचार गोष्ठी में ___ 29 3. मैंकिंग प्रायोग के अनुरोध पर आर्थिक विभाग के 
मबके लिए स्वीकार्य निष्कर्षों पर पहुंचने का प्रत्यस्न नहीं किया गया । ग्रामीण सर्वेक्षण प्रभाग ने बुने हुए मारह राज्यों में से प्रत्येक राज्य 
उद्घाटन सत्र के माद विचार गोष्ठी में बैंक व्यवसाय और विकास के के एक -एक जिले में उपलब्ध मैक सुविधाओं का क्षेत्रीय अध्ययन किया 
विषय पर निम्नलिखित परिप्रेक्ष्य में विचार विमर्शकिया गया ; ( i) वाणिज्य और अपने प्रमुख निष्कर्षों की एक रिपोर्ट आयोग को पेश की । उक्त 
बैंक व्यवसाय और विकास ( ii ) विसीय सहायता देनेवाली विशिष्ट अध्ययन का उद्देश्य यह था कि वाणिज्य और सहकारी बैंकों 
एजेन्सियो और (iii ) केन्द्रीय बैंक व्यवसाय और विकाग । 

तथा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा कस्बे वाले और ग्रामाणी क्षेत्रों में 

यक सेवाभों की जो व्यवस्था की गयी है उसकी मात्रा का मूल्यांकन 
288 . विचार गोष्ठी में पेश किये गये निबंधों और गोष्ठी की कार्य 

किया जाए और ऐसी संस्थानों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के क्षेत्र 
थाई को रिजर्व बैंक ने पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है । 

को बढ़ाने तथा उनमें सुधार करने की सम्भावनानों का संकेत दिया जाए । 
289. याणिज्य बैंकों द्वारा कृषि को दी जानी वाली वित्तीय सहायता कृषि ऋण विभाग के अनुरोध पर इस प्रशाग ने महाराष्ट्र राज्य के 
पर हुई विचार गोष्ठी और राष्ट्रीय प्रण परिषद के अध्ययन दल द्वारा अहमदनगर जिले के वो प्रमुख गना- उत्पादन क्षेत्रों में भी अध्ययन कार्य 
दिये गये सुझावों के अनुमार रिजर्व बैंक के गवर्नर ने सितंबर 1969 किया । उक्त अध्ययन का उद्देश्य इस बात की जांच करना था कि क्या 
में बाणिज्य बैकों द्वारा कृषि को दिये जाने वाले प्रणों से यह आवश्यक होगा कि बैंक उन जिलों में गन्ने की खेती की वित्तीय 
सम्बन्धित राज्य अधिनियमों के सम्बन्ध में एक विशेष दल गठन किया सहायता के लिए अल्पवधि ऋण के स्थान पर माध्ययधि ऋण प्रब की 
है । उक्त बल को रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । 

तरह आगे भी देता रहे । पालोच्य वर्ष में प्रभाग ने राजस्थान के जोधपुर 

जिले के केवल एक ही गांव में बहुत अधिक संख्या में ट्रैक्टरों के 
290. बैक और राज्य वित्तीय निगमों और दूसरी ऋणवाता संस्थानों 

इक्कठे किये जाने की जांच करने के लिए क्षेत्रीय अध्ययन फिया । उक्त 
के प्रतिनिधियों के बीच उनकी कार्य प्रणालियों में उत्पन्न होने घाली समस्याओं 

अध्ययन का उद्देश्य यह था कि कृषि व्यवसाय में ट्रैक्टरों का उपयोग करने 
और दूसरे महत्वपूर्ण विषयों पर विचारों का आदान -प्रदान करने के लिए, 

से उत्पादन में होने वाली वृद्धि और लागत में होने वाली बचत का ट्रैक्टरों 
रिजर्व बैंक ने मार्च, 1970 में राज्य वित्तीय निगमों के प्रतिनिधियों 

के मालकों और उन्हें किराये पर लेनेवालों पर जो प्रभाव पड़ता ह उसका 
के चौदहवें सम्मेलन का आयोजन किया । सम्मेलन में जिन महत्वपूर्ण विषयों 

मूल्यांकन किया जाए । ग्रामीण अर्थ व्यवस्था पर विशेष कर कृषि 
पर विचार किया गया उनमें बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों के कार्यकलापों 

श्रमिकों पर ट्रैक्टरों का जो प्रभाव पड़ता है उसका भी अध्ययन करने का 
के बीच समन्वय लाना, वित्तीय माधनों को बढ़ाना और राज्य वित्तीय 

विचार है । इनके अलावा प्रभाग ने अपने नियमित अध्ययनों को 
निगमों की लाभदायकता को बढ़ाने के तरीके शामिल थे । सम्मेलन में 

भी जारी रखा जिनमें सहकारी बैंकों के अग्रिमों और जमाराशियों 
किये गये विचार विमर्शों के संदर्भ में बैंक ने दो कार्यकारी दल गठित 

फा सर्वेक्षण शामिल है । उसने 1964 से 1968 तक के वर्षों में किये 
किये जिनमें से एक दल राज्य वित्तीय निगमों की वित्तीय स्थिति को 

गये पाठ क्षेत्रीय अध्ययनो के प्राधार पर “सिंचाई विकास के लिए कृषिकों 
मजबूत बनाने के लिए आवश्यक उपायों के सुझाव देगा मौर दूमरा दल 

को दिये आने वाला बैंक ऋण प्रौधित्य का सूक्ष्यम विश्लेषण प्रधान 
प्रौद्योगिक प्रास्थानों ( सरकारी क्षेत्र के प्रास्थानों को छोड़कर ) को विसीय 

अध्ययन नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की । 
सहायता देने से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन धरेगा । मम्मेलन 
में विचार विमर्शकिया गया दूमरा महत्वपूर्ण विषय यह था कि पिछए क्षत्रों का 

294. 1969 - 70 में प्राधिक विभाग के राजकोषीय यिश्लेषण 
विकास करने के लिए वहां के कारखानों को लचीली शर्तों पर किसी प्रभाग ने स्थानीय प्राधिकारियों की 1965- 66 और 1966- 67 की वित्तीय 
प्रकार ऋण प्रदान किया जाए । विचार-विमर्श किये गये दूगरे विषयों व्यवस्था सम्बन्धी सर्वेक्षण के किड़े एकत्र किये सर्वेक्षण के परिणामों का 
में निम्नलिखित विषय शामिल थे ; लघु उद्योगों को राज्य वित्तीय निगमों विश्लेषण करने वाला एक लेख रिज़र्वबैंक प्राफ इंडिया के बुलेटिन में प्रकाशनार्थ 
द्वारा दी जानेवाली वित्तीय गहायता में नदर्थ कतिपय विशिष्ट लक्ष्यों तैयार किया जा रहा है । इस अवधि में 1967 - 68 और 1968 - 69 का दूसरा 
को निर्धारित कर बुद्धि करने की प्रणालियां , छोटे यूनिटों के लिए 

सर्वेक्षण कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है । केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों 
अलग अनुभाग खोलना , क्रियाविधियों को सरल बनाना, प्रादि । । 

को प्रतिभूतियों के स्वामित्व के वार्षिक सर्वेक्षण के सम्बन्ध में ग़र्वेक्षण के लिए 

प्राप्त 31 मार्च 1969 तक के माफड़े का अध्ययन किया जा रहा है । 
201. कृपि -त्रणविभाग के अधिकारियों ने अप्रैल 1970 में महाराष्ट्र 
राज्य के औरगाबाद और पूना जिलों में हम बात का पता लगाने के लिए 

295. प्राणिक विभाग के अंतर्राष्ट्रीय विस प्रभाग द्वारा किये गये 
क्षेत्रीय अध्ययन कार्य प्रारम्भ किया कि क्या अखिल भारतीय अवर्गीकृत प्राप्त सम्बन्धी ( अर्थात् 10, 000 रूपयों से फम राशि 
सहकारी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक संघ की स्थायी समिति ने श्रमशः मढ़ने या उसके समान राशि की प्राप्तियां , जिनके सम्बन्ध में प्राधिकृत व्यापा 
बाली प्राय की जो परिकल्पना की है इसके प्राधार पर वापसी अदायगी रियों के लिए यह प्रावश्यक नहीं है कि वे उनके उद्देश्यवार विवरण विदेशी 
की क्षमता का निर्धारण करना भूमि विकास बैंक द्वारा दीर्घावधि मुद्रा निमंत्रण विभाग को पेश करें ) सर्वेक्षण का ओ उल्लेख पिछली रिपोर्ट 
ऋण जारी किये जाने के संदर्भ में व्यावहारिक मप से उपयोगी होगा । फसल में लिया गया था उसके परिणामों को मा अा अन्तिम रूप दिया 
ऋण प्रणाली वा गुणात्मक मूल्यांकन करने के लिए उक्त विभाग के गया और इन परिणामों का विश्लेषण बैंक के मुखटिन के मार्च, 
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1970 के अंक में प्रकाणित किया गया । सर्वेक्षण परिणामों द्वारा और प्राणाली विभाग में फिलाहाल काम कर रहे हैं , या जिन्हें संगटन 
प्राप्तियों का जो उद्देश्यबार स्वरूप मालूम हुमा है उसका अब भुगताम और प्रणालियों से सम्बन्धित कार्य के सौपे जाने की सम्भावना है । पालोच्य 
शेष के प्राकड़ों में इन प्राप्तियों के उद्देश्यथार वितरण के लिए उपयोग प्रनधि में प्रशिक्षण प्राप्स बैंक अधिकारियों की कुल संख्या 361 (विवेणों के G 
किया जा रहा है । उद्देश्ययार वितरण को अद्यतन बनाने के लिए अधिकारियों को मिलाकर जम 1954 में कॉलेज की स्थापना हुई तब से लेकर अब 
वर्ष की एम तिमाही में बराबर सर्वेक्षण किया जा रहा है । तक वाणिज्य बैंकों के पर्यक्षक कर्मचारियों के लिए चलाये गये विभिन्न पाठ्यक्रम 
ततुनसार 1969 के वर्ष में अक्टूबर से दिसम्बर तक की तिमाही का में , 3, 573, कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है । बैंकर प्रशिक्षण कालेज 
सर्वेक्षण किया गया जिसके परिणामों पर अभी कार्रवाई की जा रही है । बम्बई में रिजर्व बैंक के ग्रेड 1 स्टाफ़ आफिमर के लिए केन्द्रीय बैंक संघ 
1970 की जुलाई से सितंबर तक की तिमाही का सर्वेक्षण प्रभी हो रहा टन पाठ्यक्रम 1 नामक एक नया पाठयक्रम प्रारम्भं किया जा रहा है 
है । भारतीय और विदेशी जहाजरानी कंपनियों और हवाई कंपनियों पाशा है कि पहला पाठ्यक्रम नवम्बर , 1970 में शुरू होगा । उक्त 
की प्राप्तियों और माल भाड़े तथा यानी-किराये की अदायगियों का पाठ्यक्रमों के उद्देश्यों इस प्रकार हैं : ( क ) बैंक के ग्रेड I स्टाफ प्राफ़िसरों 
सर्वेक्षण वार्षिक आधार पर किया जाता रहा । 

में विकासशील देश की आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप का मूल्यांकन करने 
___ 296. उक्त प्रभाग विदेशी कंपनियों और भारतीय मिश्रित पूंजी कंप 

की क्षमता उत्पन्न करना ( ख ) केन्द्रीय बैंक व्यवसाय के सिद्धान्त और 
नियों की शाखाओं से विषेशों में किये जाने वाले निवेश के सर्वेक्षण 

व्यवहार के सम्बन्ध में विशेषकर रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कार्यकलापों 
की तिमाही रिपोर्ट मंगाता रहा । मुख्यतः इन रिपोर्टो पर आधारित " 19 

के संदर्भ में उनके ज्ञान को नधीकृत करना और ( ग ) प्रबन्ध की माधु 
65 - 66 और 1966 - 67 में भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति " 

निक तकनीकों से उन्हें अवगत कराना और बैंक के विभिन्न विभागों के 
शीर्षक एक लेख बैंक के बुलटेन के अगस्त 1969 के अंक में प्राकाशित 

कार्यों की बुनायादी जानकारी प्रधान करना जिससे कि वे एक वर्ग से 
किया गया । उक्त लेख में अन्तर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति की समीक्षा 

दूसरे वर्ग में सरलता से स्थानांतरित किये जा सकें । । 
के अलावा दो वर्षों के भुगतान शेष के लेखे की मयी श्रेणियां भी प्रस्तुत 
की गयी हैं जो मैक के बुलटेन के नवम्बर 1967 के मंफ में प्रकाशित 

299. राज्य केन्द्रीय प्रौर शहरी सहकारी बैंकों के प्रबंध कर्म 
के क्रम में थीं । 

पारियों के लिए रिजर्व बैंक सहकारी बैंक व्यवसाय पर भी 

पाठ्यक्रम की व्यवस्था फरसा रहा । उचित स्थान के अभाव में ये 
VII. शिक्षा और प्रशिक्षण 

पाठ्यक्रम पहले की तरह बैंकर प्रशिक्षण कालेज बंम्बई में ही चलाये 

गये । परन्तु सितम्बर 1969 में बैंक के पूना स्थित नव निर्मित 
297. राष्ट्रीय मैफ प्रबन्ध संस्थान ने प्रशिक्षण अनुसंधान और परा 

भवन में सहकारी बैंकर प्रशिक्षण कॉलेज कार्य करने लगा । अब तक 
मर्श के क्षेत्रों में अपनी क्षमता को स्थापित करने की दिशा में प्रारम्भिक 

रिजर्व बैंक मुख्यतः राज्य केन्द्रीय और शहरी सहकारी बैंकों के उच्चतर फर्म 
कदम उठाये । विभिन्न शाखाओं के संकायों में दस सवस्य पदभार ग्रहण 

चारियों ( अर्थात् प्रधान कार्यालयों के कार्यपालक अधिकारियों ) के 
कर चुके हैं और माशा की जाती है कि 1970 के अंत तक यह संख्या 

लिए पाठयक्रम चलाता आ रहा है । रिर्जव बैंक का यह उद्देश्य है कि 
पच्चीस तक पहुंच जायेगी । राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान ने बैंक -उद्योग की 

राज्य केन्द्रीय सहकारी बैंकों भूमि विकास बैंकों आदि के शाखा प्रबन्धको 
प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकतामों का अध्ययन किया है और वह बैंक 

के लिए पाठयक्रम चलाया जाए । सहकारी बँकर प्रशिक्षण कॉलेज का 
के कर्मचारी प्रशिक्षण कालेजों के सहयोग से एक व्यापक प्रशिक्षण 

उद्द्घाटन हो जाने से मागे ऐसे पाठ्यक्रम चलाना संभव हो गया है । 
प्रणाली तैयार कर रहा है । अपने अपने कर्मचारी प्रशिक्षण कालेजों को 

पालोच्य वर्ष में राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबन्धक कर्मकारियां 
मजबूत बना कर और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर अब अलग 

के लिए दो पाठयक्रम चलाये गये जिनमें से एक पाठयक्रम बंबई प्रशिक्षण 
अलग बैंको में इन योजना को कार्यन्वित करने के लिए कदम उठाये जा 

कालेज में और दूसरा पाठयक्रम पूना के सहकारी बैंकर प्रशिक्षण कॉलेज 
जा रहें है । कार्यापालक -विकास पाठअयमों के प्रायोजन की तैयारियां 

में चलाया गया और शहरी बैंकों के प्रबन्ध कर्मचारियों के लिए तीन 
पूरी हो चुकी है और पाशा की जाती है कि पाठयक्रमों में 1970- 71 

पाठयक्रम अर्थात् बम्बई के बैंकरों प्रशिक्षण कालेज में एक पाठ्यक्रम 
में लगभग 250 यरिष्ट कार्यपालक अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त 

और पूना में सहकारी बैंकर प्रशिक्षण कालेज में पाठ्यक्रम 
करेंगे । अाधुनिक प्रबन्ध तकनीकों का उपयोग करते हुए विभिन्न मनु 

बलाये गये इन दो पाठ्यक्रमों में भाग लेनेयागे कर्मचारियों की संख्या 
संधान प्रायोजनाएं शुरू की गयी हैं और अलग अलग बैंकों को परागर्श 

क्रमशः 66 और 79 (विदेशों के दो कर्मचारियों को मिलाकर ) 
सेवा प्रदान की जा रही है । राष्ट्रीय बैंक प्रसन्ध्र संस्थान ने बैंक 

थी अब तक उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षणों प्राप्त कर्मचारियों की 
उद्योग के समक्ष तत्काल उपस्थित निम्नलिखित समस्याओं पर छ: 

की कुल संझया क्रमश 277 और 194 है । 
गोष्ठियों का आयोजन किया ; लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देना 
कृषि को वित्तीय सहायता घेना जमाराशि जुटाना ग्राहक सेया बैंक उद्योग 

300. पालोच्य अवधि में पूना के सहकारी बैंकर प्रणिक्षण कॉलेज 
का प्रबन्धकीय विषाम और निर्यातों को वित्तीय सहायता देना वरिष्ठ निम्नलिग्नित नये पाठयक्रम [ क किये गये : - - 
बैंकरों और बैंकों के अध्यक्षों अभिरक्षकों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया 

( क ) भूमि विकास बैंकों के कर्मचारियों के लिए प्रायोजनागत परियोजना 
इससे इन समस्याओं का उद्योगधार अध्ययन करने में सहायता मिली । 

___ और मूल्यांकन पर तीन तीन सामाही के दो पाठ्यक्रम , 
298. वाणिज्य बैंकों के पर्यवेक्षक कर्मचारियों को उन पर पड़ने वाली 

( ख ) राज्य विन्द्रीय सहकारी बैंका के शाखा प्रबन्धकों के लिए 
जिम्मेवारीयों को निभाने में सक्षम बनाने के लिए रिजर्व बैंक प्रणिक्षण 

_ 6 सप्ताहों को प्रधि का एक पाठ्यक्रम, और 
पाठयत्रामों का आयोजन करता रहा । आलोच्य अवधि में बैंकर प्रशिक्षण 
कलेज अंम्बई में तीन बरिष्ठ पाठयक्रम , दो मध्यवर्ती पाठयक्रम , कृषि 

( ग ) याणिज्य बैंकों के माध्यवर्ती कर्मचारियों अर्थात एजेंटों , 
वित्त पर वो पाठयक्रम और विदेशी मुद्रा , कर्मचारी तथा संगठन और 

प्रबन्धकों लेखापालों और क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों के लिए जो 
प्रौद्योगिक वित में से प्रत्येक पर एक एक पाठयक्रम पलाये गये । पालोच्य 

के लिए जो वाणिज्य बैंकों की ग्रामीण शाखामों में वास्तव 
अवधि में संगठन और प्राणालियों पर एक नया पाठयक्रम चलाया गया । 

में कृषि के लिए विसीय व्यवस्था करने का कार्य करते हैं , 
यह पाठयक्रम वाणिज्य बैंका के उन अधिकारियों के लिए है जो संगठन 

कृषि वित्त पर 8 सप्ताहों का एक पाठ्यक्रम । 
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301 सहकारी बैंकों के प्रबन्ध कर्ममारयों के लिए जिये वैक उद्योग में विदेशी सहयोगी की सर्वेक्षण रिपोर्ट, 1968 के संक्षिप्त हिन्दी 
धारा चलाये पाठ्यक्रमों में अनिवार्यतः " बैकिंग नीतियों पद्धितियों और संस्करण प्रकाशित किये । कृषि पुनवित्त निगम , जमा बीमा निगम, भारतीय 
क्रियाविधियों का विषय सम्मिलित रहता है । चूंकि सहकारी बैंक के कार्य और प्रौद्योगिक विकास बैंक और यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया की वार्षिक 
पालक अधिकारी को कर और प्रबंधक दोनों की भूमिकाएं अदा करनी रिपोटों का हिन्दी में अनुवाद करने का कार्य भी बैंक ने अपने हाथ में 
पड़ती है अत : बैंक ने कुछ मेहता राष्ट्रीय महकारी प्रबन्ध संस्थान लिया है । 1967 में संभावित राजभाषा अधिनियम , 1963 के उपमन्धों 
पूना के साथ एक सह्योग करार किया पाकि बैंपिा के अलावा प्रशिक्षण का पालन करने के लिये बैंक प्रैग विज्ञप्ति नोट सूचनाएं मारांश, नोटिस 
विषयों में कारोबारी प्रबन्ध और सहकारिता सिद्धांत को भी सम्मिलित और अधिसूचनाएँ हिन्दी पोर. अंग्रेजी में साथ साथ जारी करता रहा । 
किया जाए । सहकारी बैंकर प्रशिक्षण कालेज के प्राह्ते में ही जनता, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से हिन्दी में प्राप्त पत्रों को 
वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान कार्य कर रहा है स्वीकार किया गया और जहाँ जहाँ प्रावश्यक था , वहाँ उन पत्नों का उत्तर 
ताथि एक ऐसी पारस्परिक व्यवस्था हो सके जिससे कि एक संस्था के हिन्दी में दिया गया । मेक अपने कर्मचारियों की सुविधा के लिए विभिन्न 
प्राध्यापक दूसरी संस्था के पाठयत्रामा में भाषण दे सकें । वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय केन्द्रों में स्वच्छिक आधार पर हिन्दी कभाएं चलता रहा । हिन्दी में 
सहकारी प्रबंध संस्थान के निदेशक को सहकारी बैंकर प्रशिक्षण कॉलेज दक्षता प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को प्रोन्हासन देने के उद्देश्य से 
के निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है, और वे दोनों संस्थाओं ( क ) बैंक द्वारा अलायी जानेवाली कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्य 
के कार्यक्लापों में समन्वय स्थापित करेंगे । 

गुस्तकें उन्हें दी गयीं और ( ख ) हिन्दी को विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण 
302. कर्मचारी प्रशिक्षण कलिज, मद्रास नियमित मप से प्रवर होने पर कर्मचारियों को 100 रुपये का मानदेय दिया गया । जो कर्म 
पर्यवेक्षी कर्मचारी वर्ग के लिये केन्द्रीय बैंक संघटन पर सामान्य पाठ्यक्रम चारी ऐसी कक्षाओं में प्राने में असमर्थ थे उन्हें भारत सरकार के केन्द्रीय 

और बैंक परिचालन और विकास विभाग तथा कृषि ऋणविभाग के पर्यवेक्षी हिन्दी निदेशालय द्वारा चलाये जानेवाले पत्राचार पाठ्यत्रमा से हिन्दी 
कर्मचारी वर्ग के लिए निरीक्षण पाठ्यक्रम चलाता रहा । हाल ही में सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया और इस संदर्भ में श्रेणी III के 
कॉलेज में केन्द्रीय बैंक संघटन पर “ ग्रेड II स्टाफ़ आफिसरों (सीधे भर्ती कर्मचारियों के मामले में ऐसे पाठ्यक्रमों के शुल्कों की प्रतिपूर्ति करने की 
थिये गये ) के लिए विभागीय प्रशिक्षण समाप्त करने पर सामान्य पाठ्यक्रम भी व्यवस्था की गयी है । 
नामक एक विशेष पाठ्यक्रम शुरू किया गया । स्टाफ़ प्राफ़िमरों को अन्य 

VIII . लेखे और अन्य विषय 
विषयों के साथ प्रबंध संबन्धी माधुनिषा सिद्धांतों और मानवीय संबंधों 

304. 30 जून 1970 को समाप्त हुए लेखा वर्ष में घिधिक और 
की जानकारी देना उक्त पाठयक्रम का उद्देश्य था । कॉलेज में अब 

अन्य व्यवस्थाएँ करने के बाद बैंक की प्राय पिछले वर्ष के 99 . 35 
तक प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों और पर्यवेक्षी कर्मचारियों की संख्या 

करोड़ रुपयों की तुलना में 105, 15 करोड़ रुपये थी । बैंक के इस 
2,549 है । कलकत्ता को छोड़कर दूसरे सभी स्थानों, अर्थात् बम्बई, मद्रास 

वर्ष के फुल व्यय की राशि पिछले वर्ष के 29 . 35 करोड़ रुपयों की 
पौर नई दिल्ली में स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में बैंक के अवर और 

तुलना में 30 . 45 करोड़ रुपये थी । केंद्रीय सरकार को अदा करने के 
बरिष्ठ कलको के लिये पाठयाम मलाये जाते रहे । प्राशा की आती है 

लिए उपलब्ध वास्तविक लाभ को राशि 75 करोड़ रुपये थी जय कि 
कि कलकत्सा केन्द्र पुनः शीघ्र ही खोला जाएगा । विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों 

पिछले वर्ष यह राशि 70 करोड़ रुपये थी । 
में अब तक प्रशिक्षण प्राप्त कुल क्लर्फ कर्मचारियों की संख्या 5, 263 

305. इस वर्ष राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रियाएँ ) निधि . 
है । भारतीय प्रशासी कर्मचारी कॉलेज हैदराबाद के गाथ की गयी 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण 
स्थायी व्यवस्थाओं के अंतर्गत उग कॉलज द्वारा चलाये जानेवाले प्रबंधकीय 
विकास पाठ्यक्रमों के लिये भी अधिकारियों को भेजा गया । वाणिज्य 

( दीर्घकालीन क्रियाएँ ) निधि में जो अंशदान किये गये उनकी राशि क्रमशः 

17 करोड़ रुपये , 2 करोड़ रुपये और 20 करोड़ रुपये थी जबकि 
बैंकों के प्रबंध कर्मचारियों के लिए बैंकर प्रशिक्षण कॉलेज में चलाये 

1968-69 में यह राशि क्रमश : 12 करोड़ रुपयं , 2 करोड़ रुपयें , और 
जानेवाले बैंक संघटा संबंधी तथा अन्य पाठ्यक्रमों के लिए प्रौर साथ 
हो , अखिल भारतीय प्रबंध संस्थानों और राज्य स्तरीय संस्थानों, उत्पादिता 

20 करोड़ रुपये थी । 
परिषदों, प्रबंध संस्थानां ऐसी ही दूसरी संख्थानों द्वारा प्रबंधकीय विकास 

306. 1969-70 के प्राय में 6. 18) करोड़ रुपयों की जो बुद्धि 
पर प्रायोजित किये जानेवाले पाल्पावधि पाठयप्रमों के लिए भी अधिकारियों हुई वह प्रमुख रूप से प्रतिभागियों में किये गये नियेणों, विदेशी मुद्रा 
को भेजा जाता है । कातिपय केन्द्रीय बैंकों द्वारा मंगुक्ल सप से चलाये पुंजी, तथा बैंकों, राज्य सरकारों भावि को दिये गये ऋणों और अग्रिमों 
जानेवाले ( “दक्षिण पूर्व एणिया न्यूजीलैण्ड मास्ट्रेलिया " पाठ्यक्रम कहलाने 

पर अधिक मात्रा में व्याज प्राप्त होने तथा झपया और विदेशी खजाना 
याल ) केन्द्रीय क व्यवस्था सनाधी पाठ्यक्रम और बैंक ऑफ 

बिला पर अधिक मात्रा में बट्टा प्राप्त होने के कारण हुई । व्यय में 1 . 10 
इंग्लैंड द्वारा चलाये आने वाले पाठयक्रम प्रोर कतिपय विदेशी संस्थानों 

करोड़ रुपये की जो पति पुर्व वह मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से स्थापना 
द्वारा आयोजिल ऐसे दूसरे पारूयकमा के लिए भी ओ सैफ के हित के हों , व्यय में हुई अखि के कारण हुई; ( i) गंबाट कर्मचारियों को बनी हुई 
अधिकारियों को मेजा आता है । बैंक अपने अधिकारियों को अमेरिका , 

दरोंपर महंगाई भत्ता दिया गया . ( ii ) श्रेणी ! के ग्रेजुएट कर्मचारियों 
भिटेन , मास्ट्रेलिया , पश्चिम जर्मनी प्रादि देशों की बैंकिंग संस्थानों में 

मी0 ए0 प्राइ() आइ0 श्री 0 उत्तीर्ण कर्मचारियों को प्रतिपूरक भसे का बकाया 
प्रशिक्षण के लिा , भेजता पा रहा है । ग्रेप 11 के वर्तमान और 

दिया गया और ( iii) स्थानांतरण का विकल्प देनवाले स्टाफ़ ग्राफ़िसरों 
भात्री बरिष्ठ स्टाफ आफ़िसरों के लिए केन्द्रीय बैंक संघटन और प्रबन्ध 

को उपचतर दर पर किराया भत्ता दिया गया । पछले वर्ष प्राप्त की गयी 
संबंधी तकनीकों का प्रवासी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों चलाने वाली एफ संस्था 

संपनियों पर इस वर्ष लगाये गये मुल्य- हास और स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया 
की स्थापना करने का भी विचार है । ग्रेड ] स्टाफ माफ़िगरों 

और उसके सहायक कार्यालयों को अदा किये गये एजेंसी प्रभारी में वृद्धि 
के लिए केन्द्रीय बैंक संघटन संबंध पायत्रःम चलान में अनुभव प्राप्त 

हाने के कारण भी 1969- 70 में किये गये व्यय में वृद्धि हुई । 
करने के बाद बैंक एस पाठ्यक्रम का आयोजन करेगा । 

लेखा परिक्षक 
____ 303. हम वर्ष बैंक ने अपनी बार्षिक रिपोर्ट 1968- 69 का हिन्दी 

307. रिजर्व बैंक के लेखों की लेखा - परीक्षा बंबई के पास एक 
रूपान्तर और मुद्रा और विस की रिपोर्ट 1968- 69) और भारतीय एफ ० फ़र्गमन एण्ड कम्पनी बम्बई भैमसं प्राण्या एण्ड कंपनी माय 


- - - - - - - 
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और मैमर्स राय एष राय , कलवासा द्वारा की गयी जिन्हें भारत सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत यमन अरब गणंतत्र में केन्द्रीय अंक की स्थापाना 
सरकार ने रिज़र्व बैंक प्रांफ इंडिया अधिनिपम की धारा 50 द्वारा प्रदत करने में यहां के प्राधिकारियों की सहायता करने के निमित्त कार्यभार 
शस्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गयी अधिसूधमा सं एफ ग्रहण करने के लिए भारत से रवाना हुए । 
3 ( 50 ) बी० सी० 69 तारीख 5 दिगम्बर 1969 द्वारा रिजर्व बैंक प्रापE इंडिय । 

स्थानीय बोर्ड 
के लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति किया था । 

___ 314. श्री जे० उ० सेठी ने 14 जमवरी 1970 से उत्तरी क्षेत्र 
केन्द्रीय बोर्ड 

के स्थानीय बोर्ड के सदस्य का पव -त्याग कर दिया । 

__ कार्यालय खोलना और बन्द करना संगठन और प्रबंध में परि 
30 8. अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त होने के 

वर्तन । 
कारण 4 मई, 19970 के पूर्वान से श्री एल ) के (0 झा बैंक के गर्वनर 
के पद भार से मुक्त हुए । उनके स्थान पर श्री श्री ) एन० प्राडारकर उसी 

___ 315. 3 नवंबर 1969 से हैदराबाद में इशु विभाग का 
तारीख से गवर्नर के रूप में नियमत हुए और 15 जून 1970 को बैंक 

अपने आप में पूर्ण एक कार्यालय खोला गया जिसका मुद्रागत कार्य 
की सेवा से नियस होने तक उन्होंने कार्य भार संभाला । श्री ए () बक्शी 

क्षेत्र आन्ध्र प्रवेश है । 
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग में मचिय के रूप में 

बैंक के भवन 
नियुक्त होने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम , 1934 की 

( क ) कार्यालय भवन 
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार 8 सितंबर 1969 के अप 

316. मद्रास कार्यालय के उग भवन का निर्माण कार्य समाप्त हो 
राह से बैंक के उप-गवर्नर के पद से मुक्त हुए । उप -गवर्नर के रूप 

घुका है और नागपुर में उप भवन का निर्माण कार्य समाप्त होने याला 
में श्री जे0 जे0 अंजारिया की सेवा अवधि 31 जनवरी 1970 को समाप्त 

है । बंगलौर में प्रधान कार्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया 
हो गयी थी , परंतु केन्द्रीय सरकार ने फ़रवरी 1970 के अंत 

गया है और जयपुर, भुवनेश्वर तथा त्रिवेंद्रम के प्रस्तावित कार्यलय भवन 
तक एक महीने के लिए उनकी सेवा अवधि को बढ़ा दिया । सर्वश्री एल ।) 

और उप भवन, हैदराबाद का प्रधान कार्यालय भवन और बम्बई में 
के 0 मा , बी () एन0 मारकर और जे0 जे0 अंजारिया ने बैंक के साथ 

मिट के महाते में बनाया जाने वाला कार्यालय भवन अभी योजना की 
अपने संपर्क की अवधि में जो अमूल्य सेवाएँ की थीं उनके लिए बोर्ड इस 

स्थिति में है । इशू विभाग के उप कार्यालय और बैंकिंग विभाग के 
अवसर पर उनके प्रति अपना प्राभार प्रकट करता है । बैंक के उप- गवर्नर 

अनुभाग खोलने के लिए अहमदाबाद में एक भवन और भुवनेश्वर में 
के पद से निवृत्त होने के तुरंत बाद 10 अप्रैल 1970 को श्री जे0 (0 

राज्य सरकार के अपने भवन का एक भाग पट्टे पर लेने की व्यवस्थाएं 
अंजारिया का जो आकस्मिक देहावसान हो गया उसके प्रति बोर्ड अपना 

की जा रही हैं : एर्नाकुलन में विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग की एक 
खेष व्यक्त करता है । 

शाखा खोलने के लिए एक भवन लिया गया है । 
309. श्री एस0 जगन्नाथन ने 16 जून 1970 के पूर्वाह्न से पांच ( ख ) प्रावास भवन 
वर्ष की अवधि के लिए गवर्नर का पद भार ग्रहण किया । उt० मार । 

317. सभी प्रमुख केन्द्रों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के 
के ० हजारी ने 27 नवंबर 1969 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के आवास की व्यवस्था करने की पूरी कोशिश की जा रही है । बैंक इन 
लिए बैंक के उप-गवर्नर का पद भार ग्रहण किया । 

प्रावासों के लिए भारी मात्रा में आर्थिक सहायता प्रदान करता है । 

बैंक ने अब तक बम्बई. कलकत्ता, नई दिल्ली , मद्राम , नागपुर, पटना 
310. श्री एन ) ए ) पालखीवाला प्रो0 सी0 एन0 वकील क्रमशः और कानपुर में ग्रेड I के स्टाफ़ प्राफ़िमरों, ग्रेट [[ के स्टाफ़ आफ़िसरों, 
14 जनवरी 1970 और 23 जनवरी 1970 को अपनी पवावधि समाप्त क्लर्को और अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए क्रमश: 149, 366, 1376 
होने पर मेंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों के पद से निवृत्त हुए । सेवा और 432 प्रावासों की व्यवस्था की है । इससे इन केन्द्रों के कुल 
निवृत्त निदेशकों की सेवामों के प्रति बोर्ड अपना प्राभार प्रदर्शित करता है । कर्मचारियों के लगभग 15 प्रतिशत कर्मचारियों को प्रावास प्राप्त हुप्रा 


3 11. रिज़र्व बैंक आफ इंपिया अधिनियम , 1934 की धारा 8 
( 1 ) ( घ ) के अधीन 25 अक्तूबर 1969 से प्रा० पाई० जी० पटेल 
के स्थान पर श्री ए . बक्शी फन्द्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित 
किये गये । रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 
8 ( 1 ) ( ग ) के अधीन श्री पी० बी० गजेंद्रगडकर और छौ० ए० एम० 
खुसरो 28 फरवरी 1971) से केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों के रूप में नामित 
किये गये । 


312. इस वर्ष केन्द्रीय बोर्ड की सात बैठकें हुई जिनमें से दो बैठके बम्बई 
में हुई और मद्रास , कलकत्ता , नई दिल्ली , जयपुर और पटना में 
एक- एक बैठक हुई । केन्द्रीय बोर्ड की समिति की बायन बैठकें हुई जिनमें 
से पांच वैठक नई दिल्ली में एफ- एक बैठक मद्रास और कलकत्ता में और 
बाकी बैठके बम्बई में हुई । 


__ _ 318. मबाग में अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए 120 फ्लैटों की 
एक कालोनी का निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है और मद्रास में ग्रेट 
[ के स्टाफ आफ़िसरों के लिए 12 फ्लंटों की और बम्बई में क्लो 
और अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए क्रमश: 240 और 192 फ्लैटों को 
कालोनियों का निर्माण कार्य समाप्त होने वाला है । कर्को और अधीनस्थ 
कर्मचारियों के लिए नई दिल्ली में 272 फ्लेटों प्रौर कलकता में 156 
फ्लैटों का निर्माण कार्य शुरू हुमा है । प्राशा है कि ग्रेस [ और ग्रेड 
II के स्टाफ़ आफ़िसरों के लिए बंगलूर में 56 पलटी और स्कर्को तथा 
प्रशनस्थ कर्मचारियों के लिए कानपुर और नागपुर में प्रापण : 2:24 
और 1().! फ्लैटों का निर्माण कार्य कुछ ही महीनों में शुरू हो जाएगा । 
नई दिल्ली और बम्बई में ग्रेड I और ग्रेड II के स्टाफ आफ़िसरों के 
लिए और भुवनेश्वर, मद्रास और बंगलूर में श्रेणी III और श्रेणी IV के 
कर्मचारियों के लिए और कालोनियों का निर्माण करने का कार्य अभी 
योजना की स्थिति में है । कानपुर में ग्रेड ! और || के स्टाफ प्राफ़िमरों 
और हैदराबाद तथा मद्रास में फलों और अधीनस्थ कर्मचारियों के 
प्रस्तावित आवासों के लिए आमिटेस्टों की नियुक्ति करने के प्रस्ताव 
विचाराधीन हैं । 


3 1 3. 1 मार्च 1970 से श्री बी० जी० पेंढारकर कार्यपालक 
निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये हैं । कार्य पालक निदेशक श्री० 
के० सी० मिन्ना 28 जून 1970 को अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष के तकनीकी 
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31 ). ऐसे केन्द्रों में जहां कोई भूमि प्राप्त नहीं की गयी है कर्मचारियों के लिए प्रावास -प्रण- योजना 
या जहां प्रावासों की संख्या अपर्याप्त हैं , कर्मचारियों के लिए प्राथाम 

322. आलोच्य वर्ष में जो प्रावास ऋण मंजूर किये गये उनका 
भयन का निर्माण करने के निमित्त बैंक उपयुक्त भूमि प्राप्त करने के लिए 

विवरण आगे दिया जाता है: -- 
प्रयत्न करता आ रहा है । 

समितियों राशि 

की संख्या रु 
3 20. स्टाफ प्राणिसरों के लिए कम्पनी पट्टे पर फ्लैट लेने की 

( क ) नयी सहकारी गृह निर्माण समितियां 

59,43, 065 
योजना जारी है क्योंकि जिन शहरों में बैंक के कार्यालय स्थित हैं वहां 
की आवास स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है । 

पहले ही गठित की गयी सहकारी गृह 

निर्माण ममितियों को दिये गये अतिरिक्त 
मालिक - -कर्मचारी संबंध 

ऋण 

8 2, 37, 690 
321. रिजर्व बैंक के श्रेणी I और III के कामगार कर्मचारियों 

जोग 61 , 80, 755 
के सम्बन्ध में मध्यस्थ के पंचाट के कार्यान्वयन को बढ़ायी गयी अवधि 

( ख ) अलग -अलग कर्मचारी 

कर्मचारियों 
5 अप्रैल , 1970) को समाप्त हुई । रिजर्व बैंक के प्रबन्धकों और श्रेणी 

की संख्या 
If और श्रेणी [[[ के कामगार कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 

नये ऋण 

69 13, 69, 830 
अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ के बीच घेसनमानों और भतों 

उन कर्मचारियों को अतिरिक्त ऋण, 
के परिशोधन, छुट्टी किराया रियायतों, चिकित्सा सहायता प्रादि के सम्बन्ध 

जिन्होंने पहले ऋण प्राप्त किये थे 24 66, 672 
में 1 जून , 1970 से बातचीत चल रही है । रिजर्व बैंक के प्रबन्धकों 

जोए 14, 36,502 
और अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कामगार महासंघ के बीच श्रेणी IV 
के कर्मचारियों के वेतनमानों, भतों और दुसरी सेवा शर्तों से सम्बन्धित 

1961 में योजना के अमल में आने से लेकर अब तक मंजर किये 
जो करार हुआ था उसकी अवधि 31 दिसम्बर, 1968 को समाप्त हुई । गये “ममिति- ऋणों " और " वैयक्तिक ऋणों की कुल राशि क्रमश : 
महासंघ ने अपनी मांगों का प्रपत्र पेश किया है और 12 जून , 1970 रु . 2, 07, 80 ,35 5. 00 और रु . 50,97, 455 . 00 है । कुल मिलाकर 
से उस पर बातचीत शुरू हुई है । 

1227 कर्मचारियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है । 


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 

30 जून , 1970 को तुलन-पत्र 


इशू विभाग 
- .- - -. - . - - - - -. 


- . . - .- - 


- - .. - -. - -- 


- 


- . . - - .. - - .. - - .. - 


- .. - 


- . .--- . - - - .- - - 


- 


- - - - 


- - 


- 


देयताए 


आस्तियां 


-- . - . . --- .. - 


. 


- - - -- 


. . - -~ 


- - । -- - 


--- - - 


रु . 


प . 


बैंकिंग विभाग में 
रखे हुए नोट 


14, 03, 72, 578 . 00 


संचलन में नोट 


4026, 53, 93, 366 . 51) 


जारी किये गये 
मुल नोट 


सोने का सिक्का 

और बुलियन : 
( क ) भारत 
में रखा 
प्रा 

182, 53,10, 862. 72 
( ख ) भारत के 

बाप्टर रखा हुआ । 
विवेशी प्रति | 396, 41 , 99, 950 . 11 
__ भूतियां 


4040, 57, 65, 944 . 50 


- 


- 


- - . 


- 


जोड़ 


578, 95 , 10, 812 . 83 


रुपये का 
सिक्का 


54, 08, 40 185 . 37 


भारत सरकार 

की रुपया 
प्रतिभूतियां 


| 3407, 54, 14, 946 . 30 


देशी विनियम 
बिल 
और दूसरे 
वाणिज्य - पत्र 


कुल रेयताएं 


4040, 57, 65 ,944 . 50 


कुल प्रास्तियां 


4040, 57, 65, 944 . 50 


- 


- 


- 


- 


- - 
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*किंग विभाग 
- .. ..-.. -- -- - - . - - . 

__ - -- . ----- --- - - - 

- -. -... - - . . - . . . - . - - - - ... - 

- - - - - 
देयताएं 

आस्तियां 
. - - - 


- - - 


- .. - . 


- - -- - - 


- - 


. 


- . - 


. . - 


- , 


. 


. . 


. 


- - 


. - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


ho 


चुकता पूंजी 


5 , 00,00, 000 . 00 


नोट 


14, (03, 72, 578 . 00 

1 , 43, 563. 00 
4, 55, 261 , 27 


प्रारक्षित निधि 


150, 00, 00, 000. 00 


राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि 


172, 00, 00, 000 . 00 


रुपये का सिक्का 
छोटा सिक्का 
खरीदे और मुगाये गये बिल 

( क ) देशी 
( ख ) विदेशी 

( ग ) सरकारी खजाना मिल 
विदेशों में रखा हुआ बकाया * 

निवेश * * 
ऋण और प्राग्रिम 


राष्ट्रीय कृषि -याण (स्थिरीकरण ) निधि 


37, 00, 00, 000 . 00 


12, 95, 49, 600. 96 
1) 8. 48 , 79, 980 . 21 
124, 53, 55 , 153. 90 


राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) 
निधि 


95,00, 00, 000 . 00 


जमा राशियाँ 


31, 65 , 00 , 000 , 00 


( क ) सरकारी 

( i) केन्द्रीय सरकार 


308,32, 105 ,000 . (0 ) 
22.1, 09, 53,540 . 61 


2 , 72, 41 , 993. 32 


(ii ) राज्य सरकारें 


( ख ) बैंक 


31, 32, 2 -1 , 745 . 18 
20 , 28 , 20, 736 . 93 


( i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 
( ii ) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 
( iii ) गैर अनुसूधित राज्य सहकारी बैंक 


( i ) केन्द्रीय सरकार को 
(ii ) राज्य सरकारों को a . 
ऋण और अग्रिम 

( i ) अनुसूचिस याणिज्य बैंकों को । 

( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को it 
58, 13, 22,772 . 04 

( iii ) दूसरों को 

राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) 
16, 21, 55, 803 , 40 

| निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश . 
( क ) ऋण और अग्रिम 

( i ) राज्य सरकारों को 

( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को 
186, 94, 83, 593. 84 ( iii ) केन्द्रीय भूमिबन्धक मैंकों को 
14, 40, 34,831 . 91 | ( ख ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंच 
79, 01, 1 25 , 01 में निवेश 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से 

ऋण और अग्रिम 
32, 28, 422. 36 राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम 

राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) 
निधि से ऋण अग्रिम और निवेश 

( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम 
166, 98 ,04, 194. 93 

( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये 
22, 62, 49, 363. 71 

मां /डिबेंचरों में निवेश 
56, 75, 37,035 . 32 अन्य प्रास्तियाँ 


9 , 57, 02,235 . 00 


( iv ) अन्य बैंक 


+, 34 , 96,520 . 00 


26, 26, 71, 0 + 1 . () () 


( ग ) अन्य 
देय बिल 


अन्य देयताएं 


70, 51 , 35, 189 . 79) 


- . 


कुल धेयताएं 


982, 17, 17,142. 52 । 


कुल प्रास्तिर्या 


982, 17,17, 142 . B2 


अंशत: चुकता शेयरों पर फुट कर देयता रु . 8, 99,992 . 80 ( पौण्ड 50, 000 के स्टागि निवेशों को रु० 100- 5 , 5356 पौण की दर पर बदला गया । ) 
* नकदी, प्रावधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं । 
* * (i ) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीपकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( वीधकालीन क्रियाएं ) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं । 
(ii ) इसमें विदेशों में रखे गये 50, 000 पौण्ड और 4, 947, 500 अमेरिकी डालर शामिल हैं (रु . 3, 80, 06,242 . 80 के समान राशि ) । 

@ राष्ट्रीय कृषि (दीघकालीन क्रियाएं ) निधि से प्रवत्त अ ण और अग्रिम शामिल नहीं हैं : 
रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 ( 4 ) ( ग ) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 157, 45, 80, 000 
रुपये शामिल हैं । 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( वीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से प्रदस ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं । 
प्रार . सी० सचदेवा, 

एस० जगन्नाथन , गमर्मर 
मुख्य लेखापाल , 

पी० एन० उमरी उप - गवर्नर 
तारीख, 23 जुलाई, 1970 

पार० के० हजारी, उप - गर्वनर 
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30 जून , 1970 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाम-हानि लेखा 
- _ - . - - - - .. -- - - - - - - - - - -- - . . 


- 


प्राय 


१० 


ग्याज , भोजन , विनिमय , कमीशन प्रादि * 


105, 44, 62, 572, 48 


स्थापना 
निदेशकों और स्पानीय मोर्ड के सदस्यों की फीम और व्यय 
लेखा परीक्षकों की फीस 
किराया , कर, मीमा , बिजली, आदि 
विधि प्रभार 
डाक और तार खर्च 
कोष- प्रेषण 
लेखन सामग्री, प्रादि 
प्रतिभूति- छपाई ( चेक , मोट फार्म प्रावि ) 
बैंक संपत्ति का भल्य हास और मरम्मतें 
एजेंसी प्रभार 
कर्मचारी निधि और अधिवार्षिकी निधि में अंशदान 
विविष व्यय 
उपलब्ध वास्तविक शेष राशि 


14, 84, 25, 555 . 34 

80, 418 , 98 

37 ,500. 00 
86, 14, 192 . 57 
1 , 15, 500 . 31 

9,51, 349. 58 
62, 30, 611 . 32 

25, 11, 268 . 94 
4, 73, 48, 430 . 99 
1 , 24, 38, 485 . 83 
6, 99, 48, 774 : 92 

7, 32, 000 . 00 
70, 28, 204 : 49 
75, 00, 00, 279. 21 


जोर 


105, 44, 62, 572 . 48 


- - 


- 


-- - - - -- - - 


- - 


- - . .. 


- 


केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष 


75, 00, 00, 279 . 21 


. . 


. 


- . . 


- 


- - 


- - - - -- - --- -- 


प्रारक्षित निषि लेखा 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- - . 


- - - 


. - 


- - . 


- . .. 


- - . .. . 


- 


- .- 


- 


- . 


- - ... - - 


- . 


- . 


- - 


- - - - - - 


- .- 


- 


- - 


. - 


- . 


30 जून , 1970 को शेष 
लाभ- हानि लेखे, से अंतरित किया गया 


150, 00, 00, 000 . 00 

कुष्ण नहीं 


150, 00, 00, 000 : 00 


- - 


- - - - . 


* रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 47 के अनुसार नियमित या आवश्यक व्यवस्थाएं करने के बाद । 


प्रार० सी० सबवेवा, 
मुख्य लेखापाल 


एस . जगन्नाथन गवर्नर 
पो० एन० अमरी, उप गवर्नर 
पार० के० हजारी, उप गवर्नर 


लेखा परीक्षकों की रिर्पोट 
भारत के राष्ट्रपति की सेवा में , 

हम रिज़र्व मंषा प्राफ इंडिया के अधोहस्ताक्षरित लेखा परीक्षक इसके द्वारा 30 जून, 1970 तक के रिज़र्व बैंक के तुलना -पत्र तथा लेखों पर 
फेन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं । 

हमने पन्द्रीय कार्यालय और कलकत्ता , बम्बई तथा मद्राम के कार्यालयों के लेखों और उनसे सम्बन्धित प्रमाणपत्नों और वाउचरों से और साथ ही 
दूमरे कार्यालयों से और शास्त्रानों के मैनेजरों द्वारा पेश की गयी प्रमाणित उन विवरणियों से जो उक्त तुलना - पत्र में जोड़ी गयी है, उपर्युक्त सुलना -पत्र की 
जांच कर ली है और हम यह सूचित करते हैं कि हमने केन्द्रीय बोर्ड से जो जो स्पष्टीकरण और जानकारी मांगी है , वह सारा स्पष्टीकरण और जानकारी हमें 
दी गयी है और संतोषजनक है । हमारी राय में सुलना -पत्र पूर्ण और सही तुलना -पन है । इसमें रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया अधिनियम 1934 और उसके अधीन 
मनाये गये विनियमों द्वारा निर्धारित विवरण दिये गये हैं और इसम उक्त अधिनियम और विनियम के अनुसार प्रास्त्रियों का मल्य निर्धारण किया गया है । जहां तक 
हमारी जानकारी है, तुलना -पन हमें दिये गये स्पष्टीकरणों और बैंक की बहियों के अनुसार उचित ढंग मे तैयार किया गया है ताकि इससे मैक के कार्यो की सच्ची 
और सही स्थिति का पता लग सके । 
तारीख 23 जुलाई, 1970 

ब्रह्मय्या एण्ड कंपनी 
राम एण्ड राय 

लेखा परीक्षक . 
ए० एफ० फर्गुसन एक कंपनी 

[ सं . 3 ( 15 ) - बी० सी०/ 71 ] 

के . यूसूरसनम्, उप सचिव 
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(Department of Banking ) 

und ( vi) setting up of an Urban Development Corporation with 
An authorised capital of Rs. 10 crores for finnancing Sluni 

clearance, housing and urban land development, 
Now Dolhi, the 12th December, 1972 

4 . Monetary policy continued to be operated with the ob 

jective of stimulating economic growth and at the same time, 
ANNUAL REPORT OF THE WORKING OF THE 

curbing inflationary trends in the economy. Nationalisation 

of 14 major commercial banks enabled considerable rc - orien 
RESERVE BANK OF INDIA AND TREND AND PRO 

Talion of bank lending so as to accelerate the process of de 
GRESS OF BANKING IN INDIA FOR THE YEAR ; velopment, particularly in those sectors of the economy like 

agriculture , small -scale industry which hitherto had not received 
JULY 1, 1969 – JUNE 30 , 1970 , 

sufficicnt attention from commercial banks. Increasing cm . 

phasis was placed on mobilisation of deposits on a massive 
. S . O . 266. - In accordance with Section 52 ( e) of 

scale throughout the country . 
tho Reserve Bank of India Act, 1934 , the Central Board of 
Directors has submitted to the Government of India the 
following Report on the working of the Reserve Bank of 

Output, Prices and Policy Measures 
India and Trend and Progress of Banking in India for the 
year ended June 30 , 1970 . 

5. During 1969- 70 , despite delay in the onset of monsoon 

and deficient rainfall in certain areas in the initial months , 
I. OVERALL TRENDS IN THE ECONOMY 

agricultural production recorded substantial progress , Food 
grains production which stood at 95 million tonnes in 1967-68 
and at 94 million tonnes in 1968 - 69 rose to 100 million tonnes 

during 1969 - 70 . Output of rice is estimated to have increased 
During the Bank s accounung year July 1969 to June 1970 , by 2 . 3 million tonnes to 42 million tonnes and of wheat by 
the Indian economy registered good progress on several fronts. 

1 . 3 million tonncs to 20 million tonnes . The final estimate 
The output of all important agricultural commodities showed 

of raw jute and mesta production is placed higher at 6 . 8 million 
increase , that in the case of foodgrains and jute and mosta being bales as against 3 . 8 million bales in 1968 -69. Output of gro 
sizeable . Industrial production also maintained a good rate 

undnuts at 5 . 1 million tonnes also showed an increasc of abou 
of growth , National income at constant prices during 1969 -- 70 

11 per cent over last year. Output of raw cotton is estimated 
(fiscal) is estimated to have increased by 5 to 53 per cent 

by trade slightly higher at 6 . 1 million bales as against 6 . 0 
which corresponds closely to the average annual rate of growth 

million bales last year. Production of sugarcane in terms of 
postulated in the Fourth Five - Year Plan . Foreign exchange gur continued to show improvement, total production during 
reserves recorded a substantial increase mainly as a result of 

1969-70 being estimated at 12 . 5 million tonnes as against 12 
u stoep decline in imports . Exports continued to grow though million tonnes in the preceding year. 
the rate of growth was much smaller than that a year earlier. 
The rate of growth of monetary resources was somewhat smaller 
than last year. The net bank cerdit to Government exerted 
a much smaller expansionary impact on monetary resources 

Table I — Trends in Agricultural Production 
than in the preceding year, indicating the greater degrce of ba 
lance in the budgetary operations of the Government sector . 

- - - - - - 
As against these favourable developments, there was some 
worsening in the price situation . The relative price stability , 

Unit 

1968 -69 1969 - 70 
experienced over the last two years, was replaced by a rising 

( Final Esti 
trend . 

Esti- mates) 
mates ) 


- .. 


- - - -- 
100 . 00 * * 


1 . Food grains . 


. 


94 . 1 


. Million 

tonnes 


(1) Rice 


, 


, 


, 


-do 


42 * 


2 . Investment in the economy continued to rise , parti 
cularly in agriculture and small -scale industry . There was 
a moderate increase in the assistance sanctioned during the year 
as well as disbursements against earlier sanctions by the term 
lending institutions. Tho small-scale industrial sector in par 
ticular was sanctioned a larger volume of assistance . Several 
masures were announced in the budget of the Government 
of India to encourage savings in the form of financial asseto 
such as small savings instrumonts , bank deposits, Govern 
mentsecurities and stocks and shares., The stock market remain 
od subducd during the greater part of the year under review , 
but became active following the tax concessions granted in the 
budyat for 1970 -71 for investing in stocks and shares . 


39 .8 
18.7 


42 ** 
20 * 


( ii) Wheat . 


. do 


. 


-do 


20 + 


2 . Raw Cotton . 


. 


. 


Million 


5 . 3 


bales @ 


(6 . 0) 


(6 . 1) + 


3 . Ruw Jute Mesta , 


. 


-do 


3 , 8 * 


6 .8 @ @ 
3.1 @ @ 


4 . Groundnuts 


, 


Million 
tonnes 


4.6 * 


5 . Sugarcane . 

( in terms of gur) 


-00 


12 .0 


(12 .55t 


. 


.. ... 


. .. ... 


— 


- - 


- - - 


- 


3 . The budgetary policy was designed to give a further 
momentum to productive forces and at the same time ensure 
the well- being of the needy and the poor, Indirect lax mea 
sures were designed to provide impetus to export promotion 
and import substitution and to restrain consumption , Taxes 
on investment or producer goods as well as corporation taxes 
were not changed in order that the uptrend in production is 
maintained . With a view of mobilising larger savings, the rates 
of interest on some of the existing media of small savings were 
stopped up and new media of small savings yielding higher 
rates of interest but not qualifying for tax concessions were 
introduced . In order to combine growth with greater regard 
for welfare of the most needy sections of the society , the budget 
for 1970 - 71 provided for specific programmes such as (i) special 
schemes for small fariners in 45 districts spread throughout 
the country , (II ) selected rural works programines particularly 
11 areas prone to famine (ili ) schemes for supply of drinking 
water in those areas having no casy access to this basic requir 
ment, (iv ) social security benefit for industrial workers and 
government employees , ( v ) nutritional programme for children 


@ Bale of 180 kgs. 
* Partially revised estimate. 
@ @ Final Estimate . 
* * | Provisional. 
† Trade estimate , including 

production . 
| Trade estimate . 


non - commercial 


4 + 


C 


Sec . 3(ii)] THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 3 , 1973 /MAGHA 14 , 1894 

433 
I G : _ - - -- --- - --- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -- -- - - - - - 

= = - " -- - :- 

. . - - 
6 . For the calendar year 1969 the overall rate of growth 

8 . Among basic industrios", mining and quarry ng and manu 
in industrial production was marginally higher at 6 . 9 per cent facture of fertilisorş rogistered lower rates of increase . The out 
as against 6 . 4 per cent in 1968 . During the first nine months put of iron and stoel basic industries remained virtually at last 
of tho ycar under revicw , i.e ., July 1969 10 March 1970 , the rate 

year s level duc mainly to labour troubles , lack of proper main 
of growth in industrial production slackened 10 5 . 8 per cent tenance and some technological defects in one of the public 
as against 7 . 4 per cent in the corresponding period last year , 

soctor steel plants . Fertiliser producton slowed down partly 
because of lower oiltake and partly because of shortage of basic 

inpuls . However , heavy inorganic chemicals , manufacture of 
Table 2 - Growth Rates - Index Numbers of Industrial Production cement , and copper smelting and rolling mills improved their 

ratos of growth . 

( Base : 1960 = 100 ) 
- - -- - - -- - -- - -- - . 

- - — - 

9 . Among capital goods industries primomovors, boilers and 
Grouop Average Index for July -March 

steam gcncrating plants , industrial machinciy , rail-road euip 

nient and motor vehicles registered substantial declines. How 
1967-68 1968 -69 1969 -70 ovor , there was significant improvement in manufacturo oſ olcc 

trical motors and furnaces , electrical cables and electrical machi 
- - - - - -- - i -. . 

nery , apparatus and appliances , etc ., reflocting the rising tempo of 
General Index . . . 154 .1 165. 5 175 . 1 investnient by the State Electricity Boards. 
Seasonally Adjusted . 

( + 7 .4 ) ( + 5 .8 ) 

10 . Among intermediate goods industries , production of cotton 

spinning roso by 3 .8 per cent, manufacture of batteries by 13 . 3 
Based on Uses 

porcont and synthetic resins and plastics by 2 .7 per cent. The 

rate of growth in petroleum refinery products was slightly lower 
Basic Industries , , 181, 3 201 . 7 217 . 4 at 8 . 7 per cent as against 10 .4 per cent last year. Tho jute goods 

Output remained static during the nine month period in contrast 
( + 11 . 3 ) ( + 7 .8 ) to a decline of 18 . 3 per cent during the corresponding period of 

1968- 69 . 
Capital Goods Industries 205. 2 219 . 1 

( + 6 . 8) ( + 2 . 0 ) 

11 . Among consumer goods industries , the food manufacturing 

group (sugar , tea and vanaspati together ) rogistorod a significant 
Intermediates Goods In 

increase of 20 .4 per cent as against an incroase of 0 .1 per cont in 

the corresponding period last ycar. Paper and paper products 
dustries . . . 143. 2 

158 . 7 
150 . 4 

also improved their performance. The growth ratos in consumor 
( + 5 . 0 ) ( +- 5 . 5) 

durablos such as communication equipment, notor cycles and 

bicycles slowed down , Procuction of woolen /worstod 
Consumer Goods Industries 130 . 9 138 . 6 149 . 3 

fabrics and fino and pharmaceutical chemicals doclinod by 7 . 8 

per cont and 7. 0 per cent , rospoctively , as against increasos of 
( + 5 . 9 ) ( + 7 . 7) 

46 .3 per cent and 36 . 3 per cent in the corrosponding period last 

year. 
Consuiner Durable Goods 189 , 3 223 . 1 242. 1 

12 . With the rising tempo of investmont in the small- scale in 
( + 17 . 9 ) ( + 8 . 5 ) 

dustrial soctor , estimatos of output in this sector rogistered an 
improssivo increase of 11. 2 per cent during 1969 - 70 as against 

8 . 2 per cent in 1968 -69. 
Based on Inputs 
Agro -based Industries . 120 . 1 122 . 1 128 . 7 

13 . Data on utilisation of industrial capacity are available only 
( 4- 1 . 7) ( + 5 . 4 ) 

upto tho ond of December 1969 . According to these data tho 

level of capacity utilisation as measured by the percentage ratio 
Metal-based Industries . 198 .6 221 . 3 

of average monthly production to the installed capacity , as at 
224 , 9 

the end of 1969 showed improvement. Among basic industrior , 
( + 11 , 4 ) ( + 1 . 6 ) caustic soda , ammonium sulphate, urea , sulphuric acid , fertilisers, 

coment, finished steol and steel pipes and tubes significantly im 
Chemical-based Industrios 184 . 4 21. 4 

provod their capacity utilisation . However, among capital 
239 . 3 

goods industries, in respect of motor vehicles , and power trans 

( + 70 .1) ( + 8. 1) foriners the capacity utilisation was lower than in 1968. 
- - - ... - - - . - - .-- . - - . — - - -... - - - - - 

14 . The slow - down in the rate of industrial production was duo 
Note - : - - Figures in brackets represont percentage change mainly to the tight supply position of agricultural raw materials 
over previous year. 

and shortages of special catogories of stoel faced by the ongi 
ncoring and allied industries . The pick -up of investment in the 

public and private sector of the organised industry was also not 
7 . Among the miljor groups of industries , classified accordin 

adequate to provide a strong stimulus to industrial powth . 
to thoir uses, basic industries recorded a lower rate of increase 

Labour relations continued to remain disturbed in many im 
at 7 . 8 per cent during the period under review as against 11 . 3 

portant sectors of industry during 1969. The mandays lost on 
per cent in the corresponding period last ycar . Capital 

account of strikes and lock -outs during 1969 wero 16 .68 million 
goods industries registered an absolute decline of 2 . 0 percent 

as against the annual average of 5 . 8 million inan days lost botwgo 
as against a rise of 6 . 8 per cent in the corresponding period 

1961 and 1965 . 
last year . The growth rate in the dace of intermediate goods 
industries and consumer goods industries continued its uptrend , 
the overall rate of increase in the case of the former beiny 5 ,5 

15 . Prico situation during the year under reviow , particularly 
per cent as against 5 .0 per cent and in the case of the lattor , 7 . 7 

during the latter half, has been causing serious concorn . The 
por cont as against 5 . 9 per cent last year. Analysis of indus 

post-harvest decline in prices cameabruptly to an end from mid 
tries according to inputs shows that agriculture -based industries November and since then the general price index exhibited a 
which havo nearly 44 per cent weigtage in the ycncral index disconcertingly sharp upward trend which continuod till the 
were able to improve their performance , their growth rate rising close of the year. The annual average of the general index 
to 5 .4 per cent as against 1 . 7 por cent last year. This improve 

registered an increase of 4 .6 per cent in contrast with a nominal 
mont is largely due to substantial increase in output of sugar decline of 0 . 2 per cent in the precoding year . Between Junc-end 
and toa and some increase in cotton spinning output. The 

1969 and Junc - end 1970 the extent of increase was , howevor , 
growth rates of metal-basod and chemical-based industrics sla 

lower at 4 . 0 per cent in the corresponding poriod last year . The 
ckened to 1 .6 por cont and 8 . 1 per cont as against 11 . 4 per cent following table shows the variations in the price movements 
and 20 . 1 per cont, respectively , last ycar. 

during the year which fall into three broad phases . 
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Table 3 - Seasonal Variations In Wholesale Prices 

( Base : 1961-62 = 100 ) 

End - June 1969 End-July 1969 November 15 , End -June 1969 
Groups/ Commodities 

and End - July and November and End - June and End - Juno 
1969 15 , 1969 

1970 

1970 
- - - - - - - 

- --- - - - . . .- - -- - 
All Commodities , . . . . . . . . 

+ 1 , 0 - 4 . 2 + 7 . 5 

+ 4 . 0 
( + 2 . 0 ) ( + 0 . 8 ) ( + 4 . 5 ) 

( + 7 : 4) 
Food Articles . . . . . . . . 

+ 1 . 3 - 7 . 4 + 7 . 9 

+ 1 . 2 
( + 2 . 4 ) (- - 3 . 7 ) ( + 3 . 8 ) 

( + 2 . 4 ) 
Rice 

+ 1 , 2 - 4 . 3 + 6 . 7 

+ 3 . 4 
( + 0 . 4 ) ( - 7 . 4 ) 

( + 5 . 2 ) 42. 2 ) 
Whoat . . . . . . . . 

+ 3 . 2 - -3 . 8 - 0 . 1 

-- -0 . 9 
( + 22 ) ( + 5 . 0 ) 10. 3 ) 

( + 7 . 0 ) 
Pulses . . . . . . . . 

+ 3 . 0) - 6 . 1 + 2 . 7 

- 0 . 
( + 0 . 9 ) ( + 5 . 0 ) 

( + 7 . 1) ( + 13 . 5 ) 
Edible Oils : : : : : : : : : 

( + 2 . 7 1 - 1 1 . 9 

+ 25 . 3 

+ 13 . 5 
( + 0 . 6 ) ( + 25 . 0 ) ( + 19 . 7 ) 

( + 59 . 4 ) 
Liquor and Tobacco . . . . . . . . 

- - 1 . 5 - - 6 ,4 - - 1 . 0 

- 8 . 8 
( + 2 . 9 ) ( + 10 . 1 ) 

( + 3 . 7 ) ( + 17 . 5 ) 
Fuel, Power,light and Lubricants . . 

+ 0 . 8 + 0 . 5 + 2 . 8 

+ 4 . 2 
( + 0 . 8 ) ( + 0 . 3 ) ( + 3 . 0 ) 

( + 4 . 2 ) 
Industrial Raw Materials , . 

+ 2 . 5 - 9 . 1 + 16 . 4 

+ 8 . 4 
( + 4 . 3 ) ( + 13 . 3 ) ( + 1264 ) 

( + 32 . 8 ) 
Cotton Raw . . . . . . . 

+ 1 . 1 - 5 . 8 + 18 . 2 

+ 12 , 6 
( + 0 . 8 ) ( + 3 . 2 ) ( + 6 . 5) 

( + 10 . 9 ) 
Jute Raw and Mesta . 

+ 3. 5 .. -30 .4 + 23 . 6 

+ 10 . 9 
( + 9 . 7 ) ( + 38 . 1) 

( - 4 . 7 ) 

( + 44 . 4 ) 
Oilseeds . . . . . . 

+ 3 . 3 - 10 . 8 + 23 . 2 

+ 13 . 6 

( + 8 . 5) ( + 19 , 5 ) ( +- 22 . 5 ) ( + 58 . 7 ) 
Groundnuts . . . . . . . . . 

+ 4 , 1 - 22 , 9 + 37 . 8 

+ 10 . 7 
( + 11 , 9 ) ( + 23. 8 ) 

( + 38 . 4 ) ( + 91 . 8 ) 
Chemicals . . . . . . . . . . 

- 1 . 6 + 7 . 8 -- 2 . 6 

+ 3 . 4 
( - 0 . 1) ( + 5 . 6) ( + 3 . 8 ) 

( + 9 . 5) 
Machinery & Transport Equipments . . 

+ 2 . 8 + 5 . 7 

+ 8 , 9 
( + 6 . 7 ) ( + 0 . 5 ) 

( + 1 . 2 ) 
Manufactures . . . . . . . . . 

+ 0 . 4 + 2 . 5 + 4 . 6 

+ 7 . 7 
( - 0 . 7 ) ( + 3 . 6 ) ( + 3 . 3 ) 

( + 7 , 8 ) 
Note : Figures in brackets indicate the percentage variations ovre the corresponding period last year. 
16 . The first phase was a continuation of the rising trend notic cent as against 2 . 4 per cent last year . Tho price index for rice 
ed since February 1969. In this phase , barring liquor and tobac 

showed an increase of 3 . 4 per cent as against a decline of 2 .2 per 
co and chemicals , all the major groups showed a rise . During 

cent last year , while that for wheat showod a nominal fall of 0 . 9 
the socond phase , i.e ., botwcon end- July and mid -November , per cent as against a rise of 7 .0 por cent last year. Pulses 
1969, the genoral index registercd a declino of 4 . 2 per cont mainly also noted a similar trend showing a nominal fall of 0 .7 por cont 
as a rosult of a fall of 7.4 per cent under food articleys and 9 . 1 as against a substrntial rise of 13 . 5 per cent last year. The prices 
por cent under industrial raw matorials . But manufactures , of edible oils rose during most part of tho year , the extent of risc 
machinery and transport equipment, fuel, power, light and over the year boing 13 . 5 per cent on the top of an increase of 
lubricants and chemicals continued to register incrcasos . In 

59.4 per cent last year. Gur prices, (monthly averages ) however , 
the third phase , the goneral index rogistered an increase of 7 .5 declinod by 25 .8 percent as against 55.6 per cent last year . 
percent. The rise is spread over almost all the major sub - groups. 

Prices of sugar remained more or less steady . 
Food articles recorded an increase of 7 . 9 per cent, industrial 
raw materials 16 .4 per cent and manufactures 4 .6 por cent. 

18 . The riso of 8 .4 percent under industrial raw materials 
17 . Tho rise of 4 .0 por cent over the year was brought about rcioctod the tight supply position ofmajor agriculturalraw mate 
inainly by industrial raw materials and manufactures . The con 

rials in relation to demand . The availability of raw cotton , 
tribution of food articles to the price increaso was smaller than raw juto and oilsoeds, though higher than in the preceding year 
last year . The increase in food articles was lower at 1 . 2 per was niuch below 1967 68 levels . 

Table 4 — Availability of Raw Materials for Industries 

1966 -67 " 1967 -68 1968 -69 - 1969-70 

( Estiinates ) 
"Raw Cotton (lakh bales) September- August 
Production2 . 

53 : 1 65 . 4 

60 . 2 
Imports . 

7 . 8 

4 . 3 

8 . 2 
Availability3 . 

82 . 2 92 . 4 86 . 2 

88 . 6 
Mill Consumption ( lakhbales) 

57. 6 

62. 0 

64 . 0 
Raw Jute and Mesta (lakh bales ) July - June . 
Production is 

65 . 8 

75 . 9 
Imports . . . . 

16 . 5 

6 . 5 
Availabilliyi 

94 . 0 

94 . 6 
Mill Consumption ( lakh bales ) 

72 , 0 

71. 3 
Major Oilseed94 (million tonnes ) July - Juno 
Production , , . 

6 . 4 8 . 3 

7 . 1 

- - 7 .8 
1. vailability is defined as production + imports + opening stocks, 
2 . Trade estiinate, including non - commercial production . 
3 . Exports of raw cotton (Bengal Deshi ) during 1969 - 70 season ( upto June) aniounted to 2 . 0 lakhles as against 1 . 7 lakh bales in the 

corresponding period of 1968 -69 . 
4 . Groundnuts, rapeseed and mustard , linseed , sesamum and castorseed , 


-- 


°7.8 


60 . 7 


61 . 7 


38 . 4 


64 . 9 


38 . 5 
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19 . The prices of raw cotton registered a decline between cnd against the target of 7. 9 million tonnes. Procurement of food 
August and mid -October 1969, but theroafter rose continuously grains till about the end of June 1970 was marginally lower at 
till the close of the yoar , rellocting a rising trend in mill consump 

5 . 6 million tonnes as against 5 .8 million tonnes in the corres 
tion , 

ponding period last year. The target for khurif foodgrains 
procurement ( 1969- 70 ) has been placed at 5 .5 million tonnes and 

that for rabi grains ( 1970 - 71) at 3 . 7 million tonnes . Consider 
20 , Prices of groundnuts showed a rise of 10 . 7 por cent over 

ing the progress made so far, it appears that the procurement of 
and above a sizcable risc of 91 . 8 per cent in the preceding ycar . 

foodgrains during 1969 - 70 is likely to be of the sameorder as last 
The oilseeds group as a whole showed an increase of 13 .6 

year . In view of the improvement in domestic production . 
per cent this year as against 58 .7 per cent last year . The price 

foodgrains imports were scaled down from 5 .7 inillion tonnes in 
index of raw jute andmesta showed a decline of 10 . 9 per cent over 

1968 to 3 , 9 million tonnes in 1968 . Imports of food rains 
the year. But this dccline over the year conceals the pressure 

during 1970 are likely to be reduced further to 3 million tonncs . 
on raw juto prices which started from mid -October 1969. Raw 

Conscquent on the increased open -market availability , the pres 
jute and mosta prices which rose sharply during 1968-69 recorded 

surc on public distribution eased furhter ; the quantity of food 
a precipitato fall from a high level of 200 .6 on February 8 , 1969 

grains issued during 1969 amounted to 9 .6 million tonnes as 
to 105.6 by October 11 , 1969, in view of the prospects of a bumper 

against 10 .4 million tonnes in 1968 . The stocks of foodgrains 
raw jute crop during 1969 - 70 . The declining trend was arrested 

with Central and State Goverpients at the end of May 1970 
and roversed following rising trends in juto goods production and 

stood at 4 . 7 million tonncs as against 5 ,0 million tonnes at the 
the governmental imeasures to purchase at a minimuin support 

end of May 1969 . Government stocks of foodgrains will con 
price, raw juto through the S . T . C . Apart from rising mill demand , 

tinue to experience reduced pressure on account of withdrawal 
the scaling down of the estimtes of raw jute crop for 1969-70 

of statutory rationing in several towns and cities and the consc 
from the earlier expectation of 76 to 80 lakh bales to 67. 5 lakh 

quent reduction in the total population covered under statutory 
balos and the intial pessimistic outlook of the 1970 -71 crop also 

rationing from 25 .6 million in 1968 to 22 .6 million luring 1969 , 
helped to sustain the rising trend . Between inid - October 1969 

As regards the informal rationing , the pressure is also not expected 
and ond- June 1970 the price index rosc by 47. 9 per cent from 

to be higlier than last year because of somewhat larger availa 
105.6 to 156 . 2 . 

bility of foodgrains. 


21 . The other two important groups namely machinery and 
transport equipment and manufacturos registered increase of 
about 8 - 9 por cont cach , the prices of manufactured articles 
having been rising almost continuously throughout the year, 
The rise in manufacturod articles reflected mainly substantial 
incrcases in wages granted to labour in two major industries , 
viz. jute textile and cotton textile , in August and October , 1969, 
respectively , and tho rise in prices of industrial raw materials , 


22. The All - India Consumer Price Index for Working Class 
( Base : 1960 — 100 ) recordod an increase of 3. 9 per cont between 
June 1969 and June 1970 As against a rise of 1. 1 per cent during 
tho corresponding period last year, 


25 . The tight supply position of agricultural caw materials in 
relation to demand was sought lo be overcome by larger imports . 
The raw cotton imports were sought to bc stepped up from 4 . 3 
lakh bales to over 8 lakh bales . Import programme of soyabean 
oil and other edible oils and fats was also stepped up . Further, 
to discourage the holding of cxcess inventories with the heln 
of bank funds, the Reserve Bank tightened cffectivo January 
21, 1970 the selective credit controls on bank advances against 
the security of all oilseeds and vegetable oils , indigenous cotton 
as well foodgrains by stiffening the margin rates and reducing 
the ceilings on advances of individual banks against these com 
inodities. The minimum rate of intarest to be charged on ad 
vances against these commodities was fixed at 10 per cent. 
On April 28 , this was raised to 12 per cent in respect of advances 
against oilseeds and colton . The Bank also withdrew the ceil 
ing rate of 91 per cent of interest on advances of scheduled 
banks. Simultaneously , the Textile Commissioner imposed a 
Jinnit of 2 months average monthly consumption on stocks 
of Indian cotton to be held in the cities of Bombay and Ahmeda 
bad , 4 months consumption in Assam and 3 months consuin 
tion in other areas . However , higher stock limits were fixed 
in the case of mills exporting 20 per cent or more of their pro 
duction or cxecuting orders for defence purposes , Growers 
Co -oporative Spinning Mills and Mills under Authorised 
Controllers . Following further increascs in prices , stock limits 
were reduced by one months average consumption in all cases 
on February 17 , 1970 . In view of the sharp decline in raw jute 
prices which continued till about September and relative improve 
ment in supply position , the Government of India abolished all 
production and purchase restrictions on jute mills from August 
1969. Furhter , with a view to supporting raw jute prices , mini 
mun purchase quotas by mills were introduced from September 
1969 onwards, 


23 . The policy measures oriented towards strengthening of the 
technological base for accelerating productivity in agriculturo 
were continued during 1969 - 70 . The area covered under the 
High - Yleiding Varieties Programme increased to 10 . 9 million 
hoctares in 1969 - 70 from 9 . 2 million hectares in 1968 -69. Liko 
wise , the arca undor multiple cropping was sought to be increasod 
from 6 .07 million hectares in 1968 -69 . to 7 . 87 million 
hectares in 1969 -70 Since the fulfilment of the 
targeted production under tho new strategy depends on 
the timely and adoquatc availability of water , the accent on minor 
irrigation programme was continued and oxtended . Conse 
quently , institutional investment on minor irrigation works was 
cxpectod to be stepped up to Rs. 115 crores during 1969- 70 
from Rs. 106 crores in 1968-69. The establishment of Rural 
Electrification Corporation would further acccelerate investment 
in minor irrigation schemes . The initiation of schemes for 
development of agriculture in dry farming rogions and the pro 
gress made in setting up of Small Farmors Development Agencies 
in selected districts were important agricultural policy measures 
taken during the year . The consumption of fertilisers , though 
in creased to 2 . 1 million tonnes during 1969- 70 from 1 . 8 million 
tonncs in 1968-69 , foll short of the postulated annual increase of 
about 25 per cent. The slow -down in the rate of fertiliser con 
sumption was due to a number of factors such as delay in 
th ) onset of 111onsoon in sonic parts of the country , application 
of doşos lower than the ricommended ones , lack of adeguate dis 
tribution arrangements and a number of restrictive practices 
adopted by soveral States proventing free movement of fertilisres 
from factories to consuming points. With a view to stepping 
up fertiliser consumption , trading in fortilisers has been deli 
censed . Further , the commercial banks have boon advised to 
provide larger credit for stocking of fertilisers and to meet ade 
quately the credit needs of farmers for purchase of fertilisers on 
more liberal terms. To induce agriculturists to step up their 
investment in agriculture and to reduce the risk of price fluctua 
tions , Government continued its policy of fixing remunerative 
prices for procurement of foodgrains and of instensifying pro 
curen :nt operations. The system of fixing minimum support 
prices for major agricultural cominodities was also continued . 


26 . With a view to stimulating industrial production , the Govern 
inent continued to follow its policy of liberal imports so as to 
replenish the inventories of raw materials and components which 
were run down considerably and to ensure that production does 
not suffer for want of important imported raw matcrials and 
components. Industrials units exporting 25 per cent ( instead 
of 10 per cent earlier ) or more of their production were given 
greater preference in the matter of sources of supply . Besides, 
import substitution which too provided an impetus to many 
industries in recent years , has bcen carried a step further by 
banning the import of 159 items and by restricting import of 
56 other items. " The Budget for 1970 -71 provided incentives to 
export- oriented industries by either reducing or abolishing 
export duties , and to import -substituting industries by raising 
the import duties on machinery , motor vehicle parts , pharmaceu 
tical chemicals , non - electricals instruments , apparatus and 
appliances (However , some exception was made in the case of 
imported machinory required for initial setting up of projects 
or for substantial expansion of existing projects .) 


24 . Procurement of foodgrains during 1968 - 69 totalled 6 . 2 
million tonnes consisting of 3 . 3 million tonnes of rice, 0 .5 million 
tonnos of kharif coarse grains and 2 . 4 million tonnes of wheat 


27 . In the case of industrial products lipward revision of prices 
was granted so as to compensate for the increase in cost of pro 
duction . A programme of improvement and renovation was 


- 
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initiated in steel plants and balancing equipment is being installed 

31 . The rate of growth in revenue disbursements during 
in certain crucial sectors for orienting production to the changing 1969 - 70 ( 12 .9 per cent) exceeded the growth in rovenue receipts, 
demand pattern . With the completion of heavy engineering though as compared with the growth rate in disbursements 
projects at Ranchi and the hydro -electrical plants at Tiruchi during 1968 -69 (11 . 9 per cent), it was not significantly large. 
and Hyderabad , domnestic production possibility for a significant The increasc during 1969 - 70 in revenuc disbursements was 
proportion of tho equipment needed for power generation and shared both by developmental expendituc ( 13 . 4 pei cent) and 
staol-making has been considerably improved . The Schemes non developmental expenditu (13. 3 percent). 
for providing term finance assistance for production of capital 
goods and export of capital goods on deferred payment basis 

32 . In the case of Centre , developniental expenditure on 
as also for the purchase of indigenous machinery on deferred revenue account showed a larger inciease during 1969- 70 
payment basis initiated by tho I. D . B . I. and the Reserve Bank 

(15 . 4 per cent ) than non -developmental expenditure (8 . 3 per 
were continued during the year under review . 

cent). However , in the caso of States, non - developmental 
expenditure showed a faster rise (22 ,6 per cent) than develop 

mental oxpenditure ( 13. 0 per cent) ; a special factor for this 
28 . To accelerate industrial development a firm and compre 

was the substantial increase in the provision for famine relief 
hensive policy of industrial licensing has been evolved. Under expenditure by States affected by drought and floods . The 
the now industrial licensing policy , there would be a list of core provision for famine expenditure which had risen only moderate 
industrios consisting of basic , critical and strategic industries in the ly from Rs. 87 crores in 1967 -68 to Rs. 90 crores in 1968-69 
econoiny . In addition to tho core sector , all new investment pro 

was stoppod up to as much as Rs. 154 crores in 1969-70 . 
positions of over Rs. 5 crores would be deemed to be in the heavy 
investment sector. Except for industries reserved for the public soc 

33 . The combined disbursements of Contic and Siates on 
tor , undertakings belonging to the larger industrialhouses together capital account increased by 12,9 per cent during 1969 - 70 as 
with foreign concerns and subsidiarios or branches of foreign against a docline of 4 . 1 per cent during 1968- 69 . 
companios would be allowed to participato in and contribute 

34 . As compared to budget estimates for 1969- 70 , agregate 
to the establishment of industries in the core and heavy invost 

disbursements of Centro incioased by Rs. 221 croies to 
mont sector. In the middle sector involving invostment ranging 

Rs.5 , 776 crores in the revised estinratcs ; aggregate receipts rose 
from Rs. 1 crore to Rs. 5 crores , licenc : applications of parties 

by Rs. 185 ciores to Rs. 5 , 486 ciores ( Tablo 6 ). In the case of 
other than undertakings belonging to largor industrial houses 

States, aggregate receipts at Rs. 4, 790 croies in 1969- 70 excecded 
would be given special consideration and licencos would be issued 

by Rs. 332 ciores the budgeted amount, mainly on account 
liborally except whoro foreign exchange implications nocessitatc 
careful scrutiny. Now undertakings or substantial expansion 

of incr ’ase in transfer of resouces from Centie ( Table 7) . 

Aggregate disbursements at Rs. 4 ,936 crores showed a smaller 
of units requiring investment of Rs. 1 crore or less will not be 

increasc of Rs. 139 crores ove budget provision ; the increase 
required to take a licence under the Act. The existing policy 

was maily under non - developmenlal items and loans and 
for the reservation of sınall - scale scctor would be continued and 

advances , 
the area of such reservation would bo extended wherever this sec 
tor can be expected to meet the growth in demand adequately . 
As a result of this change in licensing policy and improving the 

35 . The budget estimatos of Centje and Siares for 1969 -70 
administrative efficiency , it will be possible for industrial houses 

had placed the oveiall deficit ( as measured by the net increase 
and newcomers to set up industries quickly and add to the pro 

in outstanding Treasury bills of Contrc , withdi awal fion cash 
duction potential. linmediatoly after the close of the year 

balances of Centic and Starcs, nct sale of sociuities held by 
under review , a number oflicences have been granted to industrial 

Stales in theil cash balance investment account and net transfer 
houses in the private sector to expand their industrial capacity 

from Rrevenue Roserve Funds of States ) at Rs. 593 crorcs , 
and augment their production particularly in the fields of che 

The revised csiimates for 1969 - 70 place the overall dcficit at 
mical fertilisers , aluminium , freezers and chillors, caustic soda, 

Rs. 436 crcies as against the deficit of Rs. 274 crores in 1968-69. 
calculating machines, juto carpet backing, bread and biscuit 

As compared to the budger forecast, the overall deficit of Sraies 
making and canning machinery . 

declined from Rs. 339 crores ro Rs. 146 crores and that of Cen 
Tral Government increased from Rs. 254 ciocs to Rs. 290 

choles in 1969- 70 . 
29. The Govorniment established in March 1970 a separate 
Bureau of Industrial Costs and Prices which is expected to assist 

36 . The deterioration in the case of the Cenitc and the im 
Government in the dotormination and revision of industrial 

provement in tho case of the States reflected , in part, the impact 
prices and in watching cost- price behaviour in the industrial 

of the substantial increase in the quantum of resources trans 
sector. Healthy industrial practices are also likely to be onsruod 

ferred froin Centre to States in the form of loans and divisible 
through the provision of the Monopoly and Restrictive Trade 

taxes ovei the budget estimates . The increase in the provision 
practices Act, 1969 which came into effect from June 1, 1970 , 

of loans to States was a sequal to the stepping up of loans to 
States affected by drought and floods , as well as provision of 

special assistance to States to cover the gap in their resources. 
Budgetary Operations 

The increase in divisible taxes followed mainly the implemen 

tation of the recommendations cmbodied in the final Report 
39. The budgetary trends during the fiscal year 1969- 70 * were 

of the Fifth Finance Commission which was submitied in July 
characterised by a slackoning in the rate of growth of revenue 

1969 . 
receipts of Contral and State Governments and a modest in . 
creasc in the rate of growth in their l evenue disbursoments . 

37. The strain on the resources of the Centre arising from 
The combined revenue recoipts of the Centre and States which 

the incrcase in loans to Statos and in States share in divisible 
had increased by 11. 1 per cent during 1968- 69 rose by only taxes was mitigated to a large extent by şizoable incrvases in 
7 ,6 porcent during 1969- 70 ( Table 5 ). The slowor ratc of non -tax revenue , internal mai kct loans and miscellaneous itens 
growth in revenuo receipts was attribulable mainly to non 

of capital receipts on the one hand , and savings in disbursements 
tax rovenues. The growth rate in respect of non -tax roceipts. 

under development and defence items, in net interest payments 
Worked out to 5 . 4 per cent in 1969- 70 as against 19 . 2 per and in grants to States, on the other , 
cent in 1968-69. The rate of growth in tax recoipt showed a 
modest decline from 8 . 9 per cent in 1968 -69 to 8 . 3 por cent 
in 1969 -70 mainly duo to the declinc in revenue yield fiom 

38. The magnitude of the actual deficit of the Centro and 
custom 

Statos for 1969- 70 is not yet available. However , an indication 
(for the third year in succession ) and from land 
revenuo , The combinod receipts of the Contro and Statos on 

of the likely actual deficit is available in the aniount of net Re 
capital account, however , increased by 18 , 5 per cent during 

serve Bank credit to Centre and Sates ; such credit 
1969 - 70 as against a doclinç of 4 . 9 per cent during 

incrcased by Rs. 12 . 70 crores during the fiscal year 1969- 70 
1968 -69. 

as against in incrcase of Rs. 241 .89 cioies in 1968- 69 . The 
net cicdit by Reserve Bank to Cential Govej nment increased 

by Rs. 81. 16 crores during 1969- 70 as conipared to an increase 
- - - - - - - - 

of Rs. 128 . 63 crores during 1968 - 69 ; the net credit to Slaces 

declined by Rs. 68. 46 crores in contrast to an increase of 
@ All the amounts montioned in this Şection are in respert 

Rs. 113 . 26 crores in the preceding year . Even so , some States 
of the fiscal year (April-March ) unless statod otherwiso . 

had outstanding overdrafts with the Reserve Bank at the end of 
All re on cs to figures relating to 1969 - 70 ropresent March 1970 though thc level of total outstanding overdrafts was 
royisod ostimates unless stated ohterwise . 

lower than at the end of March 1969. 
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Table 5 - Combined Receipts and Disturstreets of Central and State Gofmeats 


(Rupees 


Crores ) 


Sec.3(11)] 


1968 -69 
( Accounts ) 


1969-70 (a ) 
(Budget Estimates ) 


1969- 70 
(Revised Estimates) 


1970 - 71 (a ) 
(Budget Estimates) 


Centre 


States 


Total 


Centre 


States 


Total 


Centre 


Slales 


Total 


Centre 


Stales 


Total 


L Total Receipts ( A + B ) 


4047 
( - 5 . 0 ) 

2523 
( + 6 . 0 ) 


3051 
( + 23 . 5 ) 

2322(b ) 
( + 17 . 3) 


7098 
( + 5 . 5) 

4845 
( + 11 . 1) 


4434 
( + 9 . 6 ) 

2676 
( + 6 . 1) 


3112 
( + 2 . 0 ) 
2380 {b ) 
( + 2 . 5) 


7546 
( + 6 . 3 ) 

5056 
( + 4 . 3) 


4621 
( + 14 . 2 ) 

2652 
( + 5 . 1) 


3265 
( + 7. 0 ) 

2564 ( b ) 
( + 10 .4 ) 


7886 
( + 11. 1) 

5216 
( + 7 . 6) 


4691 
( + 1 . 5) 

2962 
( + 11 . 7) 


3538 
( + 8 . 4 ) 

2850 ( b ) 
( + 11. 2) 


8229 
( + 4 . 3) 

5812 
( + 11 .4 ) 


A . Revenue Receipts 


Of which : 
Tax Rexipts . . 


. 


B . Capital Receipts . . 


eceipts 


. . 


. . 


IL Total Disbursements 


Of which : 
Developmental 
Outlay (a + b ) . . 

( a ) Revenue 
(b ) Capital 
(b ) Capital 


20191708 (b ) 
( + 4 . 2) ( + 14 . 9) 

1524 (c) 729 
( - 18 .9 ) ( + 48 .8 ) 

3742 3630 
( + 1 . 1) ( + 10 . 8 ) 

817 2110 
( + 9 . 2 ) ( + 17 . 5) 

318 1 595 
( + 12 . 4) ( + 16 . 5) 

499 515 
( + 7 . 3) ( + 20 . 9) 


3727 
( + 8 . 9) 

2253 
(- 4 . 9) 

7372 
( + 5 . 7) 

2927 
( + 15 . 1) 

1913 
(15 . 8 ) 

1014 
( + 13 . 8 ) 

2361( d ) 
( + 7 . 1 ) 

2757 
68. 2) 

2818 
( + 8 . 7 ) 

- 61 


2197 
( + 8 . 8 ) 

1758 (c) 
( + 15 .4 ) 

4209 
( + 12 . 5) 

1047 
( + 28 . 2) 

373 
( + 17 . 3) 

674 
( + 35 . 1) 


1798(b ) 
( + 5 . 3 ) 

732 
( + 0 . 4) 

3930 
( + 8 . 3) 

2300 
( + 9 . 0 ) 

1839 
( + 15 . 3) 

461 
( - 10 . 5) 


3995 
( + 7 . 2 ) 

2490 
( + 10 . 5) 

8139 
( 10 .4 ) 

3347 
( + 14 . 3 ) 

2212 
( + 15. 6 ) 

1135 
( + 11 .9 ) 

2271 (d ) 
43. 8 ) 

3148 
( + 14 . 2) 


21 10 
( + 4 . 5) 

1969 (0) 
( + 29 . 2) 

4251 
( + 13 .6 ) 

1020 
( + 24 . 8 ) 

367 
( + 15 . 4 ) 

653 
( + 30 . 9) 


1927(b ) 
( + 12 . 8 ) 

701 
(- 3 . 8) 

4071 
( + 12 . 1) 

2317 
( + 9 . 8) 

1803 
( + 13 . 0) 

514 
10.2 ) 


4037 2390 
( + 8 . 3) ( + 13 . 3) 

2670 1729 (c) 
( + 18 . 5) ( - 12 .2 ) 

8322 4514 
( + 12 . 9) ( 76 . 2) 

3337 1152 
( + 14 . 0 ) ( + 12 . 9) 

2170 425 
( + 13 . 4 ) ( + 15 . 8 ) 

1167 727 
( + 15 . 1) ( + 11. 3) 
2239 ( d ) 
( - 5 . 2 ) 

3279 2 158 
( + 18 . 9) ( + 3 .0 ) 

3193 2042 
( + 13 . 3) ( + 3 . 3) 

116 
( - 2 . 5) 


216815 ) 
( + 12 . 5) 

688 
(- 1 . 7 ) 

4077 
( + 0 . 1) 

2472 
( + 6 . 7) 

1912 
( + 6 . 0) 

560 
( + 8 . 9) 


4558 
( + 12 . 9) 

2417 
( 9 . 4 ) 

8591 
( + 3 . 2 ) 

3624 
( + 8 . 6 ) 

2337 
( + 7 . 7 ) 

1287 
( + 10 . 3) 
2637 (d ) 
( + 17 . 8 ) 

3273 
( - 0 . 2) 

3199 
( + 0 . 2) 
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Plan Outlay 


.. 


.. 


.. 


.. 


Non -developmental Outlay (a + b ) 


(a ) Revenue .. 


evenue 


. . 


.. 


. . . 


174 
( - 14 .2 ) 

1825 
( + 7 . 7 ) 
- -71 

! 


1003 
( 4 . 7) 

993 
( + 10 . 0) 

1 0 
( - 83 .3) 


2048 
( + 16 .8 ) 

1953 
( + 7 . 0 ) 

95 


1100 
( + 9 . 7) 

1124 
( + 13 . 2 ) 

- 24 


3077 


2095 
( + 19 .4 ) 

1976 
( + 8 . 3) 

1 19 


1184 
( + 18 . 0 ) 

1217 
( + 22 . 6) 

- 33 


1 115 
(- 5 . 8) 

1157 
( - 4 . 9 ) 

- 42 


*- 


(b ) Capital 


.. 


( + 9 . 2 ) 

71 


. . 


. . 


. . 


.. 


( - 14 . 0 ) 


.- 


III. Overalt Surplos ( + ) or Deficit ( - ) 

(1 – II) 


.. 


. . 


+ 305 


– 579 


- 274(e) 


+ 225 


818 


593(e ) 


+ 370 


8 06 


436 (e ) 


+ 177 


– 539 


— 362(e) 


-- 


..= 


::.- 


Noies :- (1) Figures are adjusted for inter- governmental transfers and hence differ from those given in budget papers and in Table 6 . The combined overall position , however, remains 
unchanged. 

( ) Figures in brackets indicate per cent increase ( + ) or decrease (- ) over the previous year . 
(a ) Includes effects of budget proposals. 
(b ) Includes States share in Central taxas . 
(c) Excludes Treasury bills receipts (net). 
(d ) Comprises Plan outlay of Centre , States and Union Territories . 

( e ) Asmeasured by the net increase in outstanding Treasury bills of Centre , withdrawal of cash balances of Centre and States, net sales of securities beld by States in their cash balances 
investment account and net transfer from revenue reserve funds of States . 
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Table 6 - Overall Budgetary Position of Centre 


- - 


. 


. . 


- 


- 


= - = 


- = 


- 


- 


- 


(Rupees Crores ) 


- - 


1969- 70 
( Budget 
Estimates ) 


, 1969- 70 
Revised 
Estimates ) 


1970 - 71 * 
(Budget 
Estimates ) 


- 


.. 


.. 


. 


-- - - . ... . . 


. 


- - - 


I. Aggrogute Recelpts (A + B ) 


5301 


5486 


5450 
(5573) 

3118 
( 3241) 


A . Revenue Receipts 


2957 


2924 


of which : 
Tax Revenue 


2196 


2110 


2267 
(2390 ) 
2332 


2344 


2562 


455 


500 
850 
5555 


535 
714 
5776 


719 


5800 


B . Capital Receipts 
of which : 
Internal Loans (Gross ) 

External Loans (Gross) 
II. Aggregato Disbursements 

of which ; 
(a ) Developmental Outlay 
(b ) Non -Developmental Outlay . . 
(c ) Discharge of Internal Loans 

(d ) Discharge of External Loans . . 
II . Overall Dellcit (I - II ) 


1047 
2048 


1020 
2095 


394 


1152 
2158 
293 
200 


394 


208 
254 


180 
290 


350 
( 227) 


Note : - Figures of receipts and disbursements in this Table do not agree with those in Table , 5 because of adjustments for inter 
governmental transfers . 

* Figures in brackets are after taking into account the estimated yield from additional tax measures. 


Table 7 - Overall Budgetary Position of States 


- - - - - 


- - - 


- 


- - 


1969- 70 
(Budget) 
Estimates ) 


(Rupeys Crores) 
1969 - 70 

1970 - 71 * 
(Revised 

(Budget 
Estimates ) Estimates ) 


682 


701 


I. Aggregato Recelpts ( A + B ) 

4458 4790 

4755 

( 4824 ) 
A . Revenue Receipts (i + ii ) 

2934 3131 

3315 

(3384 ) 
of which : 
(1) States own Revenue Receipts 

1863 1953 

2099 

(2123 ) 
(ii) Resources transferred from Centre (a + h ) 

1071 1178 

1216 

( 1261) 
(a) Shared Taxes . . .. . 

517 611 

( 727 ) 
(b ) Grants from Centre 

554 567 

534 
B . Capital Receipts (i + ii) 

1524 1659 

1440 
(i) States own Capital Receipts 

732 

688 
ofwhich : 
Market Borrowing (Gross) 

145 177 

135 
( ii ) Loans from Centre (Gross ) 

958 

752 
II . Aggregate Disbursements 

4797 4936 

4959 
of which : 
(a ) Developinental Outlay . . . 

2300 

2317 
(h ) Non -Developmental Outlay 

1381 1456 

1394 
(c) Repayment of Loans to Centre 

586 593 

603 
( d ) Loans & Advances to third parties 

378 433 

381 
(e ) Repayment of Market Loans 

89 
UI. Overall Defcit .. . . .. .. . . .. . . . . .. 

339 146 

204 

( 135 ) 
Note Figures of receipts and disbursements in this Table do not agree with those in Table 5 because of adjustments for inter 
governmental transfers . 

* Figures in brackets are aller taking into account estimated yield from additional tax measures . 


792 


2472 


lav 


62 


439 
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39 . In the period March 31 to Junc- end (last Friday ) 1970 , 

43. Reference was made in last year s Report to the pre 
nel Reserve Bank credit to Goverament sector declined by Rs. 89 sentation to the Parliament of the revised draft of the Fourth 
crores compared to a declins of Rs. 7 ciorcs in the correspon 

Five - Year Plan , 1969- 70 to 1973 - 74 . The Final document of 
dng period of 1969. Net Reserve Bank credit to Central Govern 

the Plan was presented to Parliament on May 18 , 1970 . The 
ment declined by Rs. 10 crores during March 31 to June-end 

llnæl version bears the imprint of the Government s new socio 
1970 (in contrast to an incicase of Rs. 185 crores during March 

cconomic policies and embodies the objectives of growth with 
31 to Juno -end 1969) and to Stale Governments by Rs. 79 stability and social justice . The total outlay in the final Plan 
crores ( compared to a decline of Rs. 192 crores in the corres 

las been raised by Rs. 484 crorcs - from Rs. 24 , 398 crores 
ponding period last year ). 

in the draft Plan to Rs, 24 , 882 crores While the share of the 
public sector in total outlay has been stepped up by Rs. 1,504 

crores - - from Rs. 14,398 crorcs (59 per cent) to Rs. 15 , 902 
40 , The Union budget for 1970 - 71 was framed against the crores (64 per cent ), the sahre of private sector has been reduced 
background of favourable economic conditions which per by Rs, 1,020 crores , from Rs, 10 ,000 crores (41 per cent) to 
Initted a vigorous cffort lo simulatç economic growth . The 

Rs. 8 ,980 crores (36 per cent) . 
overall 1ale of growth in income in 1969 -70 , the first year of the 
Fourth Five - Year Plan , is anticipated to be of the order of 5 

44 . Of the total public sector outlay of Rs. 15 , 902 crores , 
10 5 . 5 . per cent (as constant prices ) -- the same as projected 
for the Fourth Five - Year Plan period . To sustain the pace 

The outlay for the Centre ( including Union Territories and 
of growtlı , the budget has considerably , stepped up ihe provision 

Centrally sponsored schemes ) and the States at Rs. 9 , 296 crorcs 

and Rs. 6 ,606 crores , respectively , are higher than the outlays 
for developmental outlay, particularly that resulting in capital 

(Rs. 8 , 332 crores and RS, 6 ,606 crores , respectively ) provided 
formation . The budgetary piovision loi gi oss capital formation 
shows a step - lip of about 13 poi cent ovei 1969- 70 . On the 

in the draft Plan , 
other hand, consumption expenditure is estimated to rise by 
5 per cent over 1969- 70 as against a rise of 7 . 2 per cent in 1969- 70 

45 . The public sector outlay comprises Rs, 13 ,655 crores 
over 1968 -69 reflecting the Governmeni s policy to keep such of investment and Rs. 2 , 247 crores of current expenditure 
increases within icasonable limits . As a result, savings of Sector-wise , the shares of outlays on agriculture and allied sec 
Government Admninistration as a per cent of revenuc reccipts tors (including irrigation and flood control) and power projects 
are expected to increasc from 2 . 9 in 1969- 70 to 7 .6 in 1970 -7 ] . are now slightly higher at 24 per cent and 16 per cent respecti 
Net savings of Government, including savings of departmental vely , as against 22 per cent and 14 per cent of the total outlay 
commercial undertakings , are expected to finance 66 . 4 per cent in the draft Plan . On the other hand , the shares , of outlays 
of net investment of Government and departmental and 

on industries and minerals , transport and communications 
commercial undertakings in 1970 - 71 as against 33 . 9 per cent and social services are somewhat lower at 21 per cent, 20 per 
in 1969- 70 . The budgeted pattern of outlay reflects the concern cent and 16 per cent. respectively , as against 22 per cent each 
of the Government not only for growth with stability but also 

on industrics and minerals , and transport and communications 
for the well-being of the needy and the poor sections of the and 17 per cent on social services provided in the draft Plan , 
community ; towards tho letter objective , provision has been 

The miscellancous items claim the remaining three per cent 
made for specific programmes directed towards small farmers of the outlay , almost the same as in the draft Plan . 
and agricultural labour, rural water supply scheines, nutritional 
programmes for children , social security benefits for industrial 

46 . The increased outlay in the public sector has been made 
workers and Government employees in particular , 

possible by the expected improvement in budgetary 
resources (at 1968 -69 rates of taxation ) from Rs. 10 ,839 

crores in the draft Plan to Rs. 11, 854 crores and an up 
41 , The aggregate receipts on revenue and capital accounts ward revision in the target of additional mobilisation from 
for 1970 - 71 (including yield froin Additional tax measures) Rs. 2 , 709 crores to Rs. 3, 198 crores Rs. 2 . 100 crores 
are estimated at Rs 5 , 573 crores, showing an incrcase of Rs. by Central Government and Rs. 1 ,098 crores by State Govern 
87 crore ( 1 ,6 por cent) over 1969 -70 . As aggregate disbursc 

ments — in the final Plan . The quantum of deficit financing 
monts are placed at Rs, 5 ,800 crores , showing a smaller increase is retained at the level of Rs. 850 crorcs envisaged in the draft 
of Rs. 24 crores (0 . 4 per cant) over 1969 -70 the overall deficit Plan . Thic pattern of financing the public sector outlay is 
is estimated to bc Rs. 227 crores - lower by Rs. 63 crores than indicated in Table 8 . 
the deficit of Rs. 290 crores for 1969-70 . The overall deficit 
is expected to form 3 , 9 por cent of total disbursements in 1970 -71 
as compared to 5 ,0 per cent in 1969-70 . 

47 . The Plan outlay of the public sector for 1969-70 is placed 
at Rs. 2 ,239 crores as against Rs 2 , 361 crores in 1968 -69 , a 
decline of Rs, 122 crores (5 . 2 per cont) . For 1970 -71, the 

Plan outlay is placed at Rs. 2 ,637 crores , an increase of Rs. 
42 . For 1970 -71, States have budgeted for aggregate re 

398 crores or 18 per cent over the outlay for 1969 - 70 . The 
ceipts on revenue (at 1969 -70 rates of taxation ) and capital 

aggregate outlays during the first two years thus work out to 
accounts at Rs. 4 ,755 crores , which are lower than in 1969- 70 

31 per cent of the total public sector outlay estimated for the 
by Rs. 35 crores (0 . 7 per cent ) This decline is the 

Fourth Plan . The outlays are projected at 1968-69 prices in 
net result of an expected fall in the aggregate quantum of 

the Plan document. However , there has been a rise of 4 .0 
transfer of resources, from the Centre to Stales and an increase 

per cent in 1969 - 70 (April-March ) in the whole sale price index 
in States own resources. Aggregate disbursements at Rs, 

( Bare : 1961-62 - 100 ). This would reduce the Plan outlays in 
4 , 959 crores are higher by Rs. 23 crores than in 1969 -70 . Who 

ical terms. 
reas developmenial cxpenditure has been stepped up by RS, 
155 crores (6 , 7 per cent) , non -developm : ntal expenditure has 
begn reduced by Rs , 62 crores ( 4 . 3 pcr ccnt) and laons and ad 

48. The measurcs of additional mobilisation (including 
vances by Rs. 52 crores ( 12 .0 per cent). Own resources changes in postal tariffs and in railway passenger farcs and 
of States will finance 56 , 2 per cent of total disbursements in freights ) undertaken by the Central Government are estimated 
1970 -71 as compared to 53 . 8 per cent in 1969- 70 . The budgeted to yield Rs. 202. 5 crores during 1970- 71. This comprises Rs. 
overall deficit at Rs. 204 crores is Rs. 58 crores more than in 

168 , 3 crores on account of tax measures ( including States 
1969- 70 . The overall deficit is made up of a surplus of Rs. 15 sharc ) , Rs. 26 crores on account of upward revision of railway 
croros on revenue account and a deficit of Rs. 219 crores on 

fases and freights and Rs. 8 .2 crores on account of changes 
capital account. To meet a part of the overall deficit , States in postal and telegraph tariffs made in 1970 - 71 . The yield 
have proposed additional tax measures estimated to yield Rs. next year is estimated higher at Rs. 223 .5 crores since some of 
24 crores in 1970 - 71. To this should be added States share the modifications, in respect of income and wealth taxes will 
of Rs. 45 crores in the yield from additional tax measures become fully effective froin 1971 - 72 . The tax measures pro 
introduced by the Centre and the improvement of Rs. 2 crores posed by States in 1970 - 71 are cstimated to yield Rs. 23.7 crores 
over the budget estimates in ihe actual market borrowings of during 1970 -71 and Rs. 26 .0 crores in a full year. The addi 
the State Governments . These woud reduce the overall budgeted tional mobilisation undertaken by the Centre (including 
deficit to Rs. 133 crores. Further , in respect of shared (Railways and Posts and Telegrapgs ) and States during 1969 -70 , 
taxes, grants -in - aid and loans fron the Centre , the credit taken the first year of the Fourth Plan , was estimated to yield Rs. 
in the Stato budgets is lower by Rs. 171 crores than that provi 

176 . 9 crores in a full year . Al these ineasures of additional 
dod in th : Central Government budget . Making allowance 

inobilisation may be expected to yield around Rs. 1 , 850 crores 
for this factor the budgetary position of the State Governments Rs. 1 , 519 crores by Centre and Rs. 331 croses by State Govern 
would indicate an overall surplus of Rs. 38 crores during 1970 - 71 ments - during the five years of the Plan (or 57.8 per cent 
as against an overall deficit of Rs. 146 crorcs in 1969- 70 . 

of the target ). 
39 G of India / 72 - 12 
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Table 8 - Estimates of Resources for The Fourth Plan 

(1969 - 74 ) 


(Rupoes crores) 


Draft Plan 


Final Plan 


Amount 


Amount 


Per cent 
to total 


Per cent 
to total 


! 


. 


75 . 3 


57 . 8 


10 ,839 
8 ,325 
2,455 
1,730 

165 
1, 166 


17 , 1 
12 . 0 
1 . 1 


11,854 
9, 240 
1 , 673 
2 ,029 

202 


74 . 5 
58 . 1 
10 . 5 
12 . 8 

1 . 3 
8 . 9 
2 . 5 


8 . 1 


1 ,415 


800 


5 . 6 


405 
769 


4 . 8 


I. Budgetary Resources at 1968 -69 rates of taxation ( 1 + 2 ) 
1 . Domestic Budgetary Resources (i to x ) . 

. . . . 
(i) Balance from Current Revenues . . . . 

. 
( ii ) Contribution of Public Enterprises , 
(iii) Rotaincd Profits of Reserve Bank . 
( iv ) Market Borrowings of Central and State Governments ( net) . 

(v) Borrowings by Financial Institutions including F . C .I. 
( vi) Small Savings 
(vii) Annuity Deposits, Compulsory Deposits, Prize Bonds and Gold 

Bonds , 
( viii) State Provident Funds 
(ix ) Miscellaneous Capital Receipts (net ) 
"(x ) Loans from L .I.C ., etc. and State Enterprises Market Borrowings 

(gross ) . . . . . . . . . . 
2 . External Assistanco (not) . . 
II. Additional Resource Mobllisation 
III . Deficit Financing , , , 
IV . Aggretate Resources for tho Plan (I + II + II ) . 


- 104 


- 0 . 7 


- 0 . 7 

4 . 4 
7 . 8 


660 


4 . 2 


1,685 


10 . 6 


3 . 2 


- - 104 

640 
1,130 

343 
2,514 
2 ,709 

850 
14 , 398 


2 , 4 
17 . 5 
18 . 8 

5 . 9 
100 . 0 


506 
2,614 
3 , 198 

850 
15 , 902 


16 . 4 
20 . 1 

3 . 4 
100 . 0 


Source : Planning Commission , Govornmont of India , Fourth Five- Yoar Plan (1969 -74) — Draft and Final. 


52 . The response to the market borrowing programme of 
the Centre and States during the financial year 1969- 70 was 
satisfactory . The combined net receipts during the year amoun 
ted to Rs, 224 crores which is Rs. 72 crores more than the net 
amount raised (Rs. 152 crores) in 1968 -69. 


49. The tax measures of the Centre for 1970 -71 are designed 
to achievo greater equality of income and wealth , restrain con 
sumption , check spoculative increases in urban land values 
and plug loopholes in tax laws which facilitato avoidance of 
tax . The budget also contains certain measures to liberaliso the 
incontives for savings and investment. Of the total yield of Rs. 
168. 3 crores for 1970 -71 from the additional tax measures , 
proposals in regard to Union exciso duries account for Rs. 
133. 3 crores or nearly 80 por cent. The proposals in regard 
to Union exciso duties are confined by and large, to final con 
sumer goods and are so designed as to safeguard , to tho extent 
possiblo . tho consumption of the poor sections of the community . 
The policy of conversion of specific rates of Union excise duties 
into al veloram rates initiated in the previous budget has been 
carried further . In regard to incomo tax , the marginal rates 
of tax chargeable on incomes in the slabs over Rs. 40 , 000 have 
been stepped up ; relief is provided to low income groups by 
increasing the basic cxemption limit and by extending the sys 
tem of doductible allowances to assessoos using public convey 
yances for tho purpose of employment . In respect of the 
wealth - tax (including additional wealth - tax on urban lands and 
building9) the slab rates have been raised . While the rates 
structuro of corporate taxation has not been changed , provi 
sion has been introduced to disallow expenditure on cnter 
tainment and on maintenance of guest houses in coinputing 
taxable income. 


53. The Centre s borrowing programme during 1969 -70 
was completed in two phases as in the carlier year. The 5 
per cent 1999 Loan floated on April 30, 1969, for an amount 
of Rs. 250 croros, brought in Rs. 275 crores - Rs. 107 crores 
in cash and Rs, 168 crores by conyersion . The 41 per cent 
Loan 1976 issued on July , 1 , 1969 for Rs. 250 crores yielded 
Rs. 260 crores (Rs. 99 crores in cash and Rs. 161 crores by con 
version ). After providing for cash repayments (Rs. 65 crores ) 
on account of maturing loans not tendered for conversion , 
not markot borrowings of the Centre in 1969 - 70 amounted to 
Rs. 141 crores — Rs. 60 crores more than in 1968 -69. 


30 . Concessions for sayings and investment have been full 
ther liberalisod . The amount of cxemption for purposes of 
income tax in respect of dividend and interost incomos from 
cortain investmonts has been raised from Rs. 2 ,000 to Rs. 3, 000 ; 
the choice of assots has also been widened . The amount of 
exemption for tho purpose of wealth -tax has also been raised 
from Rs. 1 . 2 lakhs 10 Rs. 1 .5 lakhs . The category of financial 
assots qualifying for such exemption has been widened to inc 
lude among others , deposits in banking compajnos , Stato 
Financial Corporations and Co-operate Banks, 


54 . On September 1 , 1969 , fifteen State Governments issuod 
5 per cent Development Loans maturing in 12 years for an 
aggregate amount of Rs. 155 crores. While two Loans were 
issued at par, all the others were issued at a discount of 50 paisc 
( l. e., at an issue price of Rs. 99 , 50 ). Maturing loans of 12 States 
amounting to Rs. 88 crores were offered for conversion into 
their respoctivo loans. All the loans woro over - subscribed ; 
the over - subscription in most cases cxceeding 10 per cent of 
The notified amount. Subscriptions accepted after partial 
allotment amounted to Rs. 171 crores ; cash subscriptions 
amounted to Rs. 125 croros and conversion to Rs. 46 crores , 
Net borrowings after providing for repayment in cash of un 
converted portion of inaturing loans (Rs. 42 crores ), amounted 
to Rs. 83 crores as against Rs. 70 crores in 1968 - 69 . 


Government securities and company shares . 


51. Nino Statos, namely , Assam , Gujarat, Jaminu and Kash 
mir, Kerala , Madhya Pradesh , Mysore , Nagaland , Orissa and 
Tamil Nadu have proposed additionalmeasures ; Rajasthan and 
Uttar Pradesh have proposed measures to raise additional 
revenge as well as concossions, Bihar and West Bengal, on the 
othor hand, havo announced tax concessions. In the net, ad 
ditional ineasures are expected to yield Rs. 23 . 7 crores in 1970 - 71 
and Rs. 26 .0 crores in a full year as against the ostimated yiled 
of Rs. 38 . 3 crores (Rs. 47 .8 crores in a full year ) in 1969- 70 
from frosh measures (including post-budgot measures ) . 


55. Of the total net market borrowings of Rs. 244 crores 
by the Central and State Governments during 1969- 70 the in 
tial intake of securities by the public (1. e ., investors other than the 
Reserve Bank of India and State Governments ) amounted to 
Rs. 161 crores (72. 0 per cent of total net borrowings ) in 1969- 70 
as against Rs. 98 crores (64 .5 per cent of total net borrowings 
in 1968 -69. The net open market sales of securities by the Re 
serve Bank to public showed a decline from Rs. 88 crores in 
1968 - 69 to Rs. 18 crorcs in 1969 -70. The net absorption of 
securities by the public during the financial year 1969 - 70 thus 
amounted to Rs. 179 crores (80. 0 per cent of total net borrowings ) 
as against Rs. 186 crores in 1968 -69 ( 122 . 3 per cent of total) 
and Rs. 145 crores (89. 5 per cent of total) in 1967 -68 . 
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56 . The giſt- edged market continued to rule steady through 

amounted io ablout Rs. 1.6 crores (provisional), as compared 
out the year ( July 1969 - Juno 1970 ) as a result of institutional 

with about Rs. 1 crore in 1968- 69 . In 1970 - 71 , Rs. 5 crores 
Support , The All- India Index for Government and Semi-Govern 

are expected from this source . 
ment Securities (base : 1961-62 = 100 ) rose marginally to 99 . 3 . 
While the index for Central Government sccurities remained 
moro or less stcady around 98 . 9 , those of State Government 

Private Corporate Sector 
securities and semi-Government securities rose by about onc 
point and two points, respectively , to 100 .5 and 101. 3 . This 

61. Although the investment climate improved as a result 
iclative improvement in these securities is attributable to banks, 

of tax concessions provided by the last thrco Central budgets , 
support to long -term trustec securities issued by bodies liko 

the investment activity in the private corporate sector did not 
Electricity Boards, Industrial Finance Corporation , etc . fol 

show significant incrcase over the preceding year . The stago 
lowing the Reserve Bank s directive to banks on the cve of the 

nation in public sector investment expenditure on industria ) 
1969 slack season requiring them to deploy their resources for 

projects and the difficulty in making necessary arrangements 
investment in those sccutilies so as to help revive demand for 

for foreign exchange finance in the absence of a cicar picture 
several capital goods industries and give added impetus to agri 

about the project assistance were mainly responsible for tho 
cultural output and industrial development. Besides, Bank s 

lack of a significant pick -up in investment activity in the private 
open market policy continued to be dirccled towards main 

corporate sector. The oquity pices which suffered a sharp 
taining orderly and active trading conditions in themarket and 

set back after the imposition of the ban on forward trading in 
alignment of yield pattern to the gencral structure of interest 

securities towards the close of last year ( July 1968 June 1969 ) 
rates . Purchases and salos of securitics during the accounting 

recovered inuch of thicr lost ground and tended to froge ahead 
year aggregated Rs. 315 . 3 crores and Rs. 345 . 3 crores , respecti 

following substantial tax concessions granted to investments 
vely , resulting io net sales of Rs. 30 . 0 crorcs as compared to 

in stocks and shares . 
Rs. 53 . 4 crores in the preceding year 

62 . Corporate performance improved during 1969- 70. A 
57 . Thc budget of the Central Government for 1970 - 71 

preliminary study of the dividend announcements by public 
has taken credit for gross internal borrowiny s of Rs. 455 crores 

limited companics shows that of the 520 public limited compa 
as against Rs. 535 crores (gross ) raised during 1969 -70 . As 

nies which closed their accounts between April- December 1969, 
loans inaturing in 1970 -71 are smaller at Rs. 293 crores than in 

164 or 32 per cent of companies raised the dividend rates and 
the previous year (Rs. 394 croces ), net receipts at Rs. 162 crores 

another 156 or 30 per cent paid the same rates as in the previous 
would be higher than during 1969- 70 (Rs. 141 crores ) by Rs. 

ycar . Of the remaining 200 companies , 63 companies or 12 per 
20 crores . In the first phase of its borrowing programme, 

cent roduced thoir dividonds as against 98 companics or 19 per 
the Central Governmont issued on April , 1l 1970 , the 51 per 

cont last year . The nuinber of companies paying " nil dividends 
cent Loan , 2000 , at par for an amount of Rs. 275 crores , The 

was lower at 137 as compared with 149 last year. In regard to 
4 per cent Loan 1970 was offered for conversion . The sub 

the actual dividond rates there was also a marked increasc in 
scriptions amoucted to Rs. 290 crores, the whole of which 

th enumber of companies paying dividends between 6 and 10 
was retained ; of this Rs. 150 crores werc in cash and 

per cent from 132 ( 25 pcr cent ) in 1968- 69 to 157 (30 per cent) in 
Rs. 140 crores in conversion . Allowing for cash repayment 

1969 - 70 . In the higher dividend ranges also , there was a 
(Rs. 38 crores ) in respect of the maturing loan not tcndcrod 

larger number of companies this year rclatively to last year 
for conversion , net market borrowings from this loan would 
amount to Rs. 112 crores , or nearly 70 per cent of the budgeted 

63. Consents /acknowledgements of proposals accorded to 
amount, leaving Rs. 50 croros to be raised during the reinaining non - government public limited companics for capital issues in 
part of the current fiscal yoar , 

the form of shares ( excluding bonus) and debendutres were 

substantially higher during 1969 - 70 (July - June ) at Rs. 89 . 1 * 
58 . On July 1, 1970 , fifteen State Governments announced 

crores as against Rs, 59 . 5 crores in 1968- 69 ( July - Junc). Con 
the issue at par of 5t per cont Development Loans maturing 

sents for initial issues increased to Rs. 19 . 5 crores from Rs. 

11. 3 crores in the previous year , and consents for 
in 12 years for an aggregatc amount of Rs. 142.50 crorcs , Mall 

further issues increasod to Rs. 69. 6 crorcs 
ring loans of Stato Governments with an outstanding amount 

from 
of Ry. 56 . 91 crorcs ) warc offered for conversion into the new loans 

( Rs. 48. 2 crores , Security -wise , consents for cquity issues 
of the respective State Governments . 

at Rs. 43 . 4 crores were substantially higher by Rs. 17 . 7 crores 

Total subscriptions 
aggregated Rs. 164 croros - - Rs. 131 crores in cash and Rs. 33 

and those for debcnturc issues were similarly higher at Rs. 

37. 8 crores as compared with Rs. 23 . 9 crores in 1969- 70 . Con 
crores by way of conversion ; all the loans were ovçrsubscribed . 
Subscription after partial allotment amounted to Rs. 157 crores . 

sents for preference shares decreased to Rs. 7 . 8 crores from Rs, 
Allowing for cash repayment (Rs . 24 croros ) on account of 

9 .9 crores . Consent for bonus issues by non -government 
maturing loans not tenderoj for conversion , net market bor 

public limited companies amounted to Rs. 45 .6 crores in 1969- 70 
rowings of States would amount to Rs. 100 crorcs , Rs. 17 crores 

as compared with Rs. 17 . 8 crores in 1968 -69. With a vicw to 

protecting the interest of the general investors, the Government 
inoro than in 1969 - 70 . 

issucd new guidelines for issue of bonus sharcs , important among 

which are : (a ) bonus issues are not to be permitted in lieu of 
$ 9 . Not collections of small savings during the fiscal ycar 

dividend , (b ) there should bc a time lag of at least 18 inonths 
1968 - 70 , according to provisional figures , are placed at about 

between two bonus issue announcemcnts and ( c ) not more than 
Rs. 129 crores (including Rs. 5 crores from the new schemies 

two bonus issues should be allowed to a company over a period 
introduced since March 16 , 1970 ) , exceeding the collections 

of 5 years . 
during the proceding ycar by Rs. 16 crores ; thcsc are lower 
than the budgel estimatos for 1969- 70 by Rs. 6 crores. For 

64. The now capital issue activity recovered during July 
1970 - 71 , the Union budget has taken credit for Rs, 140 crores 1969 - Junc 1970 * and tho total amount issued through both 
under small savings . The budget cinbodied a number of in 

prospectus and rights to rose Rs. 75 . 8 crores * from Rs. 57. 8 
centives to promote small savings . These incentives include crores in 1968 -69. The rise was mainly in equity and proforence 
enhancoment of the rates of intcrest (free of income tax ) on 

issues which was accompanied by a slight increase in debenturo 
certain existing media and introduction of new media bearing issues . Initial issues spurled up to Rs. 22 .5 crores from a low 
higher (taxablo ) rates of rclurn . The new small savings media levol of Rs. 10 .4 crores in 1968 -69. The public response to 
aro post office timo doposits, and recurring deposit schenes capital issues indicated a definitc iniprovement, some of the issues 
(carrying interest subject to incone tax ), blocked savings having been Over - subscribed to a large extent. The institu 
accounts in post offices ( carrying interest free of income tax ) tional investors continuçd to provide tho underwriting suppor 
and tho 7 - Year National Savings Certificates II, III (carrying but due to better public response the proportion of the amount 
interest frce of income tax ) and IV issucs ( carrying interest deyolving op underwriters declined to 27 per cent in 1969 froid 
subject to incomo tax ). The 10 - Year Defence Deposit Certi 

38 per cent in the previous year. 
ficates and 12 - Year National Defonce Certificates ( cairying 
interest frec of income tax ), and the 10 - Year National Savings 

65 . The movements in equity prices in the niajor stock 
Certificatos (carrying interest subject to income tax ) have been 

exchanges fall broadly into two phases , the first phase covering 
discontinued . 

the period July 1969 to mid - February 1970 and the second 

phase from mid - February to June 1970 . In thc first phase , 
60 . Net receipts from the Public Provident Fund Schene cquity prices declined sharply following the iniposition of ban 
estimated at Rs. 5 crores in the 1969 - 70 budget are placed at 
Rs. 2 crores in the revised estimates ; actual collections, however , 

* Preliminary date 
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on forward trading in shares in the last week of Junc 1969 . goud part of the gains made earlier, Thic quotation aſter touch 
The apprehensions in some quarters regarding curbs on tlow 

ing 200 cents in November closed for the year atl 61. 2 cents as 
of credit to the privato sector following the nationalisation against the closing quotation of 156 cents as on June 30 last 
of 14 major commercial banks and strikes in jule textiles and 

year. 
certain other industries were othor contributory factors. The 
Reserve Bank s All - India Index of Prices of variable Dividend 

70 . In the Bombay bullion market the casiness in gold prices 
Industrial Securities (hase : 1961-62 - 100 ) was marked down 

noticed towards the closc of last year proved temporary . The 
from the end - Juno 1969 level of 99 . 3 to 89 . 2 by mid - August . 
After a short- lived recovery lasting upto mid -October on account 

prices again firmod tip following the promulgation of Gold 
of roports of purchase of shares by institutional investors , 

Control (Amendment) Ordinance on July 3 , 1969 , replaced 
good corporato news and shortage of good floating scrips , 

subsequently by the Gold Control ( Amendment) Act. 1969 
the stock prices resumed their dowatrend as the expectations 

on August 29 , 1969. "The price of standard gold moved 
regarding carly rosumption of forward trading in shares did 

up steadily from the Junc -cnd level of Rs. 167. 50 per ten grams 

to Rs. 184 by August 25 , 1969 and after fluctuating between 
not materialise . There was a strike in protest against ban on 

Rs. 177.75 and Rs. 183 in 
forward trading in shares from December 4 to 18 in stock 

September rosc almost continu 

ously to reach a high of Rs. 186 , 56 per ten yrams on the ove 
exchanges of Bombay , Calcutta , Delhi and Ahıncdabad . The 
index droppod to the lowest level of the year at 87. 3 in the first 

of the Dussera day (October 18 , 1969 ) . This firniness cou 
week of February 1970 . In the second phase , with the announce 

tinued till end -November, thc price of gold moving narrowly 

between Rs. 181 and Rs. 185 per ten grains. Following 
ment (i) on Hcbruary 7 , 1970 of the appointinent of an expert 
committee to re - examine the possibilities regarding the forward 

the reports in early December of a slump in the international 

price of gold the rising trend reccived a set- back and the price 
tiading in sharcs and ( ii ) on 14th February of higher conipen 

cased to Rs. 170 per ten grans by December 10 . 1969 and 
sation for ronationalised banks, stock prices tended to move up . 

continued to rule easy till carly February 1970. This spell 
This recovcry was accelerated further by the proposals of the 

of easiness came to an end as a result of reported decline in 
Central budgot for 1970 -71 to maintain the corporate tax struc 

the supply of standard gold in themarket following the introduc 
ture unchanged so as to provide stable climate for investment 
decisions and to raise the combined income- tax cxcmption 

tion of new incasures by the mint authorites requiring the dis 
liinit to Rs. 3 ,000 for income arising from investments in units of 

closure of identity of the sellers of gold ornaments brought 

for refining. The price of standard gold shot up to a new 
the Unit Trust of India , shares of Indian companies, Govern 

of Rs. 192 on February 24 , 1970 . Although subsequently 
mont securities , rural debentures and bank deposits . With 

the price was not mnantained at this high lovol the 
the renewed buoyancy , oquity prices gradually rose to 100 .6 

firmness was sustained throughout the rest of the ycar owing 
by Juno end a level higher than 99 . 3 as at the end of June, 

to scasonal demand for gold . Barring a temporary decline 
1969 . 

to Rs. 183 ,50 on March 18 , and again on April, 4 , 1970 , 

the quotation moved within a narrow range of Rs. 184 and Rs . 
66 . Financial assistance sanctioned by the term -lending 

191. 50 before closing for the at Rs. 185 . 50 . At this level. 
institutions * during 1969-70 (April -March ) and their disbursc 

the quotation showed a nel rise of Rs. 18 per ten grams over 
ments recorded a risc as compared with their levels in the previous 

the year . 
year owing mainly to an increase in the assistance of SFCs 
to the small-scale indusrtial sector. Aggregate financial 

71 . In the international frec market for gold , thc niost 
assistanco sanctioned by all the institutions in form of loans , striking development was the completc alignment of the free 
underwriting ofand diroct subscriptions to shares and debentules market price with the official price of gold . Several factors 
was higher at Rs. 149, 9 crores @ in 1969-70 (April-Maich ) than contributed to the forging of this alignment : (i) tho continued 
at Rs. 132 . 3 crores in 1968-69 . Disbursements were also higher 

salcs of gold by South Africa to meet its balance of payments 
at Rs. 114 .0 crorest in 1969 -70 as compared with Rs. 85. 8 crores 

deficit. (ii) the devaluation of the French franc on August 
in the preceding year . The Industrial Developinnet Bank 

8 . and revaluation of the Deutsche Mark on October 24 , 
sanctionod loansI amounting to Rs. 50 . 2 crores @ during 1969 

(iii ) the improvement in the United Kingdom s balance of 
70 as against Rs. 46 . 1 crores in 1968 -69 and its disbursements payments position and (iv ) the ratification of Special 
were substantially higher at Rs. 43 . 3 croros @ in 1969 -70 as 

Drawing lights Scheme in early October . These deve 
against Rs, 27 .4 crores in the previous year. 

lopments sparked off heavy speculative selling pressure as 

. 4 
A result of which the free market price of ond 21.2 

ult of which the free market price of gold slumped to $ 35 

per Ounce by December 9 , 1969 and continued to remain around 
67. The underwriting and investment operations of the Unit 

ihat level till the closc of the year, 
Trust of India and the Life Insurance Corporation lent consider 
able support to the private corporate sector . In the previous 
year the Life Insurance Corporation sanctioned Rs. 14 . 4 crores 

lovestment Fipunce for Agriculture 
for the underwriting of and direct subscriptions to shares and 
debentures . The Unit Trust of India also sanctioned under 

72 . Finance for investment in agriculture provided by insti 
writing of and direct subscriptions to the shares to the extent 

tional agencies showed considerable Increase during the last 

two years ( Table . 9 ) . This was largely the result of substant 
of Rs. 10 crores * * in 1969 - 70 which was almost at the same 
level as in the previous yoar . The Credit Guarantee Schcmc 

jally higher level of loan commitments and disbursements 
for the small- scale industrics recorded substantial progress . 

by the Agricultural Refinance Corporation and ordinary de 
The amount of outstanding guarantees at the cnd of March 

bentures floated by co- operativo land development/mortgage 
1970 stood at Rs. 535 . 9 crores as against Rs. 240 . 9 crores on 

Banks during the last two years . The number of schemes 
June 30 , 1969, Procedures for extension of assistance in the 

sanctioned and the total disbursements by the Agricultural 
form of guaranice under the Scheme were further streamlined by 

Finance Corporation Ltd . also incrcased considerably during 
tho Government so as to expedite the flow of credit to small 

1969-70 . 
scale industries . 

73 The year witnessed the setting up of the Rural Electri 
68 . Except for temporary spells of casiness in the beginning 

fication Corporation Lid . in July 1969. The Corporation was 
of the year under review , between mid -December 1969 and 

Bot up with a view to stepping up the pacc 0 - 6 rural electrification 
inid January 1970 , and again towards the end of the year , 

through : (i) finacing rural electrification schemes in priority 
the silver scction in the Bombay bullion market remained , 

areas, (ii) subscribing to special rural elecjicity bonds to be 
on the whole, firm following reports of larger unauthorised 

issued by electricity boards and (ii) providing block capital 
exports and higher overseas advices. The quotation l ose froin 

loans to rural elecrtic co - operatives to be organised in different 
Rs. 457 per Kg . as at the end of June , 1969, after temporury 

States . The Corporation staited functioning in January 1970 . 
fluctuations, to a high of Rs. 526 by April , 1970 Thereafter 

Allocationsmade by it wi}l be additive to the normal provisions 
the quotation hovered between Rs. 499 and Rs. 524 ,50 , 

available . Its involvement, though modest now , is likely to 
till May -end 1970 beforç closing for the year at Rs. 504, At 

growin view of its crucial role in accelerating rural electric 
this level the price showed a net gain of Rs. 47 per kg, 

fication programinos in the country . Its resources would 
over the year , 

also increase to the extent of Rs, 150 crores as a result of the 

provision made in the Fourth Plan . 
69. In the international market, Silver ruled firm during * IDBI, IFCI, ICICI, SFCs and SIDCs. 
the greater part of thç year owing to improved outlook @ Provisional, 
of demand for silver following the introduction of a hill in the 

† Including disbursements on account of guarantecs . 
U . S . Senate to mint Eisenhower Memorial Coins but towards tt Including rcfinance to banks and rediscounts . 
the cod of year heavy speculative selling pressure crased a * * Preliminary data . 


Table 9 Investment rimet inn reste 


(Rupees crores ) 
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Reserve 


Bank 


of India 


Debentures 
floated by Central 
Co -operative 


Agricultural Refinance Cor 
poration (ARC) 


Refinance Corpora 
tion (AFC) 


Rural Electrification 
Corporation (REC ) 


Year 


Medium - Term Loans 


- 


(July - Jure ) 


- 


Land Mortgage 
Development 
Banks 

No. of Total 

schemes * * outlay 
Ordi- Ruralı de - sanc 

tioned 


ARCS 
commit- 
ments 


Disbur- No . of Total 
sements schemes outlay 
Cements schemes outlay 

during sanc 
the year tioned 


AFC S 
commit 
commit 
Dentst 


Disburs No. of Total 
sements schemes outlay 
during sanctioned 
the yeart 


REC s 
commit 
ments 


Disbur- Amount Drawals 
sements sanctioned during 

the year 
the year 


M 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


1960 -61 


5 . 69 


1961-62 


7 . 39 


9 .97 
10 . 50 
19 . 25 
23 . 34 


1962-63 


1 .55 
2 . 38 * 
1 . 57 
1. 84 
3. 23 


9 .31 


4 . 18 
7 . 45 


1663-64 


1964-65 


8 


2 . 01 
9. 35 
10 . 31 


14 . 01 
14 .39 
14 . 11 


7 .91 


1965 -66 


7 . 45 


15 . 49 


2 . 23 
11. 02 
13 . 31 

9 . 18 
67 .08 
79 .21 
92. 78 
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1966 -67 
1967-68 


9 . 12 


43 . 10 

52 . 05 
. 64. 51 
. 103 . 426 
.. 114 . 72 


0. 45 
4 .45 
2 .08 
5 .67 
17 .84 
28. 60 


2 .93 
1.57 
5 .00 
1.10 


9 . 12 


. . 
. 
.. 


7 . 36 
58. 13 
69 .32 
70 .92 


1968 -69 


87 
108 
142 


6 
23 


61. 50 4 . 20 @ 
4 6.74 29 .311 


2 . 52 
15.04 


16 . 57 
19 .00 
18 . 30 


9 .02 
11 .48 


1969 -70 


50 


31.11 


30. 28 


. 


Note : Figures of investment finance made available by commercial banks, oiber than by way of contribution to the debentures floaled by land mortgage /development banks and parti 

cipation with the Agricultural Finance Corporation , are not available . Similarly , figures of investment finance provided by Co -operation Cooperative credit agencies out of their 
own funds are also not available . 


* Includes special development debentures of Rs . 13 . 5 lakhs. 
* * Excluding schemes sanctioned but subsequently withdrawn . 
+ Includes participation by member -banks. 


Reference to participation in respect of 4 schemes involving an oullay of Rs. 4 . 20 crores. Participation in respect of the remaining two schemes involving an outlay of 
Rs. 57 . 30 crores is yet to be finalised . 

Refers to participation in respect of 19 schemes involving an outlay of Rs. 29 .31 crores . Participation in respect of four schemes involving an outlay of Rs. 17. 43 
crores is yet to be finalised . 
fRevised 
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74 . During the Fourth plan , land development banks are 
likely to expand their loan operations to Rs. 700 crores 
a target fixed on the basis of the availablc resources . The 
Agricultural Refinance Corporation has a refinance target 
of Rs. 200 crores , 


son . While net credit to Government continues to be smal 
ler , both foreign exchange assets and credit to commercial 
sector were higher during this slack season so far than in 
the corresponding period last year . 
Bankluy Trends and Credit Policy . 


Trends in Money Supply 


80. During the year the strain on the resources of the 
scheduled cominercial banks increased owning to larger ex 
pansion in bank credit and a slow -down in the rate of de 
posit growth . Banks recourse to Reservo Bank credit was 
substantially higher than last year. The Rescive Bank , there 
fore, tightened its credit control incasures to reduce to some 
extent the banks access to refinance facilities available in 
respect of their lending to priority scctors . Some of the 
concessions in respect of these refinancc facilities were with 
drawn . In the context of the upward pressure on prices , 
excessive build up of inventorics in industry of agricultural 
raw materials in short supply was curbed by stiftening the 
margin requiremnents and lowering of ceiling limits in res 
pect of bank advanccs against the security of these commo 
dities . 


75 . During the year 1969 - 70 (July - June ) incroase in money 
supply with the public at Rs. 578 crores was bigher than that 
in the preceding year (Rs. 566 crores) . However, the rate 
of increase slackened to 9.6 per cent in the current ycar as 
against 10 . 3 per cent in 1968-69. Total monetary resources , 
which comprise currency with the public and aggregate de 
posits of banks, recorded a smaller increase at Rs. 991 crores 
or 11. 4 per cent as against Rs. 1039 crorcs or 13 . 5 per cent 
in 1968 -69. Component-wise the increasc under currency 
continued to be larger than the increase in deposit money, 
reflecting the continued growth in agricultural incomes . The 
expansion in currency component during 1969 - 70 was Rs. 
386 crores or Rs. 45 crores more than that in last year, 
while the incrcase in deposit money at Rs. 192 crores was 
Rs. 33 crores smaller than last year . The rate of growth 
of time deposits also slackened considerably froni Rs. 473 
crores or 21. 5 per cent in 1968 -69 to Rs. 413 crores or 15 . 4 
per cont. During 1969 -70 net bank credit to Government 
registered a marginal increase of Rs. 6 crores its against a 
sizeable increase of Rs. 433 crores in 1968 -69. On the other 
hand , tho net foreign exchange assets position of banking 
sector this year exerted a much larger expansionary impact 
on money supply than last year . Following considerable 
decline in payments for imports and some increase in earn 
ings from cxports the net foreign exchange assets of the bank 
ing sector registered a larger increase of Rs. 285 crores 
than Rs. 153 crores last year . Bank credit to the commer 
cial sector also exerted a much larger expansionary impact 
on money supply than last year , the increase of Rs. 736 
crores being Rs. 95 crorcs larger than the increase during 
the preceding year. In assessing the magnitude of expan 
sion in bank credit to commercial sector , it has to be borne 
in mind that a good part of this credit is on account of ad 
vances to public sector undertakings including the Food Cor 
poration of India as well as to State Governments for com 
mercial purposes such as food procurement and purchase and 
distribution of fertilisers . Table 11 would provide some 
idea of the magnitude of such advances in the total bank 
credit to the commercial sector as also of their variations 
over the period ended December 1969. 


81. Total scheduled commercial banks credit recorded an 
increase of Rs. Rs. 628, 8 crores as compared with the expan 
sion of Rs. 495 . 9 crores in 1968 -69. The rate of increase 
in credit in 1969 . 70 WAS 17 . 5 per cent as compared with 
16 .0 per cent in 1968 -69 . Aggregate deposits , on the other 
hand , showed a smaller rise of Rs. 594. 0 crores as coul 
pared with the rise of Rs. 676 . 8 crores in 1968-69. The 
rata of growth in doposits thus declined from 17 .0 per cent 
in 1968 -69 to 12 . 8 per cent in 1969- 70 . The credit-deposit 
ratio at the end of the year stood at a high level of 80 .7 
per cent, which was 3. 2 per cent higher than at the end of 
June 1969. Of the total increase in deposits , time deposits 
acccunted for 66 per cent us in 1968-69 . Scheduled com 
dzercial banks investments in Government sccuritics show 
ed an increase of only Rs. 61. 3 crores, as against a much 
larger increase of Rs. 150 . 7 crores in 1968 -69. In view of 
this, the investment- deposit ratio ut 22 . 7 per cent was lower 
by 1. 5 percentage points than the ratio a year ago . Cash 
and balances with the Reserve Bank showed a decrease of 
Rs. 39 . 5 crores as against an increase of Rs. 110 . 8 crores 
in 1968 -69, As a result, the cash ratio declined from 8 .2 
per cent in June 1969 to 6 . 5 per cent in June 1970 . The 
outstanding level of banks borrowings from the Reserve Bank 
at the end of June 1970 was much higher at Rs. 291. 5 crores 
than the level of Rs. 172 .2 crores at the end of June 1969. 


Sensonal Trends 


76 . The slack season of 1969 (May -October ) witnessed a 
smallor contraction in money supply (Rs. 73 crores ) than in 
the 1968 slack season . The contraction in money supply 
stommed muinly from a decline in net bank credit to Goy 
ernment and the commercial sector (1. 0 ., adjusted for varia 
tion in time deposits of banks ) , which was partly offset by 
an accrual of Rs. 45 crores to not foreign oxchange assets of 
the banking sector . 


82 . The credit policy announced on the eve of 1969 slack 
season was referred to in the previous Report. The 1969 
slack season witnessed a substantial growth in deposits of 
Rs. 348 crores , relatively to the increase of Rs. 239 crores 
in the 1968 slack season. It was , however, not much higher 
than the increase of Rs. 325 crores in the 1968 -69 busy sea 
son . The rate of growth in deposits in the 1969 slack sea 
son was slightly lower at 7 .8 per cent as compared to 7 . 9 
per cent in 1968 -69 busy season which prcceded it but was 
higher when compared to 6 .2 per cent in 1968 slack season , 
Of the total increase in deposits, only about 67 per cent was 
in the form of timc cleposits , whereas the proportion in the 
1968 sluck season was 95 per cent. Bank credit on the 
other hand , recorded a contra - seasonal rise of Rs. 31 crores 
as against a contraction of Rs. 43 crorcs in the slack season 
ot 1968 . Even so , the credit deposit ratio stood lower at 
72. 9 per cent at the end of October 1969 — as compared to 
73 .7 per cent a year ago . 


77 . During the busy season period of 1969- 70 , le ., No 
vember 1969 to April 1970 , money supply expansion was 
higher at Rs. 695 crores or 11 , 9 per cent against Rs. 107 
crures or 11 .4 per cent in the 1968- 69 busy season, The 
expansion in currency component at Rs. 512 crores was 
about Rs. 100 crores larger than last busy season, while in 
crease in demand deposits was smaller by Rs. 13 crores . 
Increasc in time deposits was also smaller by Rs. 38 crores 
than in the 1968 -69 busy season . 


78 . The increase in net bank credit to Government dur 
ing the 1969-70 busy season was much smaller at Rs. 130 
crures as against Rs. 324 crores in the corresponding period 
last year . However , the increase in foreign exchange assets 
at Rs. 181 crores was higher by Rs. 48 crores than in the 
1968 -69 busy season . Credit to connercial sector expanded 
by Rs. 569 crores in 1969 -70 season as against a rise of 
Rs. 470 crores in the last busy season . Thus during the 
1969- 70 busy season , larger increases in net foreign exchange 
assets and bank credit to the commercial sector were res 
ponsible for larger increase in money supply , 


83. Ta response to the Governor s request to banks on 
the eve of the slack season , to invest their surplus funds in 
Government securities as well as in other approved securities , 
the banks increased substantially their holdings of Govern 
ment securities by Rs . 208 crores and of other approved se 
curities by Rs. 31 crores in the 1969 slack season is com 
pared to Rs. 134 crores and Rs. 5 crores , respectively , in the 
1968 slack season . The investment- deposit ratio of banks 
moved up by nearly 3 points during the season and stood at 
31. 8 per cent at the end of October 1969 , as compared with 
31. 3 per cent a year ago . The increase in cash and balan 
cey with the Reserve Bank was somewhat smaller than in 
the 1968 slack season, but the cash ratio showed a margi 
dal risc of 0 . 1 per cent to 6 . 4 per cent at the end of the 
1969 slack season. Borrowings from the Reserve Bank by 
scheduled commercial banks declined from Rs. 101.0 crores 
at the end of April 1969 to Rs. 33 .5 crores at the end of 
October 1969 , which was about Rs. 3 crores bigher than the 


79 . During the current slack season i. e., the 1970 slack 
season so far there is a contraseusonal expansion in money 
supply as in the corresponding period of the 1969 slack sca 
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Table 10 — Trends in Money Supply and Monetary Resources 

(Annual) 


(Rupees crores) 


- - - - - 


- - --- - 


- - - - - -- - 


- 


- 


-- - - --- 


Variations during July - June 
1967-68 1968-69 1969- 70 


1. Currency with the Public 


.. 


.. 


.. 


.. 


. . 


.. 


. . 


+ 341 
( + 9 . 9 
+ 22 .5 
( + 11 . 1) 


+ 386 
( + 10 . 2 ) 

+ 192 
( + 8 . 5) 


2. Demand Deposits 


. . 


.. 


. . 


.. .. .. 
- - --- -- - - - - --- 


. . 
- 


+ 235 
( + 7 . 3 ) 

+ 276 
( + 15. 7) 

- - - 

+ 510 
( + 10 .3 ) 

+ 258 
( + 13 .2 ) 


3. Money Supply ( 1 + 2 ) . . 


.. 


4 . Time Deposits 


+ 566 
( + 10 . 3) 

+ 473 
( + 21.5) 


+ 578 
( + 9 , 6 ) 

+ 413 
( + 15.4) 


- - 


- 


. 


5 . Total Monetary Resources 


. . 


+ 768 
( + 11.1) 


+ 1039 
( + 13.5) 


+ 991 
( + 11.4) 


.. - - - 


- - 


- - 


- 


6 . Net Bank Credit to Government 


+ 6 


+ 171 
( + 4 .1) 

+ 81 
( + 81. 0 ) 


7. Net Forcign Exchango Assets of the Banking Sector 


+ 433 
( + 9.9) 
+ 153 @ 
( + 84 . 6) 

+ 33 
( + 10 . 4) 


+ (0 . 1) 

+ 285 
( + 71. 4 ) 

+ 11 
( + 3. 2 ) 


8 . Government s Nel Currency Liabilities to the Public 


- (0 .6 ) 


- 


- 


9. Total (6 + 7 + 8 ) 


+ 250 
( + 5 , 4 ) 


+ 619 @ 
( + 12. 7) 


+ 302 
( + 5 .4 ) 


10 . Bank Credit to Commercial Sector 


. . 


. . 


. . 


+ 641 
( + 17 .6) 


+ 736 
( + 17. 2) 


+ 570 
( + 18 .6 ) 
- - - - - 

-- 8 
- 44 


- 


. 


11. Net Non -Monetary Liabilities of Reserve Bank , . 
12 . Net Non-Monetary Liabilitjos of other Banks . . 


- 95 @ 
— 126 


-- 60 
+ 13 


13. Total (9 + 10 ) . . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


+ 820 
( + 10 .6 ) 


+ 1260 @ 
( + 14 .8 ) 


+ 1038 
( + 10 . 5) 


- - - - 


- 


Note : Figures in brackets represent percentage variations. 


Excluding changes due to revaluation of gold held in the Issue Department of the Roserve 
February 1, 1969 . 


Bank with effect from 


Table 11 – Outstanding of Scheduled Commercial Bank Credit to Public Sector 

(Rupees Crores) 
- - - - - - - - - - -- - ---- -- -- 

June 28 , December 27 , June 27 , 
1968 1968 

1969 


December 
26 , 1969 * 


(i) Government Companies and Corporations 


( ii) Other Government Bodies 


(iii ) State Governments 


( iv ) State Electricity Boards . . 


223 . 38 
( + 142 . 2 ) 

10 . 08 
( + 2 . 9 ) 

22 , 86 
( + 26 .7 ) 

10 . 92 
( + 248.9 ) 

267 . 24 
( + 116 .9 ) 
3102 .89 
( + 13 . 9 ) 


299 . 88 
( + 34 . 2 ) 

14 . 44 
( + 43 . 2 ) 

18 .46 
( - 19 .2 ) 

10 . 74 
( + 1, 0 ) 
343 . 52 
( 28 .5 ) 
3068 . 99 
( 1. 1) 


- 224 . 97 
( + 25 .0 ) 

14 . 90 
( + 3 . 2 ) 

87.58 
( + 374 . 4 ) 

23 . 13 
( + 115 . 4 ) 

350 . 58 
( + 2 . 1) 
3598 . 77 
( + 17. 3) 


165 . 37 
( - 26 . 5 ) 

18 , 97 
( + 27 . 3 ) 

30 , 95 
( - 64. 7 ) 

19 .07 
( 17. 6 ) 

234 . 36 
( - 33 . 2 ) 
3615 . 92 
( + 0 . 5 ) 


(v ) Grand Total 
( vi) Total Scheduled Commercial Bank Credit .. . . 
( vii ) Proportion of Credit to Public Sector to total Scheduled Commercial Bank 

Credit . . . " 
Note : Figures in brackets indicate percentage changes over the previous period , 

* Provisional, 


- 


8 .6 


11. 2 


9 , 7 


6 . 5 
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Table 12 – Trends in Money Supply and Monetary Resources 

(Seasonal) 


( Rupees 


crores) 


- 


- 


- - 


Variations during 


tho 


Slack Season 


Busy Season 
1968 -69 1969 -70 


1968 


1969 


1. Currency with the Public 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


- 126 
( – 3. 6 ) 

- 5 
( - 0 . 2 ) 


- - 149 
( - 4 . 0 ) 

+ 76 
( + 3.6) 


+ 411 
( + 12. 2 ) 

+ 196 
( + 10 . 0 ) 


+ 512 
( + 14 . 1) 

+ 183 
( + 8 . 2 ) 


2 . Demand Deposits 


. 


3 . Money Supply (1 + 2 ) 


- 131 
( - 2 . 4 ) 

+ 230 
( + 10 ,6 ) 


- 73 
( 1.2 ) 

+ 248 
( + 9 . 6 ) 


+ 607 
( + 11.4 ) 

+ 200 
( + 8 . 4 ) 


+ 695 
( + 11.9) 

+ 162 
( + 5 .7 ) 


4. Time Deposits 


-- - 


5. Monetary Resources (3 + 4) .. 


.. 


. . 


.. 


.. 


+ 99 
+ (1 . 3 ) 


+ 175 
( + 2 . 1) 


+ 807 
( + 10 .5 ) 


+ 857 
( + 9 . 9 ) 


6. Net Bank Credit to Government .. 


.. 


.. 


. . 


-- 14 
40.3 ) 


+ 36 
( + 0 .8 ) 

+ 9 
( + 5.0 ) 


7 . Net Foreign Exchange Assets of the Banking Sector 


.. 


. 


- 45 


( + 11. 3 ) 


+ 324 
( + 7. 4 ) 

+ 133 
( + 67 .7 ) 

+ 33 
( + 10 .5 ) 


+ 130 
( + 2.8 ) 

+ 181 
( + 40 . 9 ) 

+ 13 
( + 3 .9 ) 


8. Government s Net Currency Liabilities to the Public .. 


. 


- 


8 


( - 2 .0 ) 


9. Total (6 + 7 + 8 ) 


+ 37 
( + 0 . 8 ) 


+ 31 
( + 0 .6 ) 


+ 490 @ 
( + 10 .0 ) 


+ 324 
( + 3 .9 ) 


10 . Bank Credit to Commercial Sector .. 


.. 


.. 


.. 


. 


+ 56 
( + 1. 6 ) 


+ 136 
( + 3.3) 


+ 470 
( + 12.9 ) 


+ 569 
( + 13.4 ) 


+ 2 


+ 15 


11. Net Non -Monetary Llabilities of Reserve Bank of India 
12. Net Non-Monetary Liabilities of other banks 

NON -Monetary Liabilities of othor banks . . 


- 77 
– 76 


- - 76 
- - 40 


. 


+ 4 


13. Total ( 9 + 10 ) . . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


.. 


. . 


. 


+ 93 
( + 1. 1) 


+ 1.1) 


+ 167 
( + 1.7 ) 


+ 960 @ 
( + 11. 2 ) 


+ 893 
( + 9 .2 ) 


Note : Figures in brackets represent percentage variations. 

@ Excluding chaoges due to revaluation of gold held in the Issue Department of the Resorve Bank with 
February 1 , 1969. 


effect from 


Table 13. - Annual Varlations in Important Banking Data 


(Rupees crores) 


Jun 


June 
1967 


1968 


June 
1969 


1970 + 


Varia 
tion 
during 
the 
year 
ended 
June 
1967 


Varig 
tion 
during 
the 
year 
ended 
June 
1968 


Varia 
tion 
during 
the 
year 
onded 
June 
1969 


Varia 
tion . 
during 
the 
year 
ended 
June 
1970 


2631 . 1 
1069 . 9 
922 . 6 
147 . 3 


+ 359 . 7 
+ 20 . 4 

+ 3 . 8 
+ 16 ,6 


3102 . 9 
1160 . 7 
975 . 6 
185 . 1 


+ 471 . 

8 
+ 90 . 8 
+ $ 3 . 0 
+ 37 . 8 


3 598 . 8 
1358 , 9 
1126 , 3 
232 . 6 


+ 495 . 9 
+ 198 . 2 
+ 150 . 7 
+ 47 . 5 


4227 , 6 
1505, 7 
1187. 6 
318 . 1 


+ 628 . 8 
+ 146 . 8 

+ 61 . 3 
+ 85 , 5 


1. Total Bank Credits 
2 . Total Investments . . 

(a ) in Government securities . . 

(b ) in other approved securities 
3 . Cash and Balances with the Reserve 

Bank of India , , 
4 . Money at call 
5. Aggregate Deposits 

(2 ) Demand 
(h ) Timo . . . . 

. . 
6 . Borrowings from Reserve Bank of India 


258 , 8 

57 . 7 
3517 , 0 
1664 . 6 
1852 . 4 

11 . 5 


+ 63 , 5 

- 4 . 5 
+ 393 . 8 
+ 187 . 3 
+ 206 , 5 
+ 9 . 

0 


269 , 5 

50 . 6 
3969 , 0 
1874 . 8 
2094 . 2 
1 03 , 5 


+ 10 , 7 

- 7 . 1 
+ 452 , 0 
+ 210 , 2 
+ 241, 8 

+ 92 .0 


380 . 3 

88 . 1 
4645 . 8 
2103. 5 
2542 . 3 
172 . 2 


+ 110 . 8 

+ 37 . 5 
+ 676 . 8 
+ 228 . 7 
+ 448 . 1 
+ 68 . 7 


340 . 8 

49 . 3 
5239 . 8 
2307 . 3 
2932 . 5 
291 . 5 


- 39 , 5 
- - 38 . 8 
+ 594 . 0 
+ 203 . 8 
+ 390 . 2 
+ 119 3 


• Provisional. 

Source : Returns submitted under Section 42 ( 2 ) of the Reserve Bank of India Act, 1934 , cxcopt in respect of borrowing , from 
the Reserve Bank of India which are based on horrowing advices from regional offices of the Reserve Bank of India . 
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Table 14 - Scasonal Variations in Scheduled Commercial Banks Data 


(Rupees Crores) 


TUT 


n 


Slack Şcason Upto 


Şlack 
Soagon 
1968 


Busy 
Season 
1968 -69 


Slack 
SCASOR 
1969 


Busy 
Season 
1969-70 


June 26 
1970 * 


June 27 
1969 


--- 42 .9 


+ 426 . 9 


+ 31. 3 


+ 561.6 


+ 173 ,4 


+ 137. 6 


+ 


+ 


+ 


+ 


1. Bank Credit .. .. .. . . .. . . .. . . 
2 . Investments in Government Securities and other approved 
securities . , . 

" 
(a ) in Government socurities . . . 

(b) ia other approved socuritica .. .. 
3. Cash in hand and balances with Roserve Bank 
4 . Money.at call and short notice 
5 . Aggregate Deposits . . 

(a ) Demand .. . . 

(b) Time 
6 . Borrowing from the Reserve Bank 

. 


+ 138 .7 
+ 133 . 9 
+ 4 .8 
+ 30 .2 
+ 34 . 6 
+ 238 .9 
+ 12 , 3 
+ 226 . 6 
- 81 . 9 


- 2 .4 
- 43 .0 
+ 40 ,6 
+ 20 . 2 
+ 6 .7 
+ 324.9 
+ 145 . 1 
+ 179 . 8 
+ 70 . 8 


+ 239 .5 
+ 208 . 3 
+ 31 .2 
+ 26 . 7 
– 25 . 8 
+ 348. 1 
+ 115 . 0 
+ 233 . 1 
– 67 . 5 


- 53 .9 
- 101,0 
+ 47. 1 
+ 6 .8 
– 14 .2 
+ 318.5 
+ 170 , 3 
+ 148 . 2 
+ 203 .0 


+ 34 .5 
+ 22 . 5 
+ 12 .0 
+ 26 . 4 
+ 4 .4 
+ 133 .2 
+ 42 , 6 
+ 90 . 6 
+ 55 .0 


+ 73 .4 
+ 68 . 5 
+ 4 .9 
+ 99 . 4 
+ 3 . 2 
+ 205.8 
+ 124 . 1 
+ 81 . 7 
+ 71. 2 


+ 


+ 


+ Provisional. 
Notes. : ( 1) Data are based on weckly returns submittod by banks undor section 42 ( 2 ) of the Reserve Bank of India Act, 1934 , excopt 

in respect of borrowing _ from the Reserve Bank of India which are based on weckly borrowing advices from regional 
offices of the Reserve Bank of India . 
(2) The variations are based on the last Friday figures of April and October . 


Table 15 - Seasonal Pattern of Principal Ratios of Scheduled Commercial Banks 


(Rupcos croros ) 


October , 1968 


April. 1969 


October , 1969 


April, 1970 


J unc, 1970 * 


June, 1969 


Amo. 
unt 


Amo- Per - 
unt cent 


Amo- 


Per 
cent 
agc 


Amo. 


Amo- Per - 
unt 

cent 
age 


unt 


Per 
cent 
age 


unt 


Per 
cent 
age 


Amo- Per 
unt cent 

ago 


Age 


73 , 7 


3461 . 3 


78 . 0 


3492 .6 


72 .9 


4054 . 2 


79 .4 4227 ,6 


80 . 7 3598 . 8 


77 . 5 


31, 3 1285 .6 
26 .8 1057.8 


28 . 9 
23 .8 


1525. 1 
1266 . 

1 


31 . 8 1471.2 
26 .4 1165 ,1 


28 . 8 1505. 7 28 . 7 1358 . 9 29 . 2 
22 .8 1187 .6 . 22 . 7 1126 . 3 24. 2 


4.5 


227,8 


5.1 


259 .0 


3.4 306,1 


6.0. 318.1 


6.0 232 .6 


5.0 


1 . Bank Crodit .. . , 3034 .4 
2 . lavestmonts in Government 

and othor approved scurities 1288 , 0 
(a) in Governmont socuritics 1100 . 8 
(b ) in other approved 
socurities 

187 .2 
3 . Cash & Balances with Re 

serve Bank . . . .. 260 . 7 
4 . Money at call and Short 
Notice 

. . 78 .2 
5. Aggrogato Deposits .. 4115 .1 
(a ) Demand 

1834 . 3 
(b ) Timo . . .. . . 2280 .8 
6 . Bourowings from Rosci ve 

Bank ... . . . . 30 .3 


6 . 3 


280 .9 


6 ,3 


307 . 

6 


6 


.4 


314 .4 


6 .2 


340 .8 


6 .5 


380 . 3 


8 . 2 


- 84 .9 
100 .0 4440. 0 
44 .6 . 1979 .4 
55, 4 2460 .6 


- 59. 1. 
100. 0 4788. 1 
44 .6 2094 . 4 
55 .4 2693 . 7 


- 44. 9 
100 .0 5106 .6 
43 . 7 2264 . 7 
56 .3 2841. 9 


- 49.3 - 88 ,1 
100 . 0 5239 . 8 100 . 0 4645 .8 100 . 0 
44 , 3 2307 . 3 44 .0 2103 , 5 45, 3 
55 .7 2932 .5 56 ,0 2542 .3 54. 7 


- 


101 .0 


- 


33 .5 


- 


236 , 5 


- 


291. 5 


- 


172 .2 


- 


- - - 


- 


Note : (1) Tho porcentages are ratios to aggregate deposits . 


(2 ) Data aro based on wockly returns submittod by banks under section 42 ( 2 ) of the Reserve Bank of India Act. 1934 . 
oxcept in respoct of borrowings from Reserve Bank of India which are basod on weokly borrowing adviccs received from regional 
offices of the Reserve Bank of India . All figures relate to the Friday of the month . 

* Provisional 
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SS 
level a year ago . In view of the comfortable resources posi perionced sudden or specially heavy demands on credit from 
tion of the banking system and the continuance of the re particular sectors, 
linance facilities by the Reserve Bank for the priority sectors , 
the money markici remained easy during the 1969 slack 

88. However, unlike in the busy season of 1968- 69 the pace 
Son The call tatt ;31 Bombay Jesline i froni the busy Stil of credil expansion increasca considerably from carly part of the 
soli s closing level of 4 per cent to 3. 1 per cent in the third busy scason of 1969- 70 . The credit cxpansion during the first 
weck of August 1969 , but thercafter it rusc steadily to 4 per three months of the season amounted to Rs, 277 crores as com 
cent at which level it remained till the end of the slack sca pared to Rs. 112 crores in the corresponding period of 1968 -69 
son as compared to the level of 3 . 5 per cent at the end of the season . At the same time, there was a contra -seasonal risc in 
1968 slack season . In Calcutta , the call rate rose from 3 , 7 prices and the nionthly average index of wholesale prices during 
per cent at the end of April to 4 . 6 per cent in the second January 1970 was 6 .8 per cent higher than the level a year ago , 
week of May 1969 , bil declined 10 2 . 9 per cent at the end In a letter to banks on February 5 , 1970 the Governor drew the 
of August. Thereafter it moved upto 3 . 7 per cent at the end banks attention to the sharp rise in bank credit as well as in the 
of the 1969 glack season . In the 1968 slack season , the call borrowings of banks from the Reserve Bank during the season 
rotc at Calcutta ruled between 3 . 1 per cent and 4 .8 per cent and pointed out that the credit expansion was larger than what 
and closed at 4 . 1 per cent. . 

was warranted by genuine production and marketing nçeds. 
He, therefore , advised the banks to exercise adequate credit 

restraint and to make a creful analysis of the directions in which 
84 . On September 1 , 1969 , the Reserve Bank issued a 

the credit expansion had taken place during the season . In order 
directive, in terms of which the payment of interest on cor 

to reduce the recourse by banks to refinance facilities of the 
rent accounts and on deposits for periods upto 14 days , as 

Reserve Bank and to restrain credit expansion , the relinance 
well as the payment of brokeragc on deposits by banks was 

facility at the Bank rate in respect of food procurement advances 
prohibited . The rates of interest fixed on other Categories of 

irrespective of u bank s not liquidity ratio , was withdrawn), and 
dçposits were not revised and kept at the same levels as were 

the availability of refinance at 4 per cent upto the total of short 
in force under the carlier All- India Inter -Bank Agreement 

term lending to agriculture was discontinued and only direct 
on Deposit Rates . 

lending to agriculture was made eligible for refinance at Bank 

rate. The banks were also asked to step up their holdings 
85. During the 1969 slack season some procedural relaxa 

of assets which are included in their statutory liquidity ratio , 
tions in Credit Authorisation Scheme and Bill Market Scheme from 25 per cent to 26 per cent of their aggregate demand and 
were also made. In May 1969 certain categories of advances timo liabilities within a month , 
were exempted from the requirements of Reserve Bank s prior 
Authorisation . Important among these categorios, were ad 

89. Subsequently , on February 18 , 1970 , the Chairmen / 
vances to State Governments, Food Corporation of India and Chief Executives of the banks and the Governor of the Reserve 
State Co- operative Banks for financing food procurement opera Bank revicwed credit and deposit (ronds during the first three 
tions, advances against Government and other trugtoo socurities months of 1969- 70 busy season . As credit cxpansion continued 
and advances to State Electricity Boards and public sector undor 

to grow in the 1969 -70 busy season , His Governor asked the bank 
takings . In August 1969, further exemptions were grantes! ers to exercise the utmost caution in extending credit and exer 
from the prior authorisation requirement, in respect of the 

ciso greater vigilance in the matter of end -use of credit. The 
purchase and discount of inland documentary bills and supply Governor also urged the banks to rely more on the resources, 
bills drawn on quasi-Government bodies. 

which they could nobiliso by way of deposits than on recourse 
to the Reserve Bank . As the banks continued to have large 

recourse to the Reserve Bank s refinance facilities , the availability 
86 . In pursuance of the recommendations of the Fertiliser 

of refinance to banks was further restricted to an amount equiva 
Credit Committee , set up by the Fertiliser Association of 

lent to an increase in credit to the priority sectors over the pres 
India , the Bank reduced in August 1969 the minimum amount 

cribed base period . Simultaneously , the mininum net liquidity 
of usanco promissory notes in respect of advances yranted for 

ratio qualifying for Bank rate refinance was also raised from 
distribution of fertilisers , froin Rs. 50 ,000 to Rs. 25 ,000 and the 

30 to 31 per cent, which was to be stepped up further to 32 per 
minimum amount that can be borrowed by a bank at a tinze from 
Rs. 5 lakhs to Rs, 1 lakh . The Resteve Bank also made a simi 

cent by the last Friday of April 1970 . Banks were also asked to 

step up their assets in respect of statutory liquidity ratio from 
lar concession for refinancing advances granted by banks to 

26 to 27 per cent by the last Friday of April 1970 . 
small-scalc industries . 

90 . Tie Bank also took certain additional measures to 
Credit Policy For 1969 - 70 Busy Season 

crub credit expansion an , to encourage deposit mobilisation by 

banks . On January 21 , 1970 , the Bank removed the ceiling rate 
- 87. At a mecting with the Chairmen / Chief Executives of of interest on advances , which was fixed at 91 per cent on March 
major banks on November 1, 1969, the Governor of the Rescrve 

2 , 1968 and which was applicable to the larger Indian schedul 
Bank revicwed banking trends in the 1969 slack season and indi 

cd commercial banks and foreign banky Operating in India . 
cated the Bank s policy for the 1969- 70 busy season . It was However , in order to maintain the cost of export credit at a 
felt that although thero was a favourable outlook for agricultural reasonable low level, the Bank continued the ceiling rate at 6 
production and the revival in industrial output and the rising 

per cent for export credit granted by banks (both pre - shipnicnt 
trend in exports continued , the banking system would not be and post -shipment ). Following the removal of the ceiling rate 
faced with any problemin of inadequacy of funds to meet the credit of 95 per cent on advances and the upward revision of the rates 
requirements, in view of the improved liquidity position and of interest on certain categories of postal deposits, the Reserve 
the likely addition to their resources by way of fresh deposits Bank raised on March 28, 1970 był to per cent the rate payable 
during the busy season . In view of this and to maintain a degree by banks on deposits for periods of two years and above, whilo 
of stability in Bank s credit policy with a view to helping banks retaining the rates of interest on savings deposits and the rates 
to plan their operations, there was no basic change in the credit on lixed deposits for period of less than two years at the previous 
policy for the busy season of 1969 -70 , Refinance at 43 per cent, levels. The new rates came into effect from April 1, 1970 , 
irrespective of net liquidity ratio , was available : (i ) against pack 

At the same time, with a viow to bringing about a more rational 
ing credits to exporters of inatallurgical and enginecring pro 

allocation of credit and to induce the horrowers to cxrcise great 
ducts ; (il) lipto an amount cquivalent to the increase in export er care in estimating thcir credit requirements , the Reserve 
credit over the prescribed base period (November 1968 to April Bank issued on March 28 , 1970 a directive to banks asking theni 
1969 ) ; and ( Ill) upto an amount cquivalent to the total of short 

to levy a commitment charge of 1 per cent per annum , effective 
term outstanding credit to agriculture and small-scale industries April 1 , 1970 , on the unutilisce portion of credit limits of Rs. 10 
(guaranteed by the Credit Guarantee Organisation ). In ackli. lakhs and above . Suitable exemptions have been granted in 
tion , refinance at the Bank rate , irrespective of the net liquidity respect of credit limits for inland , export and import bilis , 
ratio , was continued (i ) against packing credit to cxporters packing credit for exports , letters of credit opened for imports , 
of goods other than pictallurgical and engineering , and against trust receipts facilities in connection with the import of goods, 
post -shipment cxport. crcllit and ( ii ) in respect of advances lo 

procurcnicnt operations as well as credit limits granted to Stato 
State Governingnis , their agencies and Food Corporation of Trading Corporation for the purpose of storage and distribution 
India for food procurement Operations. Further, the increasc of soyabean and sunflower oil. 
in credit to export sector over the prescribed basc period , con 
tinued to be trcalcd as liquid assets of banks for the purpose of 

91 . Following the withdrawal of the rofinance facility at 
computation of nel liquidity ratio . Finally , as in tlic past, Ilie 

Bank rate in respect of food procureincnt advances fronı Feb 
Reserve Bank agreed to consider giving discretionary accommo 

rtiary 5 , 1970 , the banks which continued to finance food procure 
dation to banks , in deserving cases , at the Bank rate , if they ex mcat operations found it difficult to mcet the growing financial 


Sec . 3 ( ii )] THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY , 3 , 1973 /MAGHA 14 , 1894 

449 
:53 . - - = - =- = - = - = - = - - = =- == - - = = - = - = - = 
requirements of other priority sectors as well as sonic of the sugar were subject to a minimunimargin of 45 per cent, in respect 
industrios ilke the sugar industry which were faced with the pro 

of parties other than sugar inills and to mills in respect of stocks 
blom of carrying a large volume of stocks. The Bank, therefore , which had left the factory premises and on which excise duty 
agreed in April 1970 10 refinance at Bank rate 80 per cent of the had been paid . Subsequently on May 30 , 1970 , the Bank advis 
increase in advances granted by banks for food procurement ud tlie banks to provide additional finance to sugar mills to en 
purposes over the average level of such advances in thọ quarter able them to continue the crushing activity . The banks werc also 
endod March 1970 . This facility was made availablc till the 

advised to fix the samemargin for levy and free sugar, thc latter 
third Friday of July 1970 after which it was to be reduced to 50 being based on the tariff value fixed by the Government or the 
per cent of the outstanding level of such advances. 

markel value , whichever is lower . 


Selective Credit Controls 


95 . On representations received from the vanaspali manu 
facturing units that they experienced difficulties in securing bank 
credit, the Bank relaxed on June 8 , 1970 , its restrictions on 
advances to vanaspati units and registered oil niills ; these manu 
facturing units were exempted from the existing ceiling restric 
tions on bank credit. Banks were also asked to charge a lower 
margin of 40 per cent for advances against vegetable oils to 
Vanaspati units . This reduced margin would , however , apply 
only to stocks lo vegetable oils cquivalent to six weeks consump 
tion of each factory located in Northern and Eastern Zones 
and to four weeks consumption of cach factory in the Southern 
and Western Zones , worked out on the basis of a speciiled weekly 
consumption . The Bank also cxcmpted froni control advances 
granted to solvent extraction units against the extracted oil, 
in cases where the value of raw materialexceeds the valuc of de 
oiled cakes to be exported . The ceiling limit on advances against 
non - - dible vegetable oils , excluding linseed and castorsced oils , 
has also been removed . 


Bunking Trends during 1969- 70 Busy Season 


92 . As regards selective credit controlmeasures, following 
considerable improvement in supplies and the fall in prices of 
raw jutc , the Bank withdrew in September 1969 the restrictions 
imposed in October 1968 on advances against raw jule to parties 
other than jute mills , as well as on advances against Pucca 
Delivery Orders for jute goods . However , in view of the tight 
supply position in respect of oilseeds, vegetable oils and raw 
cotton and the sharp risc in their prices in reccnt monthis , the 
Reserve Bank of India issued a directive on January 21, 1970 , 
tightening the control on credit against oilseeds , vegetable 
oils and cotton and kapas. In terms of this directive , the control 
on advances against foodgrains was also stiffened in order to 
discourage holding of excess stocks with the help of bank finance . 
Tho minimum margin on advances against oilseeds and vegetable 
oils ( including vanaspati ) was raised uniformly for advances to 
all partics to 60 per cent of the var" ( l stocks . The margin 
for advances against foodgrains was i used to 50 per cent , The 
permissible levels of credit were reduced to 70 per cent of the 
average aggregate level of advances maintained by a bank in 
1967 in the case of oilseeds and vegetable oils and to 80 per cent 
of the 1968 level in the case of foodgrains. The miniinun 
margin on advances against cotton and kapas to the parties 
other than mills was also raised froni 50 to 60 per cent and the 
control was reimposed on advances to cotton lextile mills with 
a minimum margin of 40 per cent and a cejling which for every 
six -month -period conurening from November 1969 to April . 
1970 would be equivalent 10 85 per cent of the peak level of the 
corresponding period in the year 1967 -68 (November October ) , 
Advances against stocks of imported cotton and to exporters of 
cotton and kapas continued to be exempted from the directive. 
To reinforce the impact of these controls , the Bank also prescrib 
cd a minimum rato of 10 per cent on advances against food 
grains, oilseeds , vogetable oils (including vanaspati) and cotton 
and kapas . Advances granted by banks to the Food Corpora 
tion of India , Statc Governments and their approved agents for 
food procurement and distribution continued to be exempted 
from the provisions of this directive . On March 11, 1970 
advances against imported sunflower oil were completely cxempt 
ed from the control. Tho Bank directed the banks on March 
17 , 1970 not to grant credit facilities to parties affected by the 
directive of January 21, 1970 by way of clean advances or dis 
count of clean bills. The banks were also advised on April 11 , 
1970 to cxercise utmost caution in extending credit against de 
mand documentary bills with a view to preventing the misuse of 
Such credit by their clients. In view of the persisting rise in the 
prices of oilseçds , vegetable oils and cotton and kapas , the Bank 
directed the banks on April 28, 1970 to raise the minimum rato 
of interest charged on such acivances from 10 per cent to 12 
per cent per annum in respect of all borrowers. The mininun 
margin on advances Against indigenous cotton and kapas to 
parties other than cotton mills was also raise from 60 ot 75 
per cent. Some relaxations were inade in respect of advances 
against raw cotton to mills owned or inanaged by the Govern 
ment as well as to the financially weak inills . 


96 . The busy scason of 1969 - 70 witnessed a much larger 
cxpansion in bank credit than the 1968 -69 season . The pace 
of deposit accretion during this busy season on the other hand , 
was somewhat slower than in the busy season of the preceding 
ycar. Scheduled commercial banks credit cxpanded by Rs. 
562 crores as compared with an expansion of Rs. 42 crorcs and 
Rs. 509 crores in the busy scasons of 1968 -69 and 1967-68 , 
respectively . Excluding food procurement advances, credit 
cxpansion in 1969- 70 busy season was also much higher at Rs. 
589 croros tl120 in the carlier busy season at Rs. 419 crores . 
A security -wise analysis of bank credit (based on estimates) 
in the 1969- 70 busy season showed that there has been a substan 
tial decline in advances against foodgrains as against a smal} 
rise in the 1968- 69 season , while the increase in the credit against 
oilseeds , and cotton and kapas , was smaller than in tlie 1968 
69 season . Advances against vegetable oils (including vanas 
pati) and raw jute rose by a much larger amount than in 1968 
69 scason , Advances against sugar increased by Rs. 102 crores 
as compared with Rs. 99 crores in 1968 -69 scaşon , which indi 
cates that the sugar industry did not increase its secours to 
bank finance to a inuch greater extent than in the previous 
year . Among manufactures , credit against cotton textiles 
showed a sharp increase , which reflected the accumlation of 
finished goods held by the industry. The increase in credit 
against jute textiles was only slightly larger than in 1968- 69 
season . Advances against iron and steel and engincering goods 
also showed a substantil increase of R . 58 Crores as against a 
fall of R . 13 crores in 1968 -69 busy season . On the other hand , 
crodit against chemicals , dyes, drugs and pharmaceuticals 
showed a sharp fall of Rs. 19 crores as against a substantial 
rise of Rs. 48 crores in the previous busy scason . Unsccrcd 
advances also showed a smaller expansiion of Rs. 36 crores as 
compared with Rs. 56 crores in the previous busy season . 


93 . Owing to the improved supply position and the consi 
derable fall in the price of gur, the Bank withdrew its control on 
advances against gur on January 21, 1970 . To ovrcome the 
difficulties cxperienced by the roller flour mills in inuking pay 
ments in respect of wlieat purchases from the Fool Corporation 
of India , the Bank advsised the banks on April 10 , 1970 , to charge 
a reduced margin of 25 per cent for advances to roller flour mills 
as against the earlier margin of 50 per cent. The Bank also 
removed the ceiling restrictions on advances granted by banks to 
rollor flour mills against wlicat supplied by the food Corpora 
tion of India . On April 28 , 1970 bank advances against barley 
were "xempted from control. 


97. Deposit accrction in 1969 -70 busy scaşon was somewhat 
smaller at Rs. 319 crores as compared with Rs. 325 crores in 
the 1968 -69 busy season . As a result, the credit-deposit ratio 
at the end of April 1970 was higher at 79 . 4 per cent as compared 
with 78 . 0 per cent at the end of April 1969. The increase in 
demand deposits was larger than lime deposits during the busy 
season of 1969- 70 as against a larger risc in time deposits in 
1968 -69 season . In fact, the rise in tine deposits amounting 
lo Rs. 148 crores was much less than the rise of Rs. 233 crores 
rocorded in the 1969 slack season . Even in 1968 -69 busy season , 
linic deposits showed a rise of Rs, 180 crores . To some 
extent the slower growth in time deposits could be atributed 
to the rise in prices and to the pressure of demand for fiinds 
during the 1969 . 70 busy season . 


94. Pollwing Ilic largo increase in the production of sugar 
and the decline in the freemarket prices of sugar, the Bauk wil 
dien on May 4 , 1970 ils control on bank advances against suiga 
imposed on April 27 , 1963. Earlier , bank advances against 


98 . The lisinvestment in Government securities during the 
last busy season was much larger at Rs. 101 crores than the de 
clincof Rs.43 crores in the 1968-69 busy scason . Consequently , 
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Table 16 - Seasonal Trends In Bank Credit : Security -Wise Qassification 


(Rupecs TOTES ) 


Busy 
Soason 
1967-68 


Slack 
Season 
1968 


Busy 
Souson 
1968 -69 


Slack 
Stason 
1969 


Busy 
Season 
1969- 70 + 


- 


- - 


- 


+ 


9 . 0 


Gur : 


............ 


............ 


+Tillil1+ 


10 . 2 


6 , 1 


IIIII+11++++++++ 


22 , 5 


++ 


...... 


+ 


7 . 5 


++++ 


.... 


- 


1 . 5 


- 


1 . 7 


+ 


|++ 


. 


Seasonal Advances * . 

+ 359 . 7 - 152 . 5 + 206 . 8 - 192 . 0 + 123 . 0 
Paddy & Rice 

+ 63 . 0 - 36 . 6 + 41 . 1 

~ 29 . 0 

- 7 . 7 
Whoat 

+ 12 . 4 + 69 . 8 - 33. 7 + 14 . 4 - 59 : 4 
Othor foodgrains . 

+ 29 . 9 - 10 . 9 

3 . 1 + 17 , 2 
Sugar . 

+ 123 . 0 - 104 . 6 + 98 . 9 44 . 6 + 102 . 4 
+ 4 , 5 -- 5 . 2 + 3 . 7 

3 . 6 

8 , 9 
Groundnuts . 

+ 8 . 2 + 11 . 8 - - 13 . 7 

5 . 9 
Other oilseeds 

+ 6 . 8 

- 5.7 + 13 . 9 - 17 . 0 + 9 . 0 
Vagotablo olls 

+ 11 . 2 + 1 ,6 

+ 10 . 2 
Cotton and kapas 

+ 83 , 4 

+ 68 . 1 - 86 , 9 + 40 . 4 
Raw Juto . 

+ 19 . 2 - 18 . 1 . + 1 . 0 

+ 10 . 6 
Toa . . . 

- 1 . 9 + 17 , 5 - 8 . 6 + 7 . 8 

14 . 3 
Non -Seasonal Advancest 

-- 135 . 6 + 89 . 6 + 131, 4 + 185 . 0 + 365 . 5 
Cotton Textiles 

+ 0 . 5 + 1 . 0 

+ 27 . 9 
Juto Toxtiles 

- 3 . 7 

+ 9 . 4 + 6 . 1 – 0 . 8 + 7 . 1 
Iron , stoel and enginooring goods * 

+ 6 . 0 

+ 31 . 1 - 12 , 7 + 44 . 9 + 58 . 3 
Chemicals, dyes , paints, drugs and pharmacouticalss . 

+ 23 . 2 

+ 21 . 5 + 48 . 2 + 7 . 4 19 . 2 
Eloctrical goods . . . . . . 

4 . 7 6 . 7 + 18 . 4 

n . a . 
Assets of industrial concerns — fixed or floating . 

+ 0 . 3 + 9 . 3 + 4 . 7 

+ 5 . 0 
Sharos of joint stock companies 

+ 2 . 1 0 . 8 + 3 . 0 

+ 2 : 6 
Governmont and other trustee securities 

, - 2 . 7 - 0 . 4 

+ 0 . 6 na 
Gold and silver bullion and ornaments . . 

. + 1 . 2 

+ 3 . 6 to 1 . 5 + 8 . 4 

n . a . 
Total Secured Advances . 

+ 495 . 3 - 62 .9 + 338 . 2 

+ 488 . 5 
Unsecured Advances . . . . . . . . . + 3 . 5 + 33 . 3 + 35 . 8 + 25 : 2 + 35 . 6 
Total Advances 

. . + 498 . 8 - 29 . 6 + 394 . 0 + 18 . 2 + $ 24 . 1 
Source : Fortnightly /Monthly Survey of Banks advances classified according to security. These figures inay not ially with those 
given in Table 14 as those relate to reporting branches only . 

* Includes advances against vehicles . 
† Estimates based on mid -April 1970 returns recoived from sclected branches of banks. 

Includingplantations other than toa . 
$ Includes advances against fertilisers. 
* * Excluding plantations other than tea . 

.4 . - not available . 
the investment-deposit ratio declined from 26 .4 per cent at the Credit expansion against sugar, tea , chemicals and drugs , as 
beginning of the scason to 22 . 8 per cent at the end of April well as assets of industrial concerns was also higher during the 
1970 , which was lower than the level of 23 .8 per cent at the ond Orst two months of 1970 slack season than in 1969 , On the other 
of April 1969 . Cash and balances with the Reserye Bank during hand, aggregate deposits increased by Rs. 133 . 2 crores in the 
the scagon showed a rise of Rs. 7 crores as compared with the first two months of 1970 slack season as compared with Rs. 
rise of Rs. 20 crores during the 1968 -69 busy season . Thus , the 205. 8 crores and Rs. 93 crores during the corresponding periods 
cash ratio stood at 6 .2 per cent at the end of April 1970 as com 

of 1969 and 1968 seasons. Consequently , the crcdít - deposit 
pared with 6 . 3 por cont a year ago . Outstanding borrowings ratio continued to be much higher at 80 . 7 per cent than the 
from the Reserve Bank at Rs. 237 crorcs at the end of April 1970 corresponding levels of 77 .5 per cent and 78 .2 per cent in 1969 
were at a much higher level than at the end of 1968 -69 busy season and 1968 seasons. As the banks resources position had been 
(Rs. 101 crores). During the 1969 -70 busy season they also under strain for sometime, borrowings from the Reserve Bank 
showed a substantial increase of Rs, 203 crores as compared to continued to rise and reached a record level of Rs 307 crores 
the rise of Rs. 71 crores in the 1968 -69 busy season . Owing 

as on June 19 , 1970 . During the subsequent week , they declin 
to the considerable prossure of demand for crodit and the curtail ed to Rs. 291 .5 crores which was still Rs. 119 .3 crores higher 
ment of refinance facilities by the Reserve Bank , the inter -bank 

than the level a year ago , The call money market thereforo 
call money rate in Bombay and in Calcutta roso to a much continued to remain tight, with the Interbank borrowing rate 
higher level in the 1969 - 70 busy season than in the previous busy quoting at 6 , 5 per cont in Bombay and 7 . 1 per cent in Calcutta . 
season . Thus the call rate in Bombay , which moved between 

A year ago the rate stood much lower at 3 . 5 per cent in both tho 
4 and 41 per cont till February 6 , 1970 rose sharply thereafter 

centres. 
and touched 8 . 9 por cent by April 3 , 1970 . Subsequently , 
the rato moved down to 65 per cent on April 24 , 1970 . In 

100 . The Reserve Bank informed the banks that the re 
Calcutta also , the rate gradually movod up to 4 . 8 per cent by the 

finance facilities under its Bill Market Scheme would be con 
first week of February 1970 and shot up to 9 per cent by April 3 , tinued beyond June 1970 to enable them to meet the credit 
1970 , but thereafter it oased to 6 . 2 per cont on April 24 , 1970 . 

requirements of the priority sectors . These facilities would be 
The highest levels touched in the 1968 -69 busy scason in Bombay 

available in rospect of banks short -term direct lending to agri 
and Calcutta wero 5 per cent and 6 . 1 per cent, respectively , and culture including credit granted to primary co -operative societics 
the rate at the end of that busy season was also much lower 

in the selected States as well as for short - term lending to small 
at 4 per cent in Bombay and 3 . 75 por cent in Calcutta . 

scalo industries covered by the guarantee of the credit Guarantee 
Organisation . The amount of refinance would not, however , 

exceod the total of outstanding bank loans to these sectors . 
99 . Scheduled commercial banks credit continued to Refinance facilities in respect of bank advances for food procure 
incrcase during the first two months of the 1970 slack season and ment and distribution of fertilisers would also continue to be 
the increase in credit amounted to Rs. 173. 4 crores as compared available after June 30 , 1970 . 
with the rises of Rs, 137 .6 crores and Rs. 25 .6 croros , respectively , 
in the corresponding period of 1969 and 1968. The increase in 

Export Finance 
credit for food procurement was larger at Rs. 107. 0 crores as 

101 . As regards exports, the Bank continued to provide 
compared to Rs. 80 crores in the corresponding period of 1969 , refinance against cxport crcdit granted by banks (both packing 
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credit and post -shipment credit) under its Pre - Shipment Credit 

107 . Scheduled commercial banks advances for agricultura 1 
Scheme and its Export Bills Credit Scheme. The procedural purposes roso from Rs. 188 . 4 crors in June 1969 to Rs, 286 .1 
requirements under the Pre -Shipment Credit Scheme were 

crores in March 1970 , while the number of such accounts increas 
modified or waived wherever necessary , taking into account the cd from 2 .67 lakhs to 7 . 10 lakhs during the same period . In 
special circumstances and trade practices of exporters of indivi 

particular , the amount of direct cercdit given to farmers roso 
dual commodities . In June 1969 , loans and advances granted 

from Rs. 53 .6. crores to Rs. 150 ,4 crores during the period and the 
by banks against freight differential clains were also made number of accounts in this regard from 2 .6 lakhs to 6 . 9 lakhs. 
eligible for interest subsidy under the Export Credit ( Intercst Advances by the 14 nationalised banks to agriculture doubled 
Subsidy) Schemo, as they are considered a part of post- shipment from Rs. 62 crores at the end of June 1969 to Rs. 124 crores at the 
credit. Accordingly , thosc advances are also subject to the ceil 

end ofMarch 1970 and the number of these accounts with them 
ing rate of interest of 6 per cent per annum applicable to other rose from 1 .27 lakhs to 3. 12 lakhs . 
types of export credit. 

108 . As regards advances to the small -scalc sector (compris 
102. There has been a steady increase in the amount of re 

ing small-scale industries , road transport oprators and industrial 
finance availed of by scheduled commercial banks from the 

ostatcs ), scheduled commercial bank s advances rose from Rs. 
Reserve Bank of India in respect of export credit granted by 

294 crores in June 1969 to Rs. 419 crores in March 1970 and the 
them . At the end of June 1970 , the outstanding annount of re 

number of accounts increased from 85 , 280 to 1. 35 lakhs . The 
finance by Reserve Bank of India stood at Rs. 53 . 9 crores in 

bulk of advances to the sinall -scale sector was in respect of 
respect of packing credit for exports and Rs. 52 . 3 crores in res 

advances to the small- scale industries , which rose from Rs. 286 
pect of post -shipment credit. The banks also continued to avail 

crores in June 1969 10 Rs. 394 crores in March 1970 . The 
themselves of the interest subsidy in regard to export credi 

number of accounts in the case of small-scale industries rose 
provided by them . During the period under revicw , claims for 

from 81, 706 to 1 , 24 lakhs. The 14 nationalised banks accounted 
interest subsidy from 40 cligible commercial banks were received 

for about 50 per cent of the increase in advances to small - scale 
and an aggregate amount of Rs. 3 . 52 crores was paid to thom . 

industries, the amount provided by them rising from Rs. 148 
Out of this amount, Rs. 1.60 crores represented subsidy in respect 

crores to Rs. 199 crores during this period . There has also 
of pre - shipment credit and Rs. 1. 92 crores for post- shipinent 

been a sharp increasc in credit to road transport operators . 
credit. 

Banks have also stepped up their assistance to exports -- another 
priority sector and the amount of credit (both packing credit 

and post-shipment credit ) for exports increased from Rs. 264 , 4 
103. The Bank cxtended its schemc of refinance under 

crores at the end of June 1969 to Rs. 304 , 1 crores at the cnd of 
Section 17 ( 3A ) of the Reserve Bank of India Act and the scope 

March 1970 . 
of Export Credit (Interest Subsidy ) Scheme to cover also pre 
shipment advances by banks to manufacturers of machine 

109 . Consequent on the nationalisation of 14 major banks , 
toals , construction contractors and tanners . Bonafide manut 

there has also been a shift in emphasis of these banks from 
facturer - exports of machine tools can avail the solves of packing 

crcdit worthiness of the borrower to the credit worthiness of the 
credit advance from banks even without the prior todgement of 

project to be financed . This is cvidenced by the larger amounts 
firm export orders/ letters of credit, subject to certa in conditions . 

leni by these banks to the other sectors like retail trade and self 
Banks can also make advances to bonafide contractors at 

employed persons and for purposes of higher education . Thus, 
the rate of interest applicable to export finance to meet their 

advances by 14 nationalised banks rose between Junc, 1969 and 
initial working capital requirements for execution of contracts 

March , 1970 from Rs. 19 crores to Rs. 41 crores in the casc 
abroad subject to certain safeguards. Similarly , tanners who 

of retail trade and small business , from Rs. 33 lakhs to Rs. 
supply exportable quality leather to the State Trading Corpora 

6 . 56 crores in the case of self - employed and from Rs. 46 lakhs 
tion for fcoding footwear fabricators producing shoes for cx 

to Rs. 1 . 80 crores for education . There was a sharp incrcase 
port through the Corporation were also made eligible for packing 

in the number of small borrowers as shown by the risc in number 
credit advances from banks at 6 per cent subject to certain 

of accounts in respect of rctail trade and small business from 
conditions . These advances would be eligible for refinance 

28, 037 to 71, 148 and the number of accounts of self -employed 
from the Resorve Bank and also for interest subsidy under the 

persons , from 422. to 22, 233 during the period of nine months. 
Export Credit (Interest Subsidy ) Scheme. 

110 , Thus, the amount of bank credit made available to 

agriculture, small-scale sector and cxports taken together in 
104 . In July 1969, in order to overcome the difficulties of 

creased from Rs. 745 . 94 crorcs as at the end of June , 1969 to 
the diamond exporters and in view of the special trading practic 

Rs. 1, 008 .75 crores at the end of March , 1970, its proportion 
cs in regard to diamond oxports, banks were allowed to grant 

to total bank credit rising from 20 . 7 per cent to 25 . 3 per cont. 
pre - shipment advances without insisting on the lodgement of 
letters of credit/firm cxport orders. The advances would be 

11. The total number of deposit accounts with scheduled 
givon at the concessional fate of interest not exceeding 6 per cent 

commercial banks increased by 22 lakhs to 183 lakhs between 
under the Pro -Shipment Credit Scheme against rough diamonds 

March 31 , 1968 and March 31 , 1969. The increase in personal 
imported or purchased locally for the purposc of cutting and 

accounts was 19 lakhs, of which as many as 16 lakhs represented 
polishing them for ultimate export. 

Savings deposit accounts. Personal accounts comprising cur 
rent, savings and fixed deposit accounts, oontinued to form the 

bulk of the total number of deposit accounts accounting for 88 . 
105. Export credit given by banks is also exempted for per cent of the total. The outstanding amount of deposits with 
the purposes of norın relating to unsecured advances and 

banks incrcased by Rs. 522 crores during the year ending March 
guarantees given by banks. In July the Bank decided to ex 

31, 1969 , of which the rise in personal deposits was Rs. 259 
clude for purposes of this norm unsecured advances made to 

croros . In 1968, on the other hand , the increase in personali 
exporters in respoct of exports made on consignment basis where 

deposits was Rs. 275 crorcs out of a total increase in deposits 
the consignees give an undertaking to remit the sale proceeds or of Rs. 454 crores. As a result, the proportion of personal de 
return the goods direct to the bank . The Industrial Develop 

posits in the total deposits declined from 57, 3 per cent in March , 
ment Bank also continued to make available refinance facilities 

1968 to 56 . 4 per cent in March , 1969. The average amount 
to chigible banks against medium -torn export credit granted to 

per account also showed a decline from Rs. 1,612 to Rs. 1, 586 , 
exporters primarily for export of capital and engineering goods.. 

On the other hand , the increase in the number of business 
The details of such asistance have been referred to in Chapter 

accounts and deposits was much larger than in 1968 . Thus , 
U . 

the number of business accounts increased by 94 , 000 in 1968 -60 
as compared to 56 , 000 in 1967-68 , while the deposits in these 

accounts increased by as much as Rs. 131 crores as against a 
Advances to Agriculture , Small-Scale and other Sectors 

rise of Rs. 25 crores in 1967- 68. The share of business deposits 
in the total deposits of banks, however, rose marginally from 

23 .0 per cent to 23.2 per cent . All categories of business accounts 
106 . The nationalisation of 14 major Indian banks on July 

(industry , trade, etc .) showed increases both in the muinber 
19 , 1969 gave an added imp- tus to banks lending to the priority 

of accounts and in deposits during the year , which may be 
sectors such as agriculture and small- scale industries and there 

attributed to the revival of business activity . 
has been a greater involvement of banks in these and other 
socially desirable sectors. The measures taken by the nation 

112 . The pattern of investments of schedule coinmercial 
alisod banks in this regard have been described in Chapter III banks has shown a shift in favour of other trusteet securities 
of the Report. 

(securities of Municipalities , Port Trusts , Electricity Boards. 
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Table 17 - - Scheduled Commercial Banks Advances to Agriculture, Small-Scale Sector and Exports 


(Rupcos crores ) 


. 


SBI and 14 Nationalised Total Public Other Scheduled Toial 
Subsidiaries 

Banks 

Sector Banks Commercial Banks 
No. of Amount No . of Amount No. of Amount No . of Amount No . of Amount 
Accounts Accounts Accounts Accounts 

Accounts 


- - 


- 


- 


37740 
204715 


99 .91 
125 . 34 


12674162 . 42 
312403 124 , 20 


164481 
517118 


162 . 33 
249. 54 


102545 
192570 


26 . 08 
36 . 54 


267026 
709688 


188 .41 
286 . 08 


37031 
203419 


11 . 06 
46 . 53 


122989 29 . 16 
29967982 . 85 


160020 
503098 


40 . 22 
129 . 38 


97378 
188905 


13 . 39 
21 . 05 


257398 
692003 


53. 61 
150 .43 


37688 
55774 


103 . 01 
155 .22 


10791 
16047 


63309 


214 . 86 


119083 


370 . 08 


37 . 30 
48 . 51 


85280 
135130 


29.4 . 10 
418 . 59 


1 . Total for Agricultural Purposes * 

Juno 1969 , 

March 1970 . 
of which : Direct Finance to 
Farmers 

Juno 1969 , 

March 1970 
2 . Total for Small-Scale Sector 
( A + B + C ) 

June 1969 , 

March 1970 
(A ) Road Transport Operators 

Junc 1969 

March 1970 . 
(B ) Sinall -Scalo Industries 

Juno 1969 . 

March 1970 
( C ) Loans for sotting up In 

dustrial Estates 

Juno 1969 , 

March 1970 
3 , Exports 
June 1969 

: : 
March 1970 * * 


2 
1215 


2 . 98 


2322 
8071 


5 , 48 
15 , 88 


2324 
9286 


5 . 48 
18 . 86 


1207 
1870 


2 . 74 
5 . 47 


3531 
11156 


8 . 22 
24 . 33 


954 


37686 
54559 


103. 01 
152 . 24 


34446 
55217 


148 . 05 
198 . 72 


72132 
109776 


251 .06 
350 . 96 


14167 


34 . 54 
42 , 94 


81706 285. 60 
123943393 . 90 


- 


- 


21 


0 . 26 
0 . 26 


21 


0 . 26 
0 . 26 


1010 


0 .02 
0 . 10 


4 3 

31 


0 . 28 
0. 36 


-- 


70 . 42 
84 . 00 


123. 97 
147 . 77 


194 . 69 
231 , 77 


68 .74 
72 . 31 


263 . 43 
304 . 08 


Source : Special returns rccoived from banks. 
Note : The figures are as on the last Friday of the month . 

Including development finance to plantations. 
... Below Rs. 50 thousand. 


* * Provisional. 


Table 18 - Advances to Other Sectors by 14 Nationalised Banks 


(Rupees lakhs) 


June 1969 


March 1970 


No. of 
Accounts 


Amount 


Amount 


No , of 
Accounts 


- - 

. 


. 


1922 


Retail Trade and Small Business 
Self - employed . . . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


-- 

. 
. 


. 
. 


. 
. 


28037 
422 
594 


71148 
22233 
4035 


4129 
656 
180 


Education 


, 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Note : The figures relate to the last Friday of the inonth , 
Source : Special relurns reccived from banks. 


Industrial Finance Corporation , State Financial Corporations, 
Land Mortgage Banks, etc ). The banks have been increasiny 
their investiments in other trustec sccurities at & fasicr pace 
than in Government securities, with the result that the share of 
Government securities in total investiments declincd from 82pcr 
cent in March , 1967 to 80 per cent in March , 1968 and further 
to 79 per cent in March , 1969. At the same time, the proportion 
of investinents in other trustcc securitios to the total has in 
creased froni 11 . 9 por cent in 1967 to 14 . 9 per cent in 1968 and 
further to 16 . 1 per cent in 1969. These two types of securities 
continued to form the bulk of the total investments of banks, 
their proportion in the total increasing from 94 percent in Marçlı, 
1967 to 95 . 2 per cent in March , 1969. Of the balance , shares 
and debentures of companies accounted for 2 . 7 per cent at the 
end of March , 1969 , as compared to 2 . 3 per cent at the end of 
March , 1967. 


appear from the published accounts of the State Bank of India 
and its seven subsidiaries that both income and expenditure of 
commercial banks have recorded a smaller rate of incrcase 
in 1969 than in 1968. The balance of profit ( aficr providing for 
turation , but before making other allocations) of the State Bank 
of India and its subsidiaries rose to Rs. 6 . 42 crores in 1969 
fro Rs. 6 . 02 crores in 1968 . The rate of increase in income 
olt se banks worked out to 14 . 3 per cent in 1969 as comparcd 
to 18 . 5 per cont in 1968 . This is mainly due to the slower 
rate of growth in bank credit during the year 1969 than in 1968. 
The two important components of expendituic namely , interest 
paid on deposits and borrowings, as well as establishment 
expenses also sliowed a smaller rate of increase in 1969 than 
1968. Thus, the increase in interest payments slowed down 
from 17 per cent in 1968 to 16 per cent, while that of establish 
ment expenses dropped from 19 . ? per cent in 1968 to 14 , 0 
per cent in 1969. Conscquently , the totul expenditure of these 
banks recorded an increase of 14 . 8 per cent in 1969 as aguinst 
19 . 0 per cent in 1968 . Despite increase in tlie il cost of super 
vision of accounts consequent on substantial increase in the 
ouniber of smal} BOITOwers , the 14 nationalised banks inade 
larger gross profits on the whole in 1969 then they did in 1968 . 


Banks" Earnings, Expenses and Profits 


113. A completo picture of banks carnings , expenses and 
prolits for the year 1969 is not yet available. However , it would 


- 


- - 


- 
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114 . The number of Indian banks operating abroad remained posits of Indian banks abroad at the end of 1969 amounted to 
unchanged at 7 on December 31, 1969 , but their offices excluding Rs. 158 crores as compared with Rs. 161 crores in the preceding 
offices in Pakistan showed a decline from 60 to 56 , following ycar. Loans and advances decreased sharply from Rs. 66 
the conversion of 5 branches of Hank of Baroda and Bank of crores to Rs. 51 crores largely in view of the decline in advancos 
India in Uganda aud the branch of the Bank of India in Nigerii 

in the U . K . On the other hand , bills purchased and discountou 
into subsidiary companies in terins of the provisions of the 

increased from Rs. 37 crores to Rs. 40 crorcs , investments from 
Uganda Banking Amendment Act, 1969 and the Companjes RS. 25 crores to Rs. 31 crores and money at call and short 
Decrco No . 51 by the Federal Government of Nigeria and nolice from Rs. 19 crores to Rs. 22 crores. 7ļie liquid assets * 
nationalisation of the Aden branch of the Bank of India . increased during the year by Rs. 8 crores to Rs. 85 crores and 
Country -wise , Malaysia had at the end of December, 1969 the 

their ratio to deposits at 54 per cent showed a risc of 6 pcr 
largest number of indian banks offices yiz., 11, followed by 

centage points . 
Kenya , U . K . and Singapore with 10 , 9 and 6 offices, respectively . 
Total liabilities /assets of Indian banks abroad decreased from 
Rs. 211 crores to Rs. 205 crores or by 3 per cent during the year 

* Comprising cash in hand, balances with the Central Bank, 
1969 mainly owing to the developments affecting Indian banks balances in current account with other banks, money at call 
in Nigeria , Uganda and Aden , mentioned earlict. Total de and short notice and bills purchased and discounted. 


Table 19 - -Growth In Schoduled Commercial Bank s Offices, Deposits and Credit in India 


(Rupces crores ) 


--.. 


. 


- ----- - - 


- 


- - - 


Credit 


- - 
Offices 

Deposits (excluding inter-bank deposits) 
Annual Demand Timo Aggre Annual Percent 
Total Increase Deposits Deposits gate Increasc age 

Deposits 


Bank 
Credit 


Annual 
Increase 


Percent 

age 
Riso 


Rise 


5727 


6139 
6620 


End - June 1965 
End - June 1966 
End - June 1967 
End Junc 1968 
End - June 1969 
End - - June 1970 * 


7044 


+ 498 
+ 412 
+ 481 
+ 424 
+ 1001 
+ 1893 


1275 . 1 
1477 . 3 
1664 , 6 
1874 . 8 
2103 . 5 
2307 . 3 


1433 . 0 
1645 . 9 
1852 . 4 
2094 . 2 
2542 , 3 
2932 . 5 


2708 , 1 
3123 . 2 
3517 . 0 
3969 . 0 
4645 . 8 
5239 . 8 


+ 323 . 4 
+ 415 . 1 
+ 393 . 8 
+ 452 . 0 
+ 676 . 8 
+ 594 . 0 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


13 . 6 
15 . 3 
12 . 6 
12 . 9 
17 . 0 
12 . 8 


2068 . 4 
2271 . 4 
2631 , 1 
3102 , 9 
3598 . 8 
4227 . 6 


+ 294 . 6 
+ 203 . 0 
+ 359 . 7 
+ 471 . 8 
+ 495 . 9 
+ 628 . 8 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
to 


16 , 6 

9 . 8 
15 . 8 
17 . 9 
16 . 0 
17 , 5 


8045 
9938 


* Provisional. 

Note : Data are based on weekly returns submitted by banks under Section 42 (2 ) of the Reserve Bank of India Act, 1934 , except 
number of officcs. 


Table 20 - Commercial Banking Trends at a Glance 

(as on the last Friday of June) 
- - 
1961 1966 

1967 


(Rupees crores ) 


- - 


-- - - 


- - - - - 


- 


- - 


- 


1968 


1969 


11 


1970 


76 


85 
249 


73 


72 


19 


16 


14 


7044 
203 


8045 
217 


9938 
193 


3969 . 1 

26 . 2 


4645 . 8 

28 . 0 


5239 . 8 

23 . 5 


1874 . 8 

10 . 2 


2103 . 5 

11 . 7 


2307 . 3 

10 . 6 


2094 . 3 

16 . 0 


2542 . 3 

16 . 3 


2932 , 5 

12 . 9 


14 . 4 


14 . 1 


eeeeeeeeeeeeleelesheej 


3102 . 9 

12 . 8 


15 . 2 @ 
3598 . 8 

16 . 4 


1. Number of Banks 

(i) Scheduled Banks . 
( il ) Non -Scheduled Banks 

31 
II. Number of Offices 
(i) Scheduled Banks , 

4250 

6139 6620 
(ii) Non - Scheduled Banks . 

776 240 

216 
III. Aggregate Deposits 
(i) Scheduled Banks 

1775 . 8 3123 . 3 3517 . 0 
(ii) Non -Scheduled Banks . 

43 . 4 

25. 0 24 . 5 
IV . Demand Deposits 
(i) Scheduled Banks , 

725 . 3 1477 . 3 1664 . 6 
(ii) Non - Scheduled Banks 

12 , 6 9 . 1 

9 . 1 
V . Time Deposits 
(0) Scheduled Banks , 

1050 , 5 1645 . 9 1852 . 4 
(ii ) Non -Scheduled Banks : 

30 . 8 15 . 9 

15 . 4 
VI. Deposlts as percentage of National 
Income 

12 . 6 

14 . 6 
vu , Total Bank Credit 
(i) Scheduled Banks , 

1282 . 8 2271 . 8 2631 , 1 
(ii) Non - Scheduled Banks . . 

27 , 6 15 . 0 15 . 1 
VIII. Credit Deposit Ratlo 
( ) Scheduled Banks . . 

74 . 8 
( ii ) Non -Scheduled Banks . . 

63 . 6 60 . 0 61 . 6 
IX . Investment In Government Securities 
(i) Scheduled Banks , 

548 . 8 918 . 8 922 , 6 
(it) Non - Scheduled Banks , . . 

11 . 0 
X . Investment-Deposit Ratio 
(1) Scheduled Banks . 

30 . 9 
( ii ) Non - Scheduled Banks . 

25 . 3 

22 . 0 
XI. Cash and Balances with RBI 
(1) Scheduled Banks . 

144 . 6 195 . 3 258 . 8 
( ii ) Non -Scheduled Banks . 

1 , 7 

1 . 9 
XU , Cash -Deposit Ratio 
(i) Scheduled Banks 

8 . 1 6 . 3 

7 , 4 
(ii) Non - Scheduled Banks , 

7 . 4 6 . 8 

7 . 8 
- . . - - . . - ... - - - - - - 
Notes :- - -1 . The figures for 1961 relate to scheduled banks . 

2 . The figures for Non - Scheduled Banks in the last column relate to October , 1969, 

3 . The ligures for June, 1970 arc provisional. 
(a), Based on National Income at current prices (estimated). 


16 .6 @ 
4227 ,6 

11 . 3 


72 . 2 


72 . 7 


77 . 5 
58 . 6 


80 . 7 
48 . 1 


78 . 2 
48 . 9 
975 . 6 

6 . 6 


5 . 6 


5 . 4 


1126 . 3 

6 . 7 


1187 , 6 

6 . 0 


22:4 


26 . 2 


24 . 6 
25 , 2 


24 . 2 
23 . 9 


22 , 7 
25 . 5 


269 , 5 


3 . 2 


2 . 1 


380 . 3 

2 . 5 


340 . 8 

2 . 0 


6 . 8 
8 . 0 


8 . 2 
8 . 9 


win 


- 


- 


- 


- 
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Balance of Payments 


alleviating the pressuro, on the reserves . Tho . debt service 
charges, however , remained burdensome, despite somemeasure 
of relief which continued to be provided by the donor countries. 
Overall Trends 


115 . The external payınents position continued to show fur 
thier improvement during the yoar under revicw . Foreign 
exchange -reserves increased substantially by $ 278 million during 
1969 - 70 ( July - June ) as against $ 118 million in 1968 - 69 ( July 
Juno ). Reserves bcnelted during the year on account of the 
allocation to Indių by the I.M . F . on Janțary 1, 1970 of S 126 
.nzillion in Special Drawing Rights , the first allotment under the 
Scheme which came into force on July 28 , 1969 as a devico 
for the deliberate creation of international liquidity by inter 
national agreement. On the other hand , repayments to the 
I.MF, at $ 187 million were $ 59 million higher than in the 
previous year . Excluding transactions with the I. M . F . - alloca 
tion of SDRs as well as repayments to the Fund - refund of 
T. B . R . D . special deposits and the appreciation of the Deutsche 
Mark component of the country s reserve assets following the 
revaluation of DM in October , 1969, the incroase in rosorvos 
during 1969 - 70 would amount to $ 347 million as against that of 
$ 261 million in 1968 -69. 


119 . The aggregate import bill declined over the year by 
Rs. 263 . 0 crores , whilo exports increased by Rs. 48 . 3 crores , 
And the trade deficit was narrowed down by Rs. 311 . 3 crores 
to Rs. 165 . 2 crores. In addition , the deficit on invisible acopunt, 
including official transfor payment transactions, contracted by 
Rs. 14 . 2 crores. Consequently there , was a sizeable reduction . 
in the deficit on . current account from Rs. 498 . 2 crorcs to Rs. 
172 . 7 crores. Taking the current account and the " errors 
and omissions together, the total deficit : in 1969 amounted 
to Rs. 203 . 1 crores which was about one -third of that in 1968 ., 
The not inflow from capital transactions was on a relatively 
reduced scale , 


Imports 


116 . As a result of the improvement in the balance of nav 
monts position and in tho foreign exchange reserves , India 
becamo subject to designation by the I. M . F . for the acceptance 
of SDRs from other SDR participants in exchange for convertible 
currencies. At the beginning of July , 1970 , the Fund decided 
that India could be designated for a maxiinun ainount of SDRS 
cquivalent to $ 14 million for the quarter July - Soptember , 1970 . 
Early in August, India thus accepted $ 1 . 5 million equivalent 
in SDRs from other participants . 


120 . As observed carlier, the Aggregate import bill at Rs. 
1 ,563. 2 crores was lower than in 1968 by Rs. 263.0 crores . 
More than half of this decline was on account of imports fi 
nanced out of own resources and the balance represented the fall 
in aid - financed imports . Nearly half of the fall in the aggregato 
import bill was accounted for by the lower outlay on foodgrain 
imports following the improvod . domestic supply position . 
In addition there was also a reduction in the outlay on imports 
of raw cotton and non -ferrous metals. Further, the continued 
progress in import substitution coupled with the moderato 
tempo of investment activity led to a reduction in the outlay on 
imports of machinery and transport equipment. 


117 , Details of current and capital account balance of pay 
ments transactions of which the end result was the impressive 
improvement in the country s foreign exchange reserves in July , 
1969- Tunç 1970 are not yet available. The latest detajled balance 
of payments compilations relate only to the calendar year 1969 . 


118 . According to the balance of payments statistics for the 
calendar year 1969, thero was a sizeable reduction in the aggre 
gate Import bill , particularly the frco foreign exchango outlay 
on imports. Exports also showed a rise, but their contribution 
was marginal. The flow of external assistance , though . on a 
sinallor scalc than in 1968 , was also a contributory factor in 


121 . Scctor-wise , imports on private as well as Government 
accounts wero lower than in 1968. Private imports fell by Ra. 
64 . 3 crores to Rs. 608 , 2 crores . Though all major itens regis 
terod a fall , it was particularly significant in raw cotton and 
machinery . Government imports dropped by Rs. 198 . 7 
crores to Rs. 955 . 0 crores, about three- fourths of the declino 
being accounted for by food-imports, both aid - financed and 
bought from own resources. 


Table 21 - India s Balance of Payments (Preliminary) 


(Rupees crores ) 


January 
March 
1969 


April 
June 
1969 


July 
September 

1969 


October- 
December 

1969 


January - 
December 

1969 


January 
December 

1968 


147 . 9 
245 . 9 
393 . 8 

343 . 7 
- 50 . 1 


149 . 8 
203 . 3 
353 . 1 

343 . 1 
– 10 . 0 
+ 7. 3 
- 1 . 4 


152 , 6 
233 . 3 
385 . 9 

358 . 7 
- - 27 . 2 


608 , 2 
955 . 0 
1563 . 2 
1398 . 0 
-- - 165 . 2 


1 


+ 24 . 3 
- 20 . 0 
- 45 .8 


T+11 


til 


157 . 9 
272 . 5 
430 . 4 

352 . 5 
– 77 . 9 
+ 7 . 8 
– 17 . 6 
- - 87 . 7 
— 14 . 8 
– 2 , 8 
- 3 . 0 


4 .1 


A . Current Account 

Imports c .i.f. 
(a ) Privato . . 
(b ) Government , 
Total Imports (a + b ) 
Exports f.o .b . . 
Trade Balance - 
Non -Monetary Gold Movement (net) 
Official Transfer Payment (net) 
Other Invisiblos (net) . 

Current Account (Net) 
B . Errors and Omissions (net ) . 
C . Capital Account Private Capital (not) . 

(a ) Long -term . , 

(b ) Short-terin 
Banking Capital (Net) . 
Official Capitnl (Net) 

( a ) Loans , , 
(b ) I. M . F . 
(c ) Amortisation 

( d ) Miscellaneous 
Capital Account (Net) . 
D . Movement in Reserves ( A + B + C ) . 
Increase ( + ) /Deciense ) 

. 


1|+ 


+11++++! 


+ 4 . 0 
- 11 . 9 
- 35 . 1 
+ 10 . 6 
- 9 . 7 


9 . 8 


II[+| 


|++ 


672 . 5 
1153 . 7 
1826 . 2 
1349 . 7 

476 . 5 
+ 11 . 9 
– 33 . 6 
- 498 , 2 
-- 143 . 6 
- 9 . 8 
– 13 . 0 
to 3 . 2 
+ 12 . 9 
+ 653 . 5 
+ 886 . 5 + 
- 73 . 2 
- 166 . 7 
+ 6 , 9 
+ 656 , 6 


0 . 2 


+ 


+ 1 , 6 
+ 0 . 6 
+ 1 . 0 

16 . 9 
+ 120 . 1 
+ 347, 9 
- 28 . 5 
- 36 . 2 
- 163 . 1 
+ 104 . 8 


0 . 1 
6 . 2 


— 16 , 2 
- 17 . 2 
+ 1 . 0 
+ 4 . 6 
+ 99 . 9 
+ 164 . 5 
— 37 . 5 
-- - 29 . 6 
+ 2 . 5 
+ 88 , 3 


1 
+ 
+ 
+ 
+ 


+ 43 . 4 
- 50 . 9 
- 172 . 7 
- 30 . 4 . 
— 27 : 1 

29 . 4 
+ 2 . 3 
- 3 . 7 
+ 410 . 3 
+ 777 . 9 
111 . 1 

185 . 9 
-- 70 . 6 
+ 379 . 5 


+ 14 , 8 
+ 129 , 8 
+ 130 , 8 
- 47 . 5 
+ 46 . 5 
+ 141 , 8 


+ 60 . 5 
+ 134 . 7 
- 45 . 1 
- 72 . 6 
+ 43 . 5 
to 44. 6 


. 


+ 65 . 2 


+ 51 , 8 


+ 39 . 3 


+ 20 . 1 


+ 176 . 4 * 


+ 


14 , 8 


+ Partly revised . 
* Excludes changes due to appreciation . 
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Exports 


122 . After the set- back in 1966 , exports registered a rise for 
the third year in succession to amount to Rs. 1 , 398 . 0 crorcs in 
1969. However, the increase over the year at Rs. 48 . 3 crores . 
or 4 per cent, was much lower than in 1968 , when it was 10 per 
cont. The slower rise 11 exports in 1969 reflected largely 
the fall in world prices for some of the commodities and partly 
the lower export availabilities. The marginal improvement in 
the total was brought about entirely by non -traditional items, 
notably engineering goods, leather manufactures and marine 
products. The sct -back in the exports of traditional items 
was mainly accounted for by tea , jute inanufactures and vege 
table oils. 


countries declined , and the deficit with the rest of non - sterling 
area changed over to a surplis . Imports from all the regions, 
excepting those from the rest of non -sterling arca , were marked 
down considerably, with the fall in imports from the non 
sterling area as a whole accounting formore than 80 per cent of 
the reduction . Exports to the sterling area declined but thic 
fall was more than made up by marked increase in exports 
10 the non - sterling area , particularly to the rest of non - sterling 
area and the dollar area . 


128 . On invisible account, including official transfer payment 
transactions , thero was a drop in the surplus with the sterling area 
which offset in part tho gain in the trado balance . With the non 
sterling area , on the other hand , there was an increase in the sur 
plus on account of these transactions which contributed further 
to the improvement in the current account position . 


Invisibles 


129 . According to the statistics of foreign trade compiled 
by the DGCIS which are available for the financial year 1969 - 70 
(April-March ) the trade deficit narrowed down considerably 
to $ 206 million from $ 734 million in 1968 -69. The reduction 
in the adverse trade balance during 1969 - 70 , was due to a dec 
linc in imports of $ 455 million and an increase in exports of 
$ 73 million . 


123 . On invisible account, official transfer payment trans 
actions resulted in a surplus of Rs. 43 . 4 crores as against Rs. 
11 . 9 crorcs in 1968 ( Table 21) . The improvement reflected 
mainly larger receipts by way of food aid and interest relief 
grants and grants from P . L . 480 counterpart funds . As regards 
the other invisible transactions , the deficit widened from Rs . 
33 . 6 crores to Rs. 50 . 9 crores due to the larger gross outgo . 
Gross payments at Rs. 454 . 7 crores were higher than in 1968 
by Rs. 24 . 2 crores , the bulk of which represented the increased 
outgo on investment income account Payments on investment 
income account, which amount to inore than half of the total 
gross outgo , increased over the year by Rs. 15 , 1 crores to Rs. 
248 . 3 crores ; interest payments on loans and credits alone 
amounted to Rs. 186 . 8 crores as against Rs. 178 . 4 crores in 
1968 . In addition there was an increase in the outgo on account 
of insuranc , und miscellaneous service transactions, but this 
was moderated to some extent by the reduced outgo under 
private transfer payments . Gross receipts also increased over 
the- year by Rs. 6 . 9 crores to Rs. 403 . 8 crores mainly as a result 
of largor investment income, following the higher interest 
rates prevailing abroad , and increased private unilateral 
transfers 


130 . Exports (DGCIS data ) during 1969 - 70 (April-March ) 
at $ 1 ,884 millions showed a growth rate of 4 per cent as com 
pared with 13 per cent in 1968 -69. The export performance 
during the first quarter (April- Junc 1969) was satisfactory with 
exports showing a 12 per cent rise . However , the poor per 
formance in the next five inonths brought down the growth 
rate during the Grst cight months (April-November) of 1969 - 70 
to barely I per cent. With a view to arresting the decelcration 
in the rate of growth of exports, a crash programme of exports 
was launched . The salient features of the crash programme are 
(1) encouragement for increasing exports ex -stocks and from 
scheduled production and (ii) encouragement for a fuller utili 
sation of idle capacity for exports through adequate supply of 
raw materials and other inputs both indigenous and imported , 
Themain objective of the programme was to provide an imme 
diatc boost to exports so as to make yood as far as possible in 
1969-70, the shortfall in exports from the broad target set by the 
Planning Commission . Since a number of measures in the 
programme were of a somewhat long - terin nature , they would 
have an impact on exports only in 1970 -71. Nevertheless , 
in the last quarter of 1969- 70 ( January March 1970 ) exports 
recorded an increase of 11 per cent reflecting partly the success 
of the crash programme. In the first two months of 1970 -71 
( April and May 1970 ), exports were 5 per cent higher than in the 
corresponding period of 1969 - 70 . However , the sharp decline 
in exports in June 1970 ( 18 per cent over June 1969 level ) due to 
the strike by bargemen at Calcutta port brought down exports 
during April- June 1970 to a level which was 3 per cent lower 
than that in April- June 1969 . 


Capital Transactions 

124 . Capital transactions , as mentioned earlier , resulted in 
a net inflow of Rs. 379 . 5 crores as against Rs. 656 . 6 crores in 
1968. The net flows pertaining to all the three sectors were 
adversely affected during the year. Following larger répayments 
of loans and repatriation of funds by oil companies , the net 
outflow on account of private capital movements increased from 
Rs. 9 . 8 crores to Rs. 27 . ) crores . Under banking capital, 
there was a changouver from a net inflow of Rs. 12 . 9 crores 
to a net ourflow of Rs. 3 . 7 crores . Almost the citire nel 
outflow resulted from an increase in authorised dealers forcign 
currency assets . In 1968, on the other hand , there was a sizcable 
roduction in their foreign currency assets which , though accon 
panied by a reduction in their foreign currency liabilities , resulted 
in a net inflow . 


125 . The net inflow under the official sector al Rs. 410 . 3 
crores was lower than in 1968 by Rs. 243 . 2 crores . Utilisation 
of external assistance loans, which constituiç the largest com 
ponent of inflow into this sector, dropped from Rs. 891. 4 
crores in 1968 to Rs . 780 . 6 crores following the declaration 
in the disbursement of P . L . 480 counterpart fund loans. The 
outgo by way of repurchases from the I. M . F . (Rs. 111 . 1 crores ) 
and amortisation payments (Rs. 188 . 1 crores ) were also larger 
than in 1968 . Miscellaneous capital transactions resulted in 
A net outflow ( Rs. 70 . 6 crores ) as against a not inflow (Rs. 6 . 9 
crires) in 1968 . All these together allected adversely the net 
intlow into this sector . 


131. Exports to all regions cxcept Western Europe showed 
an increase during 1969- 70 . Significant increases were recorded 
in cxports to Africa (21 per cent), Asia and Oceania ( 10 per 
cent) and Eastern Europe ( 15 per cent) . Under Asia and 
Oceania , exports 10 ECAFE courtrics incrçased by 11 per cent 
mainly due to a rise of 13 per cent in exports to Japan , Exports 
to the USA also registered a modest increasc ( 1 . 5 per cent). 
However , exports to Western Europe were lower by 13 per cent 
as a result of a decline of 18 per cent in exports to the UK . 
and 10 per cent in exports to EFC countries . 


Regional Trends 


126 . The current account position with all the regions showed 
an improvement. While the surplus with the sterling area in 
creased marginally by Rs. 2 , 4 crores, the deficit with the non 
sterling area as a whole markedly narrowed down by Rs. 327 . 1 
crores . The deficit with international institutions, which 
amounted to Rs. 53 . 4 crores , was , however, somewhat higher 
than in 1968 due mainly to the larger outgo on investment 
income account . 


132 . The slowing down of the growth rate in exports during 
1969 -70 was due to lower exports of items like tea , jute manu 
facturcs , oilseeds, oils and oilcakes , cashew hernels and man 
ganese ore , Exports of tea , cashew kernels , oilseeds , oils and 
oilcakes and manganese ore slumped both in terms of unit 
value and quantuin . Export earnings from tea declined further 
by S 43 million in 1969- 70 , having declined by S 32 million in 
the previous year . There was a glut in the world tea market 
which reduced the unit value to Rs. 7 . 15 paise per kg . in 1969 -70 
As compared with Rs. 7 . 79 paise per kg , in 1968 -69 and Rs. 
8 . 86 paise per kg. in 1967-68 . The decline in jute manufactures 
was the continuation of the downtrend of earlier years 
though the magnitude of decline in 1969- 70 ( 5 per cent) 
was smaller than in the previous year ( 7 per cent) . The 
cut- back in orders from the USA due to the recession and the 
keen competition from substitutes as well as from Pakistan 
resulted in a cumulative decline of 28 per cent in the value of 
cxports of jute manufactures in the past four years. Exports 


127 . With all the regions there was an improvenient in the 
trade balance . While the trade surplus with the sterling area 
increased , the trade deficits with the dollar area and O . E . C . D . 
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Table 22 - - Indja s Regional Balance of Payments on Current Account (Preſlminary ) 

( Rurces crores) 
- . .-- - .....- . ---- ---.. . - - - - -- - - - - 

January April- 

July 

October January January 
March June September December December December 
1969 1969 1969 1969 1969 

1968 
-... .. .- . - -... - - - - . . - - - - 
Sterling Area 
Imports c.i.f. , , , , , . 66 . 6 64 . 5 61 , 0 

63. 3 255 . 4 300 . 0 
Exports f.o .b . . 

89 . 0 85. 2 86 . 0 91 . 2 351 . 4 388 . 8 
Trade Balance . . 

+ 22 . 4 + 20 . 7 + 25 . 0 + 27 . 9 + 96 .0) + 88 . 8 
Non -Monetary Gold Movement (Net) 
Ollicial Transfer Payments (Net ) 

+ 4 . 5 0,2 0 . 1 + 2 .7 + 7 . 3 + 2 . 5 
Other Invisible (Net) . . . . . 

+ 4 . 5 + 1 , 6 + 6 , 0 

1 . 3 + 10 , 8 + 20 . 4 
Current Account (Net) 

+ 31 .4 + 22 .5 + 30, 9 + 29. 3 + 114 , 1 + 111. 7 


+ 


+ 


1+ 


It 


+ 


+ 


+ 


Dollar Area 


. 


. 


125 . 0 
78 . 9 
46 . 1 


122 . 2 

71, 1 
– 51 . 1 


144 . 8 

71 . 1 
- 73 . 7 


102 . 3 
69. 5 
32 . 8 


494 . 3 

290 . 6 
- 203 . 7 


680 . 5 

262 . 3 
- 418 , 2 


1 


- 


: 


1 


T 


to 22. 3 
+ 6 . 5 


+ 
7 


5 . 1 
7 . 5 


t 
- 


5 . 8 
4 . 3 


+ 
+ 


8 . 7 
0 . 6 


+ 


+ 41. 9 
+ 10 . 3 
- 151,5 


+ 25 . 2 
+ 22 . 0 
– 371,0 


. 


. 


+ 17 . 3 


– 38. 5 . 


| 


– 72. 2 


- 23. 5 


Imports c.i.f. . . . . 
Lxports f.o .b . . 
Trade Balance , 
Non -Monetary Gold Movement (Net) . 
Official Transfer Payments (Net) . . 

Other Invisibles (Net) 
Current Account (Net) . . . . 
O .E .C .D , Countries 

Imports c.i.f. . . . . . 
Exports f. o .b . 
Trade Balance , . 
Non -Monetary Gold Movement (Net) . 
Official Transfer Payments (Net) 
Other Invisibles (Nel) 

· · 
Current Account (Net) . . . 


. 


. 


43 ,6 


48 . 4 


53 . 7 


48 , 7 
34 . 8 
13 . 9 


30 . 1 


32. 8 


34 , 6 


194 . 4 

132 . 3 
- 62 .1 


234 . 1 

131 . 8 
- 102 . 3 


- 


- - 13 . 5 


- 


15 . 6 


19 .1 


+ 
- 


0 . 6 
7, 9 


+ 2 .2 
- 9. 6 
– 20. 9 


+ 3. 1 
- 6 , 9 
-- 19.4 


· 


+1 


+ 4 .0 
- 9 . 9 
– 25 .0 


- 0 . 6 
- 41. 0 


til 


+ 9. 9 
— 34 . 3 
86 .5 


- 143 , 9 


Rest of Non - Sterling Area 


153. 5 

141, 0 
- 12 . 5 


176 . 2 
162 . 6 


· 


122 . 8 
156 . 7 
+ 33 . 9 


166 . 6 
163 , 4 


· 


619 . 1 
623 . 7 
+ 4 . 6 


611 . 6 
566 . 8 
44 . 8 


1 


- 


3. 2 


- 


Imports c.i.f. . . 
Exports f.o .b . , · · · · 
Trade Balance , 
Non-Monetary Gold Movement (Net ) 
Official Transfer Payments (Net) . 

Other Invisibles (Net) . . . . 
Current Account (Net) . . . . 
International Institutions 


. 


- - 13 . 1 


+ 


+ 


. 
. 
. 


. 


- 0 . 1 


- 0 .7 
- 45 


. 


– 25 .6 


+ 


+ 43. 0 


– 15. 7 


+ 


2 , 8 


+ 


4 . 5 


, 
. 
. 


, 
. 
. 


Imports c .i.f. , , , , , 
Exports f. o .b . . . . . . 
Trade Balance . . . . . 
Non -Monetary Gold Movement (Net) 
Official Transfer Payments (Net) . 
Other Invisible (Net) . . . . 


- 


3. 1 


– 
– 


0 .2 
10 . 1 


- 10 
– 10 . 3 


- 11 . 4 
- - 7 . 3 


- 15 .7 


– 15 .0 


-- 10 . 0 


Current Account (Net) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


10 . 3 


- - 11 . 3 


– 18 . 7 


- 53 . 4 


- 49 


- - . 13. 1 
. . - 


– 
- - - - 


- 


- - 


of oilcakes , oilseeds and oils suffered due to inadequate domestic 
supply of these commodities . In the case of cotton yarn and 
manufactures , the decline in the exports of cotton piecegoods 
wasmore than made good by increased exports of cotton yarn . 
The decline in exports of cotton piecegoods was due to com 
petition from Pakistan , Hong Kong and Japan and import 
restrictions in the U . K . F.xports of cotton yarn increased by 
127 per cent mainly due to larger exports to Burma, Yugoslavia , 
Czechoslovakia and the U . A . R . 


133 . Exports of engineering goods incroased by 30 per 
cent, despite the shortage of certain categories of steel and other 
restraints that affected production in somo engincering Indus 
tries . The acute domestic shortage of stcel reduced the quantity 
of iron and steel exports but in view of better price realisation , 
export earnings increased by 10 per cent. Export earnings from 
iron orc , chemicals , hides , skins , leather and leather manufac 
tures, spices and fish and fish preparations also showed sizeable 
increases during the year , 
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Table 23--- India s Principal Exports 


- - 


: - * - ... 


( U . S . $ million ) 


- 


--- . ..-- - - - 


-- 


---- -- 


- 


-- -.. 


. . 


. 


. 


. 


- . ... 


- 


- - - 
Commodities 


1965 - 66 


1968 - 69 


1969 _ - 70 


Percentage change 

in 1969 – 70 


Over 
1965 -66 


Ovci 
1968 - 69 


- . 


- . - - - - - - 


- - 


- - . 


.- - 


.- ..... 


- - 


- 


- . 


. 


. . 


- - 


- - 
3 


--- 


- - - 


5 


- 


- 


- 


- 


134 
118 
92 
104 
105 
34 


154 
126 
120 
119 
116 


+ 4 
+ 42 
+ 224 

+ 51 
+ 346 


+ 15 

+ 7 
+ 30 


+ 14 


+ 10 


46 


32 


**- 35 
+ 25 


+ 74 
+ 200 


30 


+ 40 


- -- - - - - - - - - - . . . - - 
A . Items Showing a rise 

Cotton yarn and manufactures . 
Iron ore . . 
Enginoering goods . 
Hides , skins , leather including manufactures 
Iron and steel . . 
Spices . . 
Chemicals 

Fish and fish preparations 
B . Items showing a fall 

Juto yarn and manufactures . . 
" Гоа 
Cashew kerncis 
Oilseeds, oils and oilcakes 
Pearls , precious and semi- recious stoncs, unworkel worked 

Manganese ore . 
C . TOTAL 

- . . .- - . - - . - - - 
Source : DGCIS 


291 


209 


81 


- 28 
+ 33 
- 11 
+ 81 


91 


60 


18 


- -35 
+ 11 


1693 


1811 


1884 


- 


. . . 


. - . 


by engineering goods ( 34 per cent), fish and fish preparations 
(32 per cent ) and chemicals ( 15 per cent). 


134 . During the four years 1966 -67 to 1969- 70 , cxports 
increased by 11 per cent showing an annual compound growth 
rate of 2 . 7 per cent. While the two major tradicional cx ;ports 
viz ., jute manufactures and tça declined by 8 per cent and 9 
per cent per annun , compounded , there was substantial 
growth in exports of newer items. Iron and stcel recorded the 
largest annual compound rate of growth (45 per cent), followed 


135. Sinports , according to the DGCIS data , amounted to 
$ 2 , 090 million during 1969- 70 (April-March ) showing a decline 
of 18 per cent froin the level in 1968-69 . 


Table 24 – India s Principal Imports 


( U . S . $ million ) 


- 


- . . - .. .- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


-- - - - 
1968 -69 1969 - 70 


Commodities 


1956 - 66 


Percentage change in 

1969 – 70 
Over Over 
1965 - 66 1968 -69 


- 


- .. - 


- 


- - - 


- - 


- 


-- 


.. 


- 


712 


391 


- 45 


676 


449 


348 


97 


110 


49 
+ 13 


- 23 
- 8 


7 


; ; 


183 


++ 


+ 


SS 


- - 21 


+ 12 


221 


378 


346 


+ 


- 35 


+ 


- . - - . - 

--. . . - .. - - - .--- -- - - - - - ... - - - -- - - - - - 
1. Food ( excluding cashewnuts ) 
Of which ; 

Cereals and cereal preparations 
2 . Raw cotton . 
3 . Raw juto and mesta , . 

Cashewnuts 
5 . Mineral oils 
Of Which : 

(a ) Petroleum , crude and partly refined 

(b ) Others . . . . 
6 . Chemicals 

. 
Of which : 

(a ) Fertilisers . . . . . . . . 

(b ) Others . 
7. Machinery and transport oquipmont . 
Of which ; 

(a ) Machinery other than olcctric 
( b ) Electrical machinery 

( c ) Transport equipment 
8 . Iron and stech 
9 . Non -ferrous metals , 
10 . Crudo rubber (including synthetic and reclaimed ) 
11 . Wood and other animal hair . 
12 . Animal and vegetable oils and fats 
13 . Paper, paper board and manufactures thercof 
14 . Pearls and procious and semi-precious stones , unworked /workod 
15 . Others . . . . . . . . . . 


. 


82 
139 
1034 


186 
192 
685 


- 52 
- 19 


+1 


- 24 


372 


L 


701 
184 
149 
206 
145 
10 


488 
109 
88 


85 


115 


119 


- 17 


+ 86 


+ 50 


- - 32 
+ 30 
+- 109 
+ 22 

+ 14 
+ 167 

+ 3 
-- 29 


38 


+ 33 

43 
- 15 
- 18 


. 


240 
2090 


. 


2959 


2543 


. 
-- 


TOTAL . . 

... --- - - - 
Source : DGCIS 


. 
-- 



- - -- -- ... 
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136 . The de -lino in total imports in the current year was in 

139 . Utilisation of external assistance , however, showed 
foodgrains as well as non -foodgrain imporis , while in the pre 

some improvement during the financial year 1969- 70 . It 
vious years , non -foodgrain imports had increased by 6 per amounted lo $ 1, 203 million , $ 115 million or 11 per cent higher 
cent. Imports of foodgrains (i.c ., cereals) declined by 23 pcr than in 1968 -69 . Utilisation in a period normally depends on 
cent during 1969 - 70 mainly on account of comfortable Stumply 

authorisations in the precedny periods . The higher level in the 
position due to better crops . Fertiliser imports were less than 

year under review reflected mainly larger utilisation of non 
half of thosc in 1968 -69 largely as a result of an increase in 

project loans . Forcign exchange outlay on servicing of the official 
domestic production . Imports of mineral oils were , however, assistance also rose from $ 458 million in 1968- 69 to $ 506 
higher hy 3 per cent ,mainly on account of larger imports of other million in 1969 - 70 . This formed 27 per cent of our export carn 
petroleum products import of crude oil did not show any change. 

ings for the year, and 42 per cent of gross external aid utilisation , 
Imports of wool, animal and vegetable oils and paper and paper However, as this rise was smaller than the increase in utilisa 
boards were higher than in the previous year. Iniports of 

tion , the net inflow of forcign resources under assistance pro 
machinery and transport equipment registered a decline of grammes was higher over the year by $ 67million at 697 million . 
24 per cent in 1969- 70 , partly reflecting a Curther progress of 
import substitution . A part of the decline may also be due to 
lagged ellect of the recession in industry in carlier years , 

Table 26 - Inflow of Foreign Assistance : 
137 . In the four years 1966 - 67 to 1969 - 70 , overall imports 

Gross and Net 
declined by 29 per cent, the main areas accounting for the dec: 
line being foodgrains, raw jutc and nesla ,machinery and trans 

( U . S . $ million ) 
port equipment, iron and steel and non - ferrous inctals . The 
fact that a higher level of industrial output in 1969 - 70 as con 

Gross Amorti. Interest Total Net 
pared with 1965 -66 , has been sustained with a sharply lower 

aid salion pay - debt in 
level of non - foodgruin imports possibly points to the working of 

Year 

utili - pay - . . nents ser - flow 
an import substitution effect in the Indian economy. 

sation inonts 

vice of aid 

( 2 + 3 ) (1 - 4 ) 
External Assistance 

(2) (3) (4 ) (5) 
138 . Authorisations of external assistance increased from 
an annual average of $ 1, 060 million during the Sccond Plan 

1961-62 

711 121 70 191 
period to that of $ 1 ,222 million during the Third Plan period 

1962 -63 

933 

81 182 751 
and to $ 2 ,099 million in 1966 -67. Subsequently , however , the 

1963 -64 1, 239 

1 , 030 
authorisations have substantially declined and also ſluctuated 

1964 -65 

1, 520 

110 255 1, 265 
considerably . They dropped sharply in 1967-68 (April-March ) 

1965-66 1, 622 162 

1, 319 
10 % 949 million , or 45 per cent of the level in the preceding yoar, 

1966 -67 

1 ,509 

153 363 1, 146 
In 1968 - 69, they rose to $ 1, 275 million to fall cven below the 

1967-68 

1 , 570 275 * 163 438 1, 132 
1967 - 68 low to $ 830 million in 1969- 70 . About 88 per cent of 

1968 - 69 

1, 088 276 * 182 458 630 
the drop in authorisations during 1969 -70 as compared to 

1969 - 70 

1203317* 189 6 506 697 
1968 -69 was accounted for by loans , which declined over the year 

- - - - - - - - - - .... . 
by $ 391 million due to a sharp fall in authorisations from the 
U . S . A . Grants authorised also were $ 56 million lower than in 

* Excludos figures of debt roschoduling /postponement as 
1968 -69 . Only P . L . 480 Title 1 assistance was marginally 

under : 
higher (by $ 2 million ) than in the previous year . 

1966 - 1967--- 1968 — 1969 – 
Table 25 —- External Assistance * 

67 68 69 
( U . S . $ million ) 

Japan , 
Loans 

15 
Grants P . L . 480 

I. B . R . D . 
Total 

6 
Aid 

6 
U . S . A . 
@ (1 + 2 + 3 ) 
Canada . . 

1 

1 
. - - . - . . .. .. . . .. - - - - (1) (2) (3) (4) Total 

3941 


520 


101 
113 


96 


209 


145 


141 


303 


210 * 


70 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


@ Excludes figures of postpononient of interest by the U . S . A 
amounting to $ 3 million each in 1968 -69 and 1969- 70 . 


2 ,235 


2261+ 2, 576 


524 
324 


1 , 469 

603 
1, 088 

697 
3 ,857 


96 
98 


254 


1,042 


1 . Amount undisbursed as 

at the end of March 

1966 , 
2 . Authorisations during 

(a ) 1966 -67 
(b ) 1967-68 
(c ) 1968 -69 
( d ) 1969 - 70 

Total 
3 . Utilisation during 

( a ) 1966 -67 
(b ) 1967-68 
(c ) 1968 -69 
( d ) 1969 - 70 
Total 
Amount undisbursed as 
at the end of March 
1970 . . . . 


2 , 099 

949 
1 , 275 

830 
5 , 153 
1, 509 
1,570 
1, 088 
1 , 203 
5 ,370 


126 
81 


903 
1 ,074 

888 
1 ,026 
3 , 891 


87 


480 
415 
113 

143 
1 , 151 


34 
328 


140 . As in the last year, loans dominated the aid authorised 
during 1969- 70 . They accoupled for 84 per cent of the total aid 
authorisations, the shares of P . L . 480 aid @ and grants being 12 
per cent and 4 per cent, respectively . About 45 per cent ( $ 
315 million ) of the loans authorised in 1969 -70 was non -pro 
ject aid , 9 per cent $ 51 million ) for debt relief and the balance 
of 46 per cent formed loans tied to specific projects . The share 
of loans ticd to projects has shot up over the year from 17 per 
cent to 46 per cent during 1969- 70 as thejentire amount provided 
by the I. B . R . D ., thel. D . A ., thc U . S . A . I. D . and U . S . Exiinbank 
and a large part of thic assistance from Italy and Canada were 
tied to specific projects . A major part of the authorisations 
made by the U . K . and West Germany continued to be united 
to any projects as were the entire authorisationsby Japan , the 
Netherlands and Belgium . Besides , West Germany, the Nether 
lands and Belgium liberalised , albiet, narginally , the terins of 
their authorisations . The rate of interest of West German 
loans (other than bebt refinancing credit) was per cent lower 
than the rate of 3 per cent per annum on the loans authorised 
in 1968 -69 and the 1969- 70 authorisation carried a longer grace 
period ( 8 years as against 7 years in the previous year as also 
longer maturitics ( 30 years as against 25 years in the previous 


2 , 18677 


42t 


108 @ @ 


2 , 336 


- 


- - 


- 


· " Excludes (a ) grants under U , S . P . L . 480 Titles II and III 
and (b ) special deposits placed by the I. B . R . D , with the Reserve 
Bank of India during 1967- 68. Loan of $ 15 million given to 
tho Government out of J. B . R . D . deposits is included under 
loans in 1968 - 69 . 

* * Includos authorisations and utilisation of P . L . 480 
Convertiblo Local Currency Credits. 

@ Represents rupeo deposits against import of goods under 
U . S . P . L . 480 Title I programme; disbursements out of these 
funds by way of loans and grants aro , therefore , oxcluded from 
columns 1 and 2 . 

+Adjusted for the lapscd agreements by $ 184 million . 

Adjusted for the devaluation of pound sterling and Danish 
kroner in November 1967, of French franc in August 1969 
and for the revaluation of Deutsche mark in October 1969 . 

@ @ Adjusted for the lapsed agreements by $ 9 million . 


* Excluding debt relief provided in tho form of roscheduling 
and postponcinent of payments duc by the IBRD), the USA , 
Japan and Canada , but for whih the debt service payments would 
have been $ 500 million and $ 550 milion , respectively , in 1968 
69 and 1969 - 70 . 

@ Excluding P . L . 480 Convertible Local Currency Credits, 
which are covered under lerns . 
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year ), The Netherlands also cffected a siinilar reduction in the 

Table 27 - Aggregate External Assistance 
rate of interest and increased the manturity from 26 years to 
30 years . In respect of the loan authorised by Belgium , the 

( U . S . * million ) 
interest rale was reduced by a larger amount, from 3 to 2 per 

--- - -.. . - - . - - 
cent per annun , while grace and maturity periods were increased 

Loans Grants P . L . Total 
from 7 10 10 years and 24 10 29 years respectively . On the 

480 /665 
other hand, the terms of P . L , 480 assistance were further 

Aid and 
toughened during the year under review . The share of Con 

Third 
vertible Local Currency Credits was raised to 60 per cent from 

Country 
40 per cent applicable to the December 1968 agrecment . 

Curron 


cy 


Assis 
tance 
- - -- 


141. Cumulatively , external assistance authorised from 
August 15 , 1947 to March 21 , 1970 anointed to $ 17 , 366 
million , of which 68 per cent ( $ 11, 889 million ) was in the form 
of loans, 26 per cent ( $ 4 .400 million ) in the form of P . L . 480 / 
665 and Third Country Currency assistance from the U . S . A . 
and the balance of 6 per cent ( $ 1, 077 million ) by way of grants , 
Assistance „ tilised up to the end of March 1970 is placed at 
$ 14 ,823 million , $ 9 ,688 million by way of loans, $ 4 ,099 
million by way of P . L . 480 aid and similar assistance and 
$ 1, 036 million in the form of grants, 


3,145 545 
4 ,887 278 
1,469 106 

603 2 2 
1,088 91 

35 
11,8891 ,077 


Authorisations 
1. Up to the Socond 

Plan . 
2 . During Third Plan .. 
3. During 1966 -67 
4 . During 1967-68 , 
5 . During 1968-69 
6 . During 1969- 70 . . 

Tota ) . . . 
Utilisation 
1. Up to the Second 

Plan . . . 
2 . During Third Plan : 
3 . During 1966 -67 , 
4 . During 1967-68 
5. During 1968 -69 
6. During 1969- 70 . 


2,411 6 ,101 
947 6 , 112 
524 3, 099 
324 949 
96 1, 275 

98 830 
4,440 17, 366 


697 


142 . The U . S . A , accounted for about 51 per cent of the 
total cuinulative authorisations and about 54 per cent of the 
total cumulative utilisation . The I. B . R . D . and 1 . D . A . together 
accounted for about 13 per cent of authorisations as well as of 
the utilisation . Other countries that provided sizeable assis 
tance were the U .S .S . R ., West Germany and the United King 
dom in that order . 


1,788 
4 , 009 

903 
1,074 

888 
1,026 
9, 688 


485 
2 23 
126 
81 


143. About one-half of the total U . S . aid to India has been 
under P . L . 480 Title I programme. Authorisations under this 
programın during 1969 - 70 amounted to $ 248 million , a major 
portion of which was allocated for the purchase of foodgrains 
viz. , wheat ( $ 145 million ), ricc ( * 18 million and grains sorghum 
($ 14 million ) ; and the balance for the purchase of cotton ($ 
40 million ) and soyabcan oil ($ 28 inillion ) . An amount of $ 3 
million was also provided to finance a part of occan freighi costs , 
A major part ( $ 150 million or 60 per cent ) of the P . L . 480 assis 
tance was provided on credit termy, The total P . L . 480 assis 
tance authorised up to the end of March 1970 amounted to 


1, 115 3 ,428 
1 .793 6 .025 
480 1, 509 
415 1,570 
113 1,088 

143 1,203 
4,099 14,423 


34 
1,036 


Total 


Note : Please refer to footnotes to Table 25. 


Table 28 - Aggregate External Assistance - Source -wise 


($ million ) 


- - - - - 


- 


- ... 


- - . - 


. . 


Loans 


— . . - . . - - - - - - ... 
Authorised upto March 1970 
Grants P . L . 480 ) Total Loans 

665 Aid 
and Thurd 
Country 
Currency 
Assistance 


Utilised upto March 1970 
Grants P . L . 480 / Total 

665 Aid 
and Third 
Country 
Currency 
Assistance 


I.B .R . D ./I.D .A . 


. 


. 2,191 


1 , 934 


4 , 076 


4, 400 


3, 589 


U .S.A. . 
U.S.S.R. . 


. 
. 


. 
. 


. . . . 
. . . . 
. . . . 
: . . . 
. . . , 


844 


14 


1,362 
1,11 


10 
23 


-- 
- 


1,378 
1,24 


844 
1, 942 


2 . 191 
(12 . 6 ) 

8 ,838 
(50 . 9 ) 
1 , 378 
(8 . 0 ) 
1 ,214 
(7 . 0 ) 
1, 186 
(6 . 8) 

489 
( 2 . 8 ) 
2,070 
(11. 9 ) 


1 ,984 
(13 . 1) 

8 ,041 
( 54 . 2 ) 

858 
(5 . 8 ) 
1 , 064 
(7 . 2) 
1,034 
(7 . 0 ) 


Wost Germany 


1, 191 


1 ,042 


United Kingdom 


. 


1, 172 


1 ,024 


Japan 


488 


429 


430 


Others 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1,409 


661 


- 


822 


( 2 . 9 ) 
1, 45 
( 9 . 8 ) 


14 ,823 
( 100 . 0 ) 


TOTAL . . . . . . 11,889 1,077 4,400 17, 366 9, 688 1 ,036 

( 100 . 0 ) 
..-- . - . . - - ... - — - . - -... ... .- -. - - - . 

- - - - - - . . - .. 

- . . . - - 
Note : Please refer to footnotes to Tablo 25. Figures in brackots represent percentages to the total. 


- 


- 
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$ 4 , 637 million , $ 4 , 325 million against rupee deposits and S International Monetary Situation 
312 million in the forın of Convertible Currency Credits . The 

146 . The international monetary situation improved con 
rupee conunterpart funds accruing from the import of coinmo 

siderably during the year under review as a result of the revalu 
dities under the programme have been allocaled in the follow 

alion of the Deutsche inark and the French franc, agrcement 
ing 177anner 

between the International Monetary Fund and South Africa 

on the question of sales of South African gold and the activi 
Allocation of P. L . 480 Counterpart Funds 

sation of ile Fund s Special Drawing Rights Schome, which 
- . - - - - 

Amount Percent 

was referred to in the last Report. The heavy speculativo 
( milli- ago 10 

movements and consequent disorderly conditions on the inter 
on ) the total 

national exchanges subsided after the devaluation of the French 

franc in August 1969 by 11.1 per cent and the upvaluation of the 
- . - - . . - - . .. -- - - - - - - - 

- 

Deutsche mark in October 1969 hy 9 . 3 per cent. Following the 
1. Loans to the Government of India . 2 ,643 01 . 1 very strong position of the Canadian dollar in the exchange 
2 . Gants to the Government of India . 839 19 . 4 markets since the beginning of 1970 and a rising rate of growth 

of Canada s foreign exchange reserves, the Canadian authorities 
3 . Loans to private cnterprise under 

suspended on May 31 , 1970 the existing par value of the Cana 
the Cooley Amendincnt . . . 

281 6 . 5 

dian dollar which promptly appreciated on the exchanges on 
4 . For the use of the U .S . Government 562 13 . 0 being left to float on the market. Adoption by the members 
Total 

4 ,325 

of the Fund of the scheme for deliberate crcation of international 

100 . 0 
--... 

liquidity by international agreement through a Special Drawing 
144 . As in the last year, the Aid -India Consortium provid 

Rights Account in the Fund materially influenced the expectia 

tions of speculators in gold , short- term investors, who had 
cd during 1969 - 70 debt relief assistance either in the form of 

built up their gold holdings in anticipation of an increase in the 
fresh refinancing credits , postponements of payments duc, IC 

official price of gold , began to liquidate thọ holdings by the 
scheduling of debt or cancellation reduction of interest. The 

middle of 1969. Prospects of an agreement on future sales of 
annount of debt relief assistance received during the year 

South African gold further influcnced the markct downward , 
amounted to 111 million , $ 18 million larger than in the pre 

With the impact of an increase in the cost of holding gold with 
vious year because the U . K , made available the debt relief 

borrowed funds working in the sanc direction , the free market 
assistance which would have normally been made available in 

international price of gold thus sharply cased from the peak of 
1970 -71 . 

U . S . $ 43 per ounce in the spring to the official level ofUS 
145 . For the ycar 1970 - 71 , the Ald - India Consortium 

$ 35 io December 1969 which was reached for the first tinc 
at its meeting held in Paris in May 1970 agreed on non - project since 1958 . 
assistance of $ 600 niillion and debt relief assistance of about 
$ 100 million and also recognised the nced for project assistance 

147 . International trade too grow more impressively than 
amounting to $ 400 million . However , on past experience , 

in the preceding year in terihs of value ; though at the end of 
it is difficult to say whether actual authorisations would add up 

1969 sone signs of a moderation of the growth rate began to 
to these levels . 

appear in the imports of major industrial countrics. In 1969, 
Table 29 - Debt Relief Assistance 

the rate of growth was 14 per cent while it was 12 per cent in 
(U . S . $ million ) 

1968 . As in the past, the growth of trade of the less developed 
- - -- - - - - - - - - - - - 

countries lagged behind, but at 11 per cent was still 1. 5 per 
1968 - 69 1969 = 70 

centage points better than in 1968. Mainly as a result of the 

favourable turn in the position of tho U . K ., the U . S . A . and 
Autho - Utilisa - Autho - Utili 

France , only partly offset by an opposite movement in the case 
risation sation risation sation 

of West Germany, the combined overall payments position of 

the industrial countries improve to a near balance in 1969 
A . By way of refinancing credits 

from that of a deficit of $ 2. 6 billion in 1968. The higher 

export earnings flowing from the larger demand from industrial 
1. Austria 0 . 9 0 . 9 1 . 1 1 . 1 

countries reduced the current account deficit of the less develop 
2 . Belgium 

1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 ed countries from $ 6 . 8 billion to $ 6 , 1 billion . With inflow 
3 . France 

5 . 0 3 . 7 

1. 31 

on capital account slightly reduced from $ 7 .9 billion to $ 7. 8 
4 , Germany (West) * 14 . 6 14 . 4 15 . 3 

billion , the overall payments surplus of the less developed 
5 . Italy , 

5 . 5 7 . 3 

countrics improved from $ 1. 1 billion in 1968 to $ 1 .7 bilion in 
6 . United Kingdom , 18 .0 18 . 0 36 . 0 36 . 0 

1969. 
Total A . . 45 . 1 38 . 1 61 . 0 56 . 7 

148 . Much as the international scene improved during 
B . By way of postponement of payments 

the year under review , some major problems remained . There 
1 . I. B . R . D ., . , 15 . 0 15 . 0 15 . 0 15 . 0 was a deterioration in the U . S . Current account as a result of 
2 . U . S . A . . 8 . 7 8 .7 8 . 7 8 . 7 

which the surplus contracted from $ 1. 4 billion to $ 0 . 9 billion , 
3 . Canada 0 . 9 0 . 9 0 . 9 0 . 9 

There was also a substantial outflow of private capital and the 
Total B 

two together resulted in a deficit of as much as $ 7 billion in 
. , . . 24 . 6 24 . 6 24 . 6 24 . 6 

contrast to a position of near balance in 1968. The stringent 
C . By way of re-scheduling of payments 

monetary policy pursued by the U . S . monetary authorities to 

meet the domestic inflationary situation and balance of payments 
1 . Japan . . . . 16 . 8 16 . 8 19 . 6 19 . 6 

problems, however , resulted in attracting a substantial volume 
Totul C 16 . 8 16 . 8 19 . 6 19 .6 of foreign short-term funds to the U . S . A . and encouraging the 

U . S . banks to borrow abroad heavily . This inflow of funds 
D . By way of Grants ( interest relief) 

more than covered the deficit and actually the U . S . balance of 
1 . Canada 11 1 . 1 

payments ended up with a larger overall surplus of $ 2 .8 billion 
2 . Germany (West) . 4 . 8 4 .8 4 . 8 5 .0 in 1969 as against $ 1 .4 billion in 1968. All the same the balance 
Total D , , , 5 . 9 5 . 9 4 . 8 

of payments position of the U . S . reinained an important dis 
5 . 0 

quieting feature of the world monetary system . 
E . Intcrcst reduction 
1 . Austria 0 . 5 0 , 5 0 , 5 0 , 5 

149. In the last two years , therc has been a considerablo 
2 . Netherlands , . 0 . 6 0 . 6 0 . 6 0 - 6 

amount of discussion of the internationl mionetary situation and 
Total E 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 

the adjustment mechanism . At onc time opinion scenied to 
GRAND TOTAL, , 93 . 5 + 86 . 5 111 . 1 107 , 0 

favour greater ficxibility in exchange rates than available under 

the present system of fixed parities . In the latter part of the 
- -- - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - : - - 

year under revicw , however , opnion in some influential quartos 
Excludes cash assistance amounting to $ 8 . 0 million cach in 

appeared to have reservations about greater flexibility , There 
1968- 69 and 1969- 70. 

is concern over thc adverse repurcusions that increased flexibility 
@ The Aggreement for French commitments for 1969- 70 

in market exchange rates might have on national alithoritics 
was signed in April, 1970 for an amount of $ 5. 0 million . 

obligations to undertake corrective measures in other fileds, 

and on national authorities willingness to hold dollar balances . 
+ Represents vilisation of the 1968 -69 credit . 

Further, major industrial countries on tho Continent view 
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1 . 1 


11 11 


17 . 2 
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departure from the present regime of fixed parities as a threat to 
the smooth working of the common market arrangements and 
to their long-terial objective of cvolving a common market 
сиггеnсу . 


150 . The position in regard to international interest rates too 
continues to cause general anxiely . Contrary to the expecta 
tions of a section of international opinion , the changes during 
the year in the arrangements for international monetary co 
operation and the European currency rcalignments, international 
interest rates failed to case froin the high levels reached in the 
prcceding year . Active use of monelary policy by the U . S . 
to combat domestic inflation and deal with the balance of 
payments deterioration pushed rates higher generally , the Euro 
dollar market providing the mechanism for quick international 
transmission . At the end of June 1970 , commercial bank s 
Euro - dollar lending rate to prime borrowers was 9 . 9 per cent 
and domestic corporate bond yields in leading industrial coun 
Tries varied between 8 . 4 per centand 11. 5 per cent. Internationa) 
rates have for somc tince been at historically high levels and 
portend serious difficultics for national investment efforts , 
particularly in capital-starved developing countries , 


social welfare policy . Foremost amongst these is the nations 
lisation of the 14 major commcricial tanks a year ago with 
the objective of onsuring that the developmental needs of all 
sectors of the economy are served by the banking system in 
conformity with national policy and priorities . An immediato 
consequence of this has been a much grcater degree of co - ordina 
tion between the major units of tho Indian banking system in 
regard to their operational problems. Another nicasuro is the 
Lçad Bank scheme under which banks have been allotted dis 
tricts where they are required to survey the potential for bank 
ing development, to identify institutional and credit gaps and 
to lakc the initiative in endeavouring to fill thc 1). This should 
result in oricnting the banking system towardsan area approach 
and thuis increasing its involvement in the process of economic 
development . Alongside of this, branch expansion programmes 
of commercial and co -operative banks have been speeded up 
and the banks themselves have announced a variety of schemes 
to altract inore deposits and to provide credit to agriculture and 
small-scale industries. The IDBI on its part has taken soveral 
steps to promote the development of small and medium indus 
trics with special attention to the relatively under - developed 
areas in the country . Thus the institutional structure for short 
and long-term credit has been geared up much more closely 
to the planning process than at any timo in the past. In re 
gard to industsy , several far - reaching changes have been announ 
ced in the Industrial Licensing Policy and in the case ofmedium 
and small- sized projects licensing policy has been liberalised 
considerably . Further, for basic , critical and strategic industries 
essential inputs will be made available on a priority basis . In 
the Budget of the Government of India for the current financial 
year significant incentives have been given for increasing savings 
in the form of various types of financial assets . Various special 
schemos designed to improve the lot of the less - privileged sectors 
of the economy hayo also been announced , All thoso devolop 
ments provide a favourble climate for the oconomy to nove 
on to a path of sustained high rate of growth . 


151 . During the second half of the year under review , there 
has been widospread uso of the created international liquidity 
in the form of the Fund s Special Drawing Rights. Although the 
SDR Schome does not link the allocations with the dovelop 
niontal necds of the poor countries it is significant that the total 
utilisation of SDRs by such countries amounted to under a 
third of their intial allocation . In the contoxt of national poll 
cios and attitudes of richer countries in respect of their domestic 
welfare and environment programmes , and in the contoxt of 
their performance in respect of replenishment of IDA funds 
and bilateral developmental aid to poorer countries , it would 
appear dosirablo to provide for a positive rolationship betweon 
created liquidity and developmental needs. IDA Teplenish 
ment for the next 3 years at about $ 800 million , which has boen 
agreed to in July 1970 , appears satisfactory . But the total aid 
flow to the loss developed countries needs to be stopped up cg 
pecially in view of the amounting burden of debt servicing pay 
ments . 


154 . Attention needs to be given , however, to certain aspects 
of the economy which give riso to concorn . The most import 
ant of these is the re -cmergenco of a rising trend in prices , thus 
disturbing the relative price stability witnessed during the two 
years provious to tho year under review . To some extont the 
price risc is due to the short-falls in the outputs of commercial 
crops and difficulties in arranging for imports in a short period . 
This emphasises the need to make tho same kind of progress 
in agricultural technology of the major commorcial crops as 
has bocn done in the case of foodgrains. But themore serious 
aspect of the price situation is that even where supplies have 
improved as in the case of foodgrains and industrial output, 
prices continue to move upwards. 


152 . An authoritative examination of development and 
intornational and appeared in the form of the report " Partners 
in Development" presented in September 1969 to tho World 
Bank by the Pearson Commission set up by it in August 1968 , 
as referred to in the last year s Roport. On the basis of the 
analysis of the record of recent years, the Poarson Commission 
came to the judgement that the majority of the world s poorer 
countries can achieve self- sustaining growth in 30 years if ado 
quato assistance is provided to them by tho richer countrios . 
The Commission emphasized that though the record of deve 
lopment was mixed , it was " far better than generally realized ." 
It pointed out that " in recent years the volumeof aid has stagnat 
ed , the torms havo hardened and the conditions have become 
more rostrictive ." The Commission advocates a partnership 
based on joint effort towards clearly defined economic goals 
and increases in development aid to be allocated on the basis 
of increasingly explicit criteria based primarily on oçonomic 
performance . The Commission rocommended inter allu that ( a ) 
official devolopment assistanco be raised from the 1969 average 
of 0 . 39 per cont of GNP to 0 . 7 per cent of each donor country s 
Gross National Product by 1975 and in any case not later than 
1980 ; (b ) the multilateral component of official aid should risc 
from 10 per cent to a minimum of 20 per cent by 1975 ; ( c ) 
aid funds should be made available for periods of at least 3 
years ; ( d ) tho (DA assistance should be substantially increased , 
which could bo accomplished through developed countries inak 
ing available to the IDA a part of the SDR s allocated to them . 
The Commission has also recommended a reduction in the in 
terest rato , longthening of the maturity periods and progressive 
untying of credit, The Pearson Commission s Report, it is 
hoped , would change fundamentally for the bettor the present 
rather unfavourable international climato for ald , and pave the 
way for a rapid growth of the world s poorçr economies. 


155. The pressure on prices emanating from tho demand 
sido was somowhat roduced as indicated by the slower rate of 
growth of both money supply and time deposits . The decline 
in the rate of monetary expansion has taken place despite bank 
credit to the commercial sector oxpanding almost at the same 
rate as in the carlier years. The quantum of deficit financing 
as measured by the net bank credit to Government showed a 
very considerablc reduction during the year under review . 
This was the result of better resource mobilisation as well 
as some short-falls in governmental oxpenditurc reflect 
ing lower level of public soctor activity . There is , however , 
still a good deal of leeway to be mado up in the niatter of raising 
savings in the govornmental sector . Currently tho ratio of 
govertinontal savings to national income is in the nçighbour 
hood of 1 per cent. To achiove the estimatod volume of sav 
ings this rationeeds to be raised to 3 . 8 per cent by the end of 
Fourth Plan . Improvemonts in the working of public sector 
enterprises , reduction of the lossos on commercial irrigation 
works andmulti- purpose river valley schemes and rosource mobili 
sation by State Governments can make a major contribution 
towards achieving this . 


Assessment and Prospects 


153 . The developments in the Indian economy reviewed in 
the foregoing paragraphs indicate the degree of success achicved 
by the economy during the past twelve months in stepping up 
output and mobilising resources for devolopment. This period 
has also bcon notablo for the several important measures taken 
by the authoritics in the fields of banking , industrial policy and 


156 . There has also to be a stepping-up in the sayings on 
the part of the household scctor of the coonomy. The various 
tax concessions given to savings in the form of financial assets 
as well as the new schemos of small saving ; should no doubt 
be of considerable help in this matter. Sut the major role 
will have to bo played by the banking system by stepping up 
deposit mobilisation . In particular ,banks have to make a con 
certed effort in mobilising deposits in the rural areas. With 
increasingincomes madepossible by improvements in agricultural 
technology , the savings potential in the agricultural sector is 
bound to increase rapidly . However , the savings habits in this 
sector aro considerably undeveloped . It continues to hold its 
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liquid assets largely in the form of currency , and its investments Over the next decade that has been considered as the minimum 
other than those in farm business largely take tho form of jewel necessary for the development stralcgy aiming at soll reliant 
Icry or deposits in the unorganised money market. The various 

growth . 
schemos of deposit mobilisation announced by the banks do not 
seem to have had as yet any signilicant impact on such habits . 
Banks will therefore have 10 develop appropriate strategies in 

II. DEVELOPMENTS IN INDUSTRIAL FINANCE 
deposit mobilisation to garnor the savings of this sector. A11 

Industrial Development Bank of India and other Term -lending 
important factor in the success of depsoit mobilisation in the 

Institutions 
rural arcas is the cxtcnt of credit facilijios made available banks 
for economic activity in these areas . If banks continue to act 
merely as Institutions mopping up suvinys fron the rural areas 

160 . Apart froni continuing its schemes for providingmedium 
and transferring them to the urban contres, they are not likely and long -lerm direct assistance and retinance /rediscount facili 
to havo more than only a limited response to their efforts at ties for the developnicni of the organised sector of the industry 
deposit mobilisation . The surveys under the Load Bank scheme and promotion of exports of capital and cngineering goods, 
will be of considerable help in revealing the existing institutional 

the Industrial Devclopoient Bank of India (IDBI) adopted 
and credit gaps in these aroas. These will have to be followed policy measures aimed at promoting the development of small 
up by systematic and expeditious efforts by banks both com 

and small-inedium industries , particularly in the relatively 
mercial and co -operative to remove theso gaps. 

underdeveloped regions in the country . To identify the industrial 

poicntial of backwariliegion , the IDBI has also initiated regional 
157 . On the supply side of the oconomy, as has alrcady been 

Surveys in collaboration with other term -lending institutions. 
observed , good progress has been made in increasing output 
both in agriculture and industry . As far as agriculture is con 

161. Total assistance sanctioned by the IDBI during 1969 
cerned , the progress of the monsoon so far has been satisfactory 

70 ( excluding guarantees ) aggregaled RS. 66 . 6 corres or of the 

same magnitude as in 1968 -69 . 
and it may be cxpocted that burring unforeseen adverso deve 

Exccpt direct industrial loans 
lopmonts , the forthcoming year should prove a good one froni 

and refinance of export crodils , assistance under all the other 
the point of view of supplios of foodgrains and raw materials categories showed increases. A special feature of the IDBI s 

operations during the year was the step -up in 
of agricultural origin , On the industrial front, howover , thore 

assistance for 
have been some signs of a slowing down in the rate of growth 

financing exports under the scheme for direct loans and guar 
of output during the first quarter of the curront calendar year. 

antee facilities to exporters of capital and engincering goods 
Capital goods industries in particular show an absolute declino 

and services on deferred payment basis , which was introduced 

in December 1968 ; direct loans and guarantees forexports sunc 
in output as compared to the corresponding period last year , 

tioned rose from Rs. 7 . 1 crores in 1968 - 69 to Rs. 11 . 2 crores in 
Another feature of the industrial situation during the year under 
review is tho high degree of variability in rates of growth ; indood 

1969- 70 with total sanctions aggregating Rs. 18 .4 crores at the 

çnd of the year. The assistance sanctioned during the year 
therc are quite a number of industries in all the three groups 

covered exports of textile machinery ,steel rails , automobile 
which have shown substantial declines in their output as com 

chassis , transmission line towers , copper and ACSR conductors 
parod to the previous year . 

and shuttering and scaffolding materials . At the same time, 

there was a marked decline in sanctions of rofinance of medium 
158 . With the prospect of an increase in agricultural incomo 

term export credits from Rs. 7 . 3 crores in 1968 - 69 to Rs. 1 . 3 
and therefore , of a rise in demand for various types of consumer 

crores in 1969- 70 . The flow of applications for such assistance 
goods , it will be nocossary to achievo a high rate of growth of 

has slackened with the introduction of the scheme for direct 
industrial production to match the growing demand . In the 

loans and guarantees for exports to which the exporters are 
short run , this can be achievod by increasing the utilisation of 

switching presumably to take advantage of the lower average 
existing capacity through the provision of adequate raw materials , rate of interest. Direct Assistance (loan and underwriting 
imported wherever necessary , and other inputs . Over a longor assistance ) to industrial concerns (other than for exports) de 
perspective ,however, the ability of the economy to continue to creased from Rs. 18 . 4 crores in 1968 -69 to Rs. 13 . 8 crores in 
increase output will depend primarily on the maintenance of 1969- 70. In sanctioning direct assistance , the IDBI continued 
a proper volume of lavestment in both public and private soctors . to pay attcnlion to a number of small and medium projects and 
With the Analisation of the Fourth Five Yoar Plan , investinont those promoted by middle class technician - entrepreneurs and / 
in the public sector can now be oxpectod to prococd apace el or located in less developed areas . Its indirect assistance was 
the appropriate rate of growth . As regards the private sector, also sprcad over a larger number of small and medium bor 
however , the position is not free from anxiety . While invest 

rowers than in the preceding year. Thus refinance of industrial 
ment in agriculturo and small - scalc industry has been rising, loans was sanctioned in respect of 1966 applications for Rs. 15 , 7 
there appears to be a slackoning in the growth of investmont in 

crores in 1969- 70 as compared to 321 applications for Rs. 14 . 1 
the large -scalc sector of the industry . 11 is significant in this crores in 1968 - 69. Of this amount, refinance sanctioned in 
context that investment financing institutions have been suffer 

respect of loans granted to sinall-scale industrial units and small 
ing, not as in the past , from a dearth of resources but on the con 

road transport operators was Rs. 6 . 8 crores in respect of 895 
trary from a dearth of suitable invostmont propositions . A 

applications. The number of machinery manufacturers who 
continuation of such a state of affairs cannot fail to have serious bencfited from the Bank s rediscounting scheme increased from 
adverso repercussions on tho country s future oconomic deve 

104 in 1968 -69 to 121 in 1969 - 70 and the number of purchaser 
lopment. With the prospect of sizeable increase in agricultural uscrs from 335 to 45,5 . The amount of bills rediscounted during 
income and therefore in the demand for various types of con 

1969- 70 at Rs. 24 . 1 crores was higher than the previous year s 
silmer goods - durable and non -durable - -agricultural machinery figure by Rs, 8 . 6 crores , bringing the total since inception of 
and equipment, infationary pressuros can build up rapidly un 

the scheme to 61 . 4 crores. During the period July 1969 - June 
less industry has equipped itself to increase outpui by building 1970 the IDBI subscribed Rs. 0 . 5 crorç to the debentures of 
up the necessary capacity . Projects with long gestation periods ICICI fromi is own funds. A feature of operations during the 
in particular require urgent attention if a satisfactory tempo year was the step - up in disbursal of assistance from Rs. 48 . 7 
of invostment is to be maintained over a long-term porspective . crores in 1968 -69 to Rs. 52 . 3 crores in 1969- 70 . 
The emphasis in the industrial licensing policy to make avail 
able all the necessary inputs on a priority basis to industries in 

162. Tho operations of other all-India term - lending insti 
the core sector will be of considerable benefit in this respect. 

tutions on the other hand showed a declining trend during 
1969- 70 (April-March ). Thus, sanctions of the ICICI (rupce 

and foreign currency loans, underwriting and direct subscrip 
159 . A notable feature of the working of the econonry 

tions) declined from Rs. 37 . 0 crores in 1968 -69 to Rs. 22 . 4 
during the past twelve months is the substantial accretion to 

crores in 1969 - 70 though its disbursals at Rs. 19 . 8 Crocs were 
foreign exchange reserves. This is due largely to a sharp 

higher than in 1968 -69 (Rs. 16 . 2 crores ). The decrease in sanc 
reduction in imports , a reflection , partly of the incrcase in food 

tions was almost entirely under foreign currency loans . Total 
grains output and the progress of import substitution in indưstry 

sanctions of the IFCI (rupee and foreign currency loans, under 
and partly of the slow down in investnient activity commented 

writing and direct subscriptions) were also lower at Rs. 21. 0 
upon earlier . On current indications the declining trend of 

crores in 1969 - 70 as compared to Rs. 22 . 7 crores in 1968 -69 
imports is likely to be roversed soon and the reserves once again 

and its disbursals also declined from Rs. 19 . 5 crores in 1968 -69 
are likely to come under pressure. The declaration in the 

to Rs. 17 . 5 crores in 1969- 70 . 
rato of growth of oxports witnessed during the past twelvemonths 
gives cause for concern in this context, IL also indicates the 

163. The total loans sanctioned by thic 18 State Financial 
magnitude of the elforts that require to be made to attain on an 

Corporations (including MIIC ) during the period Ariil-March 
average the 7 per cent per annum rate of growth in exports increased by 68 . 4 per cent to Rs. 32 . 5 crores in 1969 - 70 from 


463 


Sec . 3( ii )] 

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 3, 1973 /MAGHA 14 , 1894 

S . S . . 

S . HA - - -- - = 

- - - = = - - - - - - 
Rs, 19 . 3 crores in 1968 -69 . Disbursements during the same The Bank has also decided to form Regional Committees to 
period were higher at Rs. 21 . 5 * crores than Rs . 17 . 4 " crores help and guide the regional offices and to take decisions for 
during the previous year . Tho loads outstanding on March sanction of assistance ; a committee for the Calcutta Regional 
31, 1970 stood at Rs, 104 . 6 crores, rogistering a not increase Office has alrcady been constituted . The IDRI has also decided 
of Rs. 12 . 7 crores over March 31, 1969. Of the total sanctions 10 open small branch offices at the other State Capitals to es 
and disbursements at Rs. 32 . 5 crores and Rs. 21, 5 croros dur 

tablishi liaison with the State and Central Government agencies, 
ing 1969 - 70 . The share of small -scale industries was Rs. 19 . 8 banks and other financing institutions and bodies of industrial 
crores (60 . 9 per cent) and Rs. 12 , 1 crores (56 . 3 per cent), res 

interests . 
pectively . The effective lending rates of all the SFCs to small 
scale industries rangot generally between 7 per cent and 9 per 

Financing of Small-Scale Industries 
cent per annum , and to other industries between 8 per cent and 
9 per cent per annuin ; the rates were , however , within 8 per 
cent and 8 per cent , respectively , if concessional refinance was 

167. The Working Group appointed by the Bank to suggest 
taken from the IDBI. Slightly higher rates were charged by 

suitable modifications in Credit Guarantee Scheme submitted 
some $ FCs on loans to industries like cold storage , hotel and 

its report in October 1969 recommending a systein of Automatic 
transport. 

cover based on principles of insurance . The Government 
approved the amendments to the Schemc as recommended by 

the Working Group and the modified provisions were brought 
164. The IDBI s scheme for direct assistance on softer terins 

into force from Feburary 1, 1970 . Under the modified Scheme; 
for the setting up of projects in tho less developed arcas was 

the guarantee is made available to all cligiblo advances on an 
announced in July 1970 . Under this scheme the Bank has decid 

automatic basis, in terms of an agreement executed by each 
ed to extend dircct loans to industrial units in specified back 

approved credit institution with the Guarantee Organisation , 
ward districts /areas at a concessional rate of 7 per cent as against 

The credit institutions which join the Scheme are required to 
the present normal rate of 8 percent; extend the initial grace 

report all their eligible advances in quarterly statements which 
period for repayment of loans from fhe nornial period of 3 years 

form the basis for charging the guarantee fee at 1 / 10 of 1 per 
to 5 years , allow longer repayment period of 15 - 20 years and cent per annum on a quarterly basis. This change in procedure 
reduce the commitment chargo on the undrawn balance of the is expected to result in considerable saving of labour for the credit 
loan . In casos of underwriting, the Bank would charge lower 

institutions and to expcdite the flow of credit to the small -scalo 
underwriting commission and in addition , subscribe relatively sector . So far , 117 approved credit institutions ( including all 
heavily to the share capital of projects in backward areas . Con 

the major commercial banks and the State Financial Corpora 
cossions under the scheme would be generally available for cases tions have joined the modificd Scheme. The element of auto 
where the total project cost docs not exceed Rs. 1 crore ; conces 

inaticity thus introduced in extending guarantees to credit institu 
sional finance for bigger projects would be extended on a selec 

tions has necessitatcd test checks of the branches offices of 
tive basis . 

credit institutions to verify the correctness of the particulars 
given in their statements . This work has been taken in hand 

by the Guarantee Organisation . 
165. In order to stimulate the interest of SFCs and banks 
in fostering the industrial development of the backward regions 
and to encourage the flow of institutional finance to such regions, 

168 . The other major changes effected in the scheme arc 
tho IDBI decided in April 1970 to provide refinance to banks and 

(1) the extension , for the first time, of scope of the guarantee 
SFCs, to the full extent, at a concossional rate of 31 per cent, 

to letters of credit, loan and deferred payments guarantees and 
ia respect of all eligible loans in specified backward districts 

acceptance credits opened on behalf of small- scale industrial 
areas to small and medium - scale units upto Rs. 20 . 00 lakhs, 

units , i.e . covering all types of credit facilſties except performance 
providod the effective rate charged by the primary lender does 

guarantees, ( ii ) replacement of cxtent of guarantcc cover , which 
not exceed 6 por cent. While deciding its terms of refinance , 

previously depended on the limit sanctioned , its utilisation and 
the IDBI would also take into account incontives, such as dis 

ihe ultimate amount defaulted by the borrower by a fixed coverage 
pensing with levy of commitment charge , longer repayment 

of 75 per cent of tho amount defaulted or of the amount 
period with an initial moratorium for more than 2 or 3 years , 

guaranteed , whichover is lower , ( iii) raising of tho maximum 
deforment of payment of instaliments of principal and intcrest 

amount recoverable from the Guarantee Organisation in respect 
in tho initial years, etc . which the financial institutions might 

of guaranteed advances from Rs. 2 lakhs per account to Ro. 
offer to small and medium sized projects in the backward areas, 

7 . 5 lakhs in respcct of working capital advances and a further 
To enable the SFCs and banks to assist a large number of sinall 

amount of Rs. 2 , 50 lakhs in respect of torm loans per borro 
scale units , the IDBI lowered , effective May 13 , 1970 , the mini 

wer . 
mum amount of loans to be eligible for refinance to small scale 
industrial concerns covered under the Credit Guarantee Schemo 

169. The Scheme has made considerable progress over the 
from Rs. 20 ,000 to Rs. 10 ,000 . In the sphere of rediscounting 

years. The amount of outstanding guarantees at the end of 
ofmachinery bills, in order to provide the State Electricity Boards 

March 1970 stood at Rs. 567 crores ( provisional) as against 
with supplementary finance for carrying out their expansion 

Rs. 241 crores on June 30 , 1969. The guarantec obligations 
programines involving large capital expenditure , the IDBI 

aroge in respect of 164 advances , the Government s share of 
raised, with effect from March 24 , 1970 , the maximum yearly 

the amount in default being Rs. 20 .81 lakhs, since the inception 
limit upto which a single purchaser - user can avail of tho faci 

of the Scheme up to June , 30 , 1970 . The Guarantee Orgpil 
lities under the scheme froin Rs, 50 lakhs to Rs. 100 lakhs in 

sation has so far recovered Rs. 5 . 95 lakhs in rospect of claims 
rospect of Stato Electricity Boards. As a part of develop 

paid accounts which represent full recoveries in 39 advances 
montal and prono ! ignal functions the IDBI has undertaken 

aggregating Rs. 3 . 77 lakhs from the inception of the schemo up 
surveys to identify industrial potential in the backward areas 

to December 1969. The number and amount of advances 
and assess tho inin structure facilitios available , supply of 

notified to be in default (i.e . advances recalled by the credit 
raw materials and market prospects for development of indus 

institutions but no claims submitted so far ) stood at 351 and Rs . 
tries which could be advantageously located in such areas. 

103 . 13 lakhs , respectively , as at the end of December 1969 . 
The first two surveys of this type , covering the Statc of Assam 

In such cases , if in the opinion of the Guarantec Organisation , 
and the Union Territory of Tripura , were completed in June 

nursing of the accounts is likely to resuscitate the sick units 
1970 . Similar surveys have been planned for other areas 

efforts are made to impress upon the credit institutions the 
also . 

desirability of nursing the dadvancos granted to them by contin 
nuing the cxisting credit facilities or by extending additional 

accommodation , wherever necessary . It may be mentioned 
166 . During the year, the IDBI opened a regional office 

that the Guarantee Organisation on its part has been extending 
each at Calcutta , Madras and New Delhi. Besides dealing with 

guarantee cover in respect of advances granted / continued 
requests for direct and refinance assistance upto Rs. 20 lakhs or for such purposes . The scope of the Scheme was extended 
so , these offices will also reliscount bills / promissory notes aris 

during the year to custom service units ( i.e . concerns cngaged 
ing out of sale of indigenous machinery on deferred payincnt in hiring out agriculturalmachinery such as crawlers and wheeled 
basis upto Rs. 5 lakhs for cach set of bills. Besides , a separate tractors, threshers , combine harvestors and cquipment for tu ,bc 
call has been constituted at the head office in Bombay to attend well boring, plant protection , etc .), inining units and units engag 
to requests for refinance and rediscounting assistance , upto the 

od in servicing and repairing of marino diesel engineers , 
above -montioned limits emanating froin the Wostern Region . 

170. During the period of len months ending April 1970 
* Excluding disbursements on account of gurantces of Rs. there was a substantial stepping up in the flow of financial assis 
0 . 5 crore in each of the two years . 

tance from banks to small-scalo industries . The total credit 
39 G of India / 72 — 15. 
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Rg. 28 . 3 croros and Rs. 8 . 2 crores , respoctively. As regards 
industrial estates , as on the last Fridayof April 1970 , cight sche 
duled commorcial banks had sanctioned loans to the extent 
of Rs. 1 , 15 crores covering 31 Accounts for setting up such 
estates ; the amount outstanding was Rs. 36 lakhs. 

174 . With a view to bringing togeth¢i , on a common plat 
form , tho representatives of the various agencies catering to the 
credit and other needs of small industries, it was felt desirable 
that the State Governments should set up Stato Level Co -ordina 
tion Committee for small -scalo industries in cach State . At 
the instance of the Bank , such Committecs have been set up by 
the Governments in Assam , Haryana, Madhya Pradesh , Punjab , 
Orissa , Rajasthan , Uttar Pradesh and West Bengal and by the 
Delhi Administration ; Bihar has set up a Co- ordination Com 
mittee for industry as a whole . 


limits sanctioned by tho scheduled commercial banks to small 
scalo industries increased by Rs. 161. 7 croros to Rs. 754 . 2 
croros as on the last Friday of April 1970 , tho increase in limits 
sanctioned in the corresponding period of 1968 -69 being Rs. 
170 .9 crores. The number of units financed incrcased from 
56 ,983 to 83 , 805 or by 47 per cent. Tho amount of outstanding 
advances aggregated R $ . 397 . 7 crores as on the last Friday of 
April 1970 which showed a riso of Rs. 112 . 1 croros over the 
ond -June 1969 lovel. The total limits sanctioned by the State 
Bank of India and its subsidiaries as at the end of April 1970 
amounted to Rs. 281 . 1 crorcs covering 37 , 982 units registering 
an increase of 32 per cent and 47 per cent, respectlycly , over the 
position as on tho last Friday of Juno 1969. Tho total credit 
extended by the State Bank of India Group to small-scale indus 
trios as at the end of April 1970 amounted to Rs. 154 . 8 crores 
showing an increase of Rs. 51 . 8 crores over the level at end of 
June 1969. This increase was about one and a half times the 
increaso in the corresponding period of the previous year 
Tho bulk of the financial assistance provided by the State Bank 
of India and its subsidiaries is covered under thoir liberalised 
Schors. The total limits (working capital as well as term 
fagnco ) , sanctioned by the Stato Bank of India and its subsi 
diaries under tho scheme as at the end of March 1970 amounted 
to Rs. 260 . 6 crores recording an increase of Rs. 80 . 0 crores over 
the ond -March 1969 figures. The total outstanding as at the 
end of March 1970 amounted to R $ . 146 . 9 croros showing an 
increaso of Rs. 54, 8 crores over the level as at the end of March 
1969. Tho schome for oxtending financial support to crafts 
men and other qualified entrepreneurs formulated by the Stato 
Bank of India and its subsidiaries in 1967 mado further progress 
during the poriod under review . The number of units assisted 
as at the end of March 1970 was 297 for an aggregato limit of 
Rs. 3 , 35 croros as against 98 units for limits of Rs 0 . 90 crore 
as at the end of March 1969 . The State Bank of India Group 
has congidorably simplified its lending procedure for small 
scale units . Thus all small -scale units whose working capital 
roquirements do not exceed Rs. 50 ,000 /- will be granted credit 
facilities on hypothecation basis on a single account in lieu 
of several accounts such as the lock and key , mandi type, factory 
type , Oyordraft against bills , overdrafts for margins, etc , Fur 
ther, in order to accelerate the flow of credit to artisans /crafts 
mon /small units located in Rural Industries Projects, a special 
schemehas been introduced in termsof which financial assistance 
upto Rs. 5 ,000 / - at a concessional rate of interest is made avail 
able to units located in these arcas. 

171 . The performance of the 14 major banks, which were 
nationalisod in July 1969. was particularly notable in respect of 
tho number of small - scalo industrial units financed by them , 
Between end - June 1969 and end - April 1970 , the total number 
of units financed by those banks recorded an increase of 13, 145 
mas against a rise of 6 ,787 in the corresponding period of 1968 -69 . 

The increase in the amount of outstanding advances by these 
banks during the ton months ended April 1970 was Rs. 52 . 2 
croros ag against Rs. 38 . 7 crores in the corresponding period 
Fof 1968-69 . 

172 . Following the lead given by tho State Bank of India 
and its subsidiarlos, a number of banks including Central Bank 
of India . Punjab National Bank , Bank of India , Bank of Baroda , 
United Bank of India , Allahabd Bank , Union Bank of India , 
Syndicate Bank and Bank of Maharashtra have formulated 
special schomes for providing finance to qualified entrepreneurs , 
who havo requisite techaical ability and worthwhile small-scale 
industrlal projects but do not possess necessary financial resources 
of their own. Most of the banks have also liberalised their 
torms and conditions with regard to margin , security , rato of 
intorost, etc , for financing small-scalo industries . Some banks 
havo established separate departments /cells to look after the 
financing of the small- scale industrial soctor while all the major 
banks have also evolved schemes for training their oficials in 
effective financing of small -scale industries. 

173. In March 1969, advances to small road transport 
operators and loans grantod for setting up of industrial estates 
for small -scale industries were made eligible along with lending 
to small-scale industries, for the purpose of fulfilment of targets 
prescribed by the National Credit Council. Similarly in Feb 
ruary 1970, advances to water transport operators were also 
included for the purpose of these targets. The total limits 
ganctioned by tho scheduled commercial banks to small road 
and water transport operators as on the last Friday of April 
1970 showed an increase of moro than three times as compared 
with the position as at the ord of June 1969. The total sanc 
tions as on the last Friday of April 1970 amounted to Rs. 34 , 4 
croros in respect of 10 ,669 units as against Rs. 11 . 1 crores in 
ros poct of 3 ,091 units at end - Jone 1969 ; the outstandings were 


Unit Trust of India 

175, The Unit Trust of India recorded a further rise in the 
sale of units during 1969- 70 . Sale of units during the year 
ended Juno 30 , 1970 amounted to Rs. 22 . 83 crores as compared 
with Rs. 17 . 16 crores in the proceeding ycar. Repurchases of 
units by the Trust wore at Rs. 2 . 04 crores as against Rs. 1 .67 
crores. As on June 30 , 1970 , the aggregate value of units sold 
and outstanding amounted to Rs. 77 . 44 crores, iho totalnumber 
of unit- holders registered with thọ Trust boing over 3 ,33 , 000 . 
The sustained expansion in sales would indicate the growing 
popularity of units as a medium of investment. 

176 . In pursuance of its basic objective of promoting savings 
among various soctions of the community , the Unit Trust of 
India introduced a Children s Gift Plan effective July 1 , 1970 . 
Tho Plan seeks to provide to parents , relatives of a minor child 
and others a facility whereby units will be issued in favour of 
a minor child who is tho solo beneficiary . Further, the child 
in whose name the unit certificate has been issued, can dcal 
with the units only from the date on which he completes the ago 
of 21 . Meanwhile , the income on the units held will be deemed 
to have been reinvested in further units . By tho time tho child 
attains the age of 21 years, capital in the form of units would 
have been accumulated in favour of the child in a convenient 
manner which would be available for major needs such as the 
beneficiary s marriage , education , otc . 

177 . There was further expansion in the network of agents 
who canvass sale of units among the investing public . The 
number of approved agents as on June 30 , 1970 stood at 2 , 303 
as compared with 1 ,775 a year ago ; the corresponding figures 
for approved stock brokers were 315 and 286 . Besides sales 
ovor the counter , units are on sale at all baranches of leading 
banks which have contributed to intial capital of the Trust 
and over 15 , 000 post offices throughout the country . 


178 . Total investments of the Trust as on March 31 , 1970 
Faggregated Rs. 84 . 61 crores. Of these , ordinary shares of 
corporate enterprises accounted for Rs. 29 . 23 crores ( 34 .5 
por cent) , preference shares for Rs. 11 . 40 crores ( 13 . 5 per 
cent), debentures for Rs. 34 , 35 crores ( 40 . 6 per cent) and 
Government securities and bonds of financial corporations and 
i electricity boards for Rs. 4 . 88 croros (5 . 8 per cent). The 

balance of Rs. 4 . 75 crores (5 . 6 per cent) represented advance 
i deposits for debantures and preference shares which the Trust 
had agroed to underwrite, application money for purchase of 
shares , treasury bills and advance call deposits . 


III. BANKING LEGISLATION AND ORGANISATION 


179. The major development affecting the banking system 
was the nationalisation of 14 Indian banks with effect from 


Central Bank of India Limited , 
The Bank of India Limited , 
The Punjab National Bank Limited , 
The Bank of Baroda Limited , 
The United Commercial Bank Limited , 
Canara Bank Limited , 
United Bank of India Limited , 
Dena Bank Limited , 
Syndicate Bank Limited , 
The Union Bank of India Limited , 
Allahabad Bank Limited , 
The Indian Bank Limited , 
The Bank of Maharashtra Limited and 
The Indian Oversoas Bank Limited . 
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July 19 , 1969. The Government of India promulgated an 
Ordinance called the Banking Companies Acquisition and 
Transfer of Undertakings ) Ordinance, 1969 on July 19 , 1969 
in terms of which the Central Government acquired the under 
takings of tho 14 major Indian banks which had deposits of 
not loss than Rs. 50 crores each on the last Friday of June 1969 . 
After the take- over the undertaking of each bank including 
its assets, liabilities , rights, etc. Was transferred to and yested 
in the corresponding new bank which became a new statutory 
corporate body . The general superintendence and direction 
of affairs of each of the nationalised banks was vested in a Custo 
dian who was authorised to excercise all powers that might 
bo exorcised by thebank . The Chairman of cach of the nationa 
Ilised banks who was holding offico as such immediately prior 
to the nationalisation was appointed as Custodian for the 
corresponding new bank . 


185 . Under Section 9 of the Act, the Central Government 
iş authorised to make a scheme, after consultation with the 
Reserve Bank for carrying out the provisions of the Act , which 
may provide, inter alia , for the constitution of the Board of 
Directors of the corresponding new banks, thcir capital struc 
ture, reconstruction and amalgamation . The statuto prescribes 
that cach Board of Directors will have to include representatives 
of employees and depository of the bank and such other 
persons as may represent the interests of farmers, workers 
and artisans , Ponding the constitution of such a broad -based 
Board of Directors envisaged under the scheme, tho Central 
Goverainent is empowered to appoint, in respect of each of 
the 14 banks , the Arst Board of Directors consisting of not 
more than 7 persons who would continue to hold offico till tho 
broad -based Board of Directors is consitituted under the scheme. 
The act also ompoweres the Government to issuo to nation 
alised banks directives on matters of policy involving public 
interest after consultation with the Governor of the Reserve 
Bank . 


180 . Immediately after the promulgation of the Ordinance , 
some writ potitions were filed in the Supreme Court and a full 
bonch of 12 Judges passed on July 22, 1969 an interim stay order 
pending the disposal of the writ petitions in respect of three 
matters in the Ordinance . Under the stay order the Central 
Government was prevented from appointing any Advisory 
Board for any of the 14 banks, removing any of the 14 Chairmen 
of the banks who were given the designation of Custodians, 
and issuing any directions to any of the 14 banks contrary to 
the existing provisions of the Banking Regulation Act , 


181. A Bill to replace the Ordinance was introduced on 
July 23 , 1969 and was passed with certain amendments by both 
the Houscs and becamean Act on August 9 , 1969. Immediately 
after the roplacement of the Ordinanco by the Act, the Supreme 
Court vacated on August 11, 1969 the stay order in respect of 
the Oridinance and issued a fresh stay order on Septomber 8 , 
1969 following writ petitions filed against the Act. The second 
stay order did not dobar the Government from appointing 
Advisory Boards but carlier prohibitions in respect of removal 
of Custodians and issue of directions by Government to any 
of the 14 banks wero reimposod . 


186 . In view of the uncertainty arising out of the writ peti 
tions, the Govornment did not consider it advisable to appoint 
Boards of Directors for the nationalised banks . Pending the 
constitution of regular Boards of Directors, cach of tho 14 
banks was advised by the Reserve Bank of India in September 
1969 to form an Internal Management Committee of senior 
officials to which all matters that might normally have been 
brought beforo the Boards of Directors could be referred . Tho 
Bank provided an official nomince for each Internal Manage 
ment Committee which met a few times every month . Having 
regard to the responsibilities devolving on the Coustodians 
in the absence of Board of Directors, the Reserve Bank issued 
a statutory direction on January 22 , 1970 requiring each of tho 
14 banks to obtain the prior approval of the Reserve Bank beforo 
putting through certain transactions. Important among these 
transactions were (i) grant of certain types of advances in excess 
of Rs.25 lakhs , (ii) investments in excess of Rs. 1 lakh in shares 
and debentures of joint stock companies or advances against 
them above Rs. 5 . lakhs, (iii) appointments and extension of 
services of senior executives , (iv ) expenditure on land /buildings 
aboyo specified amounts and making provisions out of profits 
for 1969. Even after the promulgation of the Ordnance on 
February 14 , 1970 and the passing of the Act on March 31 , 
1970 , these statutory directions of the Reserve Bank continued 
to bo in force .* 


182 . On February 10 , 1970 , the Supreme Court, while 
upholding the legislativo competence of Parliament in the matter 
of acquisition of the undertakings of the banking companios , 
hold firstly that there had been a hostile discrimination against 
tho 14 banking companies insofar as they had been debarred 
after the acquisition of the undertakings from carrying on ban 
king business when other benks were permitted to do so and 
secondly, tho principles and methods laid down in the Act 
for dotermining the quantum of compensation proposed to 
be paid by tho Government were invalid . As the provisions 
held void by the Court .woro not soverable from tho main Act, 
tho odtiro was struck down . 


187. On July 18 , 1970 , Central Government in consult 
ation with the Reserve Bank of India constituted the first Board 
of Directors for each of tho nationalised baoks . Every Director 
of the first Board of Directors shall hold office nntil the broad 
basod Board of Directors is constituted in accordance with tho 
schemc mado under Section 9 . The Governmont in consult 
ation with the Reserve Bank is working out the details of a 
scheme for constituting a more broad -based Board of Directors. 


188 . The nationalised banks havo also been instructed to 
take suitable steps for effecting the transfer of the foreign busin 
ness of the existing banks to the corresponding new banks. 
While such transfer has been effected in most of the cases , in 
Uganda , the two nationalised banks concerned , viz ; Bank 
of Baroda and Bank of India , as mentioned in Chapter II 
have forinod subsidiary companies to comply with the locac 
legal requirements. The Government of Uganda has since , 
acquired majority shares in these subsidiaries . As regards 
the branches of the nationalised banks in Malaysia where State 
owned or State - controlled banks are not perinitted to carry 
on banking business, the matter is ongaging the attention of 
Government and the Reserve Bank of India . 


183 . The undertakings of the 14 banks which had been 
acquired by the Central Government with effect from July 
19 , 1969 under the authority of tho Act reverted to those com 
panios following the Act, being declared void . A fresh 
Ordinance was issued on February 14 , 1970 which did not 
contain the offending provisions of the carlier Act. Under this 
Ordinanco , tho Government again took over the undertaking 
of oach of those banks with cffcct from the original dato , l. e. , 
July 19 , 1969. This Ordinance , unlike the void Act, did not 
set out any pripciples for the determination of the compensation 
to be paid to each of the 14 limited companies whose underta 
kings woro acquired, but fixed a specific amount of compensation 
to oach of the 14 nationalised banks to be paid within 60 days 
from the dato the banking company applios for it . Thesc 
bapking compagios were given three options or any mix of these , 
1, e. , in the form of cash , 10 year Central Government securi 
tios at par carrying 41 per cent interest per annum , and 30- year 
Contral Government securities at par carrying interest at 54 per 
cent per annum . Of the 14 nationalised banks, two banks 
(Allahabad Bank Ltd . and the Indian Overseas Bank Ltd .) 
opted for payment of the entire amount of compensation in 
cash and the remaining 12 banks opted for payment of compens 
ation , partly in cash and partly in Government securities. In 
the case of the former two banks, the first instalment of con 
pensation in cash has since been paid and in the case of the latter 
the cntire compensation has been paid . 

184 , The Banking Companics .(Acquisition and Transfer 
of Undertakings) Bill to replace the Ordinance issued on Febru 
ary 14 , 1970 was introduced in Parliament on February 27 , 
1970 and was passed without any amendment by both the 
House towards the end of March , 1970 . The Bill received 
the asscnt of the President on March 31 , 1970 . 


189 . The brood aims of nationalisation of banks as stated 
in the preamble to tho Banking Companies (Acquisition and 
Transfer of Undertakings ) Act 1970 , are " to control the hights 
of the econmy and to moet progressively and serve better the 
needs of development of the economy in conformity with nationa 
policy and objectives." It will be the endeavour of the nation 
alised banks to ensure that the necds of productive efforts 
of diverse kinds irrespoctive of size and social status of tho 
borrower and , in particular , thogo of farmers , small - scale indus 
tries and self - employed professional groups, are mot in an in 
creasing measure . It will also be a primary objective of nation 
alised banks to foster actively the growth of new and progres 
sivo entrepreneurs and to create fresh opportunities for 
backward areas in different parts of the country , 


* Thuso wore withdrawn on August 14 , 1970 . 
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197. In tornis of Soction 75 of the Assam Roorganisation 
(Moghalaya ) Act 1969 , tho Roserve Bank of India Act, 1934 
was amonded to mako Sootion 21A of the latter Act also appli 
cable to tho autonomous State of Moghalaya . 


190 . In the context of those objectives , a number of changes 
in the banks attitudes and methods of work wero called for . 
Particularly , it became necessary for them to re - orient the 
concept of security for loans , to pay special attention to the 
growth potential and developinontal needs of local areas whore 
the branches are situated , to tako better care of the requirements 
of under - developed areas and backward sections of tho popula 
tion , to forge close relations with developmental and tori 
financing institutions, to reach mutual understanding with 
State Goveromeots , to ensure that largo borrowers do not have 
more accoss to resources of the bank than is actually required 
for productive use and to prcvont use of crodit for speculative 
and other unproductive purposes. Simultancously , they wero 
requirod to intensify their efforts , through a co -ordinated branch 
expansion programme, for mobilisation of deposits in all parts 
of the country and from all sections of tho people , ranging from 
affluent businessman to tho larassed housewife . 


Load Bank Scheme and Branch Expansion 


191 . During the pendency of tho suit the Govornment re 
frained from giving any directions to the 14 banks or taking 
any stops which would constitute interference with the internal 
inanagomont of tho banks . The Prime Ministor had a mocting 
with the Chairman of the State Bank and the 14 Custodians 
on Soptember 30 , 1969 and oxplained to them the Government s 
gonoral attitudo. Further, broad understandings were arrived 
at between Government officials and banks management throu 
gh frequont informal discussions. The Roserve Bank of India 
also lont its advice and good offices. All those informal 
approaches havo not been unsuccessful. To kooping with the 
accepted aims and objectives of nationalisation , the nationalised 
banks continued to make efforts to improve the public relations 
and identify themselves in a growing measure with viable deve 
lopment in diverse forms, 


192 . Thoy offected organisational changos to set up difforont 
cells or departments to handle proposals for advances to small 
scale industries as well as to agriculture . To handle the work , 
trainod staff havo bcon appointed and services of experts have 
boon sacured for consultation . Field officers hayo also 
boon roccultod , whose primary function would be to find 
out prospective customors , contact them for ascertaining their 
requirements , propare regular proposals and put them before 
the cells and , whero necessary, arrange to transmit them to 
head offices . They would also onsure proper utilisation of 
advances granted and arrange to offect the recovery of loans 
as and when due. Arrangomonts have been made for giving 
extensivo publicity through nowspapers and periodicals in 
regional languagos regarding the type of facilities provided by 
tho banks. Powors have been vested in branch managers 
to sanction as many proposals as possible without roference 
to higher authorities. 


198 . Tho Load Bank Schomo introducod by tho Reservo 
Bank in December 1969 marks a major step towards tho im 
plomcntation of the two - fold objectivo of mobilisation of doposits 
on a massive scalo throughout the country and of stopping up 
of londing to weak, sectors of the economy. It may be rocalled 
that a Study Group was constituted in October 1968 with tho 
approval of tho National Credit Council under the Chairman 
ship of Prof. D . R . Gadgil to go into the question of building 
up of an appropriato organisational framework for the banking 
system for meeting the problems of credit gaps of the economy. 
One of the important rocommendations of tho report of tho 
Study Group published in October 1969 was that an area approa 
ch would need to be adopted by tho commorcial banks to identify 
and study local probloms and evolve an integrated credit plan 
for the arca . The Group was of the view that the lowest unit 
under the Arca approach has to be necessarily indotitled with 
the district which is the main administrative unit of the country . 
In August 1969, the Governor of the Rerservo Bank of India 
also appointod a Committeo of Bankers , with Shri F . K . F . Nari 
man as tho Chairman , to evolve a co -ordinated programme for 
ensuring tho setting up of adequato banking facilities in the 
under -banked districts of the country . Tho Committee in its 
report, inter alia , recommended that banks would be allotted 
specific districts whero they would take the lead in survoying 
thọ potential of banking development in extending branch 
banking and expanding crodit facilitiça . The Reservo 
Bank accepted those principles and ovolvod tho Load Bank 
Scheme, under which districts wero allottod to the State Bank 
Group ( State Bate Bank and its 7 subsidiaries ), the 14 nation 
alised banks and 2 other Indian banks. Virtually , the whole 
of the country , oxcept Greater Bombay , Calcutta and Madras 
and tho Union Territories of Delhi, Chandigarh and Goa , has 
hoon covered in this way . A Lead Bank would be rosponsible 
for taking a leading role in surveying the credit needs , develop 
mont of branch banking and extension of credit facilities in tho 
districts allotted to it. Moro specifically a Lead Bank in a 
district would be requirod . (t) to survey the rosources and 
potontial for banking development in its district, (11) to survey 
the number of industrial and commercial units and other estab 
Ilshmonts and farms which do not have banking accounts for 
which depend primarily on monoy -lendors , (III ) to examine 
the facilities for marketing of agricultural produce and indus 
trial production , storage and waro -housing space and the 
linking of crodit with marketing in the district, (iv ) to suryoy tho 
facilities for stocking of fortilisers and other agricultural inputs 
and for the repair and servicing of the oquipment, (v) to recruit 
and train staff for offering advice to small borrowers and 
farmors and for the follow -up and inspection of end - uso of loans, 
( vi) to assist other primary lending agencies , and (vil) to main 
tain contacts and liaison residually with Government and 
quasi-Government agencies. Whilo tho other banks aro not 
procluded from opening branches, the Lead Bank iş oxpected 
to act as consortium loader and invoko tho co - operation of 
other banks operating in the district in mobilisation of deposits , 
locating actual and potential credit needs and catering for those . 
In allotting the distiicts the Bank kept in view a numbor of 
important factors such as the contiguity of districts for ensuring 
viability of operations, provision of control points for develop 
montal work and branch suprovision as also a broad corres 
pondenco botwoon the responsibilities allocated in torms of 
number of districts and rosourco-base of banks concerned . 
The Rosorvo Bank has drawn up a detailed proforina for the 
conduct of tho survey by the concerned banks and has circu 
lated it to them for collecting the noccossary data . Some of 
the districts have already been survoyed by the banks and reports 
have been submitted to tho Reserve Bank . 


193 . For improvement of their working proceduro and 
roaching a better understanding among themsolvos as well as 
with public and the Stato Governments , the chlof executives 
of tho public sector banks set up a Co- ordination Committee 
in which matters of mutual concern and public intcrost are 
discussed and oxaminod in dopth . 


194. With a view to instituting a comprehensivo schome 
to cover the credit risks incurred by banks and other financial 
institutions in granting loans to various categories of small 
borrowers , the Government set up a Committee to evolve a 
suitable scheme to provide for insurace of such credits . The 
Committee has submitted its roport to the Governmont and 
tho proposal for establishing a now credit guarantee organisation 
has bocn approved by the Government. 


195. In order to entrust progressively to the nationalised 
banks tho Government Treasury and other alliod business 
which aro handled at prosent by the Stato Bank of India and 
its subsidiaries at places whero the Reserve Bank does not have 
offices , a Committoo has been set up to evolve a scheme for 
this purpose . Details of the schenre for entrusting tho con 
duct of Govorament Treasury and other allied business to the 
nationalisod banks are being finalised . 


196 . An export comunittoo was set up by the Bank to examine 
whether it would bo desirable to cstablish a single institution 
to take over and run all the foreign branches of the public sector 
banks and whether such insitiution should handlo the entire 
forolgn exchange business of Indian banks . Tho committee 
hay since submitted its roport which is under considoration . 


199 . The Reserve Bank drew up in December 1969 a 
fresh programme of branch expansion under which 22 public 
sector banks and 8 private sector banks are required to open 
during the year 1970 , 1, 350 office , of which 1, 186 offices would 
be at unbanked centres. The 22 public sector banks are required 
to open 1, 300 offices out of tho toatal 1, 350 officos. This pro 
gramme covers not only the 453 unbanked towns ( as per the 
1961 Census classification ), but also other unbanked contres 
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which in the opinion of Reserve Bank of India , should be served 
by bank officos because of their potential for developing agricul 
tural business or for taking over treasury work . At places 
which are treasury and sub -treasury centres, banks will take 
over in due course Government cush work in pursuance of 
the policy of converting departmentally managed treasuries ! 
sub -trcasurics into banking oncs . 


203 . Allowing for the change in the nubmber of offices duo 
to amalgamations, mergers , transfer of assets and liabilities 
closure of offices , etc ; the qumbor of offices of scheduled com . 
mercial banks increased by 1893 . Offices of non -scheduled 
banks , however, declined by 24 during the period . At the end of 
Juno 1970 the total number of offices of scheduled and non 
schoduled commercial banks exceeded the 10 ,000 mark , the 
number of scheduled and non -scheduled banks offices boing 
9939 and 193, respectivcıy . At the end of June 1969 the corres 
ponding figures were 8045 and 217, respectively ( Table 31) . 


Organisational Matters 


200 . The 30 banks which are covered by this programmehave 
bcen supplied with a list specifying the names of unbanked 
towns/ centres , trcasury centres , etc . where they were required 
to open offices and cach bank has been asked to indicate the 
names of centres where it proposes to open offices in the first 
half of 1970 . The Bank has laid down that during the first 
half of 1970 ( January - June) the concerned banks should open 
a minimum 400 offices in unbanked towns centres . This is 
in addition to unbanked centres which may be identified by 
the banks themselves or in the districts allotted to them under 
the Lead Bank Scheme where they would like to establish their 
offices . Further, 200 offices were to be opened during this 
period in centres which need addtitional banking facilities, 
Thus a total number of 600 offices was to bo opened in the first 
half of 1970 . The Reserve Bank has issued bulk licences to 
cach of the banks in respect of the centres allotted to them . 
The banks have actually exceeded the target by opening 875 
offices upto the end of June 1970 of which 741 are at unbanked 
centros . 


204 . Mention has already been made of the constitution 
of Boards of Directors for nationalised banks, Section 10A 
of the Banking Regulation Act, 1949 which came into forco 
from February 1, 1969, deals with the composition of the Board 
of directors of banking companies in the private sector . Out 
of 9 Indian banks in the private sector with deposits of Rs. 
10 crores and above , 8 banks complied with legal provisions 
while in the case of another, its Board is not in conformity 
with law . The bank is taking stops to comply with the requisito 
provisions. 


205. As regards banks having deposits below Rs. 10 crores. 
the Government of India allowed them time to comply with 
the relevant provisions initially upto Fobruary 1 , 1970 which 
date has sinco been extended upto February 1 , 1971 , Thero 
are at present 39 banks in this category and a of these , 20 havo 
reconstituted their Boards of Directors while the matter is 
being pursued with the remaining 17 banks. Of the other two 
banks in this category , one is taking steps for transfer of its 
assets and liabilities to another bank while the other is in a 
procoss of self -liquidation . 


201. The Bank has also asked the cojnmercial banks to 
draw up a programmo of opening offices in banked centres , 
including metropolitan centres and port towns for the year 
1970 . In considering the programme of expansion of offices in 
urban centres, the Bank kept in view the need to distribute more 
cquitably the burden on banks of opening branches as between 
tho rural and semi- urban centres on the one hand and the urban 
centres on the other . If the banks opened a number of offices 
in rural and seni-urban areas in terms of bulk licences already 
issued to them , as well as under the Lead Bank Scheme, they 
should be given sufficient scope for opening offices in urban 
centres. Whilo choosing urban centres for opening more 
branches, the banks were required to keep in view the scope 
for better deposit mobilisation due to incrcase in business and 
industrial activities and the rapid developinent of suburban 
residential arcas . The banks were asked to submit proposals 
in this regard to the Reserve Bank by the end of March 1970 . 
After considering the proposals received from the various 
banks and finalishing the number of offices to be allotted to 
each bank , the Bank has decided to issue licences as and when 
the banks become eligiblo for opening offices at urban centres, 
The licences will bo issued to them for opening offices at urban 
centres in the ratio of one orice in urban centre for every two 
offices opened after December 1969 in rural and semi-urban 
contres in the case of banks which had more than 60 per cent 
of their offices in rural and semi-urban areas as on December 
31, 1969 ; in the case of other banks , the ratio is one office in 
urban centre for every threc offices in semi- urban and rural 
centres. 


206 . In accordanco with Section 10B of the Banking Regula 
tion Act, 1949 , 29 Indian banks in the private sector have already 
appointed whole -limo Chairmen with the approval of the Reservo 
Bank . In respect of 6 other banks , the Reserve Bank has agrood 
in principlo to the proposals for appointment of wholo -timo 
Chairmen , while the proposals of 5 other banks arr undor con 
sideration . The reinaining 8 banks which have yet to comply 
with the provisions of this Section have been advised to tako early 
steps in this regard . The Government of India has oxtended 
the time limit in this regard upto Fobruary 1 , 1971 in respect 
of banks with deposits logs than Rs. 23 crores as on Fobruary 
1 , 1969 . 


Inspection of Banks 


207. In pursuanco of the Bank s policy of periodical inspoc 
tions of all banks with a view to assessing their financial position 
as woll as methods of operation , 29 scliodulod commercial banks 
and 7 non -scheduled banks were inspected under Section 35 of the 
Banking Regulation Act , 1949, during the period July 1969 to 
June 1970 . Threo banks were inspected under Section 450 
of tho Act for judging whethor thoro wore any substantial irrogu 
larities in their winding up proceedings. Besides , two banks 
were inspectod for the purpose of issue of a cortificato under 
Soction 44 (1 ) of the Banking Regulation Act, 1949. 


202 . In 1969- 70 , cominercial banks opened as many as 
1873 new offices as against 1024 offices in 1968 - 69 and 425 
offices in 1967- 68 . Of these , State Bank of India and its Subsi 
diaries accounted for 425 offices and 14 nationalised Indian 
banks opened 1185 offices . Of the 1873 offices opened during 
the year , 1271 were at unbanked centres , the share of State 
Bank and its subsidiaries being 312 offices and that of 14 nation 
alised banks being 821 . 


Table 30 - Number of offices Commercial Banks In India 


- ..- . 


As on 
June 30 , 

1969 


As on 
June 30 , 

1970 


208. In the context of the wider rule assigned to banks fol 
lowing the nationalisation of the fourtcen major commorcial 
banks, a ro -orientation of the prosent system of bank inspections 
was called for . Tho objectives and mechanism of bank inspçc 
tions wore discussed at a Conference of tho Heads of tho Depart 
ment of Banking Operations and Dovelopmont held at Bombay 
in March 1970 . It was agreed that the objectives of bank ins 
pections should be the evaluation of the overall performance 
of each bank in different aspects like manpower planning and 
training , investmont and credit portfolio managomont, profit 
planning , credit appraisal, industrial relations, control and re 
porting systems and developmental activities rather than a more 
scrutiny of individual transactions. Tho same standards should 
not bo applied to different categorics of banks, l.e ., Stato Bank 
of India Group , nationalised banks, Indian banks in the private 
sector and foreign banks. The inspections should aim at 
strongthoning the bank s internal control systom with a view to 
transferring to them in due course the audit olement incorporated 
in tho present inspection procedure. It was also generally 
ayrood that the present system of inspection of banks should be 
replaced by a systom which would provide for an examination 
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Table 31 - Nonber of Offices opened sod closed by Scheduled and Nor Scheduld Commerctal Banks to fadia 


Scheduled Commercial Banks Non -Scheduled Commercial Banks 

All Commercial Banks 
1967 1968 1969 1970 1967 1968 1969 1970 1967 1968 1969 1970 
Jan .- July - Jal - July . Jan .- July - Jan .- Jan .- Juły - Jan .- July . Jan . Joly - Jan .- Jan .- Juty - Jan .- July . Jan .- July Jan . 
Joine Dec. Jude Dec . Jure Dec. June Jude Ds . June Dec . June Dec . June June Dec, June Dec . Jure Dec . June 


3 


. 


7 


11 


21 


12 


210 


19 


229 


448 


576 


793 1080 


1. New offices opened . . . . 207 196 222 443 565 772 1068 

(36) (47) (37) (50) ( 24 ) (65) ( 190 ) 
2 . Changes due to amalgamation , mergers, 

transfers of assets and liabilities and 
inclusion in and exclusion from the second 

schedule to the R.B.L Act, 1934 + 4 + 6 + 10 + 1 + 1 + 53 + 3 
3. Existing offices closed . . . . - 7 - 4 6 -3 - 3 

( - 2) (- 1) ( - 1) 
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- 6 
-2 


-6 - 10 
- 1 -3 


- 1 
.. 


- 1 – 53 
. -1 


-3 
. 


– 2 
9 


.. .. 
- 7 - 7 


.. 
-6 


.. 
-3 


.. 
4 


4. Overall variation in 

offices . . . 


the number of 
. . . . + 204 + 196 + 228 + 438 + 563 + 822 + 1071 


- 5 


- 7 


- 6 


+ 4 


+ 10 


– 33 


+ 9 + 199 + 189 + 222 + 442 + 373 + 789 + 1080 


5 . Number of offices at the end of the 

period . . . . . . . 6620 6816 7044 7482 8045 88679938 216 


209 


203 


207 


217 


184 


193 6836 7025 7247 7689 8262 2051 10131 


Note : - 1. Figures within brackets relate to the State Bank of India . 

2 . Data exclude administrative , seasonal, temporary , non -banking offices and offices outside India . 

* Provisional. 
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Bank Mega 


212 . Tho Bank continued tho policy of amalgamation or tho 
transfer of liabilities and assots of weaker banks with a vlow to 
strengthening the banking structure in the country . During 
the period July 1969 to Juno 1970 four commercial banka word 
absorbed in this manner. The total number of commercial 
banks operating in the country at the end of June 1970 was 86 
of which . 72 wort scheduled banks. 


of systoma and porformances and assessment of the financial 
position as also for ad hoc inapoctions and inspoctions of branches . 
To imploment the now systom of inspection , it was considared 
Docessary to oquip officers of the Department by giving them 
training wherever necessary , at tho Indian Institute of Manago 
ment Calcutta /Ahmedabad , National Institute of Bank Manage 
mont, Bombay and othor training institutions including those 
of tho commercial banks . It was also felt that tho oxisting Ins 
pection Manual should be revisod in the context of the changod 
circumstances . This task has been entrustod to a Special Cell 
set up in tho Dopartment. The Coll is also entrusted with the 
rosponsibility of dovising tho steps necessary to spoed up the 
process of inspection . It was also decided to open offices of 
tho Department in other States (whore there is no office of the 
Department at present), so as to have closer contact with tho 
local aroas, better knowledge and appreciation of their needs 
as also to facilitato spoodior disposal of tho cases through ado 
quate decontralisation . Officers of the Rosorve Bank who havo 
been appointed as additional diroctors under Section 36 AB 
of the Banklag Regulation Act , 1949 in banks which are working 
under dirootions and are under formal observation , havo been 
instructed to watch the performance in regard to dovelopmental 
activitios of those banks and not merely the progress of the im 
płomontation of tho duroctions issued to them . In accordanco 
I with tho above decisions , the Special Cell set up at the Contral 
Departmont of the Banking Operations And Devolopmont has 
issued nooossary instructions for carrying out centro -wiso ins 
poctions of branches of commercial banks and has advised tho 
Trogional offices to conduot such logpoctions at cortain scloctod 
contros on an experimental basis . 


213 . During the your undor roviow , two banks woro apak 
gamatod under Section 45 of tho Banking Regulation Act, 1949 , 
whilo two other banks transforrod thoir agrood Assets and liable 
lities to other banks, in terms of Soction 293( 1 )( a ) of tho 
Companies Act, 1956 ( Table 32 ) . 


214 . During the porlod under review (July 1969 . June 1970 ), 
the Central Government on the application of the Reserve Bank 
of India passed orders of moratorium on two mora banki 
under Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949. This 
brings the total number of banks under order of moratorium 
since September 1960 to 60 , with deposits amounting to Rs. 49.95 
crorcs. Both the Bank of Behar Ltd ., and the National Bank 
of Lahore Ltd ., which were subject to moratoria , ,bave since 
been amalgamated with the State Bank of India , with effect 
from Novombor 9 , 1969 and February 23 , 1970 , respectivoly , 


209 . During tho period under review , comments /represen 
tations/ observations were received from 39 banks including 
9 banks carried over from the previous yoat , After oxamining 
the comments /representation /observations , directions woco 
igsuod in 11 casos, whilo 7 wore askod to submit poriodical pro 
gross reports. Spocific steps were advised in 7 casos , no action 
was considerod nocossary in tho caso of 5 banks. The romaining 
9 cases were under consideration . In certain casos , represonta 
tivos of banks were called for informal discussion with a view 
to specifically bringing to their notice the main defects in the 
working of the institutions concerned and improssing upon them 
the nood for taking oxpoditious stops for removing the major 
defacts in tho banks working. In casos whoro the findings of 
tho inspoction callod for stricter control over the affairs of the 
concernod banks, suitable directions woro issued to them for 
complianco . In the case of banks which are alroady working 
under certain directions Issuod following their earlier inspections, 
the directions were continuod with suitablo modifications . With 
a vlow to roducing the timo- lag botween tho completion of the 
Inspection and taking final action thoreon while forwarding 
copies of inspoction reports, 3 banks woro asked to take cortain 
specific stops and to subinit quarterly progross reports, Thore 
are at present 29 banks (20 scheduled and 9 non - schoduled ) 
working under diroctions issued by the Reserve Bank and sub 
mitting periodical progross reports . Out of thosc , in 19 cases , 
obsorvers havo boon deputed to attend Board / Committee moetings 
of the banks , Bosidos the banks working under directions, thore 
aro at prosont 32 other banks which aro submitting quarterly 
progross roports . 


215 . Of tho 60 banks which wtro granted moratorta , 49 wero 
amalgamated with other banks . Among theso , depositors of 30 
banks were given full credit for tho ontiro doposits outstanding 
in the books of the transfer or banks at the very commencement 
of the rolative schemes of amalgamation . Tho depositors of 11 
other banks received credits in the books of the transferee bank 
in proportion to the roadily rcalisablo assets in addition to tho 
preferential payment made to oach dopositor of the amount 
standing to his credit or Rs. 250 whichevor was loss. Of those 
11 banks, the depositors of 4 banks havo since rocoived full pay 
mont. In the caso of the 8 banks which were mergod with othor 
banks after the establishment of the Deposit Insurance Corport 
tion in 1962 , tho depositors received pro rata crodits to tho cxtont 
of readily rcalisablo asscts of the transforor banks; In cases whoro 
the amount of pro rata prodit was short of Rs. 1, 500 or tho balance 
in depositors account whichever way loss, the difference was 
mado good by Deposit Insurance Corporation as provided for 
in the relative schemes . 


Table 32 — Bank Morgers , Amalgamations and Transfers of 

Assets and Liabilitles 


Ycar 


Voluntary Compul- Other Transfer Total 
Amalga - sory Mar - of Assets 
mations Morgars gerst and 
undor under 

Llabilities 
Section Soction 
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44A of 45 of 

Soction 
the Bank - tho 

293 ( 1) 
ing Rogu - Banking (a ) of the 
lation Act, Rogula 

Compe 
1949 tlon Act , nios Aot, 
1949 
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210 . During the poriod undor roviow , additional directors 
under Section 36AB of the Banking Regulation Act, 1949 were 
appointed in the case of 23 non - nationalised banks which were 
working under directions and also under formal observation , 
In the case of 6 banks , the additional directors woro lator with 
drawn consequent on the withdrawal of tho directions isguod 
to those banks. 


uw 


79 


1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
Jan . 1968 - Juno 

1969 
July 1969 — June 
1970 , 

Total . 


ارمعلانچپی 


::::uuNWAN 


au 
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2 


211 . The progress made by the banks in the glimination of 
defects noticod in thoir structure and methods of oporation was 
maintained during the your July 1969 to Juno 1970 . In the light 
of improvements effected in their working, tho Bank withdrow 
the directions issued to nino banks during tho poriod while the 
directions issued to five banks were withdrawn consequent on 
their amalgamation with other banks. Conso quently , the num 
ber of banks working under directions issuod by the Reservo 
Bank declinod from 43 to 29 . Similarly , the number of banks 
subject to Reserve Bank s observation , other formal or informal, 
declined from 42 to 27 during the porlod under reviow . It is 
proposed to withdraw diroctions and to discontinuo the arrango 
ment for observation of tho affairs in the case of one more bank , 
The banks have gonorally taken the requirod stops for the roct 
Acation of defects noticed in their working, 


.. 


126 


212 


+ (1) Bank of Bohar Ltd ., and 
(2) National Bank of Lahore Ltd . 

Banks takon ovor by tho, State Bank of Iodia and /or 
subsidiarios . 
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216 . Out of the remaining 11 banks which were under mora 
toria but were not amalgamated with other banks, Government 
of India has (as indicated in the provious report) framed schomes 
of administration in respect of two foreign banks, viz., 
the Habib Bank Ltd ., and the National Bank of Pakistan whose 
Assets had been vested in the Custodian of Enemy Property for 
India . According to these schemes, payments are being made to 
tho depositors /creditors at stipulated rates. One bank was al 
lowed to go into voluntary liquidation and thrco banks woro 
finally ordered to be wound up on an application made by the 
Reserve Bank of India under Section 38 of the Banking Regula 
tion Act, 1949 , One bank was allowed to amalgamate volun 
tarily with another bank under Section 44A of the Banking Re 
gulation Act, 1949 while in the case of another a scheme of 
arrangement was sanctioned by High Court and an order was 
passed for its dissolution . The Government allowed moratoria 
to lapse in the case of 2 banks on their directors giving a guarantee 
undertaking to make payments from their personal assots, if 
necessary , while in the case of ono bank the moratorium was 
allowed to lapse on its expiry and simultancously the bank was 
refused licence under Section 22 of the Banking Regulation 
Act, 1949 . 


lation Act, 1949, while two banks went into Court liquida 
tion . Certificates under Section 44 ( 1 ) of the Banking Rc 
gulation Act, 1949 were issued to four non -scheduled banks to 
enable them to go into voluntary liquidation . The Bank 
scrutinised 198 returns submitted by the liquidators of banks 
under Section 4SR of the Banking Regulation Act, 1949, with 
a view to ensuring that the legal requirements were compliod 
with and that the liquidation proceedings werc not unduly 
delayed . During the period under review , a copy each of 
the Inspection report under Section 450 of the Banking Regu 
lation Act, 1949 in respect of 8 banks in liquidation was for 
warded to the Central Government and the respective High 
Courts . 


Credit Authorisation Scheme 


217 . In terms of the scheme of amalagamation under Sec 
tion 45 of the Banking Regulation Act , 1949 , the sharcholders of 
the transferor banks were required to be paid the surplus amount 
left with the transferee banks after paying the depositors in full, 
The shareholders of 10 transferor banks have been paid in full, 
whilo pro rata payments are being made to the shareholders 
of the 10 other transferor banks . 


221. Since November 1965, & Credit Authorization 
Scheme has been in operation as part of tho Re 
serve Bank s credit policy. In terms of this Scheme, 
all scheduled commercial banks are required to ob 
tain the Reserve Bank s prior authorisation before 
sanctioning any fresh credit limit ( including commercial bill 

discounts but excluding letters of credit and guarantee limits ) 
ofRs. 1 crore or more to any single party or any limit that would 
take the total limit cnjoyed by such party from the entire banking 
systern (including co -operative sector ) to Rs. 1 croro or more , 
on secured and / or unsecured basis . During the year , there has 
been a re - structuring of the Scheme as part of the effort at align 
ing bank credit with Plan priorities. Hitherto , themain criterion 
for authorisation has been the purpose for which the applicant 
sought credit, With a view to ascertaining the end - use of credit 
more closely and ensuring proper use and dispersal of bank 
credit, a comprehensive system for appraisal of credit including 
such aspects as cxcessive inventory build -up , inter -corporate 
lending/investments , diversion of short -term funds for long -term 
purposes , etc ., is being evolved . With this end in view , the Bank 
has introduced certain forms designed to collect the requisito 
information for a proper evaluation and financial appraisal of 
credit proposals. 


218 . The Commercial Bank Ltd ., Kolhapur, filed a petition 
in the High Court of Bombay requesting for further extension 
of time for making payment of the balance (5 per cent) of the 
fifth and final instalment, which was payable to the depositors 
under the scheme of arrangement on or before April 1 , 1968 . 
The Bank of Karad Ltd ., has taken over the New Fund business 
of the Commercial Bank Ltd . The Commorcial Bank Ltd ., 
is now taking steps to transfor tho old fund business also to the 
Bank of Karad Ltd ., and the necessary formalities thereto are 
being complied with . Tho Sahukara Bank Ltd ., which has been 
working under a scheme of arrangement sanctioned by the High 
Court of former East Punjab , is expected to wind up the closed 
fund out of the sale proceeds of the forfeited shares amounting 
to Rs. 1 . 10 lakhs. The bank is negotiating with the New Bank 
of India Ltd . for the transfer of its Now Fund businoss to it . 
The Now Fund business of the Himalaya Bank Ltd ., has been 
acquired by the State Bank of Patiala . " A pro rata payment to 
all the croditors of the Old Fund at the rate of 6 per cent, has 
been made thereby bringing the total amount paid to cre 
ditors to 76 per cent out of a sum of Rs. 14 , 16 ,033 due to 
them according to the scheme sanctioned , Thọ Bank of 
Bhopal Ltd ., Bhopal, which was working under the scheme 
of arrangement sanctioned by the High Court of Madhya 
Pradesh has transferred the necessary funds, as per provi 
sions of the scheme, to the United Commercial Bank for 
making payment to the depositors in full. The High Court 
bas passed orders for the dissolution of the scheme and the 
bank subsequently has proposed to go into voluntary liqui 
dation , 


222. During the year, 908 applications were received from 
banks for authorisation of credit limits under tho Scheme; 30 
applications received during the previous year (i.e ., 1968- 69 ) 
were also pending . The credit limits covered bymost of the pro 
posals were for the purpose of meeting tho working capital re 
quirements and for financing cxpansion /modernisation , otc . 
of concerns engaged in defence /export- oriented and other prio 
rity industries . In all, 871 applications were disposed of during 
the year and in respect of 41 applications, further particulars 
callod for from banks were awaited and 26 applications were 
undor scrutiny . 


Credit Information 

223 . The Credit Information Division of the Reserve Bank 
continued to collect information from banks and other notifled 
financial institutions, in respect of credit facilities allowod by them 
to thcir customers. The required information was furnished in 
a consolidated form in respect of individual customers to the 
institutions which applied for it. During the period July 1969 
to June 1970 , the Division furnished crodit information in res 
pect of 1 , 938 applications to 30 applicant banks. 


Licensing of Banks 

219 . During the period under review , four banks were 
granited licences under Section 22 of the Banking Regula 
tion Act, 1949 . No licence granted to banking companies 
earlier was cancelled , but licence was refused to one bank . 
Consequently , the number of banks, licences of which have 
been cancelled remained at 36 and that of banks which have 
been refused licence increased to 281. During the year the 
total number of licensed banks increased from 54 to 58 of 
which 56 were scheduled commercial banks. The 58 banks 
( including 14 banks which have been nationalised ) which 
have been granted a licence and the 8 scheduled banks ( State 
Bank of India and its seven Subsidiaries ) which do not re 
quire a licence , together accounted for 98 . 9 per cent of aggre 
gato deposits of all commercial banks as at the end of June 


Clearing House Facilities 

224 . During the period under review , the clearing house 
facilities were further expanded as part of tho Bank s policy 
of extension of banking facilities in the country . Thus during 
the period ( July - June ) six clearing houses were established , bring 
ing the total number of clearing houşos functioning in the country 
to 105. Of these , 9 are managed by the Reserve Bank of India , 
78 by the State Bank of India , and 18 by the Subsidiaries of the 
State Bank of India . 
Working Group on Jute Industry 

225. Roference was made in the previous year s Roport to 
the constitution of a Working Group in March 1969 to look into 
the problems of short-term credit needs of the jute industry for 
production and exports . Subscquently , the Group was also 
requested to examine certain complaints regarding the allogod 
abuses of the system of trading in jute goods through the medium 
of jute Pucca Delivery Orders (PDOs) and the availment of bank 
credit facilities against them . The Group has since submitted 
its Report and its recommendations are under consideration . 


1970 . 


Liquldation Proceedings 


220 . During the year under review , four non -scheduled 
banks were dissolved by the High Court. Two banks went 
into · voluntary liquidation after obtaining a certificate from 
the Reserve Bank under Section 44 ( 1 ) of the Banking Regu 
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Control over Non -Banking Companleg 

226 . There was no important development during thic year 
in regard to the regulation and control of deposits in the corporate 
non - banking sector. There has , however, been some increase 
in recent years in the oumber of chit funds and latterly a number 
of " finance corporations ," which are really partnership firms, 
have been promoted and thoy have also been accepting deposits 
from the public . These firnis are mostly confined to Mysore 
State , but a few of them also operate in Andhra Pradesh and 
Tamil Nadu . 


227. The question of protecting the interests of subscribers 
of the chit funds was taken up suitably with the State Govern 
ments concerned . At the instance of the Reserve Bank , the 
Tamil Nadu Government has extended the local Chit Funds Act , 
1961 to all the districts in that State . Andhra Pradesh and 
Mysore have been considering the question of enacting local 
legislation for this purpose and in Kerala , where chit funds and 
kuries have been traditionally very common and popular, a 
public sector corporation was constituted in November 1969 
to run chitties and kuries in competition with other private coin 
panics and individuals in the State . 


228. The provisions of the directions issued by the Depart 
ment of Non -Banking Companies in regard to deposits are not 
applicable at present to partnership firms and it is not also legally 
possiblo for the Bank to issue any directions to any firm with a 
subscribed capital of one lakh of rupecs or less. The " finance 
corporations" are, however , governed by the provisions of the 
Moneylenders Acts as they are in force in the respective States . 
The question of enforcing the provisions of these Acts is being 
considered in consultation with the State Governments . 


Deposit Insurance Corporation 


229 . Tho number of insured banks declined to 83 at the end 
of June 1970 from 87 at the end of Junc 1969 as a result of trans 
for by two banks of the deposit libilities and equivalont assets 
to other insured banks and amalgamation of two banks with State 
Bank of India . During the year , no new bank was registered 
as an insured bank . The liability of the Corporation in respect 
of the insured deposits arose in the case of the two amalgamated 
banks, namely , the National Bank of Lahore and the Bank of 
Bebar . In the case of onc of those banks, the Corporation s 
liability was determined and paid , while in the case of the other 
bank , it will be determinod after the scrutiny of the list of depo 
sitors of the bank . The claims met by the Corporation since 
its inception in 1962 to the end of June 1970 aggregated Rs. 
103.44 lakhs as against the receipt by way of reimbursement from 
the concernod banks to the extent of Rs. 36 . 11 lakhs . 

230. With the previous approval of the Governmenı, the 
Corporation has increased , with effect from April 1 , 1970 the 
limit of insurance cover in respect of amounts due to any one 
depositor at a registered commercial bank from Rs. 5, 000 to 
Rs. 10 ,000 . As a result of this increase , the percentage of fully 
protected accounts to the total number of deposit accounts is 
estimated to have increased from 90 . 8 to 96 . 8 and that of insured 
deposits to the total assessable deposits from 50 .8 to 61. 0 . 
The rate of premium payable byinsured banks remains unchanged 
at 5 paiso per Rs. 100 of insured deposits per annum . Conse 
guent on tho nationalisation of 14 major commercial banks on 
July 19 , 1969 , the Banking Companies (Acquisition and Trans 
for of Undertakings ) Act , 1970 provides for the continuance of 
the corresponding new banks as insured banks . 

231. The provisions of the Deposit Insurance Corporation 
( Amendment) Act, 1968 to which a reference was made in the 
last year s Report, have not been brought into force , pending 
enactment of the necessary legislation by the various States so 
as to make the co -operative banks in the respective States oligible 
for deposit insurance cover . The States of Andhra Pradesh , 
Maharashtra and Madhya Pradesh and Goa , Danan and Diu 
havo since passed the necessary legislation and the Reserve 
Bank of India is actively pursuing the matter with other State 
Governments . 


engaged in domestic and foreign trade . The Commission has 
constituted five Study Groups to report on banking , viz , (a ) 
banking costs , (6 ) lcgislation affccting banking, ( c ) indigenous 
bankers , (d ) bank procedures and (e ) non -banking financial inter 
mediaries . These Study Groups include experts in their res 
pective fields and profcssional bankers . The Study Group on 
legislation affecting banking has issued two sets of its question 
naires. A survcy of bank services to depositors has been co 
Trusted to the National Council of Applied Economic Research 
and another survey of small-scale industries and small borrowers 
has been undertaken on behalf of the Banking Commission 
by Universities and other academic bodies at 21 centres all over 
the country . A study of the portfolio behaviour of banks is 
being made by the Institute of Economic Growth . A sample 
survey of banking facilities in rural areas was completed by the 
Division of Rural Economics of the Economics Department, 
Reserve Bank of India . Two similar studies have been under 
taken by two Universities . The National Institute of Co 
operative Management has undertaken a study of several as 
pects of working of co - operative banks including personnel 
management. 

233 . The Commission has visited the States of Tamil Nadu , 
Kerala , Andhra Pradesh , Orissa , Assam , Meghalaya , Mysore , 
Punjab , Haryana , Madhya Pradesh and the Union Territory 
of Himachal Pradesh so far and held discussions with the State 
Governments , commercial and co -operative banks, chambers 
of commerce , representatives of industry , large and small, and 
other interests concerned with banking. The Commission also 
met the official representatives of the Government of Nagaland 
during its visit to Assam . 
National Credit Council 

234 . A mention was made in the last year s Report about the 
appointment by the National Credit Council of 5 Study Groups 
and the recommendations of the Study Groups on Deposit 
Mobilisation and Credit Facilities for Road Transport Opera 
tors . The Study Group (with Prof. DR . Gadgil as its Chairman ) 
on Organizational Framework for Implementation of Social 
Objectives referred to the geographical and functional credit 
gaps in the economy and submitted its Report in October 1969 . 
The Group made a rough assessment of the credit requirements 
of the major economic sectors and the extent to which the ins 
titutional credit facilities were not available to meet them and 
focussed attention , with the help of several case studies, on the 
virtual non -availability of institutional credit to certain types 
of borrowers, particularly small borrowers and weaker sections 
of the coinmunity . Attention was drawn to the uneven 
geographical distribution of credit as between different States 
and betwçen different regions in a Stalc and the necessity to make 
detailed plans for the development of credit and banking in the 
country on the basis of local conditions was emphasised . For 
this purpose the Group recommended the adoption of an area 
approach . The district, according to the Group, should be the 
lowest unit under an area approach because it is the unit in 
relation to which the co -operative credit structure is at present 
organised . 

235 . Each district plan to be formulated will have three as 
pects : (1) that of establishment of branches or new units at 
particular places , ( II ) that of formulating relationships within a 
structure or as between structures , and ( iii ) the formulation of 
proper policies and procedures . 

236 . In regard to aspect (1), the Group recommended that 
new branches would have to be opened by the named nationalised 
or non - nationalised banks as well as by co - operative banks. 
In addition , new banking units both in rural and urban areas 
may have to be started where conditions so warrant, Apart 
from primary co -operative societies the plan should include a 
programme for formation of marketing and processing societies 
and these should be allowed as a transitional measure to extend 
credit for production where the primary sociсties are not strong . 

237 . In regard to aspect ( II ) of the plan , the general principle 
according to the Group , should be that the relations within 
co -operative structure would be maintained on the normal lines 
wherever the appropriate unils in the structure are suficiently 
strong. Where this is not the case , the functions expected to be 
performed by non - existent or weak co -operative institutions 
will have to be undertaken by corresponding comercial banking 
units . In addition , where it is deemed recessary, district co 
operative banks should be allowed to deal with individuals as 
an interiin mcasure till such time as coiniercial banks or strong 
primary sociсties are established . The credit plan for a district 
will have to pay attention to integration of credit and banking 
business with the other activities . 


Banking Commission 

232 . In the previous Report, mention was made of the ap 
pointment of the Banking Commission and its tornis of refe 
Pence . The Coinmişsion which started functioning in March 
1969 sont questionnairos in stages to comercial banks, co 
operative banks, State Governments and Union Territories 
borrowors from medium and small-scale industries and traders 
39 G of India 172 - 16 
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238 . In regard to aspect ( iii ) , the Group emphasised the 
nccessity of a shift on the part of all credit institutions in 
tho emphasis from tangible security to operational viability , 
The Group also stressed the special responsibility of natio 
nalised banks in formulating and implementing the district 
plans . 


239. The two pre -conditions required for making finance 
available on a larger scale and to weaker sections are : (i ) 
integrating the lending business with salę, production and 
Darketing activities, and ( ii ) making it possible for every 
body to build up some kind of minimum financial asset in 
the shape of provident funds , insurance , bonus expectations 
or savings deposit schemes on which the initial advance: 
could be made. 


240 . The Group was of the viow that in order to imple 
ment its recommendations, an apparatus should be imme 
diately evolved . For this purpose , district or zonal com 
mittees should be formed preferably at tho initiative of the 
Stato Governments. Simultaneously , an all - India machinery 
should be constituted which may be called the Standing Ad 
visory Committee on Credit Assistance . It should consist of 
senior representatives of the Ministry of Finance, the Re 
serve Bank , Planning Commission , nationalised commercial 
banks and co -operative banks as well as borrowers including 
small borrowers. The Reserve Bank will be the executive 
arm of this committee and for this purpose the Group has 
recommended tho establishment of a specialised Department 
of Credit Planning in thc Reserve Bank of India . 

241. As mentionod earlier, the Reserve Bank kept in view 
the recommendations of the Group in formulating the Lead 
Bank Scheme introduced in December 1969. As regards 
Study Group s recommendation that commercial banks should 
financo primary agricultural credit societies in areas where 
central co - operativo banks are financially weak, the Reserve 
Bank has introduced a schemc initially in 52 districts of the 
5 States , viz ., Andhra Pradesh , Mysore , Uttar Pradesh , Har 
yana and Madhya Pradesh . The Reserve Bank has also set 
up a Credit Planning and Banking Development Cell to for 
mulato guidelines for meeting credit gaps . 


( b ) Outstandings in cash credit accounts should be distin 
guished as between ( i) " the hard core " which would repre 
sent the minimum level of raw materials, finished goods 
and stores which the industry is required to hold for main 
talning a given level of production and (ii ) the strictly 
short-term component which would be thọ fluctuating part 
of the account. The latter part of the account would ro 
present the requirements of funds for temporary purposes, 
.. . short- term incrcases in inventorios , tax, dividond and 
bonus payments etc ., the borrowings being adjusted in a 
short period out of sales . Where the company s debt- pay 
ing capacity is good and its other ratios not unhealthy, the 
hard coro element in the cash credit borrowings could be 
segregated and put on a formal term loan basis and subject 
to repayment schedule . Whero the financial position is not 
too good or the size of the hard corç is large, the possiblo 
solutions to bo attempted would be : additional issue of 
cquity or preference capital, a debenture issue with a long 
maturity, the bringing of long -term deposits and unsecured 
loans by the promoters and their friends. Where the hard 
oorc is to be placed on a formal term loan basis , the propo 
sal should ho subject to a detailed appraisal. The documents 
should contain covenants in regard to the cnd - use of the 
loan , maintenance of minimum financial ratios , repayment 
obligations , restrictions on investments in shares and deben 
tures, etc . As the determination of the hard core clement 
of the cash credit account may present some practical diff 
culties to banks, it would be worthwhile to attempt a study 
of industry -wise norms for minimum inventory levels. The 
intention in suggesting this typo of lending on a term basis 
for working capital is not to deny credit assistance to ex 
pauding industrial units or to bring down immediately the 
present level of bank credit to industry . The borrower 
would only be subject to a greater financial discipline and 
a repayment of such loans over a period of time; this will 
provide a more effective use of bank s funds. The proposed 
changes in the cash credit / overdraft accounts of banks 
would have little impact on a majority of units in the cor 
porate sector. Only units which witnessed a deterioration in 
the current ratio rcsulting now in a negative ratio or a 
current ratio of 1 : 5 and below are likely to bc affected , 
As a complementary measure to check the extension of cxtra 
bank credit, it would be desirable to levy a commitment 
charge on the unutilised limits in cash credit accounts coup 
led , if necessary , with minimum interest clause . Also , banks 
should promote the practice of culminating credit sales by 
issue of usance bills. This would not only impone financial 
discipline on the purchaser but also help the supplier or pro 
ducer to plan his financial commitments in a realistic man 
ner . With a view to encouraging the development of bill 
market, the Central Government should consider reduction 
in the stamp duty on usance bills. 

244. The Co -ordination Committee of Public Sector 
banks considered the question of a commitment charge on 
credit limits at its meetings held on January 13, 1970 and March 
20 , 1970 and there was a goneral agrcement on the need to levy a 
commitment charge on credit limits . On March 28 , 1970 , the 
Reserve Bank issued a directive to scheduled commercial 
banks requiring them to levy a commitment charge on the 
unutilised portions of credit limits of Rs. 10 lakhs and above , 
at the rate of 1 per cent per annum with effect from April 
1, 1970 ( referred to in Chapter 1 ) . The Reserve Bank s cre 
dit authorisation procedures have been streamlined to AC 
hieve proper end -use of credit, details of which are given 
carlier , A Group consisting of officers of commercial banks 
and the Reserve Bank was constituted in February 1970 to 
consider the questions relating to enlarging the use of bills 
of exchange as an instrument for providing credit to trade 
and industry . The Study Group has submitted its report 
which is under the consideration of the Reserve Bank . It 
is also proposed to appoint a Study Group for each major 
industry which would work out inventory norms in consul 
tation with the associations representing the industry . These 
Study Groups are being set up . 

245 . The Study Group (with Shri P . N . Damry as the 
Chairman ) on Aroa /projoct approach in implementing schemos 
for extending commercial banks credit to agriculture , re 
commended an area / district-wise approach in financiog agri 
culture and that commercial banks should plan in a co - ordinated 
mapnor along with other lending institutiong in this field to 
identify the credit gaps. The Group , after examining tho 
State enactments relating to land tonure and tenancy reforms, 
cellings on land holdings , agricultural debt reljef, regulation 
of money lending, otc ., statod that some of the provisions in 
theso enactments wero outmoded in the light of current requiro 
ments of the agricultural economy and recommended that 


242 . The Study Group appointod under the Chairman 
ship of the lato Shri V , T . behejia to study the extent to 
which the credit needs of industry and trade are likely to 
be inflated and how such trends could be checked , submit 
ted fts report in September , 1969, 


243 . A major finding of the Group was that there was a 
tendency on the part of a number of industrial units to uti 
liso short-term bank credit and other current liabilities for 
acquisition of non - current assets . This was , in the opinion 
of the Group , due to the general sluggish conditions in the 
capital market since 1962 and the limited nature of the an 
praisal of applications for short -term loans as compared to 
modium -torm loads and stipulation of repayment scheduled 
for medium - term loans. According to the Group , the pre 
valent lending system of banks appeared to have greately 
Assisted certain units in industry on increased reliance on short 
term debt to financo their non - current investment. The 
working capital advances of banks are granted by way of 
cash credit limits which aro only technically repayable on 
domand, The system was found convenient in view of the 
emphasis placed by banks on the security aspect. These 
short- term advances though secured by current Assets were 
not necessarily utilised for short -term purposes . The result 
was that cash credit advances no longer remained short-term 
or self -liquidating . Thus a substantial part of the working 
capital advances is permanently needed by the units to carry 
on their operations. Therefore , in the financial planning of 
the borrowing unit it to necessary to see what would be its 
permanent lock -up of funds in working capital as distinct 
from its purely temporary requirements and to arrange for 
term finance subject to observance of a proper debt- cquity 
ratio , Thọ Group was of the vicw that unless measures are 
taken now to check his tendency for diversion of bank credit 
for acquirirg long-term assets it would assume wider dimen 
sion in the next few years and recommended the following 
moasures for checking this tendency : 


(a ) Appraisal of credit applications should be made with 
reference to the total financial situation , existing and pro 
jected , as shown by cash flow analysis and forecasts sub 
mitted by borrowers . 
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an oxpert group might be constituted to examine these enact 
monts and make suggestions with a view to enlarging the 
commercial banks participation in agriculture . The Seminar 
on Financing of Agriculture by Commercial Banks held by 
the Reserve Bank in December 1968, to which a referenco 
was mado in last year s Report, had also made a similar recom 
mondation . In pursuance of this recommendation , the Governor 
of the Reserve Bank set up an expert group with Shri R . K . 
Talwar as Chairman , and representatives of commercial banks, 
co -operative banks, Reserve Bank of India and State Gove 
ramonts as its membors to examine the State Government 
enactmonts . 


Transitional Arrangements for Agricultural Credit 

250 . The woaknesses of the co -operative credit structure , 
more particularly in certain parts of the country , resulted in 
a large number of agriculturists expericncing shortage of credit 
especially in the context of the technological developments 
taking place in agricultural production . This highlighted tho 
Deed for meeting their credit needs even for a temporary period , 
through other institutional sources, till such time as the co 
operative credit structure itself could be effectively strengthened 
to fill in the credit gaps . Action was therefore taken to scek 
the aid of the commercial banks in sponsoring a scheme for 
financing the primary agricultural credit societies, 


Financing of Primary Agricultural Credit Socletles by Com 
mercial Banks 


IV . DEVLOPMENTS IN CO - OPERATIVE BANKING 

246 . In pursuanco of its policy to bring about a financially 
and economically viable co- operative banking structure , tho 
Bank continued to (i) pay special attention towards rehabi 
litating and revitalising the weaker units in the co -operative 
credit structure , (ii) make transitional arrangements for main 
taining the flow of production and investment credit for agri 
culture in the areas of weak central Co - operative banks by 
involving the commercial banks to finance the primary agri 
cultural credit societies in such areas , ( iii) endeavour in bringing 
about a groater degree of discipline and improvement in the 
londing policies and operational efficiency of co -operative 
credit institutions including land and development banks , 
(iv) widon scopo and range of thc Bank s financial accommo 
dation to tho co - operative credit institutions and (v ) Introduco 
& number of special training courses at the Bank s Co - operative 
Bankors Training College for the personnel of Stato /Central/ 
urban banks. 

247 . Based on tho interim rocommendations of the All 
India Rural Credit Review Committee mentioned in the last 
yoar s Report, the proposals concerning tho Small Farmors 
Development Agency, the Rural Electrification Corporation 
And the Agricultural Refinance Corporation have been included 
In the Fourth Five - Year Plan . The Rural Electrification Cor . 
poration which , among others, will finance rural electric co 
oporatives was set up in July 1969 and the schemes for esta 
blishing oight small farmers , development agencies in four 
Statos have also boon approved . 


251, In areas where the central co -operativo banks were 
financially weak and unable to meet the liuge demand for 
production and investment credit, a scheme of financing the 
primary agricultural crcdit societies by commercial banks was 
proposed by the Reserve Bank for implementation in certain 
districts in five States viz ., Andhra Pradesh , Haryana , Madhya 
Pradesh , Mysore and Uttar Pradesh . This proposal was 
çndorsed by the Study Group of the National Credit Council 
and the Working Group of the nationalised banks as well 
and also agreed to by the State Governments and the co -operativo 
banks concerned for implementation . Under the scheme, 
branches of commercial banks in the selected districts will 
finance primary agricultural credit societies in compact areas 
within a radius of about 10 to 15 miles of the branch offices . 
While the immediate objective of the scheme is to fill in , to 
the extent possible , the large credit gaps in this sphere , the 
long - term Objective is to ensure that in tho process of activo 
involvement of the commercial banks, the co - operative system 
is under no circumstances weakened and , therefore , the State 
Governments have been asked to draw up a positive prog 
ramme for rehabilitation of central co -operative banks and 
rovitalisation of primary agricultural credit societies. This 
programme is to be implemented simultaneously as an integral 
part of the scheme. Upto June 1970 , 20 commercial baaks 
including the State Bank of India group and 12 other public 
soctor banks have selected 2 , 121 primary agricultural credit 
societies in 50 districts of the five States through their 326 
branches . In some cases the banks have commenced financing 
of kharif 1970 operations under the scheme. The secheduled 
commercial banks financing the societies under the scheme 
are eligiblo for refinanco facility from the Bank at a conces 
sional rato of interest of 44 per cent. 


Co-operative Development 


248 . The Review Committeo submitted its final Report 
in July 1969, Emphasising the need for the Bank continuing 
its rolo in the sphere of rural crodit, the committeo recom 
monded that the formulation , reviow and modification of tho 
Bank s policies in this sphero should be placed in the hands 
of a high -powered body with appropriate status. Pending 
amondment to the Reserve Bank of India Act in this rogard , 
the Standing Advisory Committoo on Rural and Co -operative 
Credit was required to be suitably reconstituted as the proposed 
Agricultural Credit Board . Accordingly , tho Committee has 
been reconstituted in February 1970 as the Agricultural Credit 
Board of the Bank with the Governor as Chairman , the Deputy 
Governor in cbarge of rural credit as its Vice - Chairman , the 
Chief Officer of the Agricultural Credit Department as the 
Member -Secretary and eleven inembers . The other recom 
mendations of the Committee which , among others , related 
to the adoption of various progressive measures both by the 
Rosorve Bank and other agencies of developmont for onsuring 
the timely and adequate flow of production and invostment 
credit for agriculture , are proposed to be placed hoforo tho 
Credit Board for its consideration , 


249 . In pursuance of the recommendations of the Working 
Group on Industrial Financing through Co - operative Banks, 
a reference to which was made in tho last year s Report, the 
State and central co - operative banks have been advised ( 1) 
that they could invest 15 per cent of their disposable longe 
term resourcos or 5 per cent of their total deposit resourcos , 
whichever is moro, in providing block capital loans to co 
operative processing socletios, and (ii) that they liberalise the 
standards as rolated to the societios owned funds adopted in 
providing clean advances to inarketing -cum - processing societies 
and to processing societies . Measures to bring about the 
roorganisation of the existing industrial co - operative societies 
with a view to making them viable units as recommended 
by the Working Group , have also been initiated by taking up 
appropriate field studies for the purpose . following the 
discussions with the Khadi and Village Industries Commission , 
it was agreed to implement the schemo of providing working 
capital to the Khadi and Village Industries Co -operativo 
through central co - operative banks op 2 pilot basis , in 
Maharashtra . 


252. As the measuros mentioned above were only tran 
sitional expedients in the larger interest of agricultural produc 
tion , the long-term objective was to draw up and implement 
simultaneously a positive programıne of rehabilitation of the 
central co - operative banks and speeding up of the schemes 
of reorganisation and revitalisation of the primary credit 
societies . The State Governments have been advised to draw 
up special schemes in respect of each of the central banks so 
as to provide, among others, specifically for (i) a concerted 
drive under the guidance of the State Government for the 
rocovery of overdues , (ii) strengthening the administrative and 
supervisory arrangements for timely recovery of loans , (ili) 
rationalisation of loaning policies and procedures , (iv ) streng 
thening of the resources of the banks , wherever appropriate, 
by loan - cuni- deposits and additional share capital contribu 
tion from State Government, and (v ) action to stimulate mobi 
lisation of deposits through a programme of branch expansion . 
The Bank has agreed to consider syimpathetically the loan 
applications of State Governments for share capital contri 
bution to central co -operativo banks and primary agricultural 
credit societies in the areas of retarted growth in the co -opera 
tive sphere . As mentioned elsewhere in the Report, the Bank 
has also been trying to secure the benefit of insurance to the 
deposits of co - operative banks, which is expected to serve as 
an important incentive to deposit mobilisation . The services 
of the Regional Offices of the Bank s Agricultural Credit 
Department were also made available in assisting the co 
operative banks in their efforts in rehabilitation and reorga 
nisation . 


253 . Botworn January and Juno 1970 , the Deputy Governor 
in chargo of rural credit held annual discussions on all aspects 
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of probloins relating to the co-operative piovemont and develop 
ipent with the representatives of Andhra Pradesh , Assani, Bihar 
Goa , Gujarat , Haryana , Jammu and Kashmir , Kerala , Madh 
ya Pradesh , Maharashtra , Manipur , Mysore , Punjab , Rajasthan , 
Taizil Nid , Tripura and Uttar Pradesh Statcs . In the context 
of the suhomes of financing the primary agricultural credit so 
cieties by commercial banks and to ensure better and closer co 
ordination of th : activities of cooperative and commercial banks 
in the sphere of agricultural credit, the representatives of comm 
ercial banks were also invited to attend the Deputy Governor s 
discussions this year in respect of some of the States . The per 
sisting weako : ss and the remedialmeasures suggested during such 
discussions related to mobilisation of deposits by co - operative 
banks , mounting over ducs , adoption of the crop loan system 
with such modifications as wero considered nccessory in the 
context of local conditions, reorganisation of the structure at 
th pariiniry lovel on tho accopted pattcn , co -ordination between 
the working of co -operative banks and commercial banks since 
the latter had come forward in a fairly large way in financing 
the agricultural sector , ctc . 


Standing Advisory Committee on Rural and Co -operative 
Credit , certain relaxations in regard to the security for medium 
term loans for agricultural purposes issued out of funds avallcd 
of from the Bank , were made in August 1969. Accordingly 
medium - term loens between Rs. 1, 501 and Rs. 3 ,500 for the 
purchase of electric pumpsets, oil engines and for digging of 
wells could be issued without insisting on mortgage of land but 
subject to certain other conditions such as hypothecation ,margin 
money , etc . During the year the Bank had extended the facility 
of granting medium - term advances to Statc co - operative banks 
under Section 17 (4AA ) read with Section 46A (2 )( b ) of the 
Act for financing agriculturists for the purpchase of shares in 
co- operative marketing societies/federations for setting up or 
acquiring shares in the processing units such as cotton ginning 
and pressing, groundnut oil mills and rice mills . In view of the 
increase in the capital outlay in the sugar factories and the 
consequent need for larger contribution from members , thc Bank 
had decided to enhance in October 1969 the individual ceiling 
of loans for purchase of shares in co -operative sugar factories 
from Rs. 1 , 125 to Rs. 2 ,250 under certain conditions . The 
medium - term loans sanctioned by the Reserve Bank during the 
year at a concessional rate of 1 1 / 2 per cent below the Bank 
rate amounted to Rs. 18 . 30 crores against Rs. 19 . 00 crores 
sanctioned last year . Drawals were Rs. 11 . 48 crores against 
Rs. 9 .02 crores during the previous ycar . No mediumn -term 
loans were sanctioned at the Bank rate. The outstanding as 
on June 30 , 1970 were Rs. 20 .45 crores inclusive of those under 
mcdium -term limits sanctioned at Bank rate (Rs. 0 . 08 crores ) 
as against Rs. 17 ,60 crores as on June 30 , 1969. 


256 . With the inclusion of 22 broad groups of industries in 
the list of approved cottago and small-scale industries for ac 
commodation under Section 17 ( 2 ) (bb ) of the Reserve Bank 
of India Act at the Bank rate for financing their production and 
marketing activities , the maximum amount of credit limit that 
con be sanctioned to a district industrial co - operative bank or 
primary (urban ) co -operative bank for the purpose had been 
increased to four times its owned funds. The terms and con 
ditions relating to the financial accommodation under Section 
17( 2 )(bb ) or 4 (c ) of the Rescrve Bank of India Act to primary 
( urban ) co -operative banks for financing the production and 
marketing activities of the approved cottage and small - scale 
industries owned by the individual firms and joint stock com 
panies , etc ., were finalised and circulated furing the year under 
roport . 


Co -operative Credit : Policy , Procedures and Operations 

254 . The basic policy followed by the Bank in regard to the 
provision of short -term financial accommodation to the State 
co -operative banks for financing seasonal agricultural operations 
and inarkoring of crops continued to be the same during the year 
as in the last year . The total credit limits sanctioned by the Bank 
to the State Co -oporative banks for financing soasonal agricul 
tural operations and marketing of crops at the concessional rate 
of interest of 2 per cent below the Bank rale increased from Rs. 
337 . 52 crores in 1968 -69 to Rs. 370 . 16 crores during 1969 -70 . 
Drawals aggregated Rs. 425 .09 crores as against 411.15 crores 
in 1968-69 while repayments were Rs. 394 . 06 crores as against 
Rs. 365 , 23 crores in 1968-69. The outstanding as on June 
30 , 1970 stood at Rs. 214 . 11 crores as compared with Rs. 183 .09 
crores as on Jun 30 , 1969 . The special short-term credit limits 
sanctioned to two State co -operative banks for financing the 
in arketing of collon and kapas during 1969 -70 were Rs. 7 .75 
crores as against Rs. 8 .35 crores during 1968 -69. The drawals 
waro Rs. 9 . 33 crores, repaymonts Rs. 8 . 24 crores, and the out 
standings as on June 30 , 1970 Rs. 1.99 crores . The correspond 
ing Agures for 1968-69 were Rs. 7. 20 crores, Rs. 7 ,50 crores and 
Rs. 0 .90 crores, respectively . In addition to the accommodation 
for financing seasonal agricultural operations and marketing 
of crops, the Bank provided short- term financo amonting to 
Rs. 23. 46 crores as against Rs. 23.05 crores in 1968 -69 at the 
Bank rate to two State co -oporative banks for gencral bank 
ing purposes and the outstanding under this head as on June 
30 , 1970 siood at Rs. 0 . 23 crore . The Bank continued to sanc 
tion credit limits for financing the stocking and distribution of 
chomical fertilisers at the Bank rate against Government 
guarantee under Section 17 ( 4 ) (c ) of the Reserve Bank of India 
Act. During the calendar year 1969, the limits sanctioned , 
drawals and outstanding at the end of the year wero Rs. 31 .00 
crores , Rs. 40 .57 crores and Rs. 14 .06 crores, respectively , 
The corresponding Egures for 1970 upto the end of June 1970 
were Rs. 11.00 crores, Rs. 2 . 35 crores and Rs. 2 . 35 crores. 
With the courgence of cominercial banks as a significant source 
of credit for the distribution of agricultural inputs , the Banks 
had advised the co - opera .ive banks and marketing federations 
in December 1969 to approach cominorcial banks for financing 
the business in chemical fertilisers and the Bank had continued 
its advances for the purpose only where any specific difficulty 
was experienced in obtaining the required finance from comm . 
ercialbanks. During the year under report, the Bank sanctioned 
for the first tin : a short -torn credit limit of Rs. 2 crores to the 
Agricultural Re- finance Corporation against trusteo securitics 
at Bank rate under Section 17 ( 46 ) of the Reserve Bank of India 
Act. The liinit was availed to the extent of Rs. 1.65 crores by 
the Corporation and the entire amount was repaid in April 
1970 leaving no annount outstanding as on June 30 , 1970 . 


257. During the financial year ended March 31 , 1970, eleven 
State co - operative banks were sanctioned credit limits aggregat 
ing Rs. 8 , 18 crores as against Rs. 7 . 37 crores to 9 Statc co 
operative banks last year under Section 17 / ( 2 ) (bb ) or ( 4 ) ( C ) 
of the Reserve Bank of India Act , at 1 1 / 2 per cent below the 
Bank rate for financing the pi oduction and marketing activities 
of handloom weavers co -operative socicties (cotton , silk and 
woollen ) and powerloom societies . The drawals amounted to 
Rs. 9 . 49 crores as against Rs. 8 . 12 crores during the previous 
year and the outstanding at the end of the financial year 1969- 70 
stood at Rs. 6 . 42 crores as against Rs. 5.63 crores at the end of 
the previous financial year . Four State co -operative banks 
were sanctioned credit limits aggregating Rs. 0 .69 crore under 
Section 17 ( 2 ) (a ) or (4 ) ( c ) of the Reserve Bank of India Act for 
financing commercial and trade transactions of apex handlccm 
weavers societies as against Rs. 1 . 02 crores sanctioned last ycar , 
Drawals aggregated Rs. 0 . 11 crore and the outstanding balance 
at the end of the financial year was Rs. 0 . 06 crore. The Bank 
had so far no occasion to sanction credit limits to State co 
operative banks for financing industialunits coming under the 
22 approved groups . 


258 . Following the introduction of the revised credit guaran 
too scheme from Febuary 1 , 1970 , the Bank advised the State 
and Central co -operative banks to take advantage of the guaran 
tee facilities available under the revised scheme. 


255 . In the sphere ofmedium -terın agricultural credit the ge 
acral policy adopted by the Bank was to encourage loans for 
such identifiable purposes as wells , pump- sets , etc ., and to dis 
courage an unduc cxpansion of credit or purposes such as bund 
ing, recla :12tion , purchase of bullocks, ctc ., particularly where 
the arrangeinents for verification of utilisation were not satis 
factory . In determining the reasonableness of the norms for 
m diuin -lerı finance for various agriculturalpurposes , the Bank 
had drawn on the useful studies conducted by the Agricultural 
Refinance Corporation wlieruver available , regarding the econo 
inicand technical feasibility of the schemes involving themediuni 
term investiment . Following the recommendations of the 


259. Due to the occurrence of natural calamitics in certain 
parts of the country, the Bank sanctioned mediurn -term credit 
limits to the extent of Rs. 11. 40 crores at 1 1 /2 per cent below 
the Bank rate to 5 State co -operative banks, outofthe National 
Agricultural Credit ( Stabilisation ) Fund for conversion of 
short-term loans into medium -term loans under Section 17 (4AA ) 
read with Section 46B (2 ) of the Act. The drawals made by 4 
banks aggregated Rs. 3. 01 crores and the outstanding as on Junc 
30 , 1970 were Rs. 4 . 35 crores as against Rs. 5 . 18 crores as on 
June 30 , 1969. Besides, 2 State co - operative banks weru sanc 
tioned credit limits aggregating Rs. 1 . 88 crores at the Bank rate 
under Section 17 (4 )( a ) against Government and ti ustee secuii 
tics ropresonting the investments of their agricultural Credit 
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Stabilisation Funds to onable them in turn to convort short 
term loans due from central co -operative banks into medlum . 
term loans. The pattern of assistance by way of 75 per cent 
grant and 25 per cent loan to State Governments to build up 
stabilization funds of the State co - operativo banks as indicated 
in the last year s Report continued for the year under review . 
During the financial year 1969 - 70 , tho Government of India 
inade a provision of Rs. 2 .01 crores as against Rs. 5 . 00 crores in 
1968 -69 by way of central assistance to State Governnients . 
The stabilisation funds of State and central co - operative banks 
wure permitted to be utilised for granting conversion facilities 
to the instalments ofmedium - term loans as well in times of natu 
ral calamitios under certain conditions but without recourso 
to the National Fund of the Bank . All the State 
Governments have set up the Agricultural Credit (Relief and 
Guarantee ) Funds. An aggregate provision of Rs. 1 . 98 crores 
was made in the State Plans for the Fourth Plan - 1969 - 74 , 
The contributions to the funds during 1969- 70 were Rs. 0 . 10 
crores and the total amount to the credit of the funds stood 
at Rs. 1 .66 crores as on March 31, 1970 . 


onsuring adoquato support to tho debepturo programmes of land 
devolopment banks , the Bank continued to lay emphasis on the 
purposes for which loans would be disbursed by the land deve 
lopment banks and on their financial and operational soundness . 
The conditions that 90 per cent of the loans advanced should be 
for productive purposes of which 70 per cent for easily identifi 
able productive purposes , and that eligibility for support would 
depend on the recovery performance as laid down in the previous 
year, were continued during 1969- 70 also . Land development 
banks with overdues of 15 per cent of the demand or less at 
primary level (or apox level where there are no primaries ) were 
cligible for full support while those with higher overdues wero 
eligible for lower support on a graded scale. The central land 
developinent banks floated during the financial ycar 1969- 70 
ordinary debentures of Rs. 113, 75 crores to which the contribu 
tions from commercial banks were of the order of Rs. 31. 84 
crores as against Rs. 22. 86 crores in 1968 -69 . The Bank s 
contributions for the ordinary debentures were Rs. 4 . 20 crores 
and those of Government of India , Life Insurance Corporation 
of India , State Bank of India and State Governments were 
Rs, 52 . 36 crores. During the financial year 1969-70, the central 
land development banks also floated rural debentures aggregating 
Rs. 5 . 10 crores, the Bank s contribution during the period being 
Rs. 1 . 16 crores. The Bank s total holding of ordinary and rural 
debentures were Rs. 30 . 80 crores and Rs. 9 .57 crores as on Junc 
30 , 1970 as against Rs. 28. 52 crores and Rs. 8 . 97 crores, respec 
tively , as on June 30 , 1969 . 

264 . The Bank had considerably expanded the scope of 
its inspections of the land development banks with a vicw to 
keeping a close watch on their working and operations which 
have increased considerably in recent years. Detailed guide 
lines issued in this regard aim at orientation of their lending 
policies, better management of the resources , appointment 
of adoquate staff for supervision , creation of technical cells , 
etc . 


260 . Some State Governments had proposed charging 
guarantes commission / fees for the guarantees extended by them 
on bohalf of co -operativo institutions. The fees proposed were 
as high as + per cent of the guarantced amounts in respect of 
certain advances . Levy of guarantee fees in respect of the 
guarantocs extended by the State Governments for and on behalf 
of co - operative credit institutions , viz ., the State - co -operative 
banks and the State land development banks , would make 
borrowings of the latter costlicr and consequently result in an 
increase in the rate of interest charged to the ultimate borrowers . 
The Bank ha :1, therefore , advised the Stato Governments not to 
chargo any guarantee fee in respect of guarantees extended on 
behalf of co -operative Institutions. Following this advice , 
10 State Governments have indicated that they have no intention 
of charging any guarantee foc . 


261. Io the context of the incroase in the guarantee business 
ofthe Stato co -operativo banks, the Bank issuicd certain guidelines 
for such businoss in December 1969 . A ceiling was suggested 
for the aggregate amount of guarantees to be cxccuted by a State 
Co -opcrative bank and that such aggregate should not exceed 
one time its owned funds , while the total of unsecured guaran 
tees should not exceed 25 per cent of its owned funds. 


262 . Th : scope of loans froin the National Agricultural 
Credit (Long- Term Operations ) Fund of the Reserve Bank of 
India to the State Governments was extended during financial 
year 1969- 70 to cover State participation in the share capital of 
primary land development banks and, on a very sclective basis, 
in primary (urban ) co -operative banks. Only such of those 
primary ( urban ) co - operative banks as had already undertaken 
the financing of small -scale industries or had a definite progra 
mm in that behalf were eligible for share capital contribution . 
The decision in respect of the primary land development banks 
was taken on the recommendation of the Standing Advisory 
Committee on Rural and Co -operative Credit and in respect of 
the urban banks as recommended by the Working Group on 
Industrial Financing through Co - operative Banks . Loans 
amounting to Rs. 7. 29 crores (excluding renewal of Rs. 0 .20 
crore ) were sanctioned to 14 State Governments during the 
financial year 1969- 70 out of the National Agricultural Credit 
(Long-term Operations) Fund under Section 17 ( 4 ) (AA ) read 
with Section 464 ( 2 ) (a ) of thio Reserve Bank of India Act for 
contribution to the share capital of 2 Statc - co - operative banks, 
70 central co - operativo banks , 2,624 primary agricultural credit 
societies , 6 central land dovelopment banks , 254 primary land 
development banks and 4 primary (urban ) co -operative banks . 
The aggregate of drawals of the State Governments druing the 
financial year 1969- 70 amounted to Rs. 6 .80 crores as against Rs. 
3 . 92 crores during 1968 -69 . The total amount outstanding 
against the State Governments on this account was Rs. 33.83 
crores as on March 31 , 1970 as against Rs. 31 . 19 crores as on 
March 31 , 1969. 


Co-operative Banking Regulation 

265. As on June 30 , 1970 thero were 1 ,317 co -operativo 
banke - 28 State , 366 central and 923 primary - - coming under 
the purview of the Banking Regulation Act as against 1, 348 
co - operative banks at the beginning of the year . The decline 
in the number of co -operative banks was mainly due to the 
deletion of certain non -agricultural credit societies from the 
list of primary co -operative banks. During the year 1969- 70 , 
10 co -operative banks - 2 central and 8 priimary co -operativo 
banks - were issued licences to commence banking business 
in India under Section 22 of the Banking Regulation Act, 
1949 (as applicable to co - operativo societies) raising the total 
number of licensed co - operative banks to 24 . The number 
of offices of the co -operative banks which stood at 4 ,137 as 
on June 30 , 1969 increased to 4 , 399 as on March 31, 1970 . 
During the period July 1 , 1969 to June 1, 1970 State and primary 
co - operative banks were granted 51 licences for opening new 
offices as against 35 licences granted during 1968 -69. Another 
licence issued to the Madhya Pradesh State Co -operativo 
Bank during the year was for shifting its Head Office from 
Jabalpur to Bhopal. Five co - operative banks wero granted 
exemption by the Government of India under Section 53 of 
the Banking Regulation Act, 1949 from complying with the 
provisions of Section 11 (1 ) of the Banking Regulation Act 
for a period of one year up to February 28 , 1970 and 6 co 
Operative banks were given similar cxcmption for a period 
of 2 years witli effect from March 1 , 1969. Of the 28 co 
operative banks whosc period of exemption expired on 
February 28 , 1970 , 3 were granted exemption for a further 
period of one year with effect froin Morch 1 , 1970 , 7 co -opera 
tive banks have sinco complied with the provisions of Section 
11 (1 ) of the Banking Regulation Act, one has been amalga 
mated and another is under liquidation . Tho applications 
from six co -operative banks had been recommended for 
exemption to the Government of India and the remaining aro 
under consideration of the Bank . 

266. A reference was made in the last year s Report to 
a directive to the State and central co -operative banks imposing 
a limited control on the advances against the security of cotton 
and kapas. Durding the year under report the directive has 
been modified according to which the aggregate level of 
credit is computed in terms of certain percentage of liabilities 
in India on tho last Friday of October 1969 Instead of last 
Friday of October 1968 as was done previously . 

267, Mention was made in the last year s Report about 
the onactment of the Deposit Insuranco Corporation (Amend 
mont) Act, 1968. The Co -operative Societies Acts in the 


263. As in previous years, a meeting of the representative of 
Central Land Developmont banks, Government of India , etc . 
was convened by the Bank in January1970 to discuss and decide 
tho dcbcnturc programme of land development banks for the 
year 1970 - 71 . A programme of Rs. 141. 20 crores was approved 
for 1970 - 71 as compared to Rs. 113. 00 crores for 1969- 70 . 
The support from public sector institutions As well as of the Go 
vernment of India had been placed at Rs. 44 crores . The co 
mmercial banks were expected to provide Rs. 30 crorcs to the 
dobenture programnmc. In view of the arrangements made for 
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$ tatos of Andhra Pradesh Maharashtra , Madhya Pradesh and 
Goa , Daman and Diu hayo boon amended with a view to 
vogting in tho Reserve Bank , powers relating to the super 
session , reconstruction , amalgamation and liquidation , etc ., 
of tho co -operative banks. The Bank is pursuing with other 
Stato Governments tho question of amonding the Co -operative 
Societies Acts so as to extend the benefit of the deposit insurance 
to the co -operativo banks in theso Statos. 


273. During the period from July 1, 1969 to June 30, 1970 
tho Corporation borrowed a sum of Rs. 19 . 00 crores from tho 
Government of India thus raising the total borrowings to 
Rs. 44 . 75 croros . 


268 . Thirteen Stato co - operative banks, 246 central co 
oporative banks, 2 Stato industrial co -operativo banks, 9 , 
district industrial co -operative banks and 568 primary co 
operative banks wore inspectod under Section 35 of the Banking 
Regulation Act, 1949 during the period under review . Out 
of $ 68 primary co -operativo banks, 101 were inspected by the 
officors of the State co -operative banks on behalf of the Reservo 
Bank under Section 35 ( 1 ) of the Banking Regulation Act, 
1949. Besides, 18 contral land developmont banks, 4 apex 
handloom woavors co -operative societies and 1 apex marketing 
co -operative socioty were inspected on a voluntary basis. Copios 
of inspection reports of 17 Ştate co -operative banks, 391 central 
co -operative banks , 3 Stato industrial co -operativo banks and 
19 district industrial co -operative banks were furnished to the 
banks concerned . Inspection reports relating to 18 central 
lagd development banks, 3 Stato handloom woavors societies 
and 3 apox marketing societies were also furnished to the 
concerned institutions during the year under Report. 


274 . A noteworthy foature of the working of tho Corpora 
tion during tho year was its active association with the Inter 
national Bank for Reconstruction and Development (IBRD ) 
and its affiliate the International Development Association 
(IDA ), in financing capital investment for modernizing and 
increasing the productive capacity of Agriculture . Thrco 
Projects, viz., The Tarai Seeds Project ( BRD ) and the Gujarat 
Agricultural Credit Project ( DA ) and the Punjab Agricultural 
Credit Project (IDA ) have been approved . Under the agree 
ments between IBRDIDA , the Government of India , the 
Corporation and the financing institutions concerned , tho 
IBRD will provide loans to the Government of India for tho 
Tarai Project to the extent of $ 13 . 00 million (Rs. 9 . 75 crores) , 
of which Rs. 6 . 75 crores will be made available through tho 
Corporation . IDA will provide loans to tho Government 
of India to the exten tof $ 35 million (Rs. 26 , 25 crores) for tho 
Gujarat Project and $ 27 . 5 million (Rs. 20 .63 crores ) for the 
Punjab Project, the amounts to be made available through 
the Corporation being Rs. 26 . 03 crores and Rs. 20 .63 crores , 
respectively . The Corporation will receive those amounts 
as loans from the Government of India , on usual terms and 
conditions. 


Agricoltural Refinance Corporation 


275 . During tho yoаr tho followlog Important changos in 
regard to the policy and procedure for tho sanction of refinanco 
were made : 

(a ) Tho special concossion of 10 per cent contribution by 
State Governments to tho special developmont debentures floated 
by central land developmont banks in rospoct of minor irrigation 
schemes was further extended upto June 30 , 1971 . 


269 . During the year 1969 - 70 , the Corporation sanctioned 
rofinanco in respect of 142 schemes of agricultural develop 
mont such as minor irrigation (62) , land development (11 ), 
farm mochanisation (7 ), development of plantation and horti 
culturo (54 ), development of poultry (1 ) , dairy ( 1 ) and fishery 
(3 ), and construction of godowns (3 ) . Tho total financial 
outlay involved in thoso schomes was of the order of Rs. 92 , 78 
croros , the Corporation s commitmonts being Ry, 70 . 92 croros . 
This excludos Ave schemos sanctioned during tho ycar but 
subsequently withdrawn by the financing institutions . 


(5 ) Consequent to tho nationalisation of 14 schedulod co 
mmercial banks it was decided that those banks ncod not register 
charges such as sub -mortgago , sub - hypothecation , etc . croatod 
in favour of the Agricultural Reinance Corporation as they wero 
earlier required to do in compliance with Sections 125 and 135 
of the Companies Act , 1956 . 


270 . Out of 142 schemes sanctioned during the year under 
roview , 85 schemes are to be implemented through tho central 
land development banks, the refinance provided in their cases 
being in the form of contribution towards tho special dovelop 
mont debenturos to bo floated by tho concerned banks. Soven 
schomos aro to bo implemented through Stato co - operativo 
banks and tho remaining 50 by schedulod commercial banks, 
the rofinance in their casos boing in the form of loans. 


271 . During the year the Corporation approved reduction 
in the financial outlays in respect of somo schemes sanctioned 
earlier as also tho rc - phasing of some schemes so as to extend 
the poriod of Agatation of tho special developmont debentures. 
Taking into consideration the changos in the outlay of some 
schemos sanctioned carlior as a result of rephasing etc., the 
total number of schemos sanctioned by the Corporation during 
its seven years of working ended Juno 30 , 1970 is 371, tho 
total outlay and Corporation s commitmont being Rs. 259 . 51 
croros and Rs. 214 . 89 croros, rospectively . 


272 . Tho disbursements made by the Corporation during 
tho your amounted to Rs. 28 . 60 crores , raising the total dis 
bursements as at the end of June 1970 to Rs. 39 . 09 crores. 
Out of tho amount of Rs. 28 . 60 crores disbursed during the 
year, a sum of Rs. 26 . 75 crores was disbursed to the contral 
land development bagks, Rs. 1 , 29 crores to Stato co -operative 
banks and Rs. 0 . 56 croros to scheduled commercial banks . 
During the year 3 scheduled commercial banks and 1 Stato 
co - operative banksmado repayments towards principal amount 
ing to Rs. 1 . 88 lakhs and Rs. 9 . 11 lakhs , respectively . The 
first series of bonds under the caption 51 por cent Agricultural 
Refinance Corporation Bonds, 1982 was issuiod by the Corpo 
ration for the first timo on January 5 , 1970 for Rs. 10 crores 
with the provision to retain the subscriptions reçoivod upto 
10 por cent in excess of the sum of Rs. 10 crores . Out of the 
subscription of Rs. 11 croros receivod towards these Bonds, 
a sum of Rs. 6 ,23 , 000 received on account of subscription 
from the various Provident Fund Trusts was rofunded to them 
sinco tho bonds to rospect of those applications could not be 
i uod in th - personal namo of their Trustoes or thoir bagkorg 
as asked for. The final allotment inade was Rs. 10 , 93, 77, 000 . 


( c) With a view to holping commercial banks in obtaining 
rofinance as quickly as possible tho Corporation doccntralised 
the work of scrutiny of schemes received from commercial 
banks. Effective from November 1969 , scrutiny of schomos 
which involve rofinance facilitios from tho Corporation for an 
amount not exceeding Rs. 5 lakhs is being done by tho Corpora 
tion s Regional Offices. The form in which a schemo of dovo 
lopmont of plantation : 1. e., toa , coffee , rubber and cardamom 
involving a sum of Rs. 5 lakhs or logg is to bo submitted has also 
been simplified to suit the noods of small planters. 

(d ) Tho Corporation had been providing sinco July 1968, 
refinance for spordic advancos given by scheduled commercial 
bank , through their various offices for purchaso of farm equip 
ment including pump-sets , tractors , otc . subject to cortain con 
ditions without insistence on an area development approach . 
This facility was provided as a temporary moasuro at a timo 
whon commercial banks had practically no experience in pre 
paring schemes on an area developmont basis , to stimulate 
intorcst among commercial banks in the refinanco facilities 
offorod by the Corporation . As commorcial banks havo 
now acquired sufficient oxperience in formulating schemos on 
a project basis , the Corporation docided in March 1970 to with 
draw the facility of providing refinanco for sporadic advances 
grantod by schoduled commercial banks for purchase of farm 
oquipmonts , etc . Tho Corporation would continue to refinance 
schemes formulated by commercial banks on an area develop 
mont basis , 

( c ) In viow of the difficulties experienced by tho banks , the 
Corporation has decided not to Insist on the borrowers taking 
a comprehensive insuranco policy for the pump- sots financod 
under refinanco facility from the Corporation which are also 
offered as sçcurity . 

276 . In addition to the sovon regional offices at Bangaloro , 
Calcutta , Chandigarh , Coimbatoro (since shifted to Madras ), 
Hydorabad , Kanpur ond New Delhi, the Corporation during 
the poriod July 1 , 1969 to Juno 30 , 1970 opened rogional offices 
at Ahmedabad , Bhopal Bhubaneswar, Jaipur , Patana and 
Trivandrum and a soparato unitat Bombay to look after schomos 
from Maharashtra . 
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V . DEVELOPMENTS IN EXCHANGE CONTROL 


I. Foreign Exchango Permits 


Amount 

of 
Exchange 
Sancti 
oood 
(Rs. 
lakhs) 


Purpose of Travol 


No. of 
Pormits 


277 . In the sphere of Exchango Control, the process of 
liberalisation of tho Rules relating to travel, studios , etc . initiated 
last year was further carried forward during the year under ro 
vlow . Under the Foreign Travel Sohomo, 1970 , introduced 
with offect from 1st March 1970 residents of India can now un 
dortako ono trip abroad of their choice without complying 
with P form formalities provided they have not visited any 
placo outside India (other than Nopal, Coylon and Mauritius ) 
during the period of throw yoars immediately preceding the date 
of tho Journoy to be undertaken . Passages under tho Scheme 
can be booked for travol by any afrlino or shipping ling but those 
who travel on the services of Air India or by any of the ships 
of the Shipping Corporation of India and the Moghul Lido 
( oxcopting those going on Haj pilgrimage ) will be entitled to 
release of oxchango of U . S .$ 100 . About 11, 000 persons avail 
od of this Sohemo upto Juno 1970 . 


634 
906 


Business 
Highor studios /training 
Medical troatmont , . . 
Study tours . . . 
Attending conferences . 
Miscollaneous . . 

Total 


9 ,840 
6 ,578 

479 
667 
848 
7,893 
26 ,305 


18 
136 
1,773 


, 


II. P Forms 


278 . In tho matter of travol abroad to attond conferences 
in futuro no restriction on numbers would bo imposod in casos 
whoro thero is hospitality from the institutional source in 
rospect of the oxpongos of the gtay abroad . 


No . of 


P 


Purposo of Travel 


Forms 
Approved 


279 . It has also been docided to pormit authorisod doalers 
to igsuo U . S . dollar travollors cheques to travellers who dosire to 
have thom irrespective of tho currency in which the amount 
rolcasod is oxpressed or the countrios to be visited as specificd 
la tho pormit subjoct to certain oxceptions. 


. 


10 , 753 
14 , 003 


369 


280. Tho Rulos rolating to release of oxchange for studies 
abroad havo also boon liberaliood . Tho quallfying marks which 
woro 60 per cent in a degree cxamination in India previously , 
have boon lowered to $ 5 per cont. For all those fields of study 
where a degree courso does not exist in India por is an adequate 
diploma course availablo , foreign exchange will bo relcasod with 
out insisting that the student concerned should bo a graduate . 


Joining head of family , 
Visits to rolatives /friends . 
Export promotion 
Employmont . 
Emigration . 
Studies /training , , 
Miscellanoous . 

Total 


4 , 675 
6, 537 
5 , 873 
15, 865 
58 ,095 


VI. SEMINARS AND SURVEYS ORGANISED BY THE 

RESERVE BANK 


281. Where the annual valuo of the foreign scholarship 
socured by a student is £300 /- or its oquivalont or less, no adjust 
mont in the oxchange quota admissible to the student will be 
mado as WAS the practice proviously ; whore the scholarship 
oxcood $ £300 /- or its equivalent tho adjustment will be mado 
only in respoct of the cxcoss ovor £300 /-, 


282 . Powors have also bcon delegated to the State Bank 
of India to release exchange for studies at some of their own 
offices as well as at the offices of gomo of their subsidiaries. 


287. In February 1970 , tho Bank sponsored a four - day 
international seminar on Banking and Development. The 
participants in the Seminar included Governors , Deputy Gover 
nors and a number of senior officials of several Central Bankg. 
bankers and oconomists from developed and developing countries , 
The object of the Seminar was to obtain an exchange of views 
and a comparison of mutual experience and problems that aroso 
in the process of adaptation and orientation of the banking and 
financial system in developing countries to the new and varied 
nocds of dovelopment. There was no attempt at the Seminar 
to draw agreed conclusions. After the inaugural session , the 
Sominar discussed the theme of Banking and Development 
in terms of (1) Commercial Banking and Development, (u ) 
Spoctalised Financing Agencies and (ill ) Central Banking and 
Development, 


283. Tho policy governing the issuo of monoy changers 
licences to hotels has also been liberalised this year. Restricted 
monoy changors licenco will be issued to any hotel (or other 
lodging and boarding establishmont such as Y . M . C . A . or 
Y . W . C . A .) applying for it without insisting on an undertaking 
or guarantee for a minimum turnover, 


288. The prococdings of and the papors presented at the Semi 
nar have been published in a book form by the Bank . 


284. A now typo of non -resident account stylod the Non 
rosidont (External) Account has beon introduced this year . 
A noteworthy featuro of the Non -resident ( External) Account 
is that funds held in such an account can be remitted abroad by 
tho authorisod dealer on receipt of instructions from the account 
holder without obtaining any further approval of the Reservo 
Bank of India . Tho interest oarned on the funds in the account 
is exempt from Indian Incomo tax. 


289 . In pursuance of the suggestions made by tho Seminar 
on Financing of Agriculture by commercial Banks and by a 
study group of the National Credit Council, the Governor 
of the Bank has set up in September 1969 , an Expert Group 
on State Enactments having a bearing on commercial banks 
lending to Agriculture . The report is being finalised , 


285 . The Sultanate of Muscat and Oman , tho only Porsian 
Gulf State in which Indian Rupee Special Notes were in circu 
lation aftor 1966 , has introduced its own currency known as 
the Rjal Saidiwith effect from the 8th May 1970. Arrangements 
have , therefore , bocn made to retiro tho Indian currency 
notes which woro in circulation in tho Sultanate. With the 
introduction of a new currency in Muscat and Oman , Indian 
Rupoe is no longer in circulation anywhere outsido India . 


290 . Tho Fourteenth Conference of the representatives of 
the SFCs was convened in Bombay in March 1970 by the Reservo 
Bank for exchange of views between the Bank and representatives 
of the SFCs and other lending institutions on the problems con 
fronting them in their operations and other matters of vital 
interest. Some of the important subjects considered by the Con 
forcoco included the question of co - ordination of the activities 
of banks and SFCs and mobilisation of resources and ways of 
increasing profitability of SFCs. In the light of discussions, 
the Bank set up two working groups , of which ono would be 
concerned with suggesting measures for strengthening the finan . 
cial position of the SFCs and the other with studying the pro 
blom of financing Industrial estates (other than in the public 


286 . The following table gives data relating to reloaso of 
foreign exchango and grant of P form clearanco for travol 
abroad for various poses during the year ondod June 1970 . 
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soctor) . Another important item discussed was the provision July - September is in progross, The survey of frcight and passage 
of oredit on soft terms to units located in backward areas in 

fare payinonts and roceipts relating to Indian and foreign ship 
order to promoto devolopment of these arcas. The other items ping and airline corapanies continued to be undrtaken on an 
discussed included methods of increasing SFCs assistance to annual basis . 
small- scale industries through the fixation of cortain targets to be 
achieved , sotting up of separate colls for small units , undertaking 

296 , The Division also continued to cell for quarterly foreign 
surveys, simplification of procedures, etc . 

investment gurvey reports from branches of foreign companies 

and Indian joint stock companies. Based primarily on these 
291 Field sludies were undertaken by the officers of the reports , an articlo on " Indian s International Investment Posi 
Agricultural Crodit Department in the month of April 1970 tion in 1965-66 and 1966 -67" was published in the August 
in Aurangabad and Poona districts of the Maharasthtra State 1969 issue of tho Bank s Bulletin . Besides reviewing the inter 
to find out whother the assessment of the ropaying capacity on national Investment position , the article presented the new series 
tho basis of incromontal incomo as envisaged by the Standing of balanco of payments account for the two years , which is in 
Advisory Committee of the All-India Central Land Develop continuation of the serios published in the November 1967 
ment Banks Co - operativo Union would be of practical utility issue of the Bank s Bulletin , 
in regard to the issue of long -term loans by Land Development 
Banks. With a view to making a qualitative assessment of tho 
Crop Loan System , special studios were also undertaken by the 

VII, EDUCATION AND TRAINING 
rogional offices of the Department in the States of Maharashtra , 
Gujarat , Andhra Pradosh , Tamil Nadu, Punjab aad Madhya 

297. The National Institute of Bank Management (NIBM ) 
Pradesh , 

took the initial steps towards establishing its capabilities in areas 

of training, rosearch and consultancy . Ten faculty members 
292 The Department of Statistics bad carried out in August 

in various disciplines have already joined and the number is 

expected to reach twenty - fivo by the end of 1970 , The NIBM 
1968 a survey of current industrial situation and likely dovelop 
ments in the noar futuro . The report on the study was published 

has reviewed the training needs of the banking industry and is 

developing a comprehensive training system in 
in the April 1969 issue of the Bank s Bulletin , Similar study was 

collaboration 
carried out in 1969 and a roport of this second study was publi 

with the Staff Training Colleges of the banks. Steps are now 
shed in March 1970 issue of the Bank s Bulletin , 

being iaken to implement those schemes in the individual banks 

by strengthening the Staff Training Colleges and establishing 
293. At the instanco of the Banking Commission , the Divi 

regional training centres. Preparations have been completed 

for Executive Development Courses which are expected to cover 
sion of Rural Surveys of the Economic Department conducted 

approximately 250 senior executives during 1970 - 71. Several 
a Field Study on Banking Facilities in one district cach in twelve 

rescarch projects have been initiated , using modern managt 
gelected States and submitted a Report embodying the main 

ment techniques , and consultancy service is being provided to 
findings to the Commission . The object of the study was to 

individual banks. The NIBM orgnised six workshops, on urgent 
asgoss the extent of banking services provided by commercial 

issuos facing the banking industry viz , " Financing Small - scale 
and co - operative banks and primary agricultural credit sociotics 

Industry," " Financing Agriculture," " Deposit Mobilisation" , 
in sami- urban and rural areas and to indicate the scopo for 

" Coustomer Service ," " Management Development in the 
extendiad as well as improving the services provided by these 

Banking Industry ” and “ Financing Exports " . Senior bankors 
institutio !. . At the instance of the Agricultural Credit Dopart 

and Chairmen / Custodians of banks participated in these pro 
mont, the Division also conducted a field study in two major 

grammes which helped to forge an industrywide approach to 
sugarcane growing areas in Ahmadnagar district in Maharashtra 

these issuos . 
Stato . Tho object of the study was to examine whether it was 
Dacessary for the Bank to provide modium -term credit in place 

298 . Tho Bank continuod to sponsor and organise the train 
of short -term credit, as at present, for financing the cultivation 

ing courses for the supervisory staff of commercial banks to 
of sugarcano in that district. During the period under review , 
the Division initiated a field study to inquiro into the concentra 

equip themselves to shoulder responsibilitieg develoving on 
tion of a large number of tractors in a single village in Jodhpur 

them . During the period under rcylcw , the Bankers Training 
district in Rajasthan . Tho purpose of the study is to assess the 

College at Bonhay conducted threo Senior Courses , two In 
output-raising and cost-saving effects of tractors on the farm 

termediate Courcses, two courses on Agricultural Finance , 

one course cach on Foreign Exchange , Personnel and Organisa 
business of both the owners and hirers of tractors . The im 
pact of tractors on the village oconomy, ospecially on agricultural 

tion and Industrial Finance. A new course on Organisation 

And Methods was introduced at the College during the period 
labourers is also proposed to be studlod . Besides, the Division 
continuod Its regular surveys Including tho Survey of Co - opera 

under review . The course is intended for the officers of com 

mercial banks who are at present working in the Organisation 
tive Bank Advances and Deposits. It also brought out a publi 

andMethods Department or are likely to be entrusted with 
cation entitled " Bank Credit to Farmers for Irrigation Deve 

Organisation and Methods assignments . The total number 
lopment : Studies in Micro -analysis of Feasibility " based on 

of bank officials who received training in the College during the 
oight Aeld studies conducted during the years 1964 - 68 , 

period is 361 ( including 6 officilas from foreign countries) . 
294 During the year 1969-70 , the Division of Fiscal Analysis 

Since the incoption of the College in 1954 , 3 , 573 officials have 

received training in the different courses conducted for the 
Economic Department , consolidated the data on Survey of 

supervisory staff of commercial banks. A new course called 
Finances of Local Authorities , 1965 -66 and 1966 -67. The 

Central Banking Course I, is being instituted for the Staff Oficors 
article analysing the regults of the Survey is under preparation 

Gradc I of the Bank at the Bankers Training College , Bombay. 
for publication in the Reserve Bank of India Bulletin , The 

The first course is expected to start in November 1970 . The 
next Survey covering 1967 -68 and 1968 -69 has also becn initiat 

objectives of the course arc ; ( a ) to develop amongst Staff Offi 
ed during thọ period. In respect of tho annual Survey of 

cers Grade I of the Bank the capacity to appreciate tho pature 
Ownership of Contral and Stato Government Securities the 

of the economic processes in a developing country , (b ) to refresh 
data received for the Survey as on March 31 , 1969 are being 

them in the theory and practice of Central Banking with parti 
cular reference to the operations of tho Rescryo Bank of India 

and (c ) to exposc them to themodern techniques of management 
295, The results of the survey , undertakon by the Division 

and to give them the basic understanding of the job carried out 
of International Financo , Economic Departmoot , of unclassi " 

in the different Departments of the Bank in order to foster 
fied receipts (1. e. receipts in amounts below Rs. 10 , 0000 or its 
equivalent for which no purpose -wiso details are required to be 

intorgroup mobility , 
roported to the Exchange Control Department by the authoris 

299 , The Bank algo continued arrange course9 on co -operativo 
od dealers) referred to in last year s Report wero finalised during 

banking for the managerial staff of Stato , central and urban 
the your and an analysis of the results was published in the co -operative banks. In the absence of suitable accommoda 
March 1970 issue of the Bank s Bulletin . The purposewiso tion , courses were conducted in tho past at the Bankers Training 
pattern thrown up by the survey results is now being used for College , Bombay. However , in September 1969 the Co -opera 
attempting the purpose wisc distribution of these receipts in the tive Bankers Training College started functioning at the Bank s 
balanco of payments statistics . With a view to keeping up - to 

newly constructed premises at Poona . So far the Bank has 
date the purpose -wise pattern , the survoy has been placed on a been conducting courses mainly for the higher presonnel (t.e . 
continuing basis covering onc quarter of a year. Accordingly , executives at the headquarters) of the State , central and urban 
for the yoar 1969, the survey conducted covered the quarter co - operative banks. It has been the Bank s intention to run 
Ostobor -Docember, tho results of which are currently being courses for Branch Managers of State / central co - operative 
procossed . For cho year 1970 , the survey covering tho quartor banks, land development banks, etc . With the inauguration 
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of the Co - operative Bankers Training College , introduction of short-term courses on inanagemont development organised by 
those course has been possible . During the period under rc 

the All-India Management and State Level Associations, 
viow two courses were conducted for the managerial staff of 

Productivity Councils , Management Institutes and similar other 
State and central co - operative banks, one course at the Bankers 
Training College , Bombay and the other at the Co - operative bodies . Officers are also sent to the central banking course 
Bankers Training College , Poona and threc courses were con 

conducted jointly by some of the Central Banks (called the 
ducted for the managerial stall of urban co - operative banks , 

SEANZA Course ) and thic course conducted by the Bank of 
one course at the Bankers Training College , Bombay and two 
at the Co -operativo Bankers Training College , Poona. The England , and other courses of interest to the Bank , organised 
number of officials who participated in these two courses was 

by some foreign institutes. The Bank has also been sending 
66 and 79 , respectively (including 2 officials from foreign 
countries ) The total number of officials who received training officers for training in banking institutions in U .S . A ., U .K ., 
in the above courses so far was 277 and 194 respectively . 

Australia , West Germany , etc . Institution of a residential train 

ing course in Central Banking and Management techniques for 
300. The following new courses were introduced at the Co 
operative Bankers . Training College , Poona during the period 

the present and the prospective Senior Staff Officers Grade 
under review 

NI is also under contemplation . The formulation of this 
(a ) two courses of 3 weeks each were conducted in Project 

coursc will be taken up after the Bank has gained experience 
Planning and Appraisal for the personnel of the Land in conducting the Central Banking Course for Staff Officers 
Development Banks ; 

Grade 1. 
(b ) a course for Branch Members of State / central co -operati 
ve banks for a period of 6 weeks; and 

303 . During the year , the Bank brought out Hindi version of 

the Annual Report of the Bank 1968- 69 and abridged Hindi 
(1 ) a course on agricultural finance for middle level personnel versions of the Report on Currency and Finance , 1968 -69 and 

of comincrcial banks, viz., agents ,managers, accountants the Survey Report on Foreign Collaboration in Indian Industry, 
and field inspectors who are actually handling a gricul 

1968 . The Bank also undertook the work of translating the 
tural Anance in the rural branches of the commerci 

Annual Reports of Agricultural Refinance Corporation , Deposit 
al banks, for a period of 8 weeks. 

Insurance Corporation , Industrial Development Bank of India 

and Unit Trust of India into Hindi. In order to comply with the 
301 . The courses conducted by the Bank for the managerial provisions of the Official Languages Act, 1963 as amended in 
personnel of co -operative banks cover essentially banking 

1967, the Bank issued Press Conmuniques (Notes, Relcases / 

Summarles , Notices and Notifications simultancously in Hindi 
policies, practices and procedures . Since an executive of a 

and English , Letters and communications received in Hindi 
co -operative bank has to be both a banker and a manager , from the public , the Central Government and the State Govern 
the Bank entered into a collaboration agreement, with the 

ments were entertained and replied to in Hindi, wherever nece 

ssary . Hindi classes continued to be conducted by the Bank at 
Vaikunth Mehta National Institute of Co- operative various centres on a voluntary basis for the benefit of the Bank s 
Management, Poona so as to include besides banking , business 

staff. As an incentive to the Staff for acquiring proficiency in 
management and co - operative principles in the training ingre 

Hindi, ( a ) text books prescribed for the courses for which 

classes were conducted by the Bank , were made available to 
dients . The Vaikunth Mehta National Institute of Co-operative them and (b ) an honorarium of Rs. 100 /- was paid to the chip 
Management has been housed in the Co -operative Bankners 

loyees for passing different examinations in Hindi, Thé em 
Training College campus to enable a reciprocal arrangement 

ployees who were not able to attend such classes , were encouraged 

to join the correspondence courses in Hindi organised by the 
for talks by the faculty of one institution in the courses of the Central Hindi Directorate of the Government of India and , as 
other . The Director, Vaikunth Mehta National Institue of 

an incentive, reimbursement of the fees for such courses was also 

permitted in the case of the members of the staff belonging to 
Co-operative Management who has been appointed as the Dire Class UI. 
tor of the Co -oporative Banker s Training College as well will 
coordinate the activities of the two institutions . 

VIII. ACCOUNTS AND OTIIR MATTERS 
302 . The Staff Training College, Madras continued to con 
duct the General Course on central banking for junior supervi 

304 . During the accounting year cnded the 30th June 1970 , 
sory staff and the Inspection Course for officers and superviosry 

the Bank s income, after making statutory and other provisions , 

amounted to Rs. 105. 45 crores as against Rs. 99 , 35 crores in 
staff of the Department of Banking Operations and Develop . 

the previous year. The total expenditure for the ycar aniounted 
ment and the Agricultural Credit Department on a regular 

to Rs. 30 .45 crorcs as against Rs. 29. 35 crores in the previous 

year . The net profit set aside for payment to Central Govern 
basis . Recently , a special course in central banking entitled ment was Rs. 75 crores as against Rs. 70 crores paid last year. 
“ General Course for Staff Officers Grade 1 (Direct 
Recruits ) on coinpletion of departmental training," was 

305. The contributions to the National Agricultural Credit 
introduced at the College. The objective of the Course (Long-term Operations) Fund , the National Agricultural Credit 
was to expose the Stall Officers inter alia to the 

( Stubilisation ) Fund and the National Industrial Credit (Long 
modern concept of management including human relations . 

term Operations) Fund were Rs. 17 crores , Rs. 2 crores and 
L ie total number of ollicers and supervisory staff who have so 

20 crores , respectively, as against Rs. 12 crores , Rs. 2 crores 
far received training in the College is 2, 549 . Except at Calcutta . and Rs. 20 crores, respectively, during 1968 -69. 
the Zonal Training Centres at all other places viz ., Bombay , 
Madras and New Delhi continued to conduct courses for the 

306 . The rise of Rs. 6 . 10 crores in the inconie during 1969- 70 

was mainly due to increased interest carncd on investinents in 
Junior and senior clerks of the Bank , The Calculia Centre securities, foreign currency Holding, loans and advances to banks, 
is expected to be reopened shortly. The total number of cleri 

State Governments , etc . as also larger discount on Rupees and 
cal staff who have so far received training in the various Zonal 

Foreign Treasury Bills. The increase of Rs. 1. 10 crores in the 

expenditure was mainly on account of establishment charges 
Training Centres is 5 , 263 . Under the standing arrangements owing to payment of (i) dcarness allowance at enhanced rates 
with the Administrative Staff College of India. Hyderabad , 

to the award staft, ( II ) arrears of compensatory allowance to 

the Graduates / C . A . I. I. B . Employecs in Class II and ( ii) house 
officers were also sent to the management development courses 

rent allowance at higher rate to the Staff Officers opting for trans 
conducted by the College. Officers are also sentto the banking ferability , Depreciation charged this year on properties acqui 
and other courses conducted in the Bankers Training College 

red in the previous year and a rise in the agency charges paid to 

State Bank of India and its subsidiaries also accounted for the 
for the managerial staff of commercial banks and also to the increase in the expenditure for 1969 - 70 . 
39 G of India , 72 — 17 . 
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Auditors 

at Bombay are in the planning stage . Arrangenrents are 

in progress for taking on leasc a building at Ahmedabad and a 
307. The accounts of the Bank have been audited by M /s . portion of a State -owned building at Bhubaneswar for opening 
A . F . Ferguson & Co., Bombay , M /s . Bralunayva & Co., Madras 

Sub - offices of the Issue Department and Sections of the Banking 
and M /s , Ray & Ray , Calcutta who were appointed by Govern 

Department. At Ernakulani, premises have been taken for 
ment of India as auditors of Reserve Bank of India by the notifi opening a branch of the Exchange Control Department . 
cation No. F . 3 ( 50 )- BC /69 dated 5th December 1969 issued in 
exercise of the powers conferred by Section 50 of the Reserve 

B . Residential Quarters 
Bank of India Act, 

317. Every offort is beingmade to provide residentialquarters , 
The Central Board 

which are heavily subsidised , for the various categories of staff 

at all important cenires . The Bank has so far provided 149 
308 , Shri L . K , Jha relinquished charge of the office of quarters for Staff Officers Grade I, 366 for Staff Officers Grade 
Governor of the Bank as from the forenoon of the 4th May 1970 

II, 1, 376 for clerical staff and 432 for subordinate sta /Tat Bombay , 
on his appointment as India s Ambassador to the U . S . A . Deputy Calcutta , New Delhi, Madras , Nagpur, Patna and Kanpur , 
Governor , Shri B . N . Adarkar, succeeded him as Governor with 

covering approximately 14 per cent of thic total staff at these 
effect from the same date and held that post till his retirement centres . 
from the Bank on the 15th June 1970 . Consequent upon his 
appointment as the Secretary to the Government of India . 

318 . The construction of a colony of 120 flats for sub 
Department of Banking, Ministry of Finance , Shri A . Baksi ordinate staff has been completed at Madras and other colonies 
ceased to be a Deputy Governor of the Bank under the provi 

of 12 flats for Staff Officery Grade 1 atMadras and 240 for clcrical 
sions of sub -section ( 1) of Section 11 of the Reserve Bank of staff and 192 for subordinate stall at Bombay are nearing com 
India Act, 1934 , with effect from he afternoon of 8th September 

pletion. Construction of 272 flats at New Delhi and 456 - flats 
1969, Shri J. J. Anjaria whose lerni of appointment as Deputy at Calcutta for clcrical and subordinate siaff has since commenc 
Governor of the Bank expired on the 31st January 1970 , was ed , while construction of 56 Alats at Bangalore for Staff Officers 
granted an extension by the Central Government for a month 

Grade ( and Grade II and 224 flats , at Kanpwr. and 104 flats at 
till the end of February 1970 . The Board would like to take this Nagpur for the clerical and subordingto stalt is expected to 
opportunity of placing on record its approciation of the eminent comience within a few . honths. Further construction of 
sorvices rendered by Sarvashri L . K . Jha, B .N . Adarkar and J.J . colonies for Staff Officers Grade I and II at New Delhi and Bon 
Anjaria during their association with the Bank . The Central bay and for Class Ill and IV staff at Bhubaneswar , Madras 
Board regrets to record the sudden death of Shri J. J . Anjaria and Bangalore is in the planning stage . Proposals for appoint 
on 10th April 1970 shortly after he retired as Deputy Governor 

ment of architects for the proposed quarters for Staff Officers 
of the Bank . 

Grade I and II at Kanpur and clerical and subordinate staff 

at Hyderabad and Madras are under consideration , 
309 . Shri S . Jagannathan assumed charge as Governor with 
effect from the forenoon of the 16th June 1970 for a period of 

319. The Bank is continuing its efforts to secure suitable 
five years . Dr. R . K , Hazariassumed charge asDeputy Governor 

land for construction of Staff quarters at centres where no plot 
of the Bank on the forçnoon of 27th November 1969 for a period has been secured or whero the number of quarters provided is 
of five years. 

inadequate . 
310 . Shri N . A . Palklivala and Prof. C . N . Vakil retired as 

320 , The scheme of taking flats on company lcase for staff 
Directors of the Central Board of the Bank on expiry of their 

officers continues as there is no improvement in the housing 
terms of appointment on the 14th January 1970 and 23rd January 

situation in the cities where offices of the Bank are located . 
1970 , respectively . The Board wishes to placo on record its 
appreciation of the services rendered by the retired Directors. Employer-Employee Relations 
311 . Shri A . Bakşi was nominated as Director of the Central 

321. The oxtendod period of operation of the Award of the 
Board in terms of Section 8 ( 1 ) ( d ) of the Reserve Bank of India 

Arbitrator in respect of workinen employces in Class II and 
Act, 1934 , with cffect from the 25th October 1969 vice Dr. I. G . JII in Reserve Bank expired on 5th April 1970 . Negotiations 
Patel, Shri P . B . Gajendragadkar and Dr, A .M . Khusro were are bcing held with effcct from 1st June 1970 between the mana 
nominated as Directors of the Central Board of the Bank gement of the Reserve Bank and the All- India Reserve Bank 
under Section 8 ( 1) (c ) of the Reserve Bank of India Act, 1934 , Employees Association representing the workmen employees 
with cffcct from the 28th February 1970 . 

in Class Il and UI for revision of pay scales and allowances , 

leave fare concessions, medicalaid , etc. The agreement betwcen 
312 . Seven mootings of the Central Board were held during 

the managementoſ the Reserve Bank and the All - India Reserve 
the year , two of which were held in Bombay and one each in 
Madras, Calcutta ,New Delhi, Jaipurand Paina. The Committee 

Bank Workers Federation governing pay scales, allowances 

and other service conditions of Class IV employees cxpired on 
of the Central Board held fifty -two mectings, of which 

31st December 1968. The Federation has since submitted a 
live were hold in New Delhi, one each in Madras and Calcutla 

Charter of Demands and negotiations thereon have commenced 
and the rest in Bombay. 

with effect from 12th June 1970 . 
313 . Shri V . G . Pendharkar has been appointed as Exccutive 

Employees Housing Loans Scheme 
Director with effect from the 1st March 1970 . Executive 
Director Shri K . C . Mittra left India on the 28th June 1970 

322. During the year under report Housing Loa were 
to take up an assignment under the I. M . F . Technical Assistance sanctioned as under : 
Programme to assist the authorities in Yemen Arab Republic in 

- - - - — - — . 
establishing a Central Bank there , 

No. of - Aimouni 

Societies Rs. 
Locul Boards 

A . New Co-operative Housing Socie - L 59,43,065 
314 . Shri J. D . Sethi resigned his office as a Meniber of the 

ties 
Northern Area Local Board , New Delhi with effect from the 

Additional loans to Co -operative 8 2 , 37,690 
14th January 1970 . 

Housing Societies already formed 
Opening and Closing of Offices and Changes in the Organisation 

Total 
and Management 

61,80 . 755 
315 . A full-fledged office of the Issue Department was set 

B . Individual members of Staff I No . of 
up at Hyderabad from November 3, 1969 with Andhra Pradesh 

Employees 
as its Currency Jurisdiction . 

New Loans . 

69 13, 69 ,830 
Bank s Preinlses 

Additionalloans to employees who 24 66 ,672 
A Office Premises 

had already availed of loans earlier 
316 . The annexe building at Madras has been completed , 

Total 

14 , 36 , 502 
while the annexe building at Nagpur is nearing completion . 
The construction of the main office building at Bangalore has 

The total amount of Society and Individual loans sanc 
been taken up and the proposed office buildings and annexes at tioned since the introduction of ihe schemic in 1961 amounts 10 
Jaipur, Bhubaneswar and Trivandrum and the niain office 

Rs. 2 , 07 , 80 , 355 . 00 and Rs. 50 , 97 ,455 . 00 , respectively . In 
building at Hyderabad and office building in the Mint compound all 1 , 227 employees have availed themselves of this facility . 


- 


. . 


- 


Src . 3 (ii)] 
. .- - -- - - - -- -- 


481 


- - 


. . 


- S 


... - - - -- - 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 3 , 1973/MAGHA 14 , 1894 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

= 22 :.. 
RESERVE BANK OF INDIA 
BALANCE SHEET AS AT JUNE 30 , 1970 

ISSUE DAPARTMENT 


LIABILITIES 


ASSETS 


— .. . 


- . -- - - 


.. . ---... 


--- --- 


- 


- - - 


- - --- - 


- 


- - 


Rs. 


P . 


Rs. 


P . 


Rs. 


P . 


RS, 


Noles held in the Banking 

Department 
Notes in circulation . , 


Gold Coin and Bul 

lion : 
(a ) Held in India . 

(1 ) Held outside India 
Foreign Securities , 


14 ,03, 72 ,578 . 00 
4026 ,53 ,93 , 366 . 50 


182, 53, 10 , 862. 72 
386, 41,99,950 . 11 


Total . 


. 


. 


Tolal Notes issued . 


. 


578 ,95, 10 , 812 . 83 
54 , 08 , 40 , 185 . 37 


3407, 54 , 14 , 946 . 30 


Total Llabllities 


4040 ,57,65, 944 .50 


- — 


- — 


.. 


— 


. 


LIABILITIES 


. . - - . 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - . 


- 


Rs. 

P . 
14 , 03, 72 , 578 . 00 

1,43, 563 . 00 
4 ,55, 261 . 27 


Capital Paid -up . . . . . . 
Reservo Fund 
National Agricultural Credit ( Long- Term Ope 

rations) Fund , , , 
National Agricultural Credit (Stabilisation ) 

Fund . . . . 
National Industrial Credit (Long- Term Opera 

tions) Fund 


12 ,99 ,49 ,600 . 96 
98 , 48 ,79, 980 . 21 
124 , 53 , 55 , 153 . 90 


Deposits : 
( a ) Governinent 

(1) Central Governincnt 
( 11 ) State Governments 


, 


, 


. 


4040 , 57 ,65,944 . 50 Rupee Coin . 

Government of India 

Rupec Securities 
Internal Bills of Exchange 

and other Commercial 

Paper 
4040 , 57, 65 , 944 . 50 Total Assets . 
BANKING DEPARTMENT * 

-..-- - .. 
ASSETS 
_ 

— 
Rs. 

P . 
5 , 00 , 00 , 000 . 00 Notes . . . . . . . 
150 ,00,00,000 . 00 Rupee Coin . . . . . . 

Small Coin 
172 ,00,00 ,000 . 00 Bills Purchased and Discounted : 

(a ) Internal . 
37 ,00,00 ,000 . 00 ( ) External , . 

( c ) Government Treasury Bills 
95,00 ,00 , 000 . 00 Balances held Abroad * 

Investments * * . . 
Loans and Advances 10 : 

(i) Central Government. 
58, 13 ,22 , 772 . 04 (il) State Governments @ 
16 , 21, 55 ,803 . 40 Loans and Advances to : 

(1) Scheduled Commercial Bankst . 

( il ) State - Co- operative Bankstt , . 
186 , 94, 83, 593 . 84 (iii ) Others . . . 
14 ,40 ,34 ,831 .91 Loans, Advances and Investments from 

National Agricultural Credit (Long- Term 
79 ,01 , 125 . 01 Operations) Fund 
32 , 28 , 422 , 36 ( a ) Loans and Advances to : 

(1 ) Slate Governments . 
166 ,98 ,04 ,194 . 93 (ii) State Co - operative Banks : 

(ill) Central Land Mortgage Banks , 
22 ,62 , 49, 363 . 71 (6 ) Investment in Central Land Mortgage 

Bank Debentures 
56 ,75 , 37,035 .32 Loans and Advances from National Agricul 

tural Credit ( Stabilisation ) Fund 
Loans and Advances to State Co- operative 

Banks . . 
Loans, Advances and Investments from 

National Industrial Credit (Long- Term 
Operations) Fund 
(a ) Loans and Advances to the Develop 

17ent Bank 
(6 ) Investnient in bonds/debentures is 

sued by the Development Bank , 

Other Assets . . . . . . 
982, 17, 17 , 142 .52 Total Assets . . . . . . 


31 ,65,00,000 .00 


308 , 32 , 05 ,000 . 00 
224, 09 , 53, 540 .61 

2 ,72 , 41, 993. 32 


(b ) Banks 

(1) Schedulcd Commercial Banks 
(ii) Scheduled State Co -operative Banks 
(11 ) Non - Scheduled State Co - operative 

Banks . . 
(iv) Other Banks . 


(c ) Others 


. 


34 , 32 , 24 ,745 . 48 
20 , 28 , 30 , 736 .98 


. 


. 


. 


. 


, 


Bills Payable 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


9 ,57,02,235 . 00 


Other Liabilities , 


. 


4, 34 ,96 , 520 . 00 


26 ,26 ,71,044 . 00 


70 ,51 , 35 , 189 .79 


Total Llabilitles 


. 


. 


982, 17 , 17 , 142 . 52 


Contingent liability on partly paid sharcs Rs. 8, 99 ,992 . 90 (Sterling Investments of £50,000 converled @ Rs. 100 = 25 . 5556 ). 

* Includes Cash , Fixed Deposits and Short- term Securities . 

* *(1) Excluding fovestments from the National Agricultural Credit (Long - Term Operations) Fund and the National Industrial 
Credit (Long- Term Operations ) Fund . 

( 11 ) Includes £ 50 , 000 and U . S . $ 4 , 947, 500 held abroad ( equivalent of Rs. 3, 80 ,06 ,242 .80 ) . 
@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long- Term Operations ) Fund . 

Includes Rs. 157,45 ,80 ,000 advanced to scheduled comincrcial banks against usance bills under Section 17 (4 )(c ) of the Reserve 
Bank of India Act. 

tExcluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long - Term Operations) Fund and the National Agricultural 
Credit (Stabilisation ) Fund. 
R .C . SACHDEVA , Chief Accountanı 

S . JAGANNATHAN , Governor. 
P . N . DAMRY , Deputy Governor. 

R . K . HAZARI, Doputy Governor. 
Dated , the 23rd July , 1970 . 
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: 


PROHIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED JUNE 30 , 1970 


. - - . - - 


. . . .. 


- - . - 


- 


. 


. . - - - - 


- 


- 


INCOME 
Interest, Discount, Exchange, Commission , etc .t 


Rs. P . 
105, 44,62 ,572 . 48 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


.. 


. 


EXPENDITURE 
Establisliment , 
Directors and Local Board Members Fees and Expenses 
Auditors Fees . . . . . . 
Rent, Taxes , Insurance, Lighting, etc . . . 
Law Charges 
Postage and Telegraph Charges . 
Remittance of Treasure . . 
Stationery , etc . . . . . . . 
Security Printing (Cheguo, Note Forms, etc.) , 
Depreciation and Repairs to Bank Property 
Agency Charges , , , , , 
Contributions to Staff and Superannuation Funds 
Miscellaneous Expenses 

Not available balance . . . . 


. 


14 ,84, 25, 555 . 34 

80 ,418 . 98 

37 , 500 . 00 
86 , 14 , 192 . 57 

1,15 ,500 . 31 
9 , 51, 349 . 58 
62 , 30 ,611 . 32 

25,11, 268 . 94 
4 , 73 , 48 ,430 . 99 
1 ,24, 38 ,485. 83 
6 ,99 , 48 , 774 . 92 

7, 32 ,000 . 00 

70 , 28 ,204 .49 
75 ,00 , 00 , 279 . 21 


.. 


. 


. 


.. 


. 


Total 


. 


. 


. 


. 


. 


. 
- - 
. 


- — 


. 
— 
. 


- .- 


Total . . . . 
- - - . - - . — - - - - . - . - 
Surplus Payable to the CentralGovernment . . 
- - --- - - - 

- - - -- - - - - - 


.. 


- . - . -- 


. 
- . 

. 
- 


. 


. 

- 

. 
- - - 


. . 105, 44 ,62,572.48 
- -- - - - - - - 

. . 75, 00,00 ,279 .21 
- .-. - . - - - 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


.. . - .- . 


-- - 


- - - - 


RESERVE FUND ACCOUNT 


. 


. 


- - - - - 
- - 

- - ------- 
By Baluncc on 30th June, 1970 . . . . . . . . . . . . . 
By transfer from Profit and Loss Account 

Total 
Total 

, 

. . . . . . . . , 

- - - - - - - - - - - - - -- 
After making usual or nocessary provisions in torns of Section 47 of the Reserve Bank of India Act. 


150 ,00,00,000 . 00 

Nil 
150,00,00 , 000 . 00 


S . JAGANNATHAN , Governor. 
P. N . DAMRY , Deputy Governor, 
R . K . HAZARI, Deputy Govornor, 


R . C . SACHDEVA , Chief Accountant 


REPORT OF THE AUDITORS 


TO THE PRESIDENT OF INDIA , 


We, the undersigned Auditors of the Reserve Bank of India , do hereby report to the Central Government upon the Balance Sheet 
and Accounts of the Bank as at 30th Junc , 1970 , 


We have examined the above Balance Sheet with the Accounts, Certificates and Vouchers relating thicreto of the Central Office and 
of the Oflices at Calcutta , Bombay and Mądras and with the Returns submitted and certified by the Managers of the other Offices and 
Branches , which Returns are incorporated in the above Balance Slicct, and report that where we have called for explanations and infor . 
mation from the Central Board such information and explanations have been given and have been satisfactory . In our opinion , the Balance 
Sheet is a full and fair Balance Sheet containing the particula s prescribed by and in which the assets have been valued in accordance with 
the Reserve Bank of India Act, 1934 and Regulations fraincu thereunder and is properly drawn up so as to exhibit a true and correct viow 
of the State of the Bank s affairs according to the best of our information and the explanations given to us, and as shown by the Books 
of the Bank . 


Dated , the 23rd July , 1970 . 


BRAHMAYYA & CO ., 1 
RAY & RAY 

> Auditors , 
A . F . FERGUSON & CO ., ) 


No, F . 3 (15 )-BC /72 ] 
K . YESURATNAM , Undor Socy . 
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विदेश व्यापार मंत्रालय 


- - . 


. - - 


- : 


- 


- 


- - 


: 


..... . .. ... . . . .. 


New Delhi , the 3rd January, 1973 


नई दिल्ली , 3 फरवरी, 1973 


S. O . 267 . . - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 and clause ( 5 ) of article 148 of thc 
Constitution and of all other powers enabling him in this be 
half, the President , after consultation with the Comptroller 
and Auditor General of India in respect of persons employ 
ed in the Indian Arlidit and Accounts Department, hereby 
makes the following rules further to amend the General Pro 
vident Fund ( Central Services ) Rules, 1960 , namely : - - 


का , आ , 263. -निर्यात ( क्वालिदी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
अर्धािनयम , 1963 ( 1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार रबड़ आइस बंग निर्यात (निरी 
क्षण ) नियम . 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम एलइड्वारा बनाती है । 


1 . ( 1) These rules may be called the General Provident 

Fund ( Central Services ) First Amendment Rules , 
1973 . 


1 . इन नियमों का नाम रबड़ आइस बैग निर्यात (निरीक्षण ) 
संशोधन नियम 1973 है । 


( 2 ) Thcy shall come into force on the date of thelr 

publication in the Official Gazette . 


___ 2. रबड़ आइस बैग निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1966 के, नियम 


2 . In the General Provident Fund ( Central Services ) 

Rules , 1960, in the Fifth Schedule, in paragraph 2, 
after the entry " Director , National Fire Service Col 
lege , Nagpur " the following cntries shall be insert 
ed namely : - - 


Senior Deputy Accountant General ( Admn.)/ Deputy 

Pradesh , Hyderabad ; 


Senior Deputy Accountant General (Admn. ) /Deputy 

Accountant General ( Admn. ) , Assam, Meghalaya 

and Nagaland , Shillong ; 


( क ) उपनियम ( 4) के स्थान पर निम्नलिखित नियम 
प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात् : 

“ उपनियम ( 3 ) के अधान सूचना तथा घोषणा की प्राप्ति 
.. पर, अभिकरण रबड़ आइस बैगों के परषण का निरीक्षण , 
निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय -समय पर जारी किए 
गए आदेशों के अनुसार यह देखने के लिए करेगा कि वह 
निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम 
1963 को धारा 8 के अधीन मान्यताप्राप्त विनिर्देश के 
या यथास्थिति , निर्यात संविदा में दिए गए किन्हीं अन्य 
विनिर्देशों के या अनादित नमूनों के अनुरूप है । 
( ख ) उपनियम (5 ) के अंत में निम्नलिखित परन्सक 
जोड़ा जाएगा : “परन्त, जहं अभिकरण का इस प्रकार समा 
धान नहीं हो गया है वहां यह सात दिन की उक्त अर्याध 
के भीतर ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर देगा तथा 
इसके लिए कारण सहित निर्यातकर्ता को ऐसे इंकार के 
बार में संसूचित करेगा । " 

[ फा . सं . 6 (26) / 72 नि . नि . तथा नि . सं. ] 


Accountant 


General ( Adrnn.) , Bihar 


Senior Deputy 

Ranchi; 


Senior Deputy Accountant. General ( Admn. ) / Deputy 

Accountant General ( Admn. ) , Central, Calcutta ; 


Senior Deputy Accountant General ( Admn. ) , Central 

Revenues, New Delhi; 


Senior Deputy Accountant General ( Admn. ), Jammu 

and Kashmir , Srinagar ; 


Senior Deputy Accountant General ( Admm . ) / Deputy 

Accountant General (Admin .), Kerala , Trivend 
rum ; 


MINISTRY OF FOREIGN TRADE 


New Delhi, the 3rd February , 1973 


Sonior Deputy Accountant General ( Admn.), Madhya 

Pradesh , Gwalior; 


Senior Deputy Accountant General ( Adnn. ) / Deputy 

Accountant General ( Admn. ) , Maharashtra , Bom 
bay; 


Senior Deputy Accountant General (Admn. ) / Deputy 

Accountant General ( Admn. ) , Mysore , Bangit 
lore: 


Senior Deputy Accountant General ( Admn. ) / Deputy 

Accountant General ( Admin . ), Orissa , Bhubanesh 
war; 


Senior Deputy Accountant General ( Admn.), Tamil 

Nadu , Madras ; 


S . 0 . 268 . - In exercise of the powers conferred. by section 
17 of the Export ( Quality Control and Inspection) Act, 1963 
( 22 of 1963 ), the Central Government hcreby nakes tho 
following rules further to amend the Export of Rubber Ico 
Bags ( Inspection ) Rules, 1966 . 

1 . These rules may be called the Export of Rubber Icc 
Bags (Inspection ) Amendment Rules, 1973. 

2 . In rule 4 of the Export of Rubber Ice Bags ( Inspection) 
Rules, 1966 
( a ) for sub -rule ( 4 ), the following sub-rulc shall be subs 

tituted, namely : 
" On receipt of the intimation and declaration under 

sub-rulc ( 3) , thc Agency shall inspect the consign 
ment of ice bugs as per the instructions issued by 
the Export Inspection Council from time to time 
with a vicw to seeing that the silnic conforms to 
the specification recognised under Section 6 of 
the Export (Quality Control and Inspection ) Act, 
1963, or, as the case may be , any other specifi 
cations stipulated in the export contract or the 

approved sample ." 
(b ) The following proviso shall be added it the end of 

sub - rule (5 ) : 
" Provided that where the agency is 1200 so satisfied , it 

shall within the said period of 7 days refuse to 
issue such certificate and communicate such refusal 
to the exporter along with reason therefor. " 

[ No. 6( 26 ) / 72- EI & EP] 


Senior Deputy Accountant General ( Admin .) / Deputy 

Accountant General ( Admn. ) , Rajasthan, Jaipur%3; 


Senior Deputy Accountant 

Bengal, Calcutta; 


General ( Admin . ), 


West 


Senior Deputy Accountant General (Admn.), 

Allahabad; 


U .P ., 


Senior Deputy Accountant General (Admin . ) / Deputy 

Accountant General ( Admn. ) , Commerce, Works 
and Miscellaneous, New Delhi. " 

[ No. 13( 8) - E. V .( B )/ 72 } 
S. S. L . MALHOTRA , Under Secy . 


- - - - -- 


- - 


- - 


-- - - - - . . - - .. . 
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नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1973 

का . आ . 270. निर्यात ( क्यालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 

अधिनियम , 1963 (1983 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ 
का . आ . 289 . -निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 

का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार , रबड़ पट्ट निर्यात (निरीक्षण ) 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

नियम , 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम 
का प्रयोग मरते हए, केन्द्रीय सरकार रबड़ की गर्म पानी की बोतलें 

एतदद्वारा बनाती है । 
निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1966 में और संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनासी है । 

1. इन नियमों का नाम रबड़-पट्टे निर्यात निरीक्षण ) संशोधन 

नियम , 1973 है । 
___ 1. इन नियमों का नाम रबड़ की गर्म पानी की बोतलें निर्यात 
(निरीक्षण ) संशोधन नियम , 1973 है । 

2. रबड़ पट्टे निर्यात ( नरीक्षण ) नियम, 1966 के नियम 

4 मैं : 
2. रबड़ की गर्म पानी की बोतलें निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 
1968 के नियम 4 में : 

( क) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम 
( क ) उपनियम ( 4 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रति 

प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : -- 
स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" उपनियम (3 ) के अधीन सूचना तथा घोषणा की प्राप्ति पर , अभि 
"उपनियम (3 ) के अधीन सूचना तथा घोषणा की प्राप्ति पर , 

करण रबड़ पटटों के परषण का निरीक्षण . निर्यात 
अभिकरण , रबड़ की गर्म पानी की बोतलों ( लियों) के 

निरीक्षण परिषद द्वारा समय -समय पर जारी किए गए 
परेषण का निरीक्षण , निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा 

आदेशों के अनमार यह देखने के लिए करेगा कि पार 
समय -समय पर जारी किए आदेशों के अनुसार यह देखने 

निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 
के लिए करेगा कि वह निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 

1963 की धारा 6 के अधीन , यथास्थिति , मान्यताप्राप्त 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 की धारा 8 के अधीन 

विनिर्देशों या अनुमोदिस नमूनों के अनरूप है । " 
मान्यताप्राप्त विनिर्देशों या . यथास्थिति निर्यात संविदा 
में लिए गए अन्य विनिर्देशों या अनादित नमूनों के 

( ख ) उपनियम (5) के अंत में निम्नलिखित परन्तक जोड़ा 
अनरूप है । " 

जाएगा :- -- 
( ख ) उपनियम ( 5 ) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा " परन्त, जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हो गया 
जाएगा : - " परन्त, जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान 

है , वहां वह 15 दिन की उक्त अवधि के भीतर ऐसा 
नहीं हो गया है , वहां यह सात दिन की उक्त अवधि के 

प्रमाण -पत्र देने से इंकार कर देगा तथा इसके लिए कारण 
भीतर ऐसा प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देगा तथा इसके 

सहित निर्यातकर्ता को ऐसे इंकार के बारे में संचित 
लिए कारण सहित ऐसे इंकार के बारे में निर्यातकर्ता का 

करेगा । " 
संसूचित करेगा । " 

[ फा . सं . 6( 26 ) / 72 नि . नि . तथा नि . सं .] 
[ फा . सं . 6( 26 ) / 72 नि . नि . सथा नि , सं. ] 

S . O . 270 , - - In exercise of the powers conferred by section 
S . O . 269 . - .In excrcise of the powers conferred by section 

17 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act, 1963 
powers interioa ese 1163 
17 of the Export ( (Quality Control and Inspection) Act , 1963 

(22 of 1963) , the Central Government hereby makes the 
( 22 of 1963), the Central Government hercby makes the 

following rules further 10 amend the Export of Rubber Belts 
following rules further to amend the Export of Rubber Hot 

( Inspection ) Rules , 1966 . 
Water Bottles (Inspection) Rules, 1966 . 

1 . These rules may be called the Export of Rubber Belts 
1. These rules may be called the Export of Rubber Hot 

(Inspection) Amendment Rules , 1973 . 
Water Bottles (Inspection) Airendment Rules, 1973. 

2 . In rule 4 of the Export of Rubber Belts (Inspection ) 
2 . In ruile 4 of the Export of Rubber Hot Water Bottles 

Rules, 1966 
(Iuspection) Rules, 1966 
(a ) for sub -rule ( 4 ) the following sub - rule shall be substi 

(a ) for sub -rule (4 ) the following sub -rule be subs 

tituted nainely : 
tuled namely ; 
" On receipt of the intimation and declaration under 

" On receipt of the intimation and declaration under 
sub -ruie ( 3 ), the Agency shall inspect the consign 

sub-rule ( 3) , the Agency shall inspect the con 
ment of rubber hot water bottles (bags ) ELS per 

signment of rubber belts as per the instructions 
the instructions issued by the Export Inspection 

issued by the Export Inspection Council from 
Council from time to time with a view to sccing 

time to time with a view to seeing that the same 
that the same contorns to the specification reco 

conforms to the specifications recognised under 
gnised under section 6 of the Export (Quality 

section 6 of the Export ( Quality Control and 
Control and Inspektion ) Act, 1963 or as the casc 

Inspection ) Act, 1963 or the approved sample , as 
may be, any other specifications stipulated in the 

the case may be. " 
export contract or thc approved saniple . " 
( ) The following proviso shall be added at the end of 

(b ) The following proviso shall be added at the end of 
sub -rule ( 5 ) : 

sub -rule (5 ) : 
" Provided that where the agency is not so satisfled , 

" Provided that where the agency is thot so satisfled , 
it shall within the said period of 7 days reflise to 

it shall within the said period of 15 days refuse 
İSSLIC snch certificate and communicato such refu 

to issue such certificate and communicate such 
sal to the exporter along with reason therefor." 

refusal to the exporter along with reason there 


for, " 


[ No . 6( 26 ) / 72- El & EP ] 
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का , आ . 271.---निर्यात ( ध्यालिली नियंत्रण और निरीक्षण ) का . आ , 242.----निर्यात ( वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) 
अधिनियम , 1963 (196:, का 22 ) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों अधिनियम , 1963 (1063 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार, रगड़ पट ( ल्टिंग) निर्यात का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार, रबड़ दस्ताने निर्यात (निरीक्षण , 
निरीक्षण ) नियम , 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्न नियम , 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम 
लिखित नियम एम्सन्दवारा बनाती है । 

एतद्वारा बनाती है । 
___ 1. इन नियमों का नाम र बह पट ( बाल्टंग) निर्यात (निरीक्षण ) 

1, इन नियमों का नाम रबड़ दस्ताने (निरीक्षण ) संशोधन नियम , 
संशाधन नियम , 1973 है । 

1973 है । 
2. रबड़ पट ( बेल्टिंग) निर्यात (निरीक्षण) नियम , 1966 के 

___ 2. रबड़ दस्ताने निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1986 के नियम 
नियम 4 में : 

4 मौं : 
( क ) उपनियम ( 4 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रति 
स्थापित किया जाएगा, अर्थात : 

( क ) उपनियम ( 4 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रति 

स्थापित किया जाएगा अर्थात : 
" उपनियम ( 3 ) के अधीन सूचना तथा घोषणा की प्राप्ति पर, 
अभिकरण , रबड़ पटों (बल्टिंग ) के परेषण का निरीक्षण 

" उपनियम ( 3) के अधीन सूचना तथा घोषणा की प्राप्ति पर, 
निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा समय - समय पर जारी किए 

अभिकरण रख दस्ताने के परषण का निरीक्षण निर्यात 
गए आदेशों के अनुसार यह देखने के लिए करेगा कि वे 

निरीक्षण परिषद् द्वारा समय- समय पर जारी किए गए आदेशों 
निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 

के अनुसार यह देखने के लिए करेगा कि वह निर्यात ( क्या 
1963 की धारा 8 के अधीन , यथास्थिति , मान्यताप्राप्त 

लिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 की धारा 
विनिर्देशों या अनमोदित नमूनों के अनुरूप है । " 

6 के अधीन मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के या , यथा स्थिति 

निर्यात संविदा में दिए गए अन्य विनिर्देशों या अनुमोदित 
( ख ) उपनियम ( 5 ) के अंत में निम्नलिखित परन्तक जोडा 

नमूनों के अनुरूप है । " 
जाएगा: --- 

( ख ) उपनियम (5 ) के अंत में निम्नलिखित परन्तक जोड़ा 
" परन्तु, जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हो गया 

जाएगा : 
हे यहां वह 15 दिनों की उक्त अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण 
पत्र देने से इंकार कर देगा तथा इसके लिए कारण सहित 

“ परन्स जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हो गया 
निर्यातकर्ता को ऐसे इंकार के बारे में संसूचित करेगा । " 

है , वहां वह 7 दिन की उक्त अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण 
[ फा . सं . 8( 26) / 72 नि , नि . तथा नि . सं.) 

पत्र देने से इंकार कर देगा तथा इसके लिए कारण सहित , 

निर्यात कर्ता को एसे इंकार के बारे में संसूचित करेगा । " 
S .O . 271. - In exercise of the powers conferred by section 
17 of the Export ( Quality Control and Inspection) Act, 1963 

[ फा . सं . 8( 26 ) / 72 नि . नि , तथा नि . सं .] 
(22 of 1963), the Central Government hereby makes the fol 
lowing rules further to amend the Export of Rubber Belting 

S . O . 272 . - In exercise of the powers conferred by section 

17 of the Export (Quality Control and Inspection ) Act, 1963 
( Inspection ) Rules , 1966 . 

(22 of 1963 ), the Central Government hereby makes the fol 

lowing rules further to amend the Export of Rubber Glovca 
1. These rules may be called the Export of Rubber Belling (Inspection) Rules, 1966. 
(Inspection) Amendment Rules, 1973 . 

1. These rules may be called the Export of Rubber Gloves 
2 . In ruile 4 of the Export of Rubber Belting (Inspection ) 

(Inspection) Amendment Rules , 1973. 
Rules, 1966 

2. In rule 4 of the Export of Rubber Gloves (Inspection ) 

Rules , 1966 - - 
(a ) for sub -rule (4 ) the following sub -rule shall be sub 
stituted namely : 

( a ) for sub -sulc (4 ) the following sub-rulc shall be sub 
" On receipt of the intimation and declaration under 

stituted , namely : 
sub - rule ( 3 ), the Agency shall inspect the consign 

" On receipt of the intimation and declaration under 
ment of rubber beltings as per the instructions 

Sub-rule ( 3 ), the Agency shall insy . ct the consign 
Issued by the Export Inspection Council from time 

ment of rubber gloves as per the instructions 

isslicd by the Export Inspection Council from time 
to time with a view to secing that the same con 

10 time with a view to seeing that the same con 
forms to the specifications recognised under section 

forms to the specifications recognised under sec 
6 of the Export ((Quality Control and Inspection) 

lion 6 of the Export ( Quality Control and 

Inspection ) Act, 1963 or , as the case may be , any 
Act, 1963 or the approved sample, as the case 

other specifications stipulated in the export con 
may be . " 

tract or the approved sample ." 
(h ) The following proviso shall be added at the end of 

(b ) The following proviso shall be added at the end of 
sub -rule ( 5) : 

sub - rulc ( 5 ) : 
" Provided that where the agency is not so satisfied, it 

" Provided that where the agency is not so satisfied , it 
shall within the said period of 15 days refuse tº 

shall within the said period of 7 days refuse to 
issue such certificate and communicate such refir 

issue such certilicate and communicnte such refusal 

to the exporter along with reason therefor ." 
sal to the cxporter along with reason therefor." 
No. 6( 26) /72- El & EP ] 

[ No. 6( 26 )/ 72- EI & EP] 


में : 
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का , आ . 273.---निर्यात ( ववालिली निचंत्रण और निरीक्षण) का . आ . 274 - निर्यात ( स्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 17 द्वारा प्रदप्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हए. केन्द्रीय सरकार, रबड़ होज निर्यात (निरीक्षण ) का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय को 
नियम , 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित निराम सं . का . आ . 1609 ता . 3 मई , 1968 में भारत सरकार के राजपत्र में 
एसदद्वारा बनाती है । 

प्रकाशित मानव श के निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1968 में 

संशोधन करने के लिए एतद्धारा निम्नलिखित नियम बनाती है , 
1. इन नियमों का नाम. रबड़ होज निर्यात (निरीक्षण ), 

अर्थात : 
संशोधन नियम , 1973 है । 

1. (1) इन नियमों का नाम मानय केश के निर्यात निरीक्षण ) 
2. रबड़ होज निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1967 के नियम 4 

संशोधन नियम , 1973 है । 

(2 ) थे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
( क ) उपनियम ( 4 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम 

2. मानव केश के निर्यात (निरीक्षण ), नियम , 1968 के नियम 5 
प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-- 

में निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात : 
"उपनियम (3 ) के अधीन सूचना तथा घोषणा की प्रापित " परन्त, जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हुआ है , 
पर, अभिकरण रबड़ होज के परेषण का निरीक्षण , 

वहां वह उक्त चार दिनों की अवधि के अन्दर ऐसा 
निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय - समय पर जारी 

प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देगा तथा निर्यातकर्ता को 
किए गए अनदेशों के अनुसार यह देखने के लिए करंगा 

इसके लिए कारणों सहित अस्वीकृति की सूचना देगा । " 
कि चे यथास्थिति , उपर्युक्त मानक विनिर्देशों या अन 
मोदित नमूनों के अन, रूप है । 

[ सं . 60 ( 27) / 87-1न . नि . तथा नि . सं . ] 
( ख ) उपनियम ( 5) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा 

म . क . ब , भटनागर, उप -निदेशक 

(निर्यात संवर्धन ) 
जाएगा : 

S . O . 274. -- In exercise of the powers conferred by section 
" परन्त जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हो 17 of the Export ( Quality Control and Inspection) Act , 1963 
गया है , वहां वह 7 दिन की उक्त अधि के भीतर (22 of 1963 ), the Central Government hereby makes the fol 

lowing rule to amend thc Export of Human Hair ( Inspection ) 
ऐसा प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देगा तथा इसके लिए Rules , 1968, published with the notification of the Govern 
कारण सहित निर्यात कर्ता को ऐसे इंकार के बारे में 

ment of India in the late Ministry of Commerce No . S . O . 

1609, dated the 3rd May , 1968. namely : 
संसूचित करेगा । " 

1. ( 1 ) These rules may be called the Export of Human Hair 
[ फा , सं . 6( 28) / 72 नि , नि . तथा नि . सं .] 

(Inspection ) Amendment Rules , 1973. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publi 

cution in the Official Gazette . 
S.O . 273.- In exercise of the powers conferred by section 
17 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act, 1963 2 . In rules of the Export of Human Hair ( Inspection ) 
( 22 of 1963 ), the Central Government hereby makes the fol 

Tules, 1968 the following provision shall be added , namely : 
lowing rules further to amend the Export of Rubber Hoses 

" Provided that where the agency is not so satisfied it 
( Inspection ) Rules, 1967. 

shull within the said period of four days refuse 

to issue such certificate and communicate such refusal 
1. These rules may be called the Export of Rubber Hosch 

to the exporter alongwith the reason therefor ." 
( Inspection ) Amendment Rules, 1973 , 

[ No . 60( 27 ) /67- EI & EP ] 
(a ) for sub -rule (4 ) the following sub -rule shall be sub ( Export Promotion ) M. K . B. BHATNAGAR, Dy. Director. 

stituted thamely : - - 


" On receipt of the itination and declarntion under 

Sub-rule ( 3), the inspection agency shall inspect 
the consignment of rubber hoses us per the ins 
tructions issucd by the Export Inspection Council 
from time to time with a view to sceing that the 
same conforms to the aforesaid stundard spect 
fications or the approved samplc , as the case 
may be." 


(b ) The following proviso shall be added at the end of 

Sub -rule ( 5 ) : 
Provided that where the agency is not so satisfied , it 

shull within the said period of 7 days refuse to 
Issue such certificate and communicate such refu 
sal to the exporter along with reason therefor." 

[ No. 6( 26 ) / 72- EI & EP ] 


(मुख्य निमंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालप ) 
नई दिल्ली, 30 नवम्बर , 1972 

आदेश 
का . आ . 275. - सर्वश्री टाटा इन्जी. एक लोकोमोटिय कं . लि ., 
सम्बई . 24 यू. स स्ट्रीट फोर्ट बम्बई -1 को लाइसेंस के साथ संलग्न 
सूची के अनुसार संघटकों के आयात के लिए 15,16,900 रू , का एक 
सायात लाइसेंस सं . पी / सी / 2188458/ सी / एक्स एस/ 43 / ए -1 / 33-34 
दिनांक 1-8-72 स्वीकृत किया गया था । उन्होंने उपर, क्त लाइसेंस 
की अनलिश सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति के लिए इस आधार पर 
आवेदन किया है कि मुल सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति उनके द्वारा 
खो गई है / अस्थानस्थ हो गई है । लाइसेंसधारी द्वारा आगे यह 
बताया गया है कि लाइसौस की मूल सीमा शुल्क कार्यसंबंधी प्रति 
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New Delhi, the 15th January , 1973 


S . Q . 276 .-. The Minerals and Metals Trading Corpora 
tions of India Ltd ., New Delhi were granted licence No. 
G / T / 2395737 dated 7 - 8 - 1972 for the import of Virgin Nickle 
from U . S . S. R . to the value of Rs. 9 , 00 ,000 / -, They have 
requested for the issuc of duplicate Custom copy of the 
above licence on the ground that the original Custom / copy 
of the above licence has been lost by them . It has been 
further reported by the licensee that the licence has not 
been registered with any port in India . 

In support of their contention , the applicant have Alled 
an affidavit. The undersigned is satisfied that the original 
Custom copy of the licence No. G / T / 2395737 dated 7 - 8 - 1972 
has been lost and direct that duplicate Custom copy of 
the said licence should be issued to them . The original 
Custom copy of the licence is hereby cancellad . 

The duplicate Custom copy of the licence No. G / T / 
2395737 is being issued separately. 

[ No. MMTC / 77 -~- 79 / 72- 73 / R. M . Cell / 201] 


किसी भी सीनाशल्क कार्यालय में पंजीकत कराए मिना और कछ भी 
उपयोग किए बिना ही खो गई है / अस्थानस्थ हो गई है । 

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया 
है । अधोहस्ताक्षरी संतष्ट है कि लाइसौंस सं. पी डी / 2189458 / सी / 
एक्स एक्स / 43 / एच / 33-34 दिनांक 19-72 की मूल सीमाशल्क कार्य 
संबंधी प्रति खो गई / अस्थानस्थ हो गई है और निर्देश देता है कि 
उन्न उपयुक्त लाइसेंस की अनलिपि सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति 
जारी की जानी चाहिए । मूल सीमा शुल्क कार्यसंबंधी प्रति रद 
की जाती है । आयात लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क कार्यसंबंधी 
प्रति अलग से जारी की जा रही है । 

[ संख्याः ट्रेक्टर 7 ( 4) / 71-72 / आर, एम -6 ] 

जे. शंकर, उप मुख्य नियंत्रक 
(Office of the Chlef Controller of Imports and Exporta) 
New Delhi, the 30th November, 1972 

ORDER 
S . O . 275. — M / S . Tata Engineering & Locomotive Co . 
Ltd. , Bombay House , 24 Bruce Street , Fort, Bombay-I were 
granted import licence No. P / D / 2189458 / CIXX / 43 / H / 
33-34 dated 1 - 6 - 1972 for Rs. 15, 16 ,900 / - for the import 
of components ag per list attached thereto . They have re 
quested for issue of duplicate Customs Purposes Copy of 
the licence on the ground that the original Customs Pur 
poses Copy has been lost / misplaced by them. It has fur 
ther been reported by the licensee that the Customs Pur 
poses Copy has been misplaced without having been regis 
tered with any customs and that the game has not been 
utilised at all, 

In support of their contention the applicant have filed 
an affidavit. The undersigned is satisfied that the original 
Customs Purposes Copy of Licence No . P / D / 2189458 / C / 
XX /43 / H / 33- 34 dated 1 -6 - 1972 has been lost /misplaced 
and directs that a duplicate Customs Purposes Copy of the 
said licence should be issued to them . The original Customs 
Purposes Copy is cancelled . A duplicate Customs Purposes 
Copy of the import licence is being issued separately , 

___ [ No . Tractor . 7( 4) / 71 -72 / R. M . 6 ] 
J . SHANKAR, Dy. Chief Controller . 


नई दिल्ली , 18 जनवरी, 1973 

आपरा 
का . आ . 277. - सर्वश्री डेली गावकारी , 797, आगरा रोड, विपर 
पेठ नासिक को 5000 रु. (पांच हजार रु. मात्रा) मुल्य के लिए एक 
आयात लाइसौंस सं . पी ./ए/ 1359140/ सी / एक्स एक्स / 42/ एच / 33-34 
दिनांक 29-3-72 प्रदान किया गया था । उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनि 
मय नियंत्रण प्रति की अनलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर 
आवेदन किया है कि मूल मत्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई । 
अस्थानस्थ हो गई है । यह भी उल्लेख किया गया है कि मूल मदा 
विनिमय नियंत्रण प्रति का उपयोग नहीं किया था और इस पर 
5000 रु . (पांच हजार रु. मात्र ) का उपयोग करना पाकी था । 


2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने तालुका मजिस्ट्रेट नासिक 
से एक प्रमाण पत्र के साथ एक शपथ पत्र दाखिल किया है । 
तदनसार में संतुष्ट है कि उक्स लाइसौंस की मूल मद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रति खो गई है । इसलिए यथा संशोधित आयात (नियंत्रण ) 
आवेश , 1955 दिनांक 7-12 -1935 की उप धारा 9 ( सी सी ) के 
अंतर्गत प्रपत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री डेली गवकारी , 
797, आगरा रोड, नासिक को जारी किए गए लाइसेंस सं पी / ए/ 
1359140 / सी / एक्स एक्स / 42/ एच / 33- 34 दिनांक 29- 2-1972 की मूल 
मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद दवारा रप की जाती है । 

3. उक्त लाइसौंस की मात्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनलिपि 
लाइसेंसधारी की अलग से जारी की जा रही है । 

[ संख्या. 303 -4/ जी .1/ 71 -72/ एन.पी. सी . आई .ए.] 

सरदूल सिंह , उप मुख्य नियंत्रक, 


New Delhi , the 18th January, 1973 

ORDER 


नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1973 

आदेश 
का . आ . 276. - सर्वश्री खनिज तथा धात, व्यापार निगम , भारत 
लि . नई दिल्ली को सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ से अपरिष्कृत 
निकल के आयात के लिए 9, 00,000 रु. का एक आयात लाइसेंस सं . 
जी / टी / 2395737 दिनांक 7- 8-1972 स्वीकृत किया गया था । उन्होंने 
उपयक्ति लाइसेंस की सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति के लिए इस 
आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क कार्यसंबंधी प्रति 
उनके द्वारा खो गई है । लाइसेंसधारी द्वारा आगे यह प्रतिवेदन 
किया गया है कि मूल लाइसेंस भारत के किसी भी पत्तन पर पंजीकृत 
नहीं करवाया गया था । 

आने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया 
है । अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेंस सं . जी / टी / 2393737 दिनांक 
7-8- 72 की मूल सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति खो गई है और 
निर्देश देता है कि आवेदक को उपयुक्त लाइसेंस की अनलिपि 
सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति जारी की जानी चाहिए । लाइसौंस की मूल 
सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति एतद् द्वारा रद की जाती है । 

लाईसेंस सं जी / टी / 2395737 की अनलिपि सीमाशुल्क कार्यसंबंधी 
प्रति अलग से जारी की जा रही है । 

[ संख्याः एम , एम . टी . सी ./ 77-79 / 72-73 / आर. एम . सेल / 2017 
39 G of India / 72 - 18. 


S . O . 277. – M / s. Daily Gavakari, 797 , Agra Road , Ravi 
var Peth , Nasik were granted an import licence No . P / A / 
1359140 / C / XX / 42 / H / 33 -34 dated 29 - 3 - 1972 for Rs . 5 ,000 / 
(Rupees five thousand only ). They have applied for the 
issue of a duplicate Exchange Control Purposes copy of 
the said licence on the ground that the original Exchange 
Control Purposes copy has been lost /misplaced . It is fur 
ther stated that the original Exchange Control copy was 
unutilised . It was utilised for NIL and the balance avail 
able on it was Rs. 5 ,000 / - (Rupees five thousand only ). 

2 . In support of this contention the applicant has filod 
an affidavit along with a certificate from Taluka Magis 
trate Nasjk . I am accordingly satisfied that the original 
Exchange Control Purposes copy of the said licence has 
been lost. Therefore in exercise of the powers conferred 
under Sub- Clause 9 ( cc ) of the Imports (Control) Order, 
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1955 dated 7 - 12 - 1955 as amended the said original / Ex 
change Control Purposes copy of licence No. P / A / 1359140 / 
C / XX/ 42 / H / 33 - 34 dated 29- 3 -1972 issued to M / s. Daily 
Gavakari, 797, Agra Road, Nasik is hereby cancelled . 

3 . A duplicate Exchango Control Purposes copy of the 
said licence is being issued separately to the licencce . 

[ No . 303-IV / G -1 / 71- 72 / NPCIA] 
SARDUL SINGH , Dy. Chief Controller . 


नई दिल्ली , 8 जनवरी, 1973 

आवरा 
का . आ . 278. - सर्वश्री हिन्द साइकिल लि ., 250, बी , बम्बई-18 
को साइकिलों तथा पूजों के निर्माण के लिए मशीन के आयात के लिए 
7 .21,925 रु . का एक आयात लाइसेंस सं . पी / सी / जी / 2049705 / टी / टी 
आर/ 26 / सी / 11 / 23 दिनांक 31- 1- 68 स्वीकृत किया गया था । उन्होंने 
उपयुक्त लाइसौस की अनलिपि सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति के 
लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसोंस की मूल सीमाशुल्क , 
कार्यसंबंधी प्रति उनके द्वारा खो गई है । आगे यह बताया गया है 
कि मूल प्रति का 7,11,662 रु, मात्र का उपयोग कर लिया गया है । 

2. इस तक के समर्थन में आवेदक ने नोटरी पब्लिक , महाराष्ट्र राज्य 
के सम्मुख विधिवत शपथ लेते हुए एक शपथ पत्र दाखिल किया है । 
तदनुसार, म संतुष्ट है कि लाइसौंस की मूल सीमाशुल्क कार्यसंबंधी 
प्रति खो गई है । इसलिए, यथा संशोधित , आयात (नियंत्रण ) 
आदेश, 1955 दिनांक 1-12-1955 की उपधारा १ ( सी सी ) के अनतर्गत । 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर लाइसौंस सं . पी / सी . जी ./ 2049706 / 
टी /टीआर/ 26 / सी / एच / 23 दिनांक 31 -1-68 की उपयुक्त मूल सीमा 
शुल्क कार्य संबंधी प्रति जो सर्वश्री हिन्द साइकिल , लि ., बम्बई को 
जारी की गई थी , एतद् द्वारा रद्द की जाती है । 

3. उपयुक्त लाइसौंस की अनलिपि प्रति ( सीमाशुल्क कार्य संबंधी 
प्रति ) अलग से जारी की जा रही है । 

[ सं . 7 ( 54 ) / 66-87 / सी . जी .- 1 ] 
New Delhi, the 8th January, 1973 

ORDER 
S. O . 278. M / s . Hind Cycles Ltd ., 250 , Worli, Hom 
bay - 18 were granted import licence No. P / CG/ 2049705 / 
TTR/26 / C / H / 23 dated 31 - 1 - 1968 for Rs. 7, 21, 925 /- for 
import of machinery for the manufacture of Bicycles and 
parts thereof. They have applied for the issue of duplicate 
Customs Purposes copy of the licence on the ground that 
the import licence (Customs Purposes copy) has been lost / 
misplaced by them . It is stated that the original copy 
was utilised for Rs. 7, 11, 662 /- only . 

2 . In support of this contention , the applicant has filed 
an affidavit duly sworn in before Notary Public , Maharash 
tra State , Bombay. I am accordingly satisfied that the 
original Customs Purposes copy of the licence has been 
lost. Therefore , in exercise of the powers conferred under 
sub-clause 9 ( cc ) of the Imports ( Control) Order, 1955, 
dated 7 - 12 -1955 as amended, the said original Customs 
Purposes copy of licence No. P / CG / 2049705 / T / TR / 26 / C / 
H / 23 dated 31- 1 - 1968 issued to M / 8. Hind Cycles Ltd ., 
Bombay is hereby cancellcd . 

3 . duplicate of the said licencc (Customs Purposes copy) 
is being issued separately . 

[ No . 7( 54 )/ 66- 67 / CG.I] 


अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल 
प्रति खो गई है । आगे यह बताया गया है कि मूल सीमा - शुल्क निकासी 
परमिट सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पास पंजीकृत नहीं करवाया 
गया था और उसका बिलकल उपयोग नहीं किया गया था । 

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी पब्लिक दिल्ली के सम्मुख 
विधिवत , शपथ लेते हुए एक शपथ पत्र दाखिल किया है । तदनुसार 
म संतुष्ट हूं कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट खो गया है । 
इसलिए तथा संशोधित आयात (नियंत्रण ) आदेश, 1055 दिनांक 
17-12-1955 की उप धारा ( सी सी ) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों 
का प्रयोग कर उपयुक्त सीमाशुल्क निकासी परमट सं . पी / जे / 
2357291 दिनांक 14-12-1970 जो सर्वश्री टाटा आयरन एंड स्टील 
कं . लि ., जमशेदपुर को जारी किया गया था एतद् द्वारा रक्ष्च किया 
जाता है । 

3. लाइसौंसधारी को अब उपयुक्त सीमाशुल्क निकासी परमिट की 
अनलिपि प्रति जिसका मूल्य बढा कर 4550 रु . कर दिया गया है . 
अलग से जारी की जा रही है । 

[ संख्या 36 ( 187) / 89/ 70/ सी . जी .-4/ 31487 

एच . डी . गुप्ता, उप मुख्य नियंत्रक 
New Delhi, the 23rd January, 1973 

ORDER 
S . O . 279 . – M / s. The Tata Iron and Stcel Co . Ltd ., 
Jamshedpur Wero granted Customs Clearanco Permit No. 
P / J / 2357291 dated 14- 12- 1970 for Rs. 940 / - ( Rupees Nine 
hudred and Forty Only ). They have applied for the issuo 
of a duplicate copy of the said C . C . P . on the ground that 
the original has been misplaced . It is further stated that 
original C . C . P . was not registered with the Customs Autho 
ritics and was not utilised at all. 

2 . In support of this contention , the applicant has filed an 
affidavit duly sworn before Notary Public, Delhi. I am 
accordingly satisfied that the original Customs Clearance 
Permit has been lost. Therefore , in exerciso of the powers 
conferred under Sub -clause 9 ( cc ) of the Imports (Control) 
Order, 1955 dated 7 - 12 - 1955 as amended , the said Customs 
Clearance Permit No . P / J / 2357291 dated 14- 12- 1970 issued 
to M / s. Tata Iron and Steel Co. Ltd ., Jamshedpur is hereby 
cancelled . 

3. A duplicato copy of the said Customs Clearance 
Permit with the enhanced value of Rs. 4, 550 / - is being 
issued separately to the licenseo . 

[ No. 36 (167) /69- 70 / CG.IV / 3146] 
H. D . GUPTA, Dy. Chief Controller . 


( संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-मिति का कार्यालय ) 

बम्बई , 30 जून , 1972 

आपेश 
फा . आ . 280. - सर्वश्री फार्मर इन्सक्टिसाइड्स, एण्ड पेस्टिसाइडस , 
पटेल निवास , जोरा कम्पाउन्ड, इंदौर को अप्रैल, 1970 की रह बक 
के अनुसार निम्नलिखित शतों के अधीन स्वीकृत किस्म की मदों 
(1 ) हायलडराइन ( 2) क्लोरोईन तथा ( 3) एन , ई . आयल्स के 
आयात के लिए 9524 रु, तथा 4725 रु. के क्रमशः आयात लाइसेंस 
सं , पी / एस / 1642003 दिनांक 3- 9-1969 तथा पी / एस / 1843197 
दिनांक 25-10-1989 स्वीकृत किए गए थे : 
" कि इस लाइसेंस के अंतर्गत आयतित माल का उपयोग उनके 

स्वयं के कारखाने में किया जाएगा और इसका कोई भी भाग 
किसी भी अन्य पार्टी को बेचा नहीं जाएगा अथवा उपयोग 
नहीं किया जाएगा अथवा किसी भी अन्य विधि से उपयोग 
करने के लिए स्वीकृति नहीं दी जाएगी । उपयुक्त लाइसेंस 
निदेशक उद्योग , इंदौर द्वारा जारी किए गए आवश्यकता 


नई दिल्ली , 23 जनवरी, 1973 

आदेश 
का . आ . 279. - सर्वश्री दि टाटा आयरन एंड स्टील कं . लि .. 
जमशेदपुर को 940 रु. ( नौ सौ चालीस रु . मात्र ) का एक सीमाशुल्क 
निकासी परमट सं . पी / जे / 2357291 दिनांक 14-12-1970 स्वीकृत 
किया गया था । उन्होंने उपयुक्त सीमाशुल्क निकासी परमिट की 


% 


D . - - 


- - 


- 


- - 


- 
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प्रमाण पत्र सं . 184/ इन्छ/ ए एम .-89/ 95 दिनांक 5-4-1989 3. In response to the aforesaid show cause notice , M / s. 

Farmer Insecticides and Pesticides had by their letter dated 
के आधार पर भी जारी किए गए धे " । 

19 - 11 -1970 furnished an explanation and had also asked 
for personal hearing with the undersigned which was allowed 

to their representative on 11 - 1 - 1971 , but they failed to up 
2. तत्पश्चात, उन्हें एक कारण बताओ सूचना सं. 1/ 140 / 70 / ए 
pear for personal hearing . 
यू / इन्फ / 5081 दिनांक 6-11-1970 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि 

4 . However they had stated that they had given in their 
15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उनके नाम में जारी किए गए phase programme that they would cstablish the machinery 
उक्त लाइसेंसों की क्यों न रद्द कर दिया जाना चाहिए और उसे इस 

worth Rs. 56 , 000 / - but they stated that it was not a fact 

that they mentioned the same amount to obtain quota from 
आधार पर कि उन्होंने गलत जानकारी देकर आवश्यकता प्रमाण पत्र 

the licensing authority . 
प्राप्त किया है । 

5 . The undersigned has carefully cxamined the said re 

presentation and has come to the conclusion that they had 
3. उपयुक्त कारण बताओ सूचना के प्रत्युतर में सर्वश्री फार्मर obtained an Essentiality Certificate by giving misleading in 

forination about placement of firm orders for machinery . 
इन्सक्टिसाइडस एंड पेस्टिसाइड्स ने अपने पत्र दिनांक 19-11-1970 
म एक विवरण दिया था और अधोहस्ताक्षरी से यक्तिगत मुलाकात 6 . Having regard to what has been stated in the pre 

ceding paragraph , the undersigned is satisfied that the 
के लिए भी कहा था । इसके लिए उनके एक प्रतिनिधि को 11-1-71 को 

licences in question should be cancelled or otherwise ren 
मिलने की इजाजत दे दी गई थी , किन्तु वं व्यक्तिगत मुलाकात के dered ineffective . Therefore , the Ludersigned , in exercise 

of the powers vested in hinm under Clause 9 sub- clause ( a ) 
लिए नहीं पहुंचा । 

of the Imports ( Control) Order, 1955 hercby cancel the 
licences Nos. P / S / 1642003 dated 3 - 9 - 1969 for Rs. 9 , 524 / 

and P / S / 1643197 dated 25 - 10 -1969 for Rs. 4 , 725 / - issued 
____ 4. लेकिन उन्होंने यह बताया कि उन्होंने अपने फेज प्रोग्राम में यह 

in favour of M / s. Farmer Insecticides and Pesticides, Patel 
दिया था कि वे 58000 रु, मूल्य की मशीन को स्थापित करेंगे किन्त, Nivas, Juora Compound, Indore . 
यह सत्य नहीं है कि उन्होंने लाइसौंस प्राधिकारी से कोटा प्राप्त 

[ No. 1 /140 / 70 /AU / Enf .] 
करने के लिए इसी मूल्य का उल्लेख किया था । 

अम्बई , 20 सितम्मर, 1972 
5. अधोहस्ताक्षरी ने उपयुक्त प्रतिवेदन की भली भांति जांच कर 

आरा 
ली है और इस परिणाम पर पह, चा है कि उनहोंने मशीन के लिए 

का . आ . 281. - सर्वश्री रेखा आयरन इंडस्ट्रीज , अपोजिट अशोका 
पक्के आदेश के देने से संबंधित आवश्यकता प्रमाण पत्र को मिथ्या होटेल , तिलक रोड, औरंगाबाद को 1.6 मि . मी . और इससे पतली 
जानकारी दे कर प्राप्त किया था । 

प्राइम क्वालिटी एम . एस . सी . आर. सी . ए./ बी . पी . शीट्स के आयात 

के लिए लाइसेंस संख्याएं पी /एस / 8021350 / सी / एक्स एक्स / 34 / 27 
8. ऊपर की कंडिका में जो बसाया गया है उसे ध्यान में रखते हुए 

28 और पी / एस / 8021351 / टी / ओ बी / 34 / बी / 27- 28 धनों का दिनांक 
अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसौंस को रद्द अथवा अन्यथा 

24-2-1970 है जो क्रमशः 3334 रू . और 6666 रू. मूल्य के लिए निम्न 
रूप से अप्रभावित किया जाना चाहिए । इसलिए, अधोहस्ताक्षरी आयात 

लिखित शतो के अधीन जारी किए गए थे : 
(नियंत्रण ) आदेश 1955 को धारा 9 ( सी सी ) उप धारा ( ए) के 
अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आयात लाइसेंस ( 1) इस लाइसेंस के अधीन आयात किए गए माल की सभी मदों 
सं . पी / एस / 1642003 दिनांक 3-9-1969 मूल्य 9524 रु. तथा आयात 

का उपयोग लाइसेंसधारी के उस कारखाने में होगा जिस 
लाइसेंस सं. पी / एस / 1643197 दिनांक 25 -10-69, मूल्य 4725 रु. जो 

का पता संस्तुति प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए उस अनि 
सर्वश्री फार्मर इन्सक्टिसाइड्स एंड पैस्टिसाइड्स , पटेल निवास , जारा 

थार्यता प्रमाणपत्र में दिये गया है जिसके आधार पर 
कम्पाउंड, इंपोर के नाम जारी किए गए थे स्तनद्वारा रदन करता है । 

यह लाइसेंस जारी किया गया है और जिस एकक / कार्य के 

लिए विषयाधीन लाइसेंस जारी किया गया है उससे भिन्न 
[संख्या 1/ 140 / 70/ ए.थ / ईएन.एफ ] 

किसी भी कार्य के लिए माल के किसी भाग का उपयोग 

लाइसेंसधारी द्वारा नहीं किया जाएगा या लाइसौंस प्राधि 
( Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports ) 

कारी द्वारा अन्यथा प्राधिकृत किए बिना किसी दूसरी 

पार्टी को न बेचा जाएगा, न उपयोग करने की अनुमति दी 
Bombay , the 30th June , 1972 

जाएगी ( गैर अनुसूचित उद्योगों के लिए लाग ) । 
ORDER 

2. इस लाइसोस के अधीन आयात किए गए माल की सभी मदों 
S . O . 280. --- Licenccs No. P / S / 1642003 dated 3- 9 -1969 and 
P / S / 1643197 dated 25 - 10 - 1969 for Rs. 9 , 524 / - and 

का उपयोग केवल लाइसेंसधारी के कारखाने में किया जाएगा । 
Rs. 4 ,725 / - respectively for import of ( 1 ) Dieldrine ( 2 ) 

अन्य निर्माण करने वाले एकक के कारखाने में आयातित 
Chlordane and ( 3) N . E. Oils of permissible types as per 
AM- 1970 Red Rook were issued to M / s. Farmer Insecti 

माल संसाधित किया जा सकता है परन्त, उसका कोई 
cides and Pesticides, Patcl Nivas, Jaura Conmpound, Indore 

भाग अन्य पार्टी को नहीं बचा जाएगा । लेकिन, दुसरे 
subject to the conditions as under : 

कारखाने में इस प्रकार संसाधित किया गया माल जिस 
" that the goods imported thereunder shall be utilised 
in their factory and no portion thereof shall be 

अनुसूचित एकक को यह लाइसेंस जारी किया गया है उसके 
sold to any other party and or utilised or be per 

द्वारा नियंत्रित निर्माण प्रक्रिया में तब तक उपयोग किया 
mitted to be used in any other manner. The said 
licences were also issued on the basis of the Es 

जाएगा जब तक अन्यथा उपयोग करने के लिए लाइसेंस 
sentiality Certificate No. 164 / IND /AM -69 /95 

प्राधिकारी प्राधिकृत न करदं ( अनुसूचित उद्योगों के लिए 
dated 5 - 4 - 1969 issued by the Director of Industries , 
Indore " . 

लागू ) । 


2 . Therefore , a show causc notice No. 1 / 140 / 70 /AU / 
Enf . / 5061 dated 6 - 11 - 1970 was issued asking them to show 
causc within 15 days as to why the said licence in their 
favour should not be cancelled on the ground that they 
have obtained an Essentiality Certificate by giving inislead 
ing information in terms of Clause 9 , sub - clause (a ). 


2. तत्पश्चात् उनको यह पूछते हुए 15 दिनों के भीतर कारण बताने 
के लिए एक कारण बताओ नोटिस सं . 1/ 178 / 71 / ई पी / एन्फ / 246 
दिनांक 4-10-1971 जारी किया गया था कि उनको जारी किए गए 
लाइसाँसों को धारा 9 उपधारा ( सी सी ) की शर्तों के अनुसार इस 
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5. Having regard to what has been stated in the preced 
ing paragraph , the undersigned is satisfied that the licences 
in question should be cancelled or otherwise rendered in 
effective. Therefore, the undersigned, in exercise of the powers 
vested in him under Clause 9 sub -clause ( cc ) of the Imports 
( Control) Order , 1955 hereby cancel the licences Nos. 
P / S / 8021350 / C / XX / 34 / 27- 28 and P / S / 8021351 both dated 
24th February , 1970 for Rs. 3334 / - and Rs. 6,666 / - respec 
tively issued in favour of M / s. Rekha Iron Industries, 
Aurangabad . 

[ No. 1 / 178 / 71 / EP / Enf. /1917] 
B . C . BANERJEE , Dy. Chief Controller. 


आधार पर रन क्यों न कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उनके एकक की 
कार्य न करने की सूचना मिली है और इस कारण उपयुक्त लाइसेंस उस 
उत्पश्य की पूर्ति नहीं करेंगे जिसके लिए वे जारी किए गए हैं । 
___ 3. पूर्वोक्त कारण बताओ नोटिस का सर्वश्री रेखा आयरन 
इंस्ट्रीज, औरंगाबाद से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । 

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले पर ध्यानपूर्वक विचार कर लिया है 
और इस निर्णय पर पर, चा है कि उपर्यक्त लाइसेंस उस उद्देश्य की 
पूर्ति नहीं करेंगे जिसके लिए वे जारी किए गए है । 

B. पिछले पैरा में जो कछ कहा गया है उसको ध्यान में रखते 
हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद कर देने चाहिए 
या अन्यथा अप्रभावी कर देने चाहिए । इसलिए आयात (नियंत्रण ) 
आवश, 1956 की धारा 9 उपधारा ( सी सी ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी सर्वश्री रेखा आयरन इंडस्ट्रीज 
औरंगाबाद को जारी किए गए लाइसेंस सं. पी / एस / 8021350/ सी / 
एक्स एक्स / 34/ 27-28 और पी / एस / 8021351 दोनों का दिनांक 
24-2-1970 जिनका मूल्य क्रमश: 3334 रु. और 8666 रु . है को 
एसबारा रद करता है । 

[ सं . 1 /178 / 71 / एम्फ / 1917] 
बी . सी . बनर्जी, उप मुख्य नियंत्रक 


Bombay, the 20th September , 1972 


ORDER 


S . O . 281. - Licence Nos. P / S / 8021350 / C / XX / 34 / 27 - 28 
and P / S / 8021351 / T / OR / 34 / B / 27- 28 both dated 24th Feb 
ruary, 1970 of the value of Rs . 3 , 334 / - and Rs. 6 , 666 / - res 
pectively for import or Prime Quality M . S . C . R . C . A. / B. P . 
Shects of 1. 6 m. m. and thinner were issued to M / s . Rekha 
Iron Industries, Opp . Ashoka Hotel, Tilak Road , Aurangabad 
subject to the conditions as under :-- - 
( 1 ) All items of goods imported under this licence shall be 

used only in the licence holder s factory at the 
address shown in the Essentiality Certificate issued by 
tho recommending authority against which this 
licence has bcen issued and no portion thereof will 
be utilised by the licenseo for a unit / purpose other 
than the one for which the licence in question has 
been issued or will be sold or be permitted to be 
utilised by another party unless otherwise authori 
sed by the licensing authority ( applicable to non 

schedulod Industries ) . 
( 2 ) All items of goods imported under this licence shall 

be used only in the licence holders factory. The im . 
ported material may be processed in the factory of 
another manufacturing unit but no portion thereof 
will be sold to any other party . The goods so pro 
cessed in another factory will, however be utilised in 
the manufacturing process undertaken by the sche 
duled unit to whom this licence has been issued 
unless otherwise authorised by the Licensing Autho 
rity ( applicable to scheduled Industries ) . 


बम्बई , 3 अक्तूबर, 1970 

आपेश 
का , आ . 282.-.- सर्वश्री माइक्रो इंजीनियरिंग वक्स , सी - 23 , 
इन्डस्ट्रियल इस्टेट राजकोट को वाल्व स्टीलबार्स तथा स्ट्रिप्स इत्यादि के 
आयात के लिए 42, 262 रुपये तथा 84 ,552 रुपये के लिए लाइसेंस सं . 
पी /एस / 1824552 सथा पी / एस / 1024553 वोनों दिनांक 24-1-69 , 
निम्नलिखित शता के अधीन जारी किए गए थे । 

"कि इस के अन्तर्गत आयातित माल का उन के स्वयं के कार 
खाने में प्रयोग किया जाएगा और उस का कोई भाग किसी अन्य 
पार्टी को नहीं बेचा जाएगा अथवा प्रयोग किया जाएगा अथवा अन्य 
किसी भी प्रकार से प्रयोग करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी । 

2. तत्पश्चात् एक कारण बताओं नोटिस सं . 1/ 157 / 89 / ए यू / इन्फ / 
3240 दिनांक 9-7-70 यह पूछते हुए जारी की गई थी कि 15 दिनों 
के भीतर कारण बताएं कि धारा 9 उपधारा ( ए ) के अनुसार उन के 
नाम जारी किए गए उक्त लाइसेंसों को क्यों न रद कर दिया जाना 
चाहिए और वह इस आधार पर कि उन के द्वारा उक्त लाइसेंस नियमा 
निरूप से प्राप्त किए गए हैं । 

3. उक्त कारण बताओ नोटिस जो सर्वश्री माइक्रो इन्जिनीयरिंग 
पर्वस सी 23. इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, राजकोट को जारी की गई थी । 
उसके निर्धारित समय-सीमा के भीतर उत्तर नहीं आया है । 

4. अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली-भांति जांध कर ली है। 
और इस परिणाम पर पहचा है कि कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित 
कारणों के लिए विषयाधीन लाइसौस आयातित माल का दुरुपयोग 
करने के विचार से प्राप्त किए गए हैं । 

5. पूर्वगत कडिका में जो बसाया गया है , उसे ध्यान में रखत 
हुए अधोहस्ताक्षरी इस से संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद किए 
जाने चाहिए अथवा अन्यथारूप से अप्रभावित किए जाने चाहिए । 
इसलिए अधोहस्साक्षरी, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 धारा 9 
उपधारा (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सर्वश्री 
माइक्रो इन्जिनीयरिंग वर्कस , सी -23 इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, राजकोट के 
नाम जारी किए गए लाइसेंस सं . पी /एस / 1624552 तथा पी / एस / 
1824553 दोनों दिनांक 24°1-89 जो क्रमश: 42,282 रूपये तथा 
84.552 रुपये मूल्य के थे, एसक्छारा उन्हें रद्द करता है । 

[ सं . 1/ 167/ 69 / म्य / इन्फ / 4810 ] 

आर. डी . मंगत, उप -मुख्य नियंत्रक 
Bombay, the 3rd October, 1970 

ORDER 
S. O . 282 .--- Licences No. P / S / 1624552 and P / S / 1624553 
both dt. 24th January , 1969 of the value of Rs. 42 ,262 / - 
and Rs. 84, 552 / - for import of Valve Steel Bars and Strips 
etc. were issued to M / s. Micro Engineering Works, C - 23, In 
dustrial Estate Rajkot subject to the conditions as under : 
" That the goods imported thereunder shall be utilized in 

their factory and no portion thercof sball be sold 


2. Thereafter n show cause notice No . 1 / 178 / 71 / EP / Enf / 
246 dated 4th October , 1971 was issued asking them to show 
causo within 15 days as to why the said licences in their 
favour should not be cancelled on the ground that as their 
unit is roported to be not functioning, the above licences will 
not serve the purpose for which those have been issued in 
torms of Clause 9 , sub - clause ( cc ) . 


3 . In response to the aforesaid show cause notice , no reply 
has been received from M / s. Rekha Iron Industrics, Auran 
gabad . 


4 . The undersigned has carefully considered the matter and 
has come to the conclusion that the above licence will not 
gerve the purpose for which they have been isolied . 
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to any other party or utilized or permitted to be used 

in any other manner. 
2 . Thereafter , a Show Cause Notice No. 1 / 157 / 69 / AU 
Enf. / 3240 dated 9th July, 1970 was issued asking them to 
show cause within fifteen days as to why the said licences in 
heir favour should not be cancelled on the ground that the 
ajd licences have been obtuined by them by mis -represen 
ation in terms of Clause 9 , sub - clause ( a ). 

3. No reply to the aforesaid Show Cause Notice issued to 
M / s. Micro Engineering Works C . 23, Industrial Estate , 
Rajkot has come within the specified time limit. 

4 . The undersigned has carefully examined the case and has 
come to the conclusion that the licences in question havo 
been obtained with a view to misuse of the imported material, 
for reasons stated in the Show Cause Notice. 

5. Having regard to what has been stated in the preceding 
paragraph , the undersigncd is satisfied that the licences in 
question should be cancelled or otherwise rendered ineffective , 
Therefore , the undersigned , in exercise of the powers vested 
in her Under Clause 9 sub -clause (a ) of the Imports (Control ) 
Order , 1955 hereby cancel the licences No. P / S / 1624552 and 
P / S / 1624553 both dated 24th January , 1969 for Rs. 42262 / 
and Rs. 84 , 552 / - respectively issued in favour of M / s . Micro 
Engineering Works , C - 23, Industrial Estate, Rajkot. 

__ [ No. 1 / 157 / 69 / AU / Ent . / 4610] 
R . D . MANGAT, Dy. Chief Controller. 


आवेदक को पूर अप्रयुक्त मूल्य यानी 9, 472 रु., 8,471 रु. तथा 
18,942 रु. के लिए अनलिपि मना विनिमय नियंत्रण तथा सीमा 
शल्क निकासी कार्य सम्बन्धी प्रतियां जारी की जानी चाहिएं । पूर 
अप्रयुक्त मूल्य यानी 8,472 रु., 9,471 रु. सथा 18,942 रु . के 
लिए लाइसेंस की मूल मद्रा विनिमय नियंत्रण तथा सीमाशुल्क 
निकासी कार्य सम्बन्धी प्रतियां रद्घ की जाती है । 
[ सं . 21/ 5451 / बी . एल ./ 25/ पी . एन . 140 / पी . 38 / 31/ 32/ 2 ] 

_ Bombay, October, 1972. 
(Iron And Steel Division ) 


ORDER 


Subject: Cancellation of Exchange Control copies and Cus 

toms Clearance Purposes copies of Import licences 
No. 8562589 dt. 20 - 1 - 72, 8562590 dt. 20 - 1 - 72 & 
8562591 dt. 20 -1 - 72 issued to M / s. Pressure 
Cookers & Appliances Private Limited , Thana . 


. . S. O . 283. - M / s. Pressure Cookers & Appliances Private 
Limited , C - 21 /22, Wagle Industrial Estate, Thana, Mahara 
shtra were issued Import Licences for April , 70 / March, 71 
period under P . N . 140 AS under : 


I / L No . & Date. 


Description 


- 


- 


- 


- 


- 


Valuo 
Rs. 9 ,472/ 


( 1) P/ A/ 8562589 / C / XX / 42 / High Carbon stoel 
B/ 31 -32 dt. 20 .1.72. Strips above 200 

mm in width. 
( 2) P/ A/ 8562590/ T /OR/42 / - do 

B/ 31 - 32 dt . 20.1. 72 
( 3) P/ A /8562591/ R/ ML/ 42/ - do 

B / 31 -32dt. 20. 1.72 . 


Rs. 9,471/ 


Rs. 18,942 / 


They have now applied for duplicate copies of Exchango 
Control copies and Customs Clearance Purposes copies of 
the above mentioned Import licences for the full values of 
Rs . 9 , 472, 9 ,471 & 18 , 942 respectively on the ground that 
the Exchango Control copies and Custom Clearance copies 
have been lost. It is further stated that the original licences 
were neither registered with any Customs House nor utilised 
by them to the extent of full value of Rs. 9 , 472 , 9, 471 & 
18, 942 respectively . 


2 . In support of this contention the applicant has filed an 
afidavit on a stamped paper duly attested by a notary . 


पम्बई , अक्तूबर , 1972 

आदेश 
विषय : सर्वश्री प्रेसर क, कर्स एंड एलायन्सज प्रा . लि ., थाना के नाम में 

जारी किए गए लाइसेंस संख्या 8562589 , दिनांक 
20-1-1972, 8562590 दिनांक 20-1-1972 तथा 8562591, 
दिनांक 20-1-1972 की मुद्रा विनिमय नियंत्रण तथा 
सीमा शुल्क निकासी कार्यसम्बन्धी प्रतियों को रदव 

करना । 
फा . आ . 283. - सर्वश्री प्रेसर ककर्स एंड एप्लायर्न्सज प्रा . लि ., 
सी -21/ 22, वाग्ले इन्डस्ट्रियल इस्टेट , थाना , महाराष्ट्र को अप्रेल , 
70 - मार्च, 71 अवधि के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किए 
गए थे : 
मायास लाइसेंस संख्या तथा विनाक 

विवरण मूल्य 
( 1 ) पी / ए/ 856 3 589/ सी / एक्स 200 एम एम की चौडाई से 9, 472 रु . 

एक्स / 42/ बी / 31- 32दिमाक 20- 1-72 अधिक बाले हाईकार्बन स्टील 
( 2 ) पी /ए/ 8562 590/ टी / मोपार/ 42 वहीं , 471 १० 

ली 31- 32दिनांक 20-1- 72 
( 3 ) पी /ए / 856259 1-मार एम एल / 42/ वहीं 18, 942 २० 

भी 31 - 32 दिनॉक 20-1-72 

उन्होंने उप्युक्त लाइसेंसों के पूर मूल्य यानी 9,472 रु., 9,471 रु . 
तथा 18,942 रु. के लिए अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण तथा सीमा 
शुल्क निकासी कार्य सम्बन्धी प्रतियों के लिए इस आधार पर 
आवेदन किया है कि मत्रा विनिमय नियंत्रण सथा सीमाशुल्क 
कार्य सम्बन्धी प्रतियां खो गई है । आगे यह बताया गया है 
कि मूल लाइसेंस न तो किसी सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत 
करवाए गए थे और न ही पूर मूल्य सक यानी 9,472 रु., 9,471 रु . 
सथा 18, 042 रु. का उपयोग ही किया गया था । 

2. इस तक के समर्थन में आयेवक ने नोटरी इवारा विधिवत् 
साक्ष्यांकित स्टाम्प कागज पर एक शपथ -पत्र दाखिल किया है । 
____ 3. में संतुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस संख्या 8662589 , दिनांक 
20-1-1972, 8562590, दिनांक 20-1- 1972 तथा 8562591 , दिनांक 
20-1- 1972 की मुद्रा विनिमय नियंत्रण सथा सीमाशुल्क निकासी 
कार्य सम्बन्धी प्रतियां खो गई है और निर्देश देता हूं कि 


3 . I am satisfied that the Exchange Control copies and 
Customs Clearanco Purposes copies of the Import licences 
Nos . 8562589 dt . 20 - 1 - 72 , 8562590 dt. 20 - 1 - 72 & 8562591 
dt. 20 - 1 - 72 , have been lost and direct that duplicate copies 
of Exchange Contol copies and Customs Clearance Purposes 
copies of Import licences for the full unuțilised values of 
Rs. 9 , 472, 9 ,471 & 18, 942 should be issued to the Applicant . 
The Exchange Control copies and Customs Clearance Pur 
poscs copies of above Import licences are cancelled for tho 
full unutilised amount of Rs. 9, 472, 9, 471 & 18,942 . 


[ No. 21 / 5451 / BL / 25 / P. N. 140 / P-39 / 31 / 32 / II ] 


आदेश 


का . आ . 284. -विषयः सर्वश्री मिलन टिम वर्क्स, बम्बई -59 के 
नाम जारी किए गए लाइसेंस संख्या. 8231644, दिनांक 30 -3-72 की 
मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को रस्त करना । 


___ सर्वश्री मिलन टिम वर्क्स, बिल्डिंग न. 2, शेड म . 3, स्टीलमेट 
इंडस्ट्रियल इस्टेट , मारोल आन्धीईस्ट , बम्बई -59 को अप्रैल, 71 
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( सा . एल . ९.) 
नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1972 

आपेश 


मार्च, 71 अर्वाध के लिए निम्नलिखित लाइसेंस स्वीकृत किया 
गया था : 
आयास लाइसौंस संख्या 

निवरण 

मूल्य 
तथा दिनांक . 
( 1 ) पी / एस / 8231644/ टिनप्लेट 

रू . 12, 549/ 
. आर/ एमएल / 42/ बी / 33- 34 वेस्ट / वेस्ट 

दिनांक 30-3-72. 


का . आ . 285 . - सर्वश्री डिलाइट इंडस्ट्रीज , गंधा वाजार , 
जोधपुर ( राजस्थान ) को 2,500 रु. तक की पलेसेन्ट किस्म 
की ए. पी . शीट्स और 1,000 रुपये तक की सी . ए. शीट्स मदों के 
लिए 3500 रु. मूल्य का एक आयात लाइसेंस सं . पी / एस / 1687591 
दिनांक 30-4-1971 प्रदान किया गया था । उन्होंने शेष बिना 
उपयोग की गई धनराशि 760 रु. के लिए सीमाशुल्क निकासी 
प्रति की अनलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन 
किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति 2750 रु. की धनराशि 

का उपयोग करने के बाद और 750 रु. बिना उपयोग किए शेष 
रहते हुए खो गई / अस्थानस्थ छ गई है । 


उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस के पूर मूल्य यानि 12, 549 रु. के 
लिए मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के अनाप लाइसोंस के लिए 
इस आधार पर आवेदन किया है कि मुल मुद्रा विनिमय नियंत्रण 
प्रति खो गई है । आगे यह बताया गया है कि मूल लाइसौंस न तो 
विसी सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत करवाया गया था और न ही 
पूर मूल्य यानी 12,549 रुप का उपयोग ही किया गया था । 

2. इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी द्वारा विधिवत् 
साक्ष्यांकित स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है । 

3. में संतष्ट ह कि आयात लाइसॉस संख्या . 8231844, दिनांक 
30- 3-72 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है और 
निवेश देता है कि आवेदक को पूर अप्रयुक्त मुल्य यानी 12 .549 
रुपये के लिए आयात लाइसौंस मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति की 
अनलिपि प्रप्ति जारी की जानी चाहिए । पूर अप्रयुक्त मूल्य यानि 
12,549 रुपये के लिए उपयुक्त आयात लाइसेंस की मद्रा विनि 
मय नियंत्रण प्रति रद्द की जाती है । 
[ सं . 109/ 8683/ एस. एस . आई / एन .एन. पी./ए. एम -72] 

एन. बनर्जी , उप मुख्य नियंत्रक 
ORDER 


अपने तर्क के समर्थन में आवेदक फर्म ने इस संबंध में एक 
शपथ पत्र दाखिल किया है कि मुल सीमाशुल्क निकासी प्रति 
आयात घ्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि , हडबुक , 
1972 -73 के पैरा 318 ( 2) के अनुसार खो गई / अस्थानस्थ हे गई है । में 
संतुष्ट ह कि मुल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई / अस्थानस्थ 
है गई है । 


आयात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 दिनांक 7-12 -1955 के खंड 
9 ( सी सी ) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं 
सीमाशुल्क निकासी प्रति सं . पी./ एस / 1687591 / सी दिनांक 
30-4-1971 को रद्द करने का आदेश देता है । 


__ अब आवेदक को आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रिया 
विधि , है डबक , 1972- 73 के पैरा 318 ( 4 ) की शता के अनुसार 
इस लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनलिपि जारी 
की जा रही है । 


Subject: - Cancellation of Exchange Controll copy of Import 

licence No . 8231644 dt. 30 - 3 - 72 , issued to M / s . 

Milan Tin Works, Bombay-59. 
S. O . 284. – M /s . Milan Tin Works, Bldg., No. 2 . Shed 
No. 3 , Steelmade Indl. Estate , Marol, Andhri- East, Bombay - 59 
were issiued import licence for Apl. / March , 72 Period as 
under : 
I/ L No. & date. . 

Doscription 

Value 
( 1) P/S8231644/ R/ ML /42/ Tinplate Rs. 12,549/ 
__ B/ 33- 34 dt. 30 - 3- 72. W / W . 

They have now applied for a duplicate licence of Exchange 
Control purposes copy of the above mentioned import licence 
for the full value of Rs. 12 ,549 on the ground that the 
original Exchange Control copy has been lost. It is further 
stated that the original licence was neither registered with 
any Customs House nor utilised by them to the extent of full 
value of Rs. . 12,549 . 

2 . In support of this contention the applicant hus filed 
an affidavit on a stumpel paper duly attested by a Magistrate . 


[ सं . एन पी / डी - 26 ( एन ) / ए एम 71 / ए यू - राज एं एडहाक 

सी एल ए/ 3017 ] 
(Central Licensing Arca ) 
New Delhi, the 24th October , 1972 

ORDER 
S . O . 285. - - M /s . Delite Industries, Gancha Bazar , Jodh 
pur ( Raj) were granted Import Licence No. P / S / 1687591 
dated 30 -4 - 1971 for Rs. 3500 / - for the item A . P . Sheets 
Pearlascent Variety upto Rs. 2500 /- and C . A . Sheets upto 
Rs. 1000 / -. They have applied for issue of duplicate copy 
of customs purposes copy for the balance inutilised amount 
of Rs. 750 / - on the ground that the original custom pur 
poses copy has been lost / inisplaced after utilizing an amount 
of Rs. 2750 / - and with umutilized balance of Rs . 750 / -. 


In support of their contention the firm have furnished an 
affidavit to the effect that original custom copy has beon 
lost / misplaced in terms of para 318( 2 ) of I . T . C . Hand 

Book of Rules and Procedure , 1972- 73. I aim satisfied that 
the original custom copy has been lost /misplaced . 


In cxercise of the powers conferred on me under section 
9 (CC ) Import (Control) order 1955 dated 7 - 12 - 1955 , I order 
the cancellation of custom purposes copy No. P / S / 1687591 /. 
C dated 30- 4 - 1971 . 


3. I am satisfied that thc Exchange Control copy of the 
Import licence No. 8231644 dt. 30 -3 -72 has been lost and 
dircct that . duplicate copy of Exchange Control copy of 
Import Licence for the full unutilised value of Rs. 12, 549 
should be issued to the applicant. The Exchange Control 
copy of above Import licence is cancelled for the full unuti 
lised amount of Rs. 12, 549. ... 

INo. 109 / 8683 /SSI / NNP / AM- 72 ] 
N. BANERJI, Dy. Chief Controller. 


The applicant is now being issued a duplicate copy of 
the custom purposes copy of this licence in accordance 
with the provisions of para 318( 4 ) of the I. T . C . Hand Book 
of Rules and Procedure, 1972 - 73. 


[ No. NP / D -26( N )/ AM71 / AU- Raj & Adhoc / CLA / 3017 ] 
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नई दिल्ली, 31 अक्तूबर 1972 

आदेश 
का . आ . 286. - सर्वश्री देवकी इंडस्ट्रीज , फगवाड़ा गेट , जालन्धर 
सिटी को अप्रैल-मार्च 1972 की रेड बक के था . 1 के परिशिष्ट 
14 ( 8) ( ए) तथा 14 ( 6 ) ( बी ) में विशिष्टकृत के अतिरिक्त टेपर्ड रोलर 
बेयरिंग सथा (2 ) परिशिष्ट 14 (5 ) में विशिष्टकृत के अतिरिक्त 
सिलिन्डीकल रोलर के आयात के लिए 27 , 734 रु., 13, 367 रु . 
25 ,433 रु. तथा 12, 717 रु. के लिए क्रमशः आयात लाईसेंस सं . 
पी / एस / 1713595, पी / एस / 1713598, पी / एस / 1713597 तथा 
पी / एस / 1713598 सभी का दिनांक 30-3-1972 स्वीकृत किए गए 
थे । उन्होंने उपर्य, क्त लाइसेंसों की अनलिपि प्रतियों के लिए 
इस आधार पर आचम किया है कि मूल प्रतियां खो गई है । 
अस्थानस्थ हे गई है । 

2. अपने तक के समर्थन में आवेदक ने आयात व्यापार नियंत्रण 
नियम तथा क्रियाविधि , हैडक, 1972-73 की कंडिका 318 (2 ) 

के अंतर्गत अक्षित स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल 
किया है । मैं संतुष्ट ह कि मूल लाइसेंस अस्थानस्थ हो गए है । 

3. अद्यतन यथासंशोधित , आयात (नियंत्रण) आदेश , 1955 
दिनांक 7-12-1955 की धारा ( सी सी ) के अंतर्गत मुझे प्रदस्त 

अधिकारों का प्रयोग कर में उपयुक्त लाइसेंसों को रप करने 
का आदेश देता हूं । 

4. आवेदक को अब अनलिपि प्रतियां जारी करने के मामले 
पर आयात व्यापार नियंत्रण, नियम तथा क्रियाविधि , हबक , 
1972-73 की कंडिक 318 (1 ) के अनुसार विचार किया जाएगा । 

[ संख्या: पी / ही / 7/ ए एम-72 /ए यू-पी बी / सी एल (/ 3 
डी . एस . मारक्रीमा, उप -मुख्य नियंत्रक 

कृते संयुक्त मुख्य -नियंत्रक 
New Delhi , 31st October , 1972 

CANCELLATION ORDER 
S . O . 286 . - M / s. Devco Industries, Phagwara Gate, Jullun 
dur City were granted import licences No. P / S / 1713595 , 
P / S / 1713596, P / S /1713597K P / S / 1713598 all dt. 30 - 3- 72 
for import of Tapered Roller Bearings other than those in 
Appendix 14( 6 )( a ) & 14( 6 ) ( b ) and ( 2 ) Cylindrical Roller Bear 
ings other than thosc specified in Appendix 14 ( 5) of AM- 72 
Red Book Vol. I for Rs. 27, 734, Rs. 13 ,367 , Rs. 25, 433 & 
Rs. 12 ,717 respectively . They have applicd for issue of dupli 
catc copies of there licences on the ground that original 
copies have been lost /misplaced without having been utilized . 

2 . The applicant has filed an affidavit on stamped paper in 
support of their contention as required under para 318 ( 2 ) of 
.. ITC Hand Book of Rules & Procedure 1972 - 73 . I ain satis 
fied that the original licences have been misplaced . 

3 . In exercise of the powers conferred on me under clause 
9 ( cc ) Import (Control) order 1955 dated 7 - 12 - 55 as amended 
lipto date, I order the cancellation of the above referred 
licences . 

4 . The applicant s case will now be considered for isslic of 
duplicate licences in accordance with para 318 ( 1 ) of ITC 
Hand Book of Rules & procedure 1972- 73 , 

[ No. P / D - 7 / AM- 72 / AU. PB. / CLA] 
D . S. MORKRIMA, Dy. Chief Controller , 

for Jt. Chief Controller . 


एजेंट्स के आयास के लिए 11092 रु. का एक आयात लाइसेंग 
सं . पी / यु / 2087253 / सी /दिनांक 6-7-1972 स्वीकृत किया गया 
था । उन्होंने आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि 
है डबक , 1972-73 की कंडिका 318 के अंतर्गत अपेक्षित एक 
शपथ पत्र दाखिल किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि 
लाइसेंस सं . पी / यू / 2687253 / सी दिनांक 8-7-72 मूल्य 11002 रु. की 
दोनों प्रतियां बिल्कल उपयोग किए बिना ही खो गई है / अस्था 
नस्थ हो गई है । 

2. में संतुष्ट है कि उपर्य, क्त लाईसेंस की देनों मूल सौमा 
शुल्क कार्य संबंधी तथा मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई है । 
अस्थानस्थ हो गई है । 

3. अद्यतन यथा संशोधित आयात व्यापार नियंत्रण आवश, 
1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 ( सी ) के अंतर्गत प्रदत्त 
अधिकारों का प्रयोग कर लाइसेंस सं . पी / यु / 2687253 / सी दिनांक 
6-7-1072 मूल्य 11092 रु. की सीमाशुल्क कार्यसंबंधी और मुद्रा 
विनिमय नियंत्रण प्रति एतद्द्वारा रद् की जाती हैं । 
___ 4. आवेदक को अब आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा किया 
विधि , है उधूक , 1972-73 की कंडिका 318 ( 4) में की गई 
ध्यवस्था के अनुसार लाइसेंस की दोनों अनलिपि सीमाशुल्क कार्य 
संबंधी प्रति तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी की जा 
रही है । 
[ सं. कैम / 40 / ओ. ही -71/ एस . सी .-3/ सी . एल . ए / 2247 ] 

ए. एल . भल्ला, उप मुख्य नियंत्रक 

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक 
New Delhi, the 12th October , 1972 

ORDER 


S .O . 287. — M /s. Beekay Rubber Industries , P . O . Rayon 
& Silk Mills , Amritsar were granted Import Licence No . 
P / U / 2687253 / C _ dated 6 / 7 / 72 for Rs. 11092 for import 
of ( 1) Natural Rubber including Natural Rubber Latex (2 ) 
Carbon Black 3. Rubber Accelerators , Antioxidents, Retar 
ders, Reinforcing Silicon Fillers, Mangesium Carbonato Light 
4 . Rubber Plasticizers , Peptizers & Wetting Agents . They 
have filed affidavit as required under para . 318 read with 
appendix 8 of Import Trade Control Hand Book of Rules 
and Procedure, 1972 -73 wherein they have stated that both 
copies of licence No. P / U / 2687253 / C _ dated 6 /7 / 72 for 
all. Rs. 11092 have been lost / misplaced without having been 
utilised at all. 

2 . I am satisfied that the both original Customs Purposes 
and Exchange Control copies of the said licence have been 
lost /misplaced . 


नई दिल्ली , 12 अक्तूबर , 1972 

आदेश 
का . आ . 287.- - सर्वश्री बीके रबड़ इंडस्ट्रीज , पी . ओ , रेयान 
एंड सिल्क मिल्स , अमृतसर को (1) प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स सहित 
प्राकृतिक रबड़ (2 ) काबर्न ब्लैक 3. रबड़ एक्सिलेटर्स , एंटीआक्सी 
डेट्स रिकार्डर्स , रिएनफोसिम सिलिकान फिल्लर्स , मैग्नीशियम 
कार्यानेट लाइट 4, रबड़ प्लास्टिसाइजर, पंप्टीजर्स एंड बैटिंग 


3 . In exercise of the powers confered on me under subject 
Clause 9 (c ) in the Import Trade Control Order 1955 dt. 
7 - 12 - 55 as amended upto date , the said licence No . P / U / 
2687253 / C dated 6 / 7 / 72 for Rs. 11092 Customs Purposes 
and as well as Exchange Control copies is hereby cancelled . 

4. The applicant is now being issued a duplicate of both 
Customs Purposes as well as Exchange Control copies of the 
licence in accordance with the provisions of para . 318 (4) of 
Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure 
1972 -73 . 

[ No, Chem/ 40 / OD- 71 / SC-III / CLA/ 2247] 
A . L. BHALLA, Dy . Chief Controller , 

for Jt . Chief Controller , 
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स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय 

(स्वास्थ्य विभाग ) 


आयोगिक विकास मंत्रालय 

( भारतीय मानक संस्था ) 

नई विल्ली , 24 जनवरी 1973 
फा . आ . 288. - समय समय पर संशोधित भारतीय 
मानक संस्था (प्रमाणनचिहन ) विनियम 1985 के विनियम 
14 के उपनियम ( 4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधि 
सूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी एम / एल - 2877 जिसके ब्यौरे 
नीचे दिए गए हैं , 16 अक्तूबर, 1972 से रद्द कर दिया गया है क्योंकि 
लाइसेंसधारी का नाम बदल गया है । 

अनुसूची 


लाइसेंस संख्या 
पौर तिथि 


लाइसेंसधारी का 
नाम और पता 


रद्द किए गए लाइ- तत्सम्बन्धी भार 
सेंस के अधीन तीय मानक 
वस्तु /प्रक्रिया 


23 


15 - 1 - 1971 


सी एम / एल एसोसियेटेड बैटरी 8 . 0 सम्पी और IS: 2 512 
2877 

मेकर्स, ( ईस 1 . 0 अम्पी 1963 खनि 
15 - 1- 1971 टर्न ) लि . रेटिंग वाली फों की टोपी 

एक्काइस खनिकों की लैम्पों की बैटरियां 
फैक्टरी, न्यू - टोपी लैम्पों की ( सीसा अम्ल 
कार्ड रोड शाम- मैटरियां वाली ) की 
नगर (पं०गंगाल ) ( सीसा अम्ल विशिष्ट 

बाली ) 
[सं० सी० एम० डी०/ 55: 2877 ( 5 टी ) ] 

ए० बी० राव० निवेशक ( सेंट्रल मार्स ) 
MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

Now Delhi , the 24th January 1973 
S. o . 288. --.In pursuance of sub-regulation ( 4) of 
regulation 14 of the Indian Standards Institution ( Certifi 
cation Marks) Rogulations , 1955, as amended subsequently , 
the Indian Standards Institution hereby notifies that Certifi 
cation Marks Licence No. CM/ L- 2877 particulars of which 
are givon below , has been cancelled with effect from 16 Octobor 
1972 due to change in the name of the licensce: 

THE SCHEDULE 


नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1972 
का , आ . 289. -- यत : औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम , 
1945 में और संशोधन करने के लिये, इससे उपाबद्ध अनसूची के 
स्तम्भ 2 में यचा विनिर्दिष्ट प्रारूप नियम उक्त अनसूची के 
स्तम्भ 5 म को ततस्थानी प्रविष्टियों म यथा विष्ट भारत के 
राजपत्रों में औषधी और प्रसाधन सामग्री अधिनियम , 1940 (1940 
का 23 की धारा 12 और 33 की अपेक्षानुसार , प्रकाशित किये 
गये थे जिनमें उन सभी व्यक्तियों से जिनका उनसे प्रभावित होना 
संभाव्य था पूर्वोक्त अनसूची के स्तम्भ 7 में की ततस्थानी प्रविष्टि 
में दी गई तारीख तक आक्षेप या मझाव मांगे गये थे । 

और यतः उक्त राजपत्र जनता को उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 
में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख को उपलब्ध करा दिया गया था । 

और यतः उक्त प्रारूप के बारे में जनता से प्राप्त हुए आक्षेपों 
और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा । 

अतः, अभ औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम , 1940 
1940 का 23 ) की धारा 12 और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड 
से परामर्श के पश्चात औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम , 1945 
में और संशोधन करने के लिए एसपवारा निम्नलिखित मियम 
बनाते हैं , अर्थात : 
___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः 

( 1 ) इन नियमों का नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री ( तृतीय 
संशोधन ) नियम , 1972 होगा । 
___ (2 ) ये निथम राजपत्र में प्रकाशन की सारीख को प्रवृत्त 
होंगे । 
2. निपम 58 का प्रतिस्थापन : 

उक्त नियमों के नियम 58 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम 
प्रतिस्थापित किया जाएमा अर्थात : 

" 58- ऑषधि , उपकरण मशीनरी आदि का अधिहरण 
(1 ) यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के अध्याय 4 के किसी 
उपबन्ध के या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उल्लंघन 
के लिये सिवाष ठहराया गया हो , तो ऐसी औषधी के स्टाक की 
जिसके संबंध में उल्लंघन किया गया है , अधिहत कर लिया 
जाएगा । 

( 2) यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 17 के खण्ड ( क ) , 
खण्ड ( ख ), खण्ड ( ग ) , खण्ड ( घ ) , खण्ड ( च ) , या खण्ड ( छ ) के 
अधीन किसी ऐसी औषधी के, जिसके बारे में यह समझा गया हो 
कि उस पर मिथ्या छाप लगी है , या अधिनियम की धारा 17 ख 
के अधीन अपमिश्रित औषधी के विनिर्माण के लिये या अधिनियम 
की धारा 18 के खण्ड ( ग ) के अधीन यथापक्षित किसी विधिमान्य 
अनज्ञप्ति के बिना किसी औषधी का विक्रय के लिये विनिर्माण 
करने या स्टाक करने या विक्रय के लिये प्रदर्शित करने या विसरण 
करने के लिये सिब्दोष ठहराया गया हो तो ऐसे विनिर्माण , विक्रय 
या वितरण में प्रयोग किये गये किन्हीं उपकरणों या मशीनरी की 
और किन्हीं ऐसे पात्रों, पैकेजों या अविष्टकों को जिनमें ऐसी 
औषधि रखी गयी हो और ऐसी औषधी के वहन करने में प्रयोग 
विये गये पशुओं, यानी , जलयानों , या अन्य वाहनों को 
अधिहत कर लिया जाएगा । " 


Licence no . 
and Date. 


Name and Ad - Article / Process Relevant 
dress of the Li - covered by the Indian Stan 
consoo 

licenco cancelled dard 


CM / L - 2877 Associatod Bat- Miners cap IS : 2512 
15. 1 . 1972 tery Makers lamp battories 1963 Specifi 

( Eastern) Limi - (lead - acid type ) cation for 
ted , Exide Fac - - - 0 . 8 amp and miners cap 
tory , New 1 . 0 amp rating lamp batteries 
Chord Road, Brand : " EXIDE ( Lead- acid 
Shamnagar, Triclad 

type ) 
Wost Bongal 


NO. CMD/55 : 2877 ( ET)] 
A . B. RAO , Director ( Central Marks) . 
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- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


12 


3 


टोनोरेज या सुडान III 


पोनसिमाज 4 प्रार 


कार्मोइसोन 


3. नियम 67 का लोप : 

उक्त नियमों का नियम 67 लुप्त कर दिया जायेगा । 
4. नियम 127 का प्रतिस्थापन : 

उक्त नियम के नियम 127 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रति 
स्थापित किया जानेगा, अर्थात् : 

127 " प्रौषधो में प्रयुक्त किए जाने के लिए अनुमात रंगों को सुची 

( 1 ) किसी भी प्रौषधि में नीचे लिखे रंगों के अलावा और किसी 
अन्य रंगों का प्रयोग न किया जाये । 

( i) प्राकृतिक ग 
अनाटो 
कैरोटोम 
क्लोरोफिल 
कोचिनियल 
गुमिन 
रेस पापसाएर पाफ पाइरन 
यलो प्रामसाइड माफ पायरन 
( 2 ) कृतिम रंग 
करामेल 
( 3) कोलतार रंग 


261001-पी - फेनिलाजो फेनिलाजो- 2 

नेपाल । 
1625 5 1- ( 4- सल्फो - 1- 1 नेफ्पोलाजो ,- 2 

नेफ्थाल - 6 : 8-डाइसल्फोनिक 

एसिड का दाइसोडियम साल्ट 
14720 2-( 4-सल्फो- 1-नेपपोलाणो ) - 1 

1-नेफ्थाल - 4-सरूफोमिक 
एसिड का डाइसोडियम 

साल्ट । 
16045 2- ( 4- सल्फो- 1-मेयोलाजी )- 2 

मेपथाल 6-सरूफोनिक एसिड का 
आइसोडियम साल्ट । 


फास्ट रेड 


मीला 


इन्डिगो कामिन 


73015 


नहीगोटिन- 5 : 5- डाइसल्फो 
निक एसिड का डाइ - 
सोडियम साल्ट । 


बैंगनी 
एलिजुराल पर्पल एस एस 


रंग का सामान्य माम 


60725 1-हाइड्राक्सो -4-पो -टालूइनो-एन 

पाक्विनीन । 


रंग सूचकांक 
2 


रासायनिक नाम 
_ 3 


मारंगी 
पारेन्ज जो 


_ 10230 1-फेमिलाजो- 2-नेवाल- 6, 8 

हाइसोल्फोनिक एसिड का 
डाइसोडियम साल्ट । 


भरा 
रेसोर्सिन पाउन 


201704 -पी - सल्फोफेमिलाजो- 2- ( 2, 

4- एम्सोलोलाजे- 1, 3, 
रेसोसिनाल का मोनो 
सोडियम साएट । 


क्विनागराइन ग्रीन एस एस 61565 1. 4 बिस ( ( पो -टालुशनों ) 

एमग्राक्विनोन । 
एलिजारिन साइयानाइन ग्रीन 61570 1 , 4 बीस ( मो -सल्फो- पी 
एफ० 

टालुझ्नों ) एनप्राक्विनोन का 

डाइ-सोडियम साल्ट । 
पीला 
टार्टराजाइन 

19140 3 -कारबोक्सो- 5- हाइड्राक्सो -1 

पी -सरफोफेनिल- 4-पी -सल्फो 
फेनिल -प्राजोपाइराजोल का 

ट्राइसोडियम साल्ट । 
सनसेट एलो एफ सी एफ 15985 1- पी - सल्फोफेनिलाजो - 2- नेपघाल 

6- सस्फोनिक एसिड का 

डाइसोडियम साल्ट । 
स्विनोलाइन यलो एम०एम० 47000 2-( 3-स्विनोलिन) -1, 3-इनडान 

डाइमन 


काला 
नेक्षाल ल्यू ग्लेक 


20 4709- एमिनो- 7-पी -नाइट्रो-फेनिलाजों 

2-फेनिलाजो- 1- नेफथाल - 3, 
6 डाइसल्फोनिक एसिड 
का डाइसोडियम साल्ट । 


एमरम्म 

16185 1-( 4-सरफो- 1-नेपथोलाजी ) 2 

मेफ्पाल 3, 6- हाइसलफोनिक 
एसिष्ठ का द्राइसोडियम 

साल्ट । 
एरिपोसिन 

45 4 30 9- प्रो कार्योसोफोनिल- 6-हाइड्रामसी 

2, 4, 5, 7- टेट्रामाइनोडो 
3-प्राइसोक्सानथान का दाइ 

सोरियम साल्ट । 
इमोसिन बाई एम या इमोसिन 45380 2, 4, 5, 7 टेट्रा -कोमो- 9 

पी -कार्बोक्सी फेमिल- 6 
हाइड्राक्सो- 3-माइसोक्सामथान 

फा डाइसोडियम साल्ट । 
39G of India / 72 - 19. 


( 4 ) लेक्स 
__ ऊपर सूची-मय जल -विलेया रंगों में से किसी का एल्युमीनियम या 
कैल्सियम साल्ट ( लेक्स ) । 

( 2 ) ऐसे पास का लेभल जिसमें किसी अनुभात रंग की औषधि 
हो , उस रंग का सामान्य नाम उपवर्शित करेगा । " 

5. अनुसूची का संशोधन 
उक्त नियमों में अनुसूची क में - 

( 1 ) प्ररूप 20- ख में , अनुगाप्ति की शर्त के नीचे , शर्त 4 लुप्त कर 
दी जायेगी । 

( 2 ) प्ररूप 21-म में , अमुशप्ति की शर्त के नीचे शर्स लुप्त कर 
दी जायेगी । 

( 3) प्ररूप 22 और 23 लुप्त कर दिये जायेंगे ; 

( 4 ) प्ररूप 25 में अनुमप्ति की रात के नीचे , शर्त 4 लुप्त कर की 
जायेगी , 


496 THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 3, 1973 /MAGHA 14 , 1894 

[Part II 

-- - - ---.. - - - - . . . - --- - ...- .. - - --- - ---- -- - -- - -- - ... - 
( 5 ) प्ररुप 25-क में , अनुज्ञप्ति की शर्त के नीचे, शर्त 4 लुप्त कर 

( 7 ) प्ररूप 28 में , अनुप्ति की शर्त के नीचे, शतं 4 , लुप्त कर 
दी जायेगी , 

दी जायेगी , 

( 8 ) प्ररूप 28-क में , अनशति की शर्त , में नीचे , शर्स , 4 साप्त वार 
( 6 ) प्ररुप 25 ख में , अनुशप्ति की शर्त के नीचे , शर्स 5 एलप्त 

दी जायेगी , 
की जायेगी , 

[ संखमा एक्स 11014/ 17/ 72 डी ] 

अन सची 
औषधी प्रसाधन सामग्री निमम 1945 में और संशोधन करने के लिए प्रकाशित प्रारुप अधिसुचना को विशिष्टियों 


असं नियमों का संक्षिप्त नाम संशोधन के लिये अधिसूचना संख्या और भारत के राजपत्र की भाग सं०, वह तारीस्त्र जिसको 

प्रतिस्थापित प्रौषधि तारीख तारीख और उसका पृष्ठ जिसमें राजपत्र की प्रतियां 
और प्रसाधन सामग्नी 

अधिसूचना प्रकाशित की गई जनता को उपलब्ध 
नियम 1945 की 

कराई गई 
संख्या 


ऐसे व्यक्तियों से जिनका 
प्रतिस्थापित संशोधन से 
प्रभावित होना संभाग्य 
था प्राक्षेपों की प्राप्ति 
के लिए नियत अंतिम 

तारीख 


1 


2 


20 मई 1968 


1 - औषधि और प्रसाधन नियम 58 

सामग्री ( संशोधन ) 

नियम , 1968 
2 - यथोक्त 

नियम 67 


फा० 1- 39/ 61- डी भाग 2, खण्ड 3 ( ii ) का० प्रा० 11 - 3- 1969 
तारीख 29- 2-- 1968 स० 867 तारीख 9 - 3-- 6 8 पृष्ट 

1370 और 1371 
- यथोमत 

भाग 2 खण्ड 3 ( ii ) का० प्रा०सं० 
867 तारीख 9 - 3 -68 पृष्ठ -ययोक्त 

1371 


- पपोषन 


3-- - यथोक्त 


नियम 127 


- यथोक्त 


-यथोक्त - . भाग 2 खण्ड 3 ( ii ) का० प्रा० 

सं० 867 सारीख 9 - 3 - 68 

पृष्ठ 1372 और 1373. - यथोक्त 
फा० 1- 39/ 64- ठी भाग 2 स्वस 3 ( ii ) का० 
तारीख 29-2-1968 प्रा० सं० 867 तारीख 

9 - 3 - 68 पृष्ठ 1373 11- 3 - 1968 


अनुसूची फ 


4 - औषधि और प्रशासन 

सामग्री ( संशोधन ) 
नियम 1968 


20 मई , 1968 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING 

(Department of Health ) 


New Delhi, the 20th December , 1972 


S .O . 289 — WHEREAS the draft rules , as specified in 
column 2 of the Schedule annexed hereto , further to ainend the 
Drugs and Cosmetics Rules, 1945 were published , as required 
by sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 
(23 of 1940), in the Gazettes of India , as specified in the corres 
ponding ontries in column 5 of the said Schedule , inviting all 
persons likely to be affected thereby to make objections or sug 
gestions by tho dato specified in the corresponding entry in 
column 7 of the Schedule aforesaid ; 


rules further to amend the Drugs and Cosmelics Rulos , 1945, 
namely :- - 

1 . Short title and commencement : 
( 1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics 

( Third Aimcndment) Rules, 1972 . 
(2 ) They shall conie into force on the date of their publi 

cation in the Omicial Gazette , 
2 . Substitution of Rule 58 
For rule 58 of the said rules, the following rule shall be 
substituted , namely : 
" 58 Confiscation of drugs , implements , machinery etc. 
(1) Where any person has been convicted for contravening 

any of the provisions of Chapter IV of the Act or any 
rule made thereunder, the stock of the drug in respect 
of which the contravention has been made shall be 

liable to confiscation , 
( 2) Where any person has been convicted for the manu 

facture, of any drug deemed to be misbranded under 
clause ( a ), clause ( b), clause (c), clause (d ), clause (f ) 
or clause ( 8) of section 17 of the Act , or adulterated 
drug under section 17B of the Act , or for manufacturo 
for sale , or stocking or exhibiting for sale or distribution 
of any drug without a valid licence as requirod under 
clause (c ) of section 18 of the Act , any implements or 


AND WHEREAS the said Gazette was made available to 
the public on the corresponding date , specified in column 6 
of the said Schedule ; 


AND WHEREAS the objections and suggestions received 
from the public on the sald draft have been considered by the 
ContralGovernincnt ; 


NOW , THEREFORE, in exercise of the powers conferred by 
sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act , 1940 ( 23 of 
1940 ), the Central Government, after consultation with the 
Drugs Technical Advisory Board , hereby makes the following 
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machinery used in such manufacture, sale or distribution Carmoisino 

. 14720 Disodium salt of 2 -(4 -sulpho 
and any receptable , packages , or coverings in which 

1-napthylazo )-1 napthol 
such drug is contained and the animals, vehicles, vessels 

4-sulphonic acid . 
or other conveyances used in carrying such drug shall 

Fast Red E 

16045 Disodium salt of 2 -(4 - sulpho 
also be liable to confiscation " . 

1 -napthylazo )-2-napthol-6 
3 . Omission of rule 67 

sulphonic acid , 
Rule 67 of the said rules shall be omitted . 

BLUE 
4 . Substitution of Rule 127 

Indigo Carmine . 73015 Disodium salt of indigotin - 5 ; 
For rule 127 of the said rules , the following rule shall be 

3 -Disulphonic acid . 
substituted , namely :-- 
" 127. List of colours permitted to be used in drugs 

VIOLET 
(1) No drug shall contain a colour other than that speci Alizuol purple SS . 60725 1-Hydroxy -4 -p - toluino- an 
fied below : -- 

thraquinone . 
( 1) Natural Colours 

ORANGE 
Annatto 
Carotenc 

Orange G . . 16230 Disodium salt of 1-phenylazo 
Chlorophyll 

2 -naphthol-6 , 8 - disulpho 
Cochincal 
Curcumin 

nic acid . 
Red Oxide of iron 
Yellow Oxide of iron 

BROWN 
(2) Artificial Colours.. . .. .. ... 

. . . Resorcin Brown , 20170 Monosodium salt of 4 -p -sulfo 
Caramel 

phenylazo -2-( 2, 4 -xylazo )- 1, 

3 - resorcinol, 
(3) Coal Tar Colours 


Chemical Name 


BLACK 


Common name of the Colour 
colour 

Index 
Nurnber 


Napthol Blue Black . 


20470 


Disodium salt of 8-amino-7 

P -nitrophenylazo -2-pheny 
lazo - 1-naphthol-3, 6 -di 
sulfonic acid . 


GREEN 
Quinazarine Green S $ 


(4) LAKES 


Alizarin Cyaninc Green 


61565 1, 4-bis (p - Toluino )-anthra 

quinone , 
61570 Disodium salt of 1, 4-bis 

(0 -sulfo - p -loluino ) anthra 
quinonc. 


The Aluininiuin or calcium salts (lakes) of any of the water 
soluble colours listed above . 


F . 


YELLOW 
Tartrazine 


( 2) Thc labol on the container of a drug containing a per 

mitted colour shall indicate the common name of tho 
colour.” 


. 


19140 


Sunset Yellow FCF 


, 


15985 


Trisodium salt of 3 -carboxy 
5 -hydroxy - 1- p -sulfophenyl-4 
p -sulfophenyl azopyrazole. 
Disodium salt of 1-p -sul 

fophenyl- azo - 2 -naphthol- 6 

sulfonic acid . 
2 -(2 -quinolyl)-1, 3- indandione 


47000 


Quinoline yellow SS . 

RED 
Amaranth , 


5 . Amendment of Schedule A 
In the said rules, in Schedule A ; 
( 1) In Form 20 - B , under Conditions of Licence , condition 

4 shall be omitted ; 
( 2) In Form 21 - B , under Conditions of Licence Condition 

3 shall be omitted ; 
(3) Forins 22 and 23 shall be omitted ; 
(4 ) in Form 25 , under Conditions of Liconce Condition 4 

shall be omitted ; 
(5) in Form 25 -A , under Conditions of Licence Condition 

4 shall be omitted ; 
(6 ) in Form 25- B , under Conditions of Licence Condition 

5 shall be omitted ; 
(7) in Form 28, under Conditions of Licence Condition 

4 shall be onnitted ; 


Erythrosine 


. 


. 


16185 Trisodiuin salt of 1-(4 -sulfo-1 

napthylazo ) 2-napthol 3, 

6 -disulfonic acid . 
45430 Disodium salt of 9 -0 -carboxy 

phenyl-6 -lydroxy 2 , 4 , 5, 

7 -tetraiodo -3 -isoxanthone . 
45380 Disodium salt of 2, 4, 5, 7. 

Tetrabromo- 9 - p -carboxy 
phenyl-6 -hydroxy - 3- isoxali 

thonc. 
26100 1- p -phenylazophenylazo -2 

naphthol. 
16255 Trisodiun salt of 1-(4 -sulpho 

1- 1-napthylazo )-2 napihol 
6 ; 8 -dişulphonic acid . 


Eosin YS or Eosine G 


Toncy Red or Sudan 


III . 


Poncenu 4 R 


. 


. 


(8) in Forin 28 -A , under Conditions of Licence Condition 
4 shall be omitted . 
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THE SCHEDULE 
Particulars of the draft notification published for amending further the Drugs and Cosmetics Rules , 1945 . 


Sl. 
No . 


Short title of the rulos 


No. of the Drug Notification No. Part No ., date & page of the 
and Cosmetics and date Gazette of India in which 
Rules , 1945 

notification has been pub 
proposed to be 

lished 
amonded 


Date on which The last date 
the Gazette co- fixed for receipt 
pics were made of objections 
avalable to the from persons 
public likely to be 

affected by the 
proposed amond 

mont. 


1. The Drugs and Cosmetics 

( Amendment) Rules , 1968 . 


Rule 58 


F. 1 - 39 / 64- D Dt. 

29 - 2 - 1968 


11 - 3 - 1968 


20 -5 - 1968 


Do. 


Do . 


Rule67 


Do. 


Do. 


Part -II - Section 3 (ii ) S . O . No. 

867 dt. 9 - 3 - 68 Pages 1370 

to 1371 
Part- II-Section 3( 11 ) S . O . 

No . 867 dt. 9 - 3 - 68 Page 
1371 . 
Part II - Section 3( ii) S . O . No. 

867 Dated 9 -3 -68 pages 

1372 and 1373 
Part II - Section 3 (11) S. O . No . 

867 dated 9 - 3 -68 pago 
1373 . 


Rulc 127 


Do . 


Schedule A 


नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1973 
का . आ . 290. - औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम , 1945 
में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित 
प्रारूप , जिस केन्द्रीय सरकार औषधि और प्रसाधन सामग्री अधि 
नियम , 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और 33 द्वारा प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से 
परामर्श के पश्चात , बनाने की प्रस्थापना करती है , सभी ऐसे व्यक्तियों 
की जानकारी के लिए, जिनका इसके द्वारा प्रभावित होना सम्भाव्य 
है , उक्त धाराओं की अक्षिानुसार प्रकाशित किया जाता है और 
एसइयारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर, भारत के राजपत्र 
में इसके प्रकाशन की तारीख से तीन मास की समाप्ति पर था उसके 
पश्चात विचार किया जायेगा । 

ऐसे आक्षेपों या सुभाओं पर, जो उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में किसी 
व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट सारीख के पहले प्राप्त होंगे, केन्द्रीय 
सरकार द्वारा विचार किया जायेगा : 
प्रारूप निपम 

1. संक्षिप्त माम : इन नियमों का नाम औषधि और प्रसाधन 
सामग्री (संशोधन ) नियम , 1973 है । 
2. अनुसूची का संशोधन : 
औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम , 1945 में अनुसूची घ में , 

( 1) मद 1 उसकी मद 2 के रूप में पुनः संख्याकित की 
जायंगी, और इस प्रकार पुनः संख्याकित मद 2 के पहले , 

निम्नलिखित मद अन्तः स्थापत की जायेगी , अत: 
( 1) प्रसाधन सामग्री और परिसाधित प्रसाधन सामग्री के 

विनिमाण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री के लिए मानक 
( 1) प्रसाधन सामग्री और परिसाधित प्रसाधन सामग्री के 

विनिमाण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री, भारतीय मानक संस्था 
वारा समय समय पर अधिकथित भारतीय मानक 

विनिर्देशों के अनुरुप होंगे । 
( 2) प्रसाधन सामग्री के विनिमाण में प्रयुक्त एसी कच्ची 

सामग्री , जिनके लिए भारतीय मानक संस्था द्वारा विनिर्देश 
अधिकथित न किये गये हों , उन मानकों के अनुरूप होंगे , 
जो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गये नियमों के 
अधीन चिहित औषधकोशों में अधिकथित किये गये है । 


( 11 ) इस प्रकार पुनः संख्याक्ति मन 2 में , निम्नलिखित 

शीर्षक अम्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" एल्कीहाली सुगंध धोलों के लिए मानक " । 

[ सं एक्स 11014/3/ 71 ] 

रमेश बहादुर, अवर सचिव 
New Delhi, the 23rd January, 1973 
$ .0 . 290.-- - The following draft of certain rules further 
to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1943, which the 
Central Government proposes to mako, after consultation with 
the Drugs Technical Advisory Board , in exercise of the po 
wers conferred by sections 12 and 33 of the Drugs and Cos 

metics Act , 1940 ( 23 of 1940 ) , is published, as required by 
the said sections for the information of all persons likely to 
be affected thereby and notice is hereby given that the said 
draft will be taken into consideration on or after the expiry 
of three months from the date of its publication in the Gazet 
____ te of India. 

Any objections or suggestions which may be received from 
any person with respect to the said draft before the date 
80 specified will be considered by the Central Government: 

DRAFT RULES 
___ 1. Short title : These rules may be called the Drugs and 
Cosmetics ( Amendment ) Rules , 1973. 

2 . Amendments of Schedule $ : In the Drugs and Cosmetics 
Rules , 1945 , in Schedule s , 
( i ) item 1 shall be renumbered as item 2 thereof, and 

before item 2 as so renumbered , the following item 
shall be inserted , namely : 
" 1. Standards for raw niaterials used in the manufac 

ture of cosmetles and cosmetics in finished form , 
( 1 ) Raw materials used in the manufacture of cos 

metics and cosmetics in finished form , shall con 
foſm to the Indian Standard specifications laid 
down from time to time by the Indian Standards 

Institution. 
( 2 ) Raw materials used in the manufacture of cos 

metics for which specifications have not been laid 
down by the Indian Standards Institution , shall 
conform to the standards, wherever laid down in 
the pharmacopoeias prescribed under the Act and 

the rules thereunder "; 
( ii) in item 2 as so renumbered , the following heading 

shall be inserted , namely : 
“ Standards for Alcoholic Fragrance Solutions." 

INo. X 11014 / 3 / 71 - D ] 
RAMESH BAHADUR, Under Secy . 
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नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1973 
का . आ . 291 . - अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम 
1958 (1956 का 25 ) की धारा 4 के खण्ड ( ह.) के अनुसरण में 
भारत सरकार एतद्वारा श्री सी . एम . रामचन्द्रन , सचिव भारत 
सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय को श्री के. के . दास के 
स्थान पर , जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है , अखिल भारतीय आय 
विज्ञान संस्थान नई दिल्ली का सदस्य मनोनीति करती है । 

[सं . एफ. पी. 16011/ 1 / 73 एम . ई . ( पी जी .) ] 


2- एक एक हजार रूपये के 6 प्रतिशत पश्चिमी बंगाल राज्य 
वियत बोर्ड बंधपत्र 1982 सं . 821374 से 821375 तक में विनिहित 
2,000 रूपये की शि , 

भारत के खैराती विन्यासों के कोषपाल में निहित होगी जो 
उसके द्वारा या उसके पद उत्तरखी द्वारा ( खेंराती विन्यास अधि 
नियम , 1890 और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर उसके 
अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन ) रखी जायेगी । 

[ संख्याः वी 21020/ 12 एम.ई .(यू. जी.) ] 

प्रताप मुखोपाध्याय , अवर सचिव 


New Delhi, The 11th January, 1973 


New Delhi, the 10th January, 1973 
S. O . 291.. — In pursuance o clause ( e ) of section 4 of the 
All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (No. 25 
of 1956 ), the Government of India hereby nominalcs Shri 
C . $ . Ramachandran , Secretary to the Government of India 
in the Ministry of Health and Family Planning as a member 
of the All India Institutc of Medical Sciences . New Delhi, 
vice. Shri K . K . Dass resigned. 

[ No. V. 16011 / 1 / 73 - ME( PG )] 


का आ . 292. - स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान 
संस्थान चण्डीगढ, अधिनियम 1966 ( 1086 का 51 ) के खण्ड 5 
की धारा ( घ ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतवारा श्री सी . एस . 
रामचन्द्रन , सचिव , स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय को भी 
के . के. दास के स्थान पर जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है , स्नातकोत्तर 
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान , चण्डीगढ का सदस्य मनो 
नीति करती है । 

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय की अधिसूचना सं . 
वी . 17013/ 1 / 72 एम. ई . ( पी . जी .) की क्रम संख्या 3 तथा तत्सम्ब 
न्धित प्रविष्टियां मिटा दी जायेंगी । 

[ सं. 17013/8/ 72-एम ई (पी. जी .) ] 

सी . आर. कृष्णमूर्ति , निदेशक 


In the matter of the Charitable Endowments Act, 1890 
In the matter of " The Lady Hardinge Hospital , for 

Women and Children . Delhi Fund " 
S . 0 . 293. On the application of , and with the concurrcince 
of the Board of Administration for the Lady Hardinge Hog 
pital for Women and Children , Delhi, Fund and in cxerciso 
of the powers conferred on it by sub - section ( 1 ) of Section 
4 of the Charitable Endowments Act, 1890 , (6 of 1890 ), the 
Central Government both hereby order that a sum of 
Rs . 22,000 invested as por details below - - 
( 1) A sum of Rs. 20 ,000 invested in 6 per cent West 

Bengal State Electricity Board Bonds , 1982 Nos 

821370 to 821373 of Rs. 5 , 000 each, and 
( 2 ) A sum of Rs. 2 ,000 invested in 6 per cent West 

Bengal State Electricity Board Bonds, 1982 Nos. 

821374 to 821375 of Rs. 1, 000 cach. 
shall vest in the Treasurer of Charitable Endowments for 
India to be held by him or his successor in office (subjoct 
to the provisions of the Charitable Endowinents Act, 1890 
and the rules framed thoicunder from time to time by the 
Central Government ). 

INo . V . 21020 / 12 / 72 - ME( UG)] 
P . MUKHOPADHYAY , Under Secy . 


S . O . 292. - In pursuance of clause ( d ) of section 5 of the 
Post Graduatc Institute of Medical Educatioo and Research , 
Chandigarh , Act , 1966 (No. 51 of 1966 ), the Central Govern 
mont hereby nominates Shri C . S . Ramachandran , Secretary , 
Ministry of Health and Family Planning to be a member of 
the Post-Graduate Institute of Medical Education and 
Research, Chandigarh vice Shri K . K . Dass, resigned . 

In the Ministry of Health and Family Planning notification 
No . V . 17013 / 1 / 72- ME( PG ), dated 2 - 6 - 1972 serial No. 3 and 
entries pertaining thereto shall be deleted . 

[ No. V . 17013 / 8 /72- ME( PG)] 
C . R . KRISHNAMURTHI , Director . 


नौवहन और परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 

नई दिल्ली, 20 जनघरी, 1973 
का आ . 294. - नश्वाहन विकास निधि समिति (सामान्य ) नियम 
1980 के नियम 9 के उपनियम (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार स्तवारा छटटी पर गये श्री यू . एस . 
श्रीवास्तव के स्थान पर श्री वा . वी . सषहम नियम को 4 दिसम्बर 1972 
से 15 फरवरी , 1973 तक के लिये नावहन विकास निधि समिति 
के सचिव नियुक्त करती है । 

[ संख्या 35 - एम . डी . (54) / 721 

____ ब. क . साही, अपर सचिष 
MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

(Transport Wing ) 
New Delhi , the 20th January, 1973 


नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1973 
खैराती विन्यास अधिनियम , 1890 के विषय में 
और " लेडी हार्डिग महिला और बालक अस्पताल , दिल्ली निधि " 
के विषय में । 

का . आ . 293. - लेडी हार्डिग महिला बालक अस्पताल दिल्ली 
निधि के आवंदा पर उसके प्रशासन बाई की सहमति से और 
खेराती विन्यास अधिनियम, 1890 ( 1890 का 6 ) की धारा 4 उपधारा 
(1) द्वार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा यह आदेश देती है कि निम्नलिखित प्यार के अनुसार 
विनिहित 20,000 /- रु . की राशी, 
____ 1- पांच पांच हजार रूपये के 6 प्रतिशत पश्चिमी बंगाल राज्य 
विद्युत बोर्ड बंधपत्र , 1982, सं . 821370 से 821373 तक में विनि 
हित 20,000/ - रु. की राशि , और 


S . O . 294. - - In exercise of the powers conferred by sub - rule 
( 1 ) of rule 9 of the Shipping Development Fund Committeo 
( General ) Rules , 1960, the Central Government hereby 
appoints Shri V . V . Subrahmanyam as Secretary of the Ship 
ping Development Fund Committce with effect from the 4th 
December, 1972 , to 15th February, 1973 , vico Shri U . S . Shri 
vastuv , proceeded on leave. 

[ No . 35- MD( 54)/ 72 ] 
B . K . SAHI, Under Secy . 
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निर्माण और आषास मंत्रालय 

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1973 
का . आ . 293 . लोक परिसर ( धिकृत अधिभागियों की 
बेदखली) अधिनियम 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 
भूतपूर्व स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण , आवास और 
नगरीय विकास मंत्रालय (निर्माण , आवास और नगरीय विकार 
विभाग ) की अधिसूचनाओं सं . का . आ . 1826, तारीख 3 मई . 
1989 सं . 3528 तारीख 6 सितम्बर, 1962) और सं . 2775, तारीख 22 
अगस्त 1970 को धिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा , 
नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 1 में उल्लिखित अधिकारी का . 
सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी 
होने के नाते, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी 
नियक्त करती है , जो उक्त सारणी के स्तंभ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट 
लोक परिसरों के संबंध में अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमा के 
भीतर उक्त अधिनियम के त्वारा या अधीन सम्पदा अधिकारी यो 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और अधिरोपित कर्तव्यों का 
पालन करेगा । 


The Secretary , 

All properties belonging to the 
India Tourism Develop - India Tourism Development Cor 
mnent Corporation Limited , poration Limited and situated in 
New Delhi, 

thc Union territory of Delhi, in 
cluding the following : 
Ashoka Hotel, 50 - B , Chanaknya 
puri, New Delhi Japath Hotel 
Janpath, New Delhi, Hotel Ranjit , 
Maharaja Ranjit Singh Road , 
New Delhi, Lodhi Hotel, Link 
Road , New Delhi, Akbar Hotel, 
Chanakayapuri , New Delhi , 
Qutab Restaurant, Qutab, Delhi , 
and Plot No . 119 , Nuraina In 
dustrial Estate , Delhi . 

[ F. No. 21012(5) /69-Pol. IV] 


सारणी 


अधिकारी का 
पदनाम 


_ 


_ _ . . . . . .. 


. . . . . 


सचिव , 
भारतीय पर्यटन विकास 
निगम लिमिटेड 
नई दिल्ली । 


लोक परिसरों के प्रवर्ग और क्षेत्राधिकार 
की स्थानीय सीमाएं 

- -- 2 -- - 
भारतीय पर्यटन विकास निगम 
लिमिटेड की और दिल्ली संघ राज्य 
क्षेत्र में स्थित सभी सम्पत्तियां, जिनमें 
निम्नलिखित सम्मिलित है : 
अशोका होटल , 50 बी, चाणक्यपुरी, 
नई दिल्ली । जनपथ होटल , जनपथ , 
नई दिल्ली । होटल रणजीत , महाराजा 
रणजीत सिह रोड, नई दिल्ली । लोधी 
होटल, लिंक रोड, नई दिल्ली । 
अकबर होटल, चाणक्यपरी, नई 
दिल्ली । कतब रेस्तरां , कतब , 
दिल्ली और प्लाट सं . 119 , नरना 
औद्योगिक सम्पदा, दिल्ली । 


का . आ . 206. - लोक परिसर ( अप्राधिकृत अधिोगियों की 
बेदखली) अधिनियम , 1971 (1971 का 40) की धारा 20 के साथ 
पठित धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य , परिवार नियोजन , 
निर्माण , आवास और नगर विकास मंत्रालय (निर्माण , आवास 

और नगर विकास विभाग ) ( सम्पदा निदेशालय ) की अधिसूचना 
सं . का . आ . 2361, तारीख 10 जून , 1989 में एतद्द्वारा 
निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना के नीचे की सारणी में , स्तम्भ 1 में की 

प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात : 
___ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, ट्रॉम्ब यूनिट, भारतीय उर्वरक 
निगम लिमिटेड, मुम्बई । 

[ फाइल सं . 21012 (10) / नीति -3 ] 
S . O . 296 . - In exercise of the powers conferred by section 
3, read with section 20, of the Public Premises ( Eviction of 
Unauthorised Occupants ) Act, 1971 ( 40 of 1971 ) , the Central 
Government hereby makes the following amenclinent in the 
notification of the Government of India , in the lato Ministry 
of Health , Family Planning, Works, Housing and Urban 
Devlopment, ( Department of Works, Housing and Urbati 
Development ) ( Directorate of Estates), No . S . O . 2361 dated 
the 10th June , 1969, nannely : - - 

In the Table below the said notification , in column 1 , for 
the entry , the following entry shall be substituted, namely : 

Chief Administrative Officer , Trombay Unit , Bombay . 
The Fertilizer Corporation of India Ltd . 

F. No. 21012( 10 ) /69- Po1. III] 
का . आ . 297 . - लोक परिसर ( अप्राधिकृत अधिभागियों की 
बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1071 का 40) की धारा 3 इवारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार, निम्न 
सारणी के स्तम्भ (1 ) में वर्णित अधिकारी को , जो सरकार के 
राजपत्रित अधिकारी के रक के समतुल्य अधिकारी है , उक्स 
अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी के रूप में 
एतद्वारा नियुक्त करती है , और वह उक्त सारणी के स्तम्भ 
( 2) में की लस्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट लोक परिसरों के 
संबंध में अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त 
अधिनियम दवारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदस्त 
शक्तियों का प्रयोग करेगा और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का 
पालन करेगा । 


- . 


. 


. 


. . 


- . . - - - 


- - 


- 


[ फाइल सं . 21012 (5 ) / 69-नीति -4 ] 
MINISTRY OF WORKS AND HOUSING 

New Delhi, thc 23rd January, 1973 
S . O . 295, - 11 cxercise of the powers conferred by section 
3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants ) 
Act, 1971 (40 of 1971), and in supersession of the notifications 
of the Government of India in the late Ministry of l Icalth 
and Family Planning and Works, Housing and Urban Deve 
lopment (Department of Works, Housing and Urban Develop . 
ment) No. S .O . 1626 dated the 3rd of May, 1969 No . 3528 , 
dated the 6th September, 1969, and No. 2775, lated the 22nd 
Auglist , 1970 , the Central Government horchy appoints the 
officer mentioned in column ( 1 ) of the Table below , being in 
officer cquivalent to the rank of gazetted officer of Govern 
ment to be Estate Officer for the purposes of the said Act, 
who shall excrcise the powers conferred , and perform the 
duties imposed , on Estate Ollicers by or under the said Act, 
within the local limits of his jurisdiction in respect of the 
public prctises specified in column (2 ) of the sald Tablc . 
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- 


- . . 


. 


( 1 ) 


- .. - . . ..... 


( 2 ) 


STC . 3(ii )] 
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- - - -- - .... - - : - --- . . - - - - - ... --- -- - -. ..: . . . - - -. - .-:--. : - - : -- - - -- ---- - - 
सारणी 

के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लिखित अधिकारियों को , जो सरकार के राजपत्रित 
- - . ..- ..- - - .. 
अधिकारी का पदाभिधान 

अधिकारियों की रैंक के समतुल्य अधिकारी हैं , उक्स अधिनियम के प्रयो 
नोक परिसरों के प्रवर्ग और 

जनों के लिए मम्पदा अधिकारियों के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती 
अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं 
. ---. . . - - - . .. .. ... . . . 

है , जो उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिविष्ट लोक परिसरों की 
(2 ) 

बाबत अपनी -अपनी अधिकारिता की सीमानों के भीतर उक्त अधिनियम 
सहायक कार्यपालक अधिकारी षिक्श स्थित एण्टीबायोटिक्स 

द्वारा या उसके अधीन मम्पदा अधिकारियों को प्रदत शक्तियों का प्रयोग 
(प्रशासन ), एण्टीबायोटिक्स प्लांट के प्रशासनिक नियंत्रण में 

करेंगे, और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे । 
प्लाट, ऋषिकेश 

और उसके अधीन के परिसर, 
संयंत्र भवन के क्षेत्र को अप 

सारणी 
वर्जित करते हुए । 
-- - . .. - - - -.. . - -- - - . -. 

अधिकारी का पदाधिान 

लोक परिसरों के प्रवर्ग और मधि 
[ फाइल सं . 21012 ( 14 ) / 72-नीति -3 ] 

__ कारिता की स्थानीय सीमाएं । 
S . O . 297 . ---In exercise of the powers conferred by section 
3 of the Public Premises ( Eviction of Unauthorised Occu 

( 1) .... ... . . _ . .. ( 2) 
pants ) Act, 1971 ( 40 of 1971), the Central Government 
hereby appoints the officer mentioned in column ( 1 ) of the (i ) प्रणामन-प्रबन्धक, मुम्बई क्षेत्र, इण्डियन एयरलाइन्स के परिसर, चाहे 
Table below , being an officer equivalent to the rank of 
gazetted officer of Government to be Estate Officer for the 

इण्डियन एयरलाइन्स, मुम्बई । । ऐम परिसर इंडियन एयरलाइन्स 
purposes of the said Act, and that he shall exercise the 

के कब्जे में हों या उसके द्वारा 
power s conferred , and perform the duties imposed , on the 
Estate Officer, by or under the said Act, within the local 

पट्टे पर लिए गए हों और जो 
limits of his jurisdiction in respect of the public premises 

इण्डियन एयरलाइन्स के मुम्बई 
specified in the corresponding entry in column ( 2 ) of the said 
Table. 

क्षेत्र में उसके प्रशासनिक निर्य 
THE TABLE 

त्रण में हैं । 
Designation of the officor Categoríos of public pre 
mises and local limits of 

( ii ) प्रशासन -प्रबन्धक , कलकत्ता इण्डियन एयरलाइन्स के परिसरों, 
jurisdiction , 

क्षेत्र , इण्डियन एयरलाइन्स , कल चाहे ऐसे परिसर इण्डियन 
कत्ता 

एयरलाइन्स के कब्जे में हों 
Assistant Exccutive Officer Premisos bolonging to and under 

या उसके द्वारा पट्टे पर 
( Adminstration) Antibio - the adiministrative control of 
tics Plant , Rishikesh. Antibiotics Plant At Rishikesh 

लिए गए हों और जो इण्डियन 
oxcluding the aree of the Plant 

एयरलाइन्स के कलकत्ता क्षेत्र 
building. 

में उसके प्रशासनिक नियंत्रण 
[ F. No. 21012( 14 )/ 69 - Pol. JII] 
का . आ . 298.--- लोक परिसर ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की 

( iii ) प्रशासन-प्रबन्धक, दिल्ली क्षेत्र , इण्डियन एयरलाइन्स के परिमर , 
बंद खली ) अधिनियम , 1971 (1971 का 40 ) की धारा 20 के साथ 

पण्डियन एयरलाइन्म , नई दिल्ली चाहे ऐसे परिसर इण्डियन 
पठित, धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
केन्द्रीय सरकार , भारत सरकार के निर्माण और आवास तथा नगर 

एयरलाइन्स के कब्जे में हों 
विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . आ . 1093, तारीख 23 

या उसके द्वारा पट्टे पर लिए 
मार्च, 1968 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करसी हो , 

गए हों और जो इण्डियन 
अर्थात् : 

एयरलाइन्स के दिल्ली क्षेत्र में 

उसके प्रशासनिक नियंत्रण में हैं । 
उक्त अधिसूचना में , सारणी में , स्तम्भ 1 में की प्रविष्टि के 
स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात् : 

( iv ) प्रशासन - प्रबन्धवा, मद्रास क्षेत्र , इण्डियन एयरलाइन्स के परिसर, पाहे 

इण्डियन एयरलाइन्स , मद्राम । ऍमे परिसर इंडियन एयर 
“सम्पदा अधिकारी मंगलार बंदरगाह परियोजना, पनमबुर " । 

लाइन्स के कब्जे में हों या उसके 
[ फा , सं . 21012 ( 25 ) / 72- नी सि -3 ] 

द्वारा पट्टे पर लिए गए हों 
S . O . 298 . - In exercise of the powers conferred by section 

और जो इण्डियन एयरलाइन्स 
3 , read with section 20 , of the Public Premises (Eviction of 

के मद्रास क्षेत्र में उसके 
Unauthorised Occupants ) Act , 1971 ( 40 of 1971 ), the Central 
Government hereby makes the following amendment in the 

प्रशासनिक नियंत्रण में हैं । 
notification of the Government of India in the Ministry of 
Works and Housing and Urban Development No. S .O . 1093, 

( v ) मुख्य प्रशासन - प्रधिकारी , इण्डियन एयरलाइन्स के परिसर, 
dated the 26th March, 1966 , namely : - - 

इण्डियन एयरलाइन्स , 

चाहे ऐसे परिसर इण्डियन 
In the said notification, in the Table in column 1 , for the 
entry , the following entry shall be substituted , namely : 

नई दिल्ली 

एयरलाइन्स के कब्जे में हों या 
"The Estate Officer Mangalore Harbour Project, Panam 

उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए 
bur" , 
[ F. No. 21012 (25)/ 72-Pol. III ] 

हों और जो नई दिल्ली स्थित 

इण्डियन एयरलाइन्स के मुख्यालय 
का० प्रा० 279.---- लोक परिमर ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की 

के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं । 
बेवस्खली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा 

- -- - - 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , नीचे की सारणी 

[ फा० सं० 210 12 ( 26 )/ 72-मीति II] 


- - - 


. 


- 


- . . . 


- 


- - . . . . 


- - 


502 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 3, 1973 /MAGHA 14, 1894 


[PART II 


- 


- 


- 


S . O . 299 - - . In oxercise of the powers con 
forrod by section 3 of the Public Premisos (Eviction of Unau 
thorised Occupants) Act , 1971 (40 of 1971 ), the Central Govern 
ment hereby appoints the officers mentioned in column ( 1 ) of 
the Table below , being officers equivalent to the rank of gaze 
tted officers of Government to be ostate officers for the pur 
posos of the said Act, who shall oxercise the powers conferred , 
and perforin tho duties imposed , on estato officers by or under 
tho said Act, within the limits of their respective jurisdiction 
in rospoct of the public premises specified in column ( 2 ) of the 
said Table . 


( 2 ) क्रम सं . 12 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर. निम्नलिखित 
प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् : 
" महाप्रबंधक / प्रबंधक ( प्रशासन ) / उप - प्रबंधक ( प्रशासन ) / 

सहायक प्रबंधक ( प्रशासन ), विहीकल कारखाना, 
जबलपुर । 

[ फा . सं . 21012( 27 ) / 72-नीति -3 ] 
आर. पी . सक्सेना, सम्पदा उप निदेशक 

और पदेन अपर सचिव 


THE TABLE 


Dosignation of the officer 


Catogorios of public promises 
and local limits of jurisdiction . 


(i ) Administrative Manager , Premises belonging to Indian 

Bombay Region , Indian Airlines whether such pre 
Airlines , Bombay . 

mises are in possossion of or 
Jeasod out by Indian Airlines 
and which are under the admi. 
nistrative control of Indian 
Airlines in its Bombay Ro 

gion. 
( ii ) Administrative Manager , Premises belonging to Indian 

Calcutta Rogion , Indian Airlines whether such pre 
Airlines , Calcutta . 

misos are in possession of or 
leased out by Indian Airling 
and which are under the ad 
ministrativo control of Indian 
Airlines in its Calcutta Re 

gion . 
(ill) Administrative Manager , Premises belonging to Indian 

Delhi Rogion , Indian Airlines whether such pro 
Airlines, New Delhi. mises are in possession of or 

Icased out by Indian Airlines 
and which are under the 
Administrative control of 
Indian Airlines in its Delhi 

Roglon . 
(iv ) Administrative Manager, Promigos belonging to Indian 

Madra . Region, Indian Airlinos whother such por 
Airlines Madras . 

mises are in possession of or 
leased out by Indian Airlinos 
and which are under the Ad 
ministrative control of Indian 

Airlines in Its Madras Rogion . 
(v ) Chief Administrative Premises belonging to Indian 

Officer , Indian Airlines, Airlines whother such pre 
New Delhi . 

mises are in possession of or 
leased out by Indian Airlines 
and which aro under the ad 
ministrative control of the 
Headquartors of Indian Air 
linos at New Delhi. 


S . O . 300. --- In exercise of the powers conferred by section 
3 of the Public Premises ( Eviction of Unauthorised Occu 
pants ) Act , 1971 ( 40 of 1971 ) , the Central Government hereby 
makes the following amendments in the notification of tho 
Government of India , in the Ministry of Works and Housing 
No . S. O . 2186, dated the 7th August , 1972, namely : -- 
In the said notification , in the Table , in column 1, 
(i) against serial No. 9, for the entry , the following entry 

shall be substituted , namely : 
" Senior Deputy Accountant General ( Administration ) / 

Deputy Accountant General (Administration ). 
Office of the Accountant General, Rajasthan . 

Jaipur. " 
( ii ) against serial No. 12 , for the entry, the following 

entry shall be substituted , namely :- - 
" The General Manager /Manager (Administration )/ 

Deputy Manager ( Administration ) / Assistant Mana 
ger (Administration ), Vehicle Factory , Jabalpur," 

[ F. No . 21012( 27) / 72 - Pol. III] 
R . B . SAXENA , Dy. Dilector of Estates and 

___ ex- officlo Under Secy. 
. - - . . - - - -.. --. . - - --...-- - --. . .. 
श्रम और पुनर्यास मंत्रालय 

( श्रम और रोजगार विभाग ) 
नई दिल्ली, 27 दिसम्बर , 1972 

आवश 
का . आ . 301. – यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपा 
गद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बैस्ट बोकारो कलि 
परी, डाकघर घाटोटाड, जिला हजारीबाग के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के मीच एक औद्योगिक विवाद विय 
मान है । 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विषादी न्यायनिर्णयन के लिए 
निर्देशित करना पांछनीय समझती है , 

असः, अब , औद्योगिक विाद अधिनियम , 1947 (1947 का 
14 ) की धारा 10 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए, केन्द्रोरा सरकार एतद्वारा उक्त 

अधिनियम की धारा 7-5 के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्यो 
गिक अधिकरण (संख्या 2), धनबाद को न्यार्थानर्णयन के लिएनिर्दे 
शिस करती है । 


[ F. No. 21012( 26)/ 72- pol . III] 


अनुसूची 


का . आ . 300. - लोक परिसर ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की 
मेवखली) अधिनियम , 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार, भारत 
सरकार के निर्माण और आवास मंत्रालय की अधिसूचना सं . 
का . आ . 2186, तारीख 7 अगस्त , 1972 में एसद्वारा निम्नलिखित 
संशोधन करती है , अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में , सारणी में , स्तम्भ (1) में - 

(1 ) क्रम सं . 9 के सामने, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित 
प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--- 
" ज्येष्ठ उप -महालेखापाल ( प्रशासन) / उप- महालेखापाल (प्रशासन ), 

महालेखापाल का कार्यालय , राजस्थान , जयपुर । "। 


क्या मैसर्स वैस्ट बोकारो लिमिटेड की वेस्ट भोकारो कोलियरी , 
डाकघर घाटोटार, जिला हजारीबाग के प्रमन्तंत्र की श्री गुरुदास 
राम , फिटर ( रोपर्व ), जो मैकनिकल फोरमैन के रूप में कार्य कर 
रहे है", के नियमित आधार पर मकादकल फोरमैन के रूप में प्रोन्नति 
के दावे को नामंजूर करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं , 
तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? 

[ संख्या एल / 20012/ 115/ 72- एल . आर.- 21 
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MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION 

CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM 
(Departinent of Labour and Employment) 

LABOUR COURT, JABALPUR . 
New Delhi, the 27th December, 1972 

Dated December 29, 1972 
ORDER 

Present : 

MR . JUSTICE S. N . KATJU ... Presiding Officer, 
S . O . 301. .. Whereas the Central Government is of 
opinion that an industrial clispute cxists between the employer 

CASE REF . NO . CGIT /LC ( R ) (23) OF 1971 
in relation to the management of West Bokaro Colliery , Post 
Onice Ghatotand , District Hazaribagh , and their workmen in (Notification No. L / 18011 / 2 / 71- LR . II dated 16 -7- 1971.) 
respect of the matters specified in the Schedule hcreto annex 
ed ; 

Parties : 
And whereas the Central Government considers it do 
sirable to refer the said dispute for adjudication ; 

Einployers in relation to the Management of Rawanwara , 

Patla West, Bhamori and Eklebra Collieries belong 
Now , therefore, in exercise of thc powers conferred 

ing to Amalgumated Coalfelds Limited and Chanda 
ty clausc ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Inclus 

inetta , East Dongar Chickli, Barkui and North 
trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govern 

Chandametta Collierics belonging to Pench Valley 
ment hereby refers the said dispute for adjudication to the 

Coal Company Limited , Parasia , District Chhindwara 
Central Government Industrial Tribunal (No . 2 ), Dhanbad , 

and their workinen represented through the Bhartiya 
constituted under Section 7A of the said Act . 

Koyala Khadan Mazdoor Sangh , P . O . Chandametta , 

District Chhindwara ( M . P . ) . 
SCHEDULE 
Whether the action of the management of West Bokaro Appearances : 

Colliery of Messrs West Bokaro Limited , Post 
Office Ghatotand . District Hazaribagh in denying 

For Employers. — S /Shri P . S . Nair , S . D . Singh and R .K . 
the claim of Shri Gurudas Ram , Fitter (Ropeway ) 

Mehta . 
acting us Mechanical Foreman for promotion as 
Mechanical Foreman on regular basis is justified ? 

For workmen - Sri S . S . Shakrawar . 
If not, to what relief is the workman concerned en 
titled ? 

Industry : Coal Minc 

District :Chhindwara ( M . P .) 
!No. L / 20012 / 115 / 72-LR 11.] 


AWARD 


This is a reference under Sec . 10 of the Industrial Disputes 
Act. The dispute referred to this Tribunal for adjudication 


is : - 


The Teret, 22 577471, 1973 

राधि -पत्र 
97. 3 . 302. — HRH 151247 TT 2 , UNE 3, JOTE 
( 2 ), PEHT 4 T7077 , 1972 455 5163 7Tf2IT, HUSET 
सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के आदेश में , का . आ . संख्या 
3597, PEHT 27 GMT67, 1972 Ft, " 27 PTET, 1972" on arte 
fete " 27 PAGTATT, 1972" Then I 

[ T , VT- 2012 (45 ) / 7257, 3477.-2 ] 

करनैल सिंह, अवर सचिव 


" Whether the action of the management of Rawanwara , 

Dalia West, Bhamori and Eklehra Collieries belong 
ing to Amalgamated Coalfields Limited and 
Chandametta , East Dongar fields Limited and 
Chandanielta , Est Donger Chickli, Barkui and North 
Chandametta Collieries belonging to Pench Valley 
Coal Company Limited , Parasia , in not paying 
Variablc Dearness Allowance as per the recommenda 
tions of the Central Wage Board for Coal Mining 
Industry to certain categories of employees (men . 
tioned in the schedule to the reference ) who draw 
their wages at the rate of Rs. 500 /- por month is 
justificd and if not to what relief are thc workmen 
entitled to and from what dute ? " 


New Delhi, the 22nd January , 1973 

CORRIGENDUM 
S . O . 302. - - In the order of the Government of India in the 
the Ministry of Labour and Rehabilitation , (Department of 
Labour and Employment) , S . O . No. 3597 , dated the 27th Oct 
tober , 1972 , published on page 5163 of the Gazette of India 
Part- II , Section 3 , Sub Section (ii ) , dated the 4th November , 
1972 , in line three for " 27th October, 1972 " read " 27th Sep 
tember , 1972 ." 

(No. L / 2012 / 45 /72-LR . II .] 


$ . O . 303,- - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
nient Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
Rawanwara , Datla West, Bhamori and Eklehra Collieries be 
longing to Amalgamated Coalfields limited and Chandametta . 
East Dongar Chickli, Barkui and North Chandameita Col 
lieries belonging to Pench Valley Coal Company Limited , 
Post Olice Parasiu , District Chhindwara (Madhya Pradesh ) , 
and their workmen , which was received by the Central Gov 
ernment on the 12th January , 1973 . 


The proceedings in this reference have dragged on since 
long. On the last date of the hearing viz . 25th November , 
1972 a telegram was received from the representative of the 
worker stating that he was unable to attend and he prayed for 
the adjournment of the case . I allowed the prayer for ad 
journment on the clear understanding that the hearing shall pro 
ceed pre - emptorily on 29th December, 1972 . No one has appear 
cd on behalf of the workmen today, nor any witneys on behalf 
of the workmen has appeared before the Tribunal today . I 
examined Sri R , K . Mehta , the Personnel Olicer of the Amal 
gamated Coalfields Ltd . and Pench Valley Coal Company Ltd . 
He said that the persons mentioned at items 1 to 9 in the 
schedule to reference ( viz. Head Clorks, Clerks employed 
in Accounts General Administration and Stores etc., Colliery 
Engineers, Electrical Supervisors, Head Overmen , Surveyors , 
Labour Welfare Officers, Medical Officers and Laboratory 
Technicia ) ure not workmen , nor are they members of the 
Union , nor any dispute with regard to them was raised by 
the Union alter the settlement dated 30th December, 1970 
( Ex. E / 1 ) . There is no evidence to contradict the aforesaid 
cvidence of Sri R . K . Mehtu . My answer to the reference , 
therefore , is that the cmployees in the categories Specified in 
the schedule to the reference are not entitled to any relief 
and I make my Award accordingly . I makc no order as to 
costs . 


[No. L / 18011 / 2 / 72 - LR . II .] 
KARNAIL SINGH , Under Secy . 


S . N . KATJU , Presiding Officor, 


39 G of India / 72 — 20 . 
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Disputes Act read with Rule 36 Form 
Rules. 


F of the Central 


New Delhi, the 22nd January , 1973 
S . O . 304 .- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Calcutta , in the industrial dispute 
between the cmployers in relation to the management of New 
Ghusick Collicry of Messrs Ghusick and Muslia Collieries 
Limitod , Post Office Kalipahari, District Burdwan and their 
workmen , which was received by the Central Government on 
the 18th January , 1973, 


3 . On the date of hearing i.e . on 3rd January, 1973 one 
letter of authority was filed purported to havo had been 
signed by the workmen and accepted by the Vice-Presi 
dent and the Joint General Secretary of the union concernod . 
It is dated 30th December, 1972. On that date the employ 
er authorised one Sri J. D . Purobit, an employee of the com 
pany to appear and to represent thc cmployer beforo this 
tribunal. It is dated 2nd January , 1973 . These are two 
letters of authority , 


[No. L - 19012 /21 / 72 - LRII.] 
KARNAIL SINGH , Under Secy . 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA 


Reference No. 14 of 1972 


Partles : 
Employers in relation to the management of New 

Ghusick Colliery of Messis Ghusick and Muslia 
Collieries Limited , 

AND 
Their workmed . 


Present : 


Sri S . N . Bagchi ... Presiding Officer. 


Appearances : 
On behalf of Employers - Sri J. D . Purohit, An employee of 

the Company . 
On behalf of Workmen - Sri Provat Goswami, Joint Generul 

Secretary, Colliery Mazdoor Union (INTUC ) . 
State : West Bengal 

Industry : Coal Mine 


AWARD 


By Order No. L / 19012 / 21 / 72 -LRII, dated 23rd February, 
1972, the Government of India , in the Ministry of Labour 
and Rehabilitation , Departinent of Labour and Employment, 
referred the following dispute existing between the employers 
in relation to the management of New Ghusick Colliery of 
Messi s Ghusick and Muslia Colliorics Limited and their work 
men , to this tribunal, for adjudication , namely : 


4 . Be that as it may , the parties purported to file a com 
promisc petition relating to the dispute referred to for ad 
judication by this tribunal. This tribunal can have juris 
diction to record a compromise in this proceeding only if 
the dispute referred to it for adjudication is an industrial 
dispute within the meaning of Section 2 (k ) of the Indust 
rial Disputes Act and the law as inunciated by the decisions 
in the cascs of Raju s Cafc , Coimbatore und Ors ., vs. Indus 
trial Tribunal, Coimbatore and Another , 1951 I LL ), p . 219 , 
Sindhu Resettlement Corporation Ltd . and Industrial Tribu 
nal Gujarat & Ors., 1968 , I LLJ p . 834 and Fedders Lloyed 
Corporation Private Ltd . and Lt. Governor , Delhi & Ors., 
F . L . R . 1970 ( 2 ) p . 343. I have already pointed out the 
issue raised . The issue is the alleged lock - out of the 
management of Ghuşick Colliery of Messrs Ghusick and 
Muslia Collieries Limited with effect from 8 A . M . of 7th 
February , 1972 vide management s notice dated 4th Feb 
ruary , 1972 . So , in regard to the issuo referred to for id 
judication a demand relating to the issue in dispute must 
have to be lodged first either by the body of workmen in 
volved in the dispute or by a registered trade union autho 
rised in that behalf by the workmen in terms of Section 
36 ( 1 ) ( a ) of the Industrial Disputes Act read with Rule 36 
Form F of the Central Rules. If this demand was not raised 
according to law before the authority of the management 
and either the workmen or the registered union representing 
the workmen as the case may be went straight with the 
demand relating to the dispute referred to for adjudication , 
then upon the failure report in the conciliation proceedings there 
would not be an industrial dispute under Section 2 (k ) of the 
Industrial Disputes Act in view of Law I have just quoted . 
The management in paragraph 4 of its statement of case 
asserted that neither the workman nor the union at any 
point of time raised any industrial dispute within the mean 
ing Industrial Disputes relating to the subject matter of the 
issue referred to adjudication in terms of the said Govern 
ment order dated 23rd February , 1972 . The union , rep 
resenting the workmen , in its statement of case in paragraph 
11 stated that immediately after the notice dated 4th Feb 
ruary , 1972 the union representative on behalf of the work 
men saw the management, protested against the manage 
ment s decision to lockout the colliery with eflect from 7th 
February , 1972 and demanded withdrawal of the lockout 
notice . This statement is as vague as vagucness could 
possibly bc imagined . Who the reprcsctative of the union 
was that had scen the management? The word mapage 
mcnt carries no sense . It is the settled law that the demand 
relating to the dispute must be served on the authority of 
the management that can either accede to or reject the 
demand either by the body of workmen or by an officer of 
& registered trade union authorised in that behalf by the 
body of workmen involved in the dispute in terms of Section 
36 ( 1 ) ( a ) of the Industrial Disputes Act read with Rule 36 
Form F of the Central Rules. The expression manage 
ment thus carrics no sense at all . In Raju s Cafo s CELSO 
their lordships had clearly laid down that there must be 
service of the charter of demand on the authority of the 
management. In that case there was a conference of emp. 
loyers and employees over certain matters in dispute but 
employees did not serve any charter of demand on the res 
pective employers. So , it was held that confercnce would 
not do. what would do is the service of the charter of demand 
by the workmen on the employer. So , paragraph 11 of the 
statement of case filed by the union representing the work 
mon comes within the mischief of law laid down in Raju s 
Cafe s case on thc very words used in that paragraph . By 
its rejoinder to the written statement filed by the union on 
bebalf of the workmen in paragraph 11 , the employer asserts 
that immediately after the declaration of the lockout on 7th 
February , 1972 there was no direct representation by the 
workmen or any trade union before the management. On 
the pleadings, as I have just quoted , the issue as to whether 
the dispute referred to for adjudication by this tribunal is 


" Whether the action of the management of New Gbusick 

Colliery of Messrs Ghusick and Muslia Collieries 
Limited , Post Office Kalipabari, District Burdwan in 
locking out the mine with effect from 8 A . M . of thg 
7th February , 1972, vide their notice dated the 4th 
February , 1972, ís legal and justified ? If not, to 
what relief are the workmen of the colliery entiti 
ed ? " 


2 . On 27th November, 1972 an issue was raised upon the 
statement of case filed by the employer and the workmen pur 
ported to be represented by the union Colliery Mazdoor 
Union ( INTUC ) . The issue reads as follows : 


" Did the Union approach the management any time 

beforo approaching the A . L . C . ( C ) relating to the 
demand under dispute ? If not , is the present dis 
pute referred to this tribunal an industrial dispute 
U /S 2 ( k ) of thư I. D . Act ?, and can it be entertain 
ed and adjudicated upon by the tribunal? 


The case was fixed for bearing on that preliminary issue 
on 17th December , 1972 . On that date it was found that 
in the proceeding before this tribunal neither the employer 
Dor the workmen had been lawfully represented in terms of 
Section 36 ( 1 ) ( a ) of the Industrial Disputes Act read with 
Rule 36 Form F of the Central Rules . So , both the parties 
were directed to file proper letter of authority entitling the 
respective party to the dispute that means the employers 
and the workmen to be represented by their respective rep 
rescntative as required by Section 36 ( 1 ) ( a ) of the Industrial 
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___ NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred 
by section 7A and clause ( d ) of sub-section ( 1 ) of section 10 of 
the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri 
Updesh Narain Mathur , as Presiding Officer with headquar 
ters at Jaipur, and refers the said dispute for adjudication to 
the said Industrial Tribunal. 


an industrial dispute was raised . Unless a dispute is an in 
dustrial dispute within Section 2 ( k ) of the Industrial Dis 
putes Act this tribunal has no jurisdiction to entertain the 
dispute for adjudication and to pass any award thereon ad 
judication upon tho dispute . So, if the parties come and file 
a compromiso in relation to a dispute which is not an in 
dustrial dispute in a proceeding before the tribunal where 
the dispute has been referred to for adjudication , thc tri 
bunal cannot have any jurisdiction to record compromise 
in the proceeding since the dispute referred to for adjudica 
tion is not an industrial dispute . That is the position in this 
case. The dispute referred to for adjudication as appearing 
from the materials on record is not an industrial dispute 
under Section 2 ( k ) of the Industrial Disputes Act for the 
reasons I have already discussed. 


SCHEDULE 
Whether the demand of the workmen employed in 

Budhpura Sand Stone Mine of Shri Gurubachan 
Singh Mine Owner , Care of Manjit Stone Company, 
Chhawani, Kota for payment of bonus at the rate 
of 20 per cent of the wages earned by them for 
the accounting years 1965 - 66 , 1966 - 67 , 1967 -68 , 
1968- 69, 1969 - 70 , and 1970- 71 is justified ? If not , 
to what quantum of bonus are the workmen entitl 
ed for each of these years ? 

[ No. L-29011 /67 / 72-LRIV .] 


5 . So , I cannot entertain the dispute nor can I adjudicate 
upon it . Thereforo , I cannot record the compromise filed 
by the parties and to pass an award in terms of the com 
promise in this proceeding . The compromise petition is , 
therefore, rejected, and the reference is also rejected . 
This is my award . 

S. N. BAGCHI , Presiding Officer . 
Dated , January 8 , 1973. 


नई दिल्ली , 11 जनवरी, 1973 


नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1972 


आदेगा 


आदेश 
का . आ . 306.-- यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपाषद्ध अनुसूची में विदिष्ट विषयों के बारे में बुधपुरा रेत 
पत्थर खानों, जिनके स्वामी श्री कनेह सिंह गहलोत , नयापुरा , कोटा 
है", से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक ऑ 
योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए 
निशित करना पांछनीय समझती है , 

अतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7- क और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार स्तद्वारा एक 
औद्योगिक अधिकरण गठित करती है , जिसके पीठासीन अधिकारी 
श्री उपदेश नारायण माथुर होंगे , जिनका मुख्यालय जयपुर होगा और 
उक्त विवाद को उक्त आयोगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के 
लिएनिशत करती है । 


का , आ . 305. - यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे 
उपाबध अनुसूची गे विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में श्री गरूवचन 
सिंह द्वारा मनजीत स्टोन कमानी, एधानी, घाटा की बुधपरा सह 
स्टोन माईन के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्म 
कारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है । 
___ और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए 
निर्देशित करना वांछनीय समझती है । 

अतः अब, आयोगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 
14) की धारा -क और धारा 10 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( घ ) 
झ्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार एतद 
दद्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन 
अधिकारी श्री उपदेश नारायण माथुर होंगे , जिनका मुख्यालय 
जयपुर होगा और उक्त विवाद को उक्त आयोगिक अधिकरण को 
न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
क्या श्री गुरूबचन सिंह, खान स्वार्मा द्वारा मनजीत स्टोन कम्पनी, 
छवानी , कोटा की सधपरा से स्टोन में निजिप्त कर्मकारों की , 
लेखा वर्ष 1965 - 6t , 1966-67, 1967 -68, 1968- 69 1969-70 और 
1970-71 के लिए अपने धारा उपर्जित मजदूरियों की 20 परसेन्ट 
की दर से बोनस के भुगतान की मांग न्यायोचित है ? यदि नहीं , 
तो कर्मकार इनमें से प्रत्येक वर्ष के लिए बोनस की किस मात्रा के 


अनुसूची 
" क्या कनेह सिंह गहलोस, खान स्यामी, नयापुरा , कोटा की बुधपुरा 

और रामपुरा रेत पस्थर खानों में नियोजित कर्मकारों की , 
लेखा वर्ष 1985-86, 1988-67 , 1967-88, 1988-89 , 1969 - 70 

और 1970-71 के लिए मंजूरियों के 20 प्रतिशत की दर 
से बोनस के भुगतान की मांग न्यायोचित है ? यदि 
नहीं , तो कर्मकार, इनमें से प्रत्येक वर्ष के लिए बोनस की 
किस मात्रा के हकदार है ? " 

[ सं . एल -29011 ( 31) / 72 -एल . आर-4 ] 


हकदार कार इनमें संगतान की मांगात मजदरिया 1989-70 और 


New Delhi , the 11th January , 1973 


[ संख्या एल -20011 / 07 / 12- एल - आर-4 ] 


ORDER 


New Delhi, the 30th December, 1972 

ORDER 


S . O . 306 . - - WHEREAS the Central Government is of 
Opinion that an industrial dispute exists between the employ 
ers in relation to the Budhpura and Rajpura Sand Stone 
Mines owned by Shri Kuneh Singh Gchlot, Nayapura , Kota 
And their workmen in respect of the matters specified in the 
Schedule hereto annexed ; 


S . 0 . 305... - WHEREAS the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between the employer 
in relation to the Budhpura Sand Stone Mine owned by Shri 
Gurubachan Singh, Care of Manjit Stone Company , Chha 
wani, Kota and their workmen in respect of the matters 
spiccified in the Schedule hereto annexed ; 

AND WHEREAS the Central Government considers it de 
siscable to refer the said dispute for adjudication , 


AND WHEREAS the Central Government considers it de 
sirable to refer the said dispute for adjudication ; 


NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred 
by section 7A and clausc ( d ) of sub -section ( 1 ) of Section 
10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the 


- - 


- 


- 


- - 


. 


. . 
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ES 
Central Government hereby constitutes an Industrial Tribu 

SCHEDULE 
nal with Shri Updesh Narain Mathur as Presiding Officer 

Whether the following workmen of Phulodi Quarry on 
with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for 

Messrs Jaipur Udyog Limited , Sawaimadhopur, are 
adjudication to the said Industrial Tribunal. 

cligible for the post of Mechanic in the higher 
SCHEDULE 

grade ? If so , to what relief are they entitled ? 

1. Shri Hari Shanker, Bulldozer Operator-cum -Mecha 
" Whether the demand of the workmen employed in the 

nic . 
Budhpura and Rajpura Sand Stone Mines of Shri 
Kuneh Singh Gehlot, Mine Owncr , Nayapura , Kota 

2 . Shri Sheetal Singh , Bulldozer Operator-cum -Mecha 
for payment of bonus @ 20 per cent of the wages 

nic . 
for the accounting years 1965- 66 , 1966 -67, 1967 

3 . Shri Mal Singh , Shovel Operator -cum -Mechanic . 
68 , 1968 -69, 1969-70 and 1970 -71 is justificd ? If not, 
to what quantum of bonus are the workmen en 

(No. L - 29011 (61) / 72 -LR . IV ] 
titled for cach of these years ? 

New Delhi, the 22nd January, 1973 
[No. L -29011 (31 ) / 72- I.RIVI 

S .O . 308. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
आदेश 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 

hereby publishes the following award of the Central Govern 
47. 31 . 307. 6 : Bestet t r er fa 5H 

ment Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dispute 
उपावध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स जयपुर between the employers in relation to the Ruby General Insu 
उद्योग लिमिटेड की फलोही कोरी, सवाई माधोपुर के प्रबन्धतंत्र से rance Company , Limited , Bombay and their workmcn which 
सम्बन्ध नियोजकों और कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद was received by the Central Governıncnt on the 12th Janu 
façana 

ary , 1973 . 
और यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए 

[File No. 26 / 3 / 68-LR . III (LR . 1) ] 
निशित करना वांछनीय है । 

S . S. SAHASRANAMAN . Under Secy . 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
37T:, 314 , içerfor fearg erfertaa , 1947 (1947 97 

CUM -LABOUR COURT, JABALPUR CAMP AT BOMBAY 
14) 57 ETT 7- 3 ETT 10 77 34 -ERT (1) Jug ( ) 

Dated , December 26 , 1972. 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करसे हुए, केन्द्रीय सरकार एसद् 

Presont : 
द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण ठित करती हैं , जिसके पीठासीन 

Mr Justice S . N . Katju — Presiding Officer. 
अधिकारी श्री उपवेश नारायण माथुर होंगे . जिनका मुख्यालय 
जयपर होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को 

Case No. CGIT /LC (R )( 19 ) of 1971 
न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

(Notification No. F . No. 26 / 3 /68- LR . III dated 25- 3 - 1968 ) 
Partles : 
Employers in relation to the Ruby General Insurance 

Company Limited, Bombay and their workmen re 
क्या मैसर्स जयपुर लिमिटेड की फ्लोडी कारी , सवाईमाधोपुर के 

presented through the General Insurancc Employ 
निम्नलिखित कर्मकार उच्चतर ग्रेड में मकनिक के पद के लिए पात्र 

css Union , 35 / 3 , Lakhuni Terrace, 34 , Cawasji 

Patel Strcet, Bombay - 1. 
* ? the tra a fab 3 ay er ? 

Appearances : 
1. eft fier, Live muter-tep-Han fortes 

For employers - -Sri H . K . Dosal, Advocate . 
2. श्री शीतलसिंह, बल्लबंजर अपरेटर- एवं -मेकानिक 

For workmen - - Sri B . P . Sharma. 

Industry : Insurance Company. 
3. श्री माल सिंह, शोबल आपरेटर-एवं -मेकानिक । 
[Hem FT /29011(61) / 72 - . 3113.-4 ] 

Distrlet : Bombay (M .S .) 

PART- II 
एस . एस . सहसानामन , अवर सचिव 

AWARD 
. ORDER 

This is a reference under Sec . 10 of the Industrial Disputes 
S .O . 307, - WHEREAS the Central Government is of Act. The dispute relates in respect of the demands salsed 
opinion that an industrial dispute exists between the employer 

on behalf of the workmen by the General Insurance Employ 

ces Union , Bombay as set out in the schedule to the refer 
in relation to the management of Philodi Quarry of Messi s 

cnce. There was a part settlement between the parties and 
Jaipur Udyog Limited , Sawaim dhopur and their workinen Mr. Justice Mahesh Chandra , the then Presiding Officer of 
in respect of the matters specified in the Schedule hereto an 

this Tribunal, gave an interim award dated 12 - 10 - 1971. Now 

there has been a full settlement in respect of the dispute bet 
nexed ; 

ween the parties and the terms of the settlernent arc incor 
AND WHEREAS the Central Government considers it ae 

poruted in a deed of settlement dated 14 - 10 - 1972 which has 

been signed by Mr J. B . Setalvad, Regional Manager for the 
sireable to refer the said dispute for adjudication ; 

Ruby General Insurance Company Ltd , and by Srl K , S . . 

Pillai, Gencral Secretary of the General Insurance Employ 
NOW , THEREFORE , in exercise of the power s conferred ces Union for und on behalf of thc workmen and by Sri 
by section 7A and clause ( 1) of sub -section ( 1 ) of section 10 of 

M . K . Salian , Group Secretary of the General Insurance Em 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 

ployecs Union , Western Zone Bombay . The witnesses of the 

deed of settlement are Sri H . K . Desai, Advocate and Sri 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with B . K , Advani. Shri S . K . Salian is not present before us 
Shri Updesh Narain Mathur as Presiding Officer with head 

today . The signature of Sri Advani is identified by Sri B . P . 

Sharma who is a Group Member of the Ruby General Insu 
quartors at Jaipur and refers the snid dispute for adjudication 

rance Employees Union and is present before us today . Sri 
to the said Industrial Tribunal. 

B . P . Sharma also identifies the signatures of Sri M . K . Sulian . 


__ अनुसूची 
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I 
I have persucd the terms of the aforesaid settlement and they 

6 . The employee shalt intimate the Company of his ill 
appear to be fair and reasonable . I make my award in 

ness as soon as practicable and the Company may 
terms of the aforesaid settlement between the parties dated 

require the cmploycc to be examined by a Doctor 
14 - 10 - 1972 . The said deed of settlement shall part of the 

appointed by the Company at its own cost. 
award . 

7 . This benefit will not be applicable for self-inflicted in 
26 - 12 - 1972 B . K . KATJU , Presiding Officer, 

juries , cost incurred for spectacles , dentures etc . 

veneral disease and intemperance. 
BEFORE THE CENTRAL, GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL JABALPUR 

8 . Any amount not expended during any calendar year 

will lapse . 
Ref. CGI T /2 /69 (New Rof. No. CGIT /LC / R ( 19 71 ) 

At the time of finalisation of the terms of this Agreement 
In the matter of Industrial Dispute between 

the Union brought to the Notice of the Custodian the diff 
culties that the employees would face in regard to the pro 

duction and submission of Medical Bills, Certificates etc . for 
The employers in relation : 

thç years 1970 and 1971 in most of the cases the non -avail 
Thc Ruby General Insurance Co. Ltd . Resham Bhavan , 

ability of the same due to lapse of time. After considera 
78 , Veer Nariman Road , Bombay- 20 . 

tion , it is agreed between the parties that the employee who 

is not in a position to produce documentary evidence to subs 
AND 

tantiate his claim for reimbursement of Medical Expenses in 

curred by him during the year 1970 and 1971, may put in 
Their Workinen as represented by the General Insurance 

applications for reimbursement of Medical Expenses under 
Employees Uniun (Western Zonc ) Bombay . 

the above Scheme for the years 1970 and 1971 subject to 

declaration that he had in fact lindergone medical treatment 
Both the Parties to the above dispute respectfully sub 

tu entitle him to the reimbursement to the cxtent of Rs. 100 / 
mit as under : 

for each year and that as he has not preserved the Medical 
1. That the above dispute is pending before the Hon 

Certificates vouchers bills etc ., it is not possible for him to 

produce the same. The Company will make payment on the 
ourable Tribunal since 1968 . 

basis of the applications and will not insist on Medical Bills / 
2 . Thut the erstwhile management on 22 -4 - 71 had agreed Certificates etc . for the said years as required under the 
to settle the dispute by giving the offer in writing; 

Scheme. 
3 . That the parties to the dispute carried on negotiations Il. It is agreed that existing gratuity scheme shall be sub 

with a view to arriving at an amicable settlement stituted by the following Scheme. 
and after the promulgation of thç General Insurance 
( Emergency Provision ) Ordinancc 1971, the Custo 

GRATUITY SCHEME 
dian carried on and continued the negotiations in 
view of the said offer as contained in the erstwhile The Gratuity will be paid by the Company to all perma 
management s offer dated 22 -4 - 1971. 

nent employces on the following basis : --- 
4 . That as a result of negotiations an interim settlement 

( u ) On retirement after 10 years of continuous service 
was signed on 9th August, 1971 and an application 
Was made by the parties to make an intcrim Award 

from the date of joining : 
in terras of the settlement. This Honourable Tri 

One month s basic salary for each completed year 
bunal was pleased to pass this award as Part 1 in 
respect of aforesaid terms of settlement and same 

of continuous service , subject to a maximum of 
was published in the Gazette of India dated 18th 

18 months basic salary . 
December, 1971. 
5 . That thcrcnftcr further in vicw of the said written 

( b ) On death and / or permanent physical or mental dis 
offcr dated 22 - 4 - 1971 negotiations were carried on 

ability : 
by and between the parties with a view to finally 
settle the above dispute and parties have now reach 

One month s basic salary for each completed year of 
ed a full and final settlement of the whole dispute 

continuous service , subject to a maximum of 18 
on the following terms in accordance with the oller 
of the Management dated 22nd April, 1971 in addi 

months basic salary ; 
tion to the terms alrcady agreed in the Interiin Set 
tlement: 

(c ) On resignation, termination or dismissal after 15 

years continuous service : 
TERMS OF SETTLEMENT 

Onc-half month s basic salary for each completed year 
1. It is agreed to introducc Medical Benefits as under : - . 

of continuous service , subject to a maximum of 
It is agreed that with ellect from 1st January , 1970 the Con 
pany shall reimburse full medical expense incurred by an em 

18 months basic salary , 
ployee on the medical treatment of himself only subject to 
at maximum of Rs. 100 / - in a year on a production of a 

( d ) In the event of dismissal of an employee for gross 
certificate of any Registered Practitioner . The scheme of 

misconduct and / or theft, fraud , misappropriation or 
Medical Benefits agreed upon is as under : -- 

dishonesty in connection with the Company s business 
1. The benefit is meant only for the employee himself . 

or property involving financial loss to the Company 
2 . The benefit can be claimed only if the treatment is 

in money or property the amount of gratuity , if 
tad from it Registered Medical Practitioner . 

any, payable shall be reduced by the amount of loss 
7 . All medical bills shall , in the first instance be paid by 

caused to the Company . 
the employee . He will, thereafter , submit the bill / 
bills along with medical prescription within a week 

( e ) The basic salary for the purpose of calculating 
to the Company. 

gratuity shall be the last basic salary drawn on the 
4 . The Company muy have the bills and prescription 

dute of retirement, death , disability, resignation or 
for treatment submitted by an employee scrutinised , 

termination of service whichever the case may be . 
if necessary , by a Registered Medical Practitioner 
Approved by the Company. 

III. It is agreed that this along with the terms and condi 

tions of the interim award fully and finally settley the above 
5. Mcdical bills upto the admissible limit incurred by disputes and also satisfies the commitments made by the Com 

the employee should be paid by the Company with pany in Clause 2 (d ) of Interim Settlement and the letter dated 
in one month . 

22 - 4 - 1971. 
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It is therefore, Prased that this Honourable Tribunal may 
be ploased to pass final award in terms of above settlement. 


नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1973 


Dated this 14th day of October , 1972. 


आदेश 


For Ruby General Inşurance Company Lid . 


का . आ . 310. - थतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कलकत्ता पत्तन 
हिंधी नौका मालिक संघ कलकत्ता के प्रबंधतंत्र से संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद 
विद्यमान है । 

और यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यार्यानर्णयन के लिए 
निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 


J . B. SETALVAD , 

Regional Manager . 
Witness: 
H . K . DESAI , Advocate. 

K . S. B. PILLAI , 

General Secretary , 
General Insurance Employces Union, W . Z . 
for and on behalf of the workmen employed by 
Ruby General Insurance Company Limited at Bombay . 

M . K . SALIAN, 

Group Secretary, 
Witness : 
B . M . ADVANI 

Ruby General Insurance Employees Group of 
General Insurance Employces Union , 

Western Zonc, Bombuy. 
Verified before me today 

S. N. KATJU . 


__ अतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्सियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त 
अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्यो 
गिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निशित 
करती है । 


B . P . SHARMA , 
Group Member of Ruby Grolip of the Union. 
H . K . DESAI , 
Advocate for Ruby General Insurance Co . Ltd . 

PART OF THE AWARD 
Dated: 26 - 12- 1972 

S . N . KATJU , Presiding Officer. 


अनुसूची 
क्या श्री बी . सी . नाग, नाका मालिक की तीन सितम्बर, 1972 से 
श्री शेख अमीरूल -इस्लाम , मानजी की सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही 
न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार 


[ संख्या. एल -32011/ 26/ 72- पी . एण्ड डी .] 

वी . शंकलिंगम , अवर सचिव 


नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1973 
का . आ . 309. वैयक्तिक क्षति ( प्रतिकार बीमा ) अधिनियम , 
1963 ( 1963 का 37) की धारा 14 की उपधारा (1) , धारा 15 की 
उपधारा ( 1), धारा 16, 17 और 18 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार , 
श्रम आयुक्त, गोवा, दमण और दीय को गोवा, दमण और वीव के 
समस्त संघ राज्यक्षेत्र में उक्त अधिनियम की धारा 14, 15, 18, 17 
और 18 के अधीन शक्सियों का और कारखाना निरीक्षक, गोवा, 
खमण और दीय को अपनी अधिकारिता के अन्दर उक्त अधिनियम 
की धारा 14 और 15 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए 
एतस्यारा प्राधिकृत करती है । 

[ सं . एस -19025/ 27 / 72-कारखाना ] 


New Delhi, the 23rd January, 1973 

ORDER 
S .O . 310 . — WHEREAS the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between the employers 
in relation to the management of thọ Calcutta , Port the 
Dinghy Boat Owners Association , Calcutta and their work 
men in respect of tho matters specified in the Schedule here 
to annexed ; 

AND WHEREAS the Central Government considers it de 
sirablo to refer the said dispute for adjudication ; 

NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred 
by clause ( d ) of sub -scction ( 1 ) of section 10 of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Govern 
ment hereby refers the said dispute for adjudication to the 
Central Government Industrial Tribunal, Calcutta , constitut 
ed under section 7A of the said Act. 

SCHEDULE 
Whether the action of Shri B. C . Nag , Boat Owner in 

terminating the services of Shri Sk . Amirul Islam, 

Manjee with effect from the 3rd September , 1972 , 
is justified ? If not, to what relief is the workman 
entitled ? 

[ No. L -32011 / 26 / 72- P & D .] 


लालफ्क जुआला, अवर सचिव 
New Delhi, the 23rd January, 1973 


New Delhi , the 23rd January, 1973 


S. 0 . 309. — In pursuance of sub -section (i) of section 14 , 
sub -section ( 1) of section 15, soctions 16 , 17 and 18 of the 
Personal Injuries ( Compensation Insurance) Act, 1963 (3) 
of 1963) , the Central Government hereby Authoriscs thic 
Labour Conimissioner Gou , Daman and Diu to cxercise the 
powers under sections 14 , 15 , 16 , 17 and 18 of the said Act 
throughout the Union Territory of Goa , Daman and Diu and 
the Factory Inspector, Goa, Daman and Diu to exercise, with 
in his jurisdiction, the powers under sections 14 and 15 of the 
said Act. 

INo. S. 19025 / 27/ 72 - Fac.] 
I. ALFAK ZUALA, Under Secy . 


S. O . 311.-- - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 , (14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernient Industrial Tribunal, Bombay , in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the management 
of Messrs Ivan Milutinovic Pim, Vasco - da- Gama ( Goa ) and 
their workmen , which was received by the Central Govern 
ment on the 17th January, 1973. 

[ No . L - 36012 / 3 /72- P & D .] 
V . SANKARALINGAM , Under Secy . 
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BEFORE THE GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

BOMBAY 


Reference No. CGIT - 4 of 1972 


Partles: 
Employers in relation to the management of Messrs . 
Ivan Milutionovic Pim , Vasco -da -Gama (Goa ) . 

AND 
Their Workmen 


By the terms of settlement the termination has been changed 
to resignation . The workman has also been paid the lump 
sum of Rs. 525 / - In my opinion the terms of settlement 
are reasonable and I pass an award in terms of the memoran 
dum of settlement annexure B . The application of the par 
lies praying for an award in terms of the settlement and the 
memorandum of settlement (Annexures A and B respectively ) 
shall form part of this award . 
No order as to costa . 

A . T . ZAMBRE, Presiding Officer, 

ANNEXURE A 
BEFORE THE HON . JUSTICE A . T . ZAMBRE, PRESID 
ING OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL BOMBAY, 


Present : 

Shri A . T. Zambrc — Presiding Officer. 


Appearances : 
For the employers - Shri D . B . Johney, Secretary, Ivan 

Milutinovic Pim . 
For the workmen - Shri Mohan Nair , General Secretary, 

Goa Dock Labour Union , (INTUC ) . 
State: - Goa . 
Industry : - Major Ports and Docks. 

Bombay dated 12th December, 1972 , 


Reference No. CGIT -4 of 1972 

BETWEEN 
The Management of M /s. Ivan Milutinovic PIM , Vasco 
da Gama, Goa . 

AND 
Their Workman represented by the General Secretary 

Goa Dock Labour Union , Vasco - da -Guma, Goa. 


AWARD 


May it please your honour. 


We are enclosing herewith a copy of a memorandum of 
settlement signed between the Management of M / s . Ivan 
Milutinovic PIM and their workman ( Shri Kuttan Pillai ) re 
presented by Goa Dock Labour Union , Vasco -da -Gama in 
connection with the dispute which is referred to your Hon 
ourablc Tribunal vide Government of India Order No. 
L - 36012 / 3 / 72 F & D dated 14th July , 1972 . 


The Government of India , Ministry of Labour and Rehabi 
litation ( Department of Labour and Employment ) have by 
three order No. 36012 / 3 / 72- P & D dated 14 - 7 - 1972 referred 
to this Tribunal for adjudication an industrial dispute existing 
between the employers in relation to the management of 
Messrs . Ivan Milutinovic Pim , Vasco da Gama, Goa and 
their workmen in respect of the matters specified in the fol 
lowing schedule : 

SCHEDULE 
" Whether the action of Messrs. Ivan Milutinovic PIM 

Capital Dredging Contractors , Morniugao Harbour 
(Goa ) in terininating the services of the workman 
Shri R , Kuttan Pillai, Helper with elfect from 26th 
April, 1972 is justified ? If not , to what relief is 
the Workman entitled ? 


Your honour was pleased to direct both the parties to file 
their written statements vide letter No. 4 / 72 / 1147 / 72 dated 
3rd August 1972 . Your honour may be pleased to note that 
when we approached the Management with a request for an 
Amicable settlement, the Manugement without prejudice to 
their contention , agreed to settle the dispute amicably and 
thus the settlement was arrived at between us. The work 
man concerned , Shri Kuttan Pillai is also a party to this settle 
ment. 


We therefore , pray your Honour to be kind enough to pass 
it consent award in the light of the above settlement for 
which act of kindness we shall ever pray . 


Dated this 16th day of September , 1972. 
For M / s. Ivan Milutinovic PIM 
MR . D . RADOJEVIC , Project Manage1. 

For Goa Dock Labour Unlon , 
MOHAN NAIR , General Secy . 


2 . The employers are a limited company incorporated in 
Yugoslavia having their head officc at Belgrade. They are 
dredging contractors and have undertaken the work of dredg 
ing the Goa harbour. The company has got its principal office 
for India also . Shri Kuttan Pillai the workman involved in 
this reference was working with thcm as a dumper helper . 
He is a member of the Goa Dock Labour Union . It appears 
that the workman was irregular in attending to duty and used 
to absent himself and hence the management by their order 
dated 26 - 4 - 1972 terminated his services for irregular atten 
dance and absenţing from duty frequently without justifica 
tion . The Goa Dock Labour Union made a reprosentation to 
the management that when the workman had to report for work 
after leave he was bedridden with chicken pox and when he 
reported for duty be was assigned the job of jack hammer 
driller whereas his original duty was dumper helper and be 
cause of the physical inability of the workman he had ap . 
proached the management to put him in the mechanical sec . 
tion or in the pipeline or Jumper section but they did not 
accede to his request., The management contended that his 
past record was not satisfactory but offered him some dutics 
in the quarry but he refused . Ther after the matter was 
taken to the labour Commissioner in conciliation but as the 
conciliation ended in failure Government referred this dis 
pute to adjudication . 


ANNEXU RE B 


MEMORANDUM OF SETTI EMENT SIGNED UNDER 
SECTION 2 ( P ) OF THE INDUSTRIAL DISPUTE ACT 
1947 BETWLEN THE MANAGEMENT OF M / S . IVAN 
MILUTINOVIC PIM AND THEIR WORKMAN SHRI 
KUTTAN PILLAI, HELPER , REPRESENTED BY GOA 

DOCK LABOUR UNION . 


PRESENT 


After receipt of the order of reference the Tribunal issued 
notices to both the parties . But they did not file any written 
statement as they had started negotiations and when the refer 
cnce was again fixed for hearing at Gou they filed terins of 
settlement. By the settlement the management has agreed 
to pay a lump sum of Rs. 525 / - to the workman Shri Kuttan 
Pillai in full and final settlement of all the claims for the 
services rendered by him to the company from 22nd Nov . 
ember 1969 to 15th January 1972 . The workman also agreed 
to tender a letter of resignation to the management from the 
date of the termination of his services. The terms of settle 
ment are signed by both the parties including the workman . 


Representing the Workman 
1. Shri Kuttan Pillai, Helper . 
2 . Shri Mohan Nair , General 

Secretary , Goa Dock La 

bour Union . 
7. Shri M . T . Antony, Manag . 

ing Committee Member, 
Goa Dock Labour Union 


Representing the Management 
1. Mr. D . Radojevic , 

Project Manager. 
2 . Mr. J. Costa , Secretary . 


tion . 
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SHORT RECITAL OF THE CASE . 

New Delhi, the 23rd January, 1973 
The Management of M / s. Ivan Milutinovic Pim , herein 

S . O . 312. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
after called as the Management terminated the service of Shri 

Disputcs Act, 1947, ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
Kuttan Pillai, vide their letter No. 299 /PER dated 26th 

hereby publishes the following uard ( Part 1 ) of the Central 
April , 1972 for irregular attendance and absenting from duties 

Government Industrial Tribunal, Bombay , in the industrial 

dispute between the employers ic relation to the management 
frequently without proper justifications . The Management 
contended that the past record of the workman is far froni 

of Messrs . Elesbao Fereira and Sons . Vasco - da -Gama (Goa) 
satisfactory and Shri Kuttan Pillu is of the regular habit o : 

and their workmen , which was received by the Central Gov 
absenting himself from work . However, the Management stat 

cininent on the 17th January , 1973 . 
cd that Shri Kuttan Pillai was allowed to resume duties in 

[No. 1.-36011 /3 /71-P & DI 
Quarry as a Helper. He refuse:l to work and preferred to 
work only as a Helper on the Truck except in the Pipeline 

V . SANKARALINGAM , Under Secy . 
scction where he was originally employed . 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
The Goa Dock Labour Union , hereinafter called the Union 

TRIBUNAL , BOMBAY 
negotiated with the Management for an amicable settlement. 

Reference No. CGIT - 8 of 1971 
The Union represented to the Management when the work 
man had reported for work after leave and during the leave 

Partles 1 
period, he was bed - ridden with Chicken -Pox . When he re . 
ported for duty , he was assigned the job of Jack Hammer 

Employers in relation to the management of Flesbau 
Driller, whereas his original duty was Dumper Helper . Be 

Percirn and Sons, Vasco da Gama, Goa . 
cause of the physical inability of the workman , the Manage 

AND 
ment was approached by the workman to put him in mecha 
nical section , or in the Pipeline or on the Dumper , but the 

their worl .net 
Management did not concede to this request. Union content 
ed that this was a clear case of victimisation . The matte : Present : 
could not be settled between the parties, hence , the Union 
approached the Assistant Labour Commissioner on 28th April, 

Shri A . T. Zambre -- Presiding Officer . 
1972 , for his intervention , and the dispute was taken up by 
the Assistant Labour Commissioner ( Central ) . Vasco- da Appearances : 
Gama for conciliation and finally , the conciliation proceedings 

For the employers -- - Shri Palesh Desai, Labol Advisor , : " . 
ended in failure on 27 - 5 - 1972 . 

For the workmen - Shri G . D . Bhadkamkar , Gene 

ral Secretary , Mormugao Stevedores Staff Associa 
The Government of India vide their order datod 14th July , 
1972 , referred the dispute for adjudication for the Central 
Government Industrial Tribunal ( Bombay ) . 

State : Union Territory of Goa . 

Industry : Major Ports and Docks. 
The honourable Presiding Officer, Central Government 
Industrial Tribunal ( Bombay ) . issued notice to the parties 

Bombay dated 23rd December, 1972 . 
vide letter No. 4 / 72 / 1147 / 72 dated 3rd August, 1972 , for 
filing written statements required under Rule 10B of the In 

AWARD PART I 
dustrial Dispute ( Central ) 1957. After the reference of this 

The Government of India , Ministry of Labour and Reha 
dispute for adjudication , the Union and the Management again bilitation , Department of Labour and Employment, by their 
negotiated for an amicablo settlement in order to maintain 

Order No. L - 36011 / 3 /71- P & D dated 19th October 1971 
good industrial relation and finally , it is agreed between the 

have referred to this Tribunal for adjudication an industrial 
parties to close the dispute on the following terms and cut 

dispute existing between the coployers in relation to the 
ditions : - - - 

management of Elcsbao Pereira and Sons , Stevedores, Vasco 
TERMS OF SETTLEMENT 

da -Gama and their workmen in respect of the issucs specific 

in the following schedule : - -- 
1 . The Management agrecs to pay a lump sum of 

SCHEDULE 
Rs. 525 / - to Shri Kuttan Pillai on or before Mon 
day the 18th September , 1972 towards full and 

" 1. Whether the action of the management of Messrs . 
final settlement of all the claims of Shri Kuttan 

Elcsbao Pereira and Sons , Stevedores, Vasco -da 
Pillai for the services cendered by him with thu 

Gana in implementing the recornmendations of the 
Company from 22nd Novenber , 1969 to 15th Janu 

Central Wage Boaril for the Port and Dock workers 
ary , 1972 , 

in respect of their steverloring staff with effect from 
The Union and workman : gree to tender latter ut 

September, 1970 instead of 1st January , 1969 as 

accepted by the Government of India Vide Resolu 
resignation to the Maragement from the date on 

tion No . WB - 21 ( 7 ) / 69, dated the 28th March , 1970 , 
which Shri Kuttan Pillai s services were terminated. 

is justified ? If not, to what relicf are the concerned 
The Management and the Union agrec to file il jolisi 

workmen entitled ? " . 
application before the Central Government Indus 
trial Tribunal ( Bombav ) and pray for a consent 

Whether Shri S . Almedi . Chief Foreman , under the 
award in the light of this settlement, 

aforesaid Stevedores is entitled to a scale of pa ; 
higher than that prescribed for the Foreman in the 

Wage Board recommendations for Port and Dock 
Representing the Management Representing the workman 

Workers ? If so , what should be the scale of pay 

for the said Chief Foreman and froin which date 
1. MR . D . RADOJEVIC 1. SHRI KUTTAN PILLAI, 

should it be effective . If not, whether he is entitl 
2 . MR. J. COSTA 2. SHRI MOHAN NAIR , 

ed to any other benclit and if so , from which date " . 

This Award Part I relates to a part of issue No. 1 and the 
SHRI M . T . ANTHONY 3 . SHRI M . T . ANTONY , 

facts relating to this reference may be stated in brief Ag 

follows: 
Managing Committee Member , 

2 . Messrs. Elesbao Pereira & Sons are registered employe " . 
Vasco -da -Gama, Goa . 

and are carrying on stevedoring business in the Mormugao 

Hurbour. They have a nuniter of workmen in their em 
Witnesses 

ployment such as supervisory staff , winchmen , gang workers 

etc . The Government of India in their Resolution No. WB 
3 . Sd / 

21 ( 7 ) /69 dated 28th March 1970 had accepted the majoriiy 

and unanimous recommendations of the Central Wage Board 
Vascolda -Gama, Goa . 

for Port and Dock Workers and the recommendations were 
16th September, 1972 

to come into operation with effe - t from 1 - 1 - 1969, 


1 . 


Sd / 


. .. - .. . 


और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए 
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3 . Thc Mormugao Stevedorcs Staff Association representing 

rective ellect from 1st January 1969 for the cate 
the workmen of the management who are its members baie 

gory of shovet keepers . 
by their statement of claim inter alia contended that after the 
acceptance of the recommendatigas of the Central Wage 

( ii ) In addition to the above scale the shovel keepers 
Bourd by the Government the union had called upon the 

would receive D . A . A . D . A . C . C . A and H . R . A . 
inanagement to implement the said recommendations in rez 
pect of the stevedoring staff but the management did not 

( allowances ) on the basis payable to registered 
agree to implement them and after a long time the said man 

dock workers with effect from 1st January 1969. 
agement implemented the recommcıdations partly and have 
not implemented the recommendations fully . It has been 

( iii) The arrears arising out of the above clauses would 
contended that the recommendations have not been imple 
mented with retrospective effet from 1 - 1 - 1969 but they have 

be payable to shovel keepers in two equal instal 
been implemented with effect froin 1 - 9 - 1970. It has been 

ments , the first instalment would bo paid on or 
further contended that the man genient had implemented the 

beforc 10th March , 1973 and the balance amount 
Wage Board recommendations as accepted by the Govern 
ment only in respect of registered duck workers namely gang 

on or before 30th April 1973 . 
workers and winchinen ( reseive pool or monthly ) and has 

The parties therefore pray that Part Award in terms of the 
ignored the recommendations in respect of the other emplo 
yecs such as stevedoring staf which included the chicf fore 

above settlement inay please be passed for which act of kind 
man , foreman , assistant forcman , supervisors, tally clerk , ness the parties shall ever remain bound . 
shoval kecpers . Some of the employees of the supervisory 
staff were not fitted properly and it was contended that the Daled at Hombay on 20th December 1972. 
shovel kcepers were totally denied the bencfits of the Wage 
Board recommendations. There were other contentions which 

For the workmen . 
are not material for the purposes of this Part 1 award . 

For Elesbao Pereira & Sons. 
G . D . HHADKAMKAR 

ELESBAO PEREIRA 
4 . The employers have by their written statement denied 
the allegations and Inrer alla contended that the Wage Boar .1 
had not made any recommendations for shovel keepers And 

The forest, 23 77977 1973 
as such they wero rightly not given the benefit of the Way ? 
Bourd recommendations . It was further contended that the 

HORT 
shovel keepers word totally denied the benefits of thọ Wage 
titled to claim any benefit under the recommendations . 

AT. 31 . 313. — 44 : Hinter 2017 Tartu Pos 
5 . After the statements anci rejoinder the dispute was fix उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स बिन्नी 
ed for hearing on a number of cocasions when the parties 
stated that they were making efforts to negotiate a settlement. 

लिमिटेड , मद्रास के प्रवन्धक्ता सम्बन्ध नियोजकों और उनके 
Finally when the matter was fixed for hearing at Bombay on 
20th December 1972 the parties negotiated and arrived at a 

कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विचाच विद्यमान है , 
settlement in respect of a part of demand No. 1 which relat 
ed to the category of shovel keepers and by the settleme at 
the company has agreed to prescribe the basic scale of 
Rs. 110 -2 / 50 - 120 - 3 - 135- EB - 3 - 147 with retrospective effect 

निशित करना वांछनीय समझती है , 
from 1- 1 - 1969 for the category of shovel keepers. In addition 
to the above scalo the shovel keepers are entitled to receive 
DA, A . D . A . C .C . A . and H . R . A , on the basic payablc to regis efTi, 32 , stutter fall aferfor47 , 1947 ( 1947 #7 14) 
tered dock workers with effect from 1 - 1 - 1969 and the arrears 
have been agreed to be paid to the shovel keepers in two equal 

at Art 7-F URT 10 7 STETST (1 ) # gus ( ET ) GRT HET 
Ustalments the first to be paid on or before 10th March , 1973 
and the balance amount on or before 30th April 1973. By 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक 
these terms it is clear that the shorel keepers have been giv z 
all the benefits under the recommendations of the Central 

औद्योगिक अधिकरण गठित करती है , जिससे पीठासीन अधिकारी 
Wage Bourd and the settlement is reasonable . 

श्री के . सीताराम राय होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास होगा और उक्त 
6 . Parties have filed the terms of settlement which are at विवार को उक्त आयोगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए 
cxhibit 1 . I accept the settlement and pass an award part I 
in terms of the settlement exhibit I which shall form part of ten i 1 
this award Part I. 

अनुसूची 
No order as to cost. 

A T. ZAMBRE , Presiding Officer. " क्या मैसर्स बिन्नी एण्ड कम्पनी लिमिटेड के अधीन उनके समान 
Exhibit - 1 

तट विभाग में नियोजित निम्नलिखित प्रवगों के कर्मचारी, महा 
BEFORE SHRI A . T . ZAMBRE , CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1 AT BOMBAY 

पत्तनों पर पत्तन और डाक कर्मकारों के लिए केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड 
Reference No. CG1T -8 of 1971, 

वारा यथा सिफारिश की गई मजदूरी और अन्य भत्तों के हकदार 
PARTIES : 

है ? यदि नहीं , तो ये कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ? 
Employers in relation to the management of Elesbao 
Pereira and Sons , Vasco -da -Gama, Goa 

1. Liga 
AND 

2. fatu 
their workmen . 

3. del - tanya 
May it Pleage Your Honour, 

4 , TT 
The parties to the above reference jointly submit as under : 

5, farer 
( a ) The parties have arrived at the following settlement 6. चौकीदार 

in relation to part of demand No. 1 in so far as it 
relates to the category of shovel keepers : 

[ # 74 /23 / 70-4 vechi 
(i) The company agrecs to prescribo the basic scale 
of Rs. 110 - 2 / 50 - 120 - 3 - 133- EB - 3 -147 with retros 

4. TRINH, 3747 af 
39 G of India ; 72 — 21 . 


- 
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New Delhi, the 23rd January, 1973 

Organisation, being qualified medical practitioners, to be cer 
ORDER 

tifying surgeons for the purposes of the said Act for all the 

mines in the State of Rajasthan : 
S.O . 313 . - WHEREAS the Central Government is of opin 
ion that an industrial dispute exists between the employers in 

( 1 ) Medical Superintendent , Central Hospital, Gingil 
relation to the management of Messrs Binny Limited , Mad 

___ pur , District Bhilwara, Rajasthan. 
ras and their workmen in respect of the matters specified in 
the Schedule hereto annexed ; 

( 2 ) Medical Officer , Mobile Medical Unit , Miça Mines 
AND , WHEREAS, the Central Government considers it 

Labour Welfare Fund , Bhilwarel , Rajasthan. 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 

INo. S. 29013 / 10 / 72 - M . I ] 
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred 
by Section 7A and clause ( d ) of sub-Section ( 1 ) of section 
10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the का . आ . 316. - खान अधिनियम 1952 ( 1952 का 35) की 
Centrul Government hereby constitutes an Industrial Tribu 

धारा 5 की उप -धारा ( 1) इसारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
nal of which Shri K . Seetharama Rao shall be the Presiding 

ह,ए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के श्रम और रोजगार 
Officer, with headquarters at Madras and refers the said « lis 
pute for adjudication to the said Tribunul. 

मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 531 दिनांक 2 मार्च 1961 
SCHEDULE 

में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात: 
" Whether the following cutegories of employees employ 
ed under Messrs Binny and Company Limited in 

उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित प्रष्टि का लाप कर दिया 
their Beach Department arc entitled to the wages जाएगा, अथात : 
and other allowanccs, as recommended by the Cen 
tral Wage Board for Port & Dock Workers at Ma 

"( 9) श्री जी . एस . मरवाहा " । 
jor Ports ? If nol, too what relief are these workmen 
cntitleel ? 

[संख्या 2- 35017/ 2/ 72-एम .-1 ] 
1 . Supervisor s. 
2 . Clerks. 

आर. कजीधापदम , अपर सचिव 
3 . Thilly Clerks. 
4 . Serangs. 

S . O. 315. — In exercise of the powers conferred by sub 
5 . Tindais . 

section (1 ) of section 5 of the Mines Act , 1952 ( 35 of 
6 . Watchmen. 
[ No. 74 / 23 /70- P & D ] 

1952 ), the Central Government hereby makes the following 
V. SANKARALINGAM, Under Sccy. 

further amendment in the notification of the Government of 
India in the Ministry of Labour and Employment No. S. O . 

531 dated the 2nd March, 1961 , namely : -- 
नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1973 

In the said notification , the following entry shall be omitt 
का . आ . 814. - खान अधिनियम , 1852 (1952 का 35 ) की 

ed , namely : 
उपधारा 11 को उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

" ( 9 ) Shri (3 . S. Marwaha." 
हए, केन्द्रीय सरकार आभक खान श्रम कल्याण निधि संगठन के 
निम्नलिखित चिकित्सक अधिकारियों को , अहित चिकित्सा 

INo. A-35017 / 2 /72- MI ] 
व्यवसायी होने के कारण राजस्थान राज्य की सभी खानों के लिए, 

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy . 
उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ एतद्वारा प्रमाणका सर्जन नियक्त 
करती है : 
(1 ) चिकित्सा अधीक्षक , संण्ट्रल अस्पताल , गंगापुर, जिला 

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1973 
भिलवारा, राजस्थान . 

___ का , आ . 316. --कर्मधारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1048 
( 2 ) चिकित्सा अधिकारी , चलता-फिरता चिकित्सा यूनिद, का 34 ) की धारा 87 द्वारा प्रक्त शक्तियों का प्रयग करते हुए कोन्द्रीय 
अभक खान श्रम कल्याण धि , भिलवाड़ा, राजस्थान । सरकार एतद्वारा भारत हेवी प्लेट एण्ड बंसल्स लिमिटेड, पिशाखा 

पत्तनम् , आन्धू प्रदेश , को उक्त अधिर्धानयम के सभी उपबंधों से 
[ सं . एस . 29013/ 10/ 72-उम-1 ] 

जनवरी, 1973 के 220 दिन से एक वर्ष की अवधि के लिए छट देती 
New Delhi , the 24th January, 1973 
S .O . 314 .-..In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 11 of the Mines Act, 1952 ( 35 of 

[ सं . एस.-38014 ( 2) / 72 -एच . आई . ] 
1952 ), the Central Government hereby appoints the follow 
ing medical oficers of the Mica Mines labour Welfare Fund 

दलात सिंह, अपर सचिव 
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New Delhi, 23rd January , 1973 

खडगपर टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-3-73 से प्रमाणित दर प्रणाली 
S . O . 316 . - In exercisc of the powers conferred by sec लागू करने का निश्चय किया है । 
tion 87 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 
1948 ), the Central Government hereby exempts the Bharat 

[ सं . 5-13 / 73 . एच वी . ( 4) ] 
Heavy Plate and Vessels Limited , Visakhapatnam , Andhra 

ए . एस. वोहरा , 
Pradesh , from all the provisions of the said Act for a period 
of one year with effect from the 22nd day of January, 1973 . 

सहयक महानिदेशक ( पी . एच , बी .) 
___ [ S. 38014 ( 2 ) / 72- HI ] 

MINISTRY OF COMMUNICATIONS 
DALJIT SINGH , Under Secy . 

( P. & T. Board) 

New Delhi , the 27th January , 1973 
संचार विभाग 

S. O . 317. In pursuance of para ( a ) of Scction mm of Rule 
( क -तार बोर्ड ) 

434 of Indian Telcgraph Rules , 1951, MIS introduced by 
S . O . No . 627 dated 8th March, 1960 , the Director General , 

Posts and Telegraphs, hereby specifics the 16- 3 -1973 as the 
नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1973 

date on which the Measured Rate System will be intro 
duced in KHARAGPUR Telephone Exchange , West Bengal 

Circle. 
सा . का . नि . 317. - स्थायी आदेश संख्या 627 , दिनांक 8 मार्च, 

[ No. 5- 13 / 73 -PHB( 4)] 
1980 म्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 

A . S . VOHRA, 
434 के खण्ड 3 के पैरा ( क ) 4. अनुसार डाकन्तार महानिदेशक ने 

Asstt. Director General (PHB ). 
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